IG NT. 
| र कि ५ है ६ रै ; नुछच्र्तस 
Viriay-Avagthi 8 ati Bhuv: i 8 
है ठी + y Ava a नह 
(ORAM, PEs न 
Ri [BS 


9 काशन - ह § 


घ्र एन सम्पादकं अपतुबर, 1983 र 
जगत नारायण [पष्ठ 1-385] पूरन सिह कनं es MN scares 
~= PRS 
| [1983] 4 उल० ति० प० | 


ss 
विधि साहित्य प्रशाशन 


कार्य मन्त्रालय (विधार्यी विभाग), स 


एक सरकार 
. विधि, न्याय भोर कम्पनी क 


| 
| ` हे CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


निर्णय-सूची 
[19831 4 उम्त० नि० प० 


संख्या 
आयकर आयुक्‍त, मुम्बई नगरा, मुम्बई बनाम मैससं शान्तिलाल 
प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई 
(The Commissioner of Income-Tax, Bombay 
: City-IIT, Bombay v. Mjs. ‘Shantilal Private Limited, 
Bombay). 294- 


एन० आर० श्रीनिवास अय्यर बनाम न्यू इण्डिया एश्योरंस कम्पनी 
लिमिटेड, मद्रास 
(N R. Srinivasa Iyer 9. New India Assurance Co 
Ltd., Madras) 308. 


उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुस्सू उफ राम किशोर 
(State of Uttar Pradesh v. Pussu alias Ram १ 
Kishore). 83: 


एच० सी० शर्मा और ग्रस्य बनाम्न दिल्ली नगर निगम और अन्य 
(H.C. Sharma and Others y. Municipal Corporation 
of Delhi and Others). 163 


घ्रोसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ 


और अन्य 
(Oswal Woollen Mills Ltd.-and Another 9, Union 


of India and Others) 150+ 


कर्नाटक राज्य बनाम आदिमूति उर्फ बी० मूर्ति 
(The State of Karnataka v. Adimurthy alias. B 


Mootthy) t 
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कुंवर राम नाथ और अन्य बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, पीलीभीत 


(Kunwar Ram Nath and 00105 7. The Municipal 
Board, Pilibhit), 62 


झरिया सुपुत्र मनिया बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य 
(Jharia S/o Maniya v. State of Rajasthan and 
Another). 302 “ 


दिल्‍ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम भारत संघ 
और अन्य 


(Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd. v. Union of 
India and Others). 248 


भगवान दास अरोड़ा बनाम प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, रामपुर 
(Bhagwan Dass Arora v. First Additional District " 
Judge, Rampur). 327 


भरवाड़ा भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य 


(Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai v. State of 
Gujarat). 43 


माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य र 
(Machhi Singh v. State of Punjab). 215 


महाराष्ट्र राज्य बनाम चन्द्रभान 
(State of Maharashtra v. Chandrabhan). 117 


शि 
-राजेन्द्र प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य 
(Rajinder Pershad y. The State of Haryana). 140 


-रामचन्द्र और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 
(Ram Chander and Others १. State of aryana). 12 
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( iii) 


"रामजी सुर्ज्या श्रौर एक श्रन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 


(Ramji Surjya and Another ४१. State of. 


Maharashtra) . 27 


'शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य 
(Sheikh Zakir v. State of Bihar). - 105 


-सहायक कलक्टर सीमाशुल्क निवारक मुम्बई बनाम बाबू मियां शेख 
इमाम भोर अन्य 
(Assistant Collector of Customs preventive Bombay 


7. Babu Miya Sheikh Imam and Others). द 


“उच्चतम न्यायालय के (प्रकाशनीय और झप्रकाशनीय) निर्णयों के 
महत्वपूर्णं मुद्दे 347 
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विषय-सुची 


[1983] 4 उस० नि० प० 


आयकर अघिनियम,: 1961 


त धारा 43(5)—अर्थव्याप्ति-क्रय-विक्रय की एक संविदा 
में विक्रेता--निर्धारिती द्वारा संविदा भंग--मध्यस्थ द्वारा प्रतिकर के 
रूप सें नुकसानी दिलवाई जाना--कर-निर्धारण कार्यवाहियों में 
निर्धारिती द्वारा कारबार की हानि के रूप में दावा--कर प्राधिकारियों 
द्वारा उसे 'सट्टेवाला संव्यवहार' बताया जाना--ऐसा संव्यवहार 
उक्त धारा 43(5) के श्रथं में सट्टेवाला संब्यवहार नहीं कहा जा 
सकता । ७ 


आयकर आयुक्त, मुम्बई नगर-[]][, मुम्बई बनाम मंससे 
शान्तिलाल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई 


आयात नोति 1981-82--प्रा 138(1) और 140 


व्यापार घरानों द्वारा विनिर्माता निर्थातकों से आयात 
क्षतिपूर्ति अनुञ्ञप्ति अजित की जाना--ऐसा घराना उन सभी सुविधाओं 
का हकदार होगा जो आयात नीति के पैरा 138 (1) के श्रधीन 
विनिर्माता निर्यातक को उपलब्ध हैँ । 


ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड ओर एक अन्य बनाम मारत 
संघ भोर अन्य 


कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) 


धारा 58क--कम्पनीज (एक्पेप्टेन्स . श्राफ डिपाजिट) 
ख्ल्स, 1975 विरचित किया-जाना--एक्त नियमों के नियम 3क के 
अधीन कम्पनी द्वारा निल्षेपों के रूप में संग्रहीत रकम का 10 प्रतिशत 
निक्षेप करने की शतं अधिरोपित की जाना--ऐसी शतं मनमानी 
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(९) 


नहीं हैं एवं नियम 3क विधिमाम्य है तथा घारा 58क की 
अधिकारातोत नहीं है । 


दिल्‍ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनो लिमिटेड बनाम 
मारत संघ मौर अन्य 248 


धारा 58क एवं 642--उक्त अधिनियम की धारा 58क 
कै अधीन कम्पनीज (एक्सेप्टेन्स आफ डिपाजिट) रूल्स, 1975 
विरचित किया जाना--धारा 58क उक्त नियमावली विरचित करने 
में प्रत्यायोजित विघान की अनुज्ञेय सीमा का अतिक्रमण नहीं 
'करती है। 


दिल्‍ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिसिटेड बनाम 


भारत संघ ओर अन्य 248 


'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) 


धारा 16 (1) (ग)--परिधि--ब्ाद्य निरीक्षक द्वारा 
“विक्रेता की दुकान पर जाकर अपना परिचय दिया जाना--और 
उसको दुकान पर विक्रयार्थ रखे घनिये का नमूना लेने की सूचना 
और नमुने के धनिये की कीमत के रूप में घनराशि देने के लिए 
कहना--ऐसा सुनकर विक्रेता का पेशाब के बहाने वहां से गायब हो 
जाना और काफी देर तक वापस नहीं लौटना--विक्रेता द्वारा ऐसां 
करना खाद्य निरीक्षक का नमुना लेने से निवारित करना है जोकि 
“उक्त धारा 16(1)(ग) का उल्लंघन है । 


राजेन्द्र प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य 140 


'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) 


धारा 154 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विश्वसनीयता-- 
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दजे कराने में असाधारण विलम्ब होना--- 
"विलम्ब के बारे में अभियोजन पक्ष का स्पष्टीकरण देने में असफल 
'शहना--ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सन्देहास्पद है । 


रामजी सुर्ज्या ओर एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 27 


०० 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(शं) 
--घारा 376 एवं 386--दोषमुक्ति के विरुद्ध श्रपील-- 
न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के अधिमूल्यन 
की पूर्ण उपेक्षा नहीं करनी चाहिए--दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप 


तभी करना चाहिए जब कारण विश्वासप्रद हों और युक्तियुक्त रूप 
से दो मत सम्भव हों । 


रासजी सुर्या ओर एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 27 


--घारा 378 और 386 (सपठित भारतीय दण्ड संहिता, 
1860 की घारा 302/34 और 323/34)--दोषमुक्ति के विरुद्ध 
अपोल--हत्या के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 
दोषमुक्त किया जाना--राज्य द्वारा की गई अपील में उच्च न्यायालय 
द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय उलट दिया जाना--यदि उच्च न्यायालय 
अपील में विचारण न्यायालय के दोषमूक्ति विषयक निर्णय को उलटता 
है; तो उसे उन सभी कारणों पर अलग-अलग विचार करना चाहिए 
जिनसे विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है तथा 
साथ ही उसे वे कारण भी बताने होंगे जिनके आधार पर वह 
दोषमुक्ति विषयक निर्णय उलटने के लिए प्रेरित हुआ है । 


_ रास चन्द्र ओर अत्य बनाम हरियाणा राज्य 13: 


दाण्डिक विचारण 


~पहचान--भंघेरी रात में लालटेन के प्रकाश में दृष्टि- 
सीमा-ग्रामों में जहां विद्युत नहीं है वहां ग्रामीण लालटेन के प्रकाश 
में वस्तुओं के देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं और उन्हें सुगमतापुर्वंक 
पहचान सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं । 


साछी सिह वनाम पंजाब राज्य 215. 


--साक्षी मृत व्यक्ति का निकट का नातेदार होना--ऐसा 
साक्षी जिसके निकट सम्बन्धी की हत्या की जाती है वास्तविक व्यक्ति 
को छोड़कर अन्य को मिथ्या नहीं फंसाएगा । 


माछी सिह बनाम पंजाब राज्य 215 
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दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) 

धारा 98--ज्येष्ठता ओर प्रोन्तति के विषय में कोटा 
नियम-उक्त घारा 98 के अधीन बनाए गए भर्ती विनियमों के ' 
अनुसार नियत कोटा भूतलक्षी प्रभाव देने वाले शब्दों के न होने की 
दशा में, सभी भावी नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में लागु होगा, क्योंकि 
विनियमो के भ्रनुमोदन भोर प्रवर्तन के समय अस्तित्वयुकत पदों को 
ही लागू नहीं होता अपितु बाद में बढ़ाए गए पदों के सम्बन्ध में भी 
लागू होता है । 


एव० सो शर्म लोर भ्रन्य बनाम दिल्‍ली नगर निगम ओर 
अन्य 163, 


वारा 98 ओर 487--कानूनी निगम अर्थात्‌ दिल्ली 
लगर निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त धारा 48? के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उसके अपने 
नियमों-दिनियमों का लागू होना-निगम के अनुमोदन और अपनाए 
जाने पर ही सरकार के नियमों का लागू होना--केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग की काम करने की पद्धति का निगम द्वारा अपनाया 
जाना, किन्तु सात वर्ष तक सीधी भर्ती करने का संकल्प न अपनाया 
जाना-सरकार का निगम को परामर्श कि वेतन ग्रायोग की सिफारिशों 
के अधार पर निगम सीधी भर्ती केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की 
सलाह पर निषिद्ध कर सकती है--ऐसी सलाह धारा 487 के अधीन 
निदेश नहीं है, अतः आबद्धकर नहीं है--फलत: धारा 98 के अधीन 
विरचित अपने भर्ती विनियमों के अनुसार निगम द्वारा की गई सीधी 
भर्ती उचित है । * * 

एच० सी० शर्मा मोर अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और 

ऱ्य न 163 


बाम्बे सिविल सबिस रूल्स, 1959 

रूल 151(1) (1) (बी) के द्वितीय परन्तुक को संविधान 
के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के श्रतिक्रमणकारी होने के रूप में 
चुनौती दिया जाना---उक्त द्वितीय परन्तुक के अधीन मिलम्बनाधंन 
सरकारी कर्मचारी को एक रुपया प्रति मास की दर से जीवन निर्वाह 
भत्ते का संदाय किया जाना--निलंबनाधीन सरकारी कमंचारी को 
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उसकी दोषसिद्धि पर अपील के लंबित रहने के दौरान केवल 
'नामसात्र का एक रुपया प्रतिमास की दर से जीवन निर्वाह भत्ते का 
"संदाय अयुक्तियुक्त एवं असांवधानिक है—निलंबनाघीन सरकारी 
कमचारी को, चाहे वह वास्तविक रूप से कारावास भुगत 
. रहा हो या जमानत पर हो, ' सामान्य जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय 
अवश्य ही किया जाना चाहिए । रूल 151(1)(॥) (बी) का द्वितीय 
परन्तुक शुन्य है । क. 
महाराष्ट्र राज्य बनाम चन्द्रमान 


भारतोय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) 


व णारा 300 (सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 

घारा 378 और 386)--हृत्या--अभियुक्त पुलिस पदघारी - मृतक 
के तलुओं भोर नितम्वों पर क्षतियों का मौजूद होना--अभियोजन 
पक्ष द्वारा यह अभिवाक्‌ किया जाना कि अभियुक्तों द्वारा मृतक के 
साथ क्रूर ढंग से व्यवहार किए जाने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु 
हुई--ऐसा निष्कर्ष निकालना युक्तिसंगत नहीं होगा, विशेषकर तब 
जव कि मृतक के शरीर के अन्य अंगों पर दूसरी अनेक क्षतियां भी 
मोजुद हैं । 

राम चन्द्र ओर अन्य बनाम हरियाणा राज्यं 


त घारा 376 और 511--बलात्संग करने का प्रयत्न किया 
जाना--यदि कोई व्यक्ति बलात्संग करने का प्रयत्न करता है, तो 
केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसके प्रति उदारता दिखाते हुए 
उसके दण्डादेश को कम किया जा सकता है। 


भरवाड़ा भोगिनमाई होरजोभाई बनाम गुजरात राज्य 


धारा 299 और 300--हत्या--गोली मार कर हृत्या 


की जानी--अपील की प्रक्रिया में साक्ष्य का पुनमू'ल्यांकन किया . 


जाना--बन्दूक को दुबारा भरने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा 
प्रयोग किया जाना--प्रयोग अव्यावहारिक था- किसी व्यक्ति द्वारा 


किसी बन्दुक को दुवारा भरने में लगने वाला समय वन्ट्रक की दशा ' 


क्षौर बन्दुक द्वारा फायर किए जाने से उत्पन्न आतंक के वातावरण 
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पर निर्भर हे--इस संदभं में बन्दृक को दुबारा भरने में लगने वाले 
समय पर भी विचार किया जाना चाहिए । 


उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुस्सु उर्फ राम किशोर 83 


"ण्षारा 299, 300 और 96 [सपठित दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, 1973(1974 का 2) की घारा 386 |--आत्मरक्षा का 
'अभिवाक्‌-- हत्या--गोली मार कर हत्या की जानी-- अ भियुक्‍त 
द्वारा आत्मरक्षा का अभिवाक लिया जाना--साक्ष्य के मूल्यांकन के 
दौरान उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना-- 
उच्चतम न्यायालय ्रामतौर पर दोषमुक्ति सम्बन्धी निर्णयों में मात्र 
साक्ष्य के पुनमू'ल्यांकन के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करता, किन्तु 
जहां उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट कमियां हों, जिनके परिणाम- 
स्वरूप घोर अन्याय हुआ हो तो उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप 
करना श्रावश्यक है । 


उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुस्सु उफं राम किशोर 83 


धारा 302 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहित 1 973(1974 
का 2) धारा 354(3) और 386 ]—मृत्यु दण्डादेश--आपवादिक 
मामला (रेयरेस्ट आफ रेयर केसेज) अवधारित करने की कसौटी 
जिसमें मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित किया जा. सकता है-- मार्गदर्शक 
सिद्धांतों का दशित किया जाना--कुटुम्व-शत्रृता के प्रतिशोध के रूप 
में नृशंस पूर्वनियोजित और अनेक घिनौनी हत्याएं करने के तथ्यों 
को लागू होना--17 निस्सहाय, ्रारक्षित और निर्दोष व्यक्तियों, 
महिलाओं और बच्चों को, जो मुख्य विरोधी के. नातेदार थे, भिन्न 
पड़ोसी ग्रामों में एक के बाद एक को रात्रि में सोते समय निष्ठ्रतापुर्वंक 
गोली मारकर हव्या कर देता--विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु का 
दण्डादेश अधिरोपित किया जाना तथा उच्च न्यायालय द्वारा उसकी 
पुष्टि की जाना--इन तथ्यों और परिस्थितियों ग्रौर मृत्यु. का 
-दण्डादेश न्यायोचित है । 


साछी सिंह बनाम पंजाब राज्य 215 


धारा 375 और 376--बलात्संग--परिसाक्ष्य-- 
अभियोकत्री द्वारा स्वयं ही इस आशय के परिसाक्ष्य का दिया जाना 
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कि उसके साथ बलात्संग किया गया है--भारतीय परिस्थितियों में 
यदि वह स्त्रो जिसके साथ बलारसंग किया गया है, स्वयं ही बलात्संग 
सम्बन्धी तथ्य के विषय में परिसाक्ष्य देती है, तो ऐसे परिसाक्ष्य को 


इस सीमा तक किसी अन्य खोत द्वारां संतुष्ट किए जाने की . 


आवश्यकता नहीं है । 


सरवाड़ा ओगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य 


धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 
(1872 का 1) की धारा 157]--अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य-- 
सम्पुष्टि--एक जन-जातीय मजदूर स्त्री द्वारा बलात्कार करने सम्बन्धी 
अभिकथन किया जाना--उसके द्वारा घंटना के तुरन्त बाद अपने पति को 
बलात्कार. के बारे में बताया जाना-पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने से 
इन्कार किए जाने पर न्यायालय में परिवाद किया जाना-परिवाद 
में अंकित कुछ साक्षियों द्वारा श्रभियोजन पक्ष के.कथन की पुष्टि त की 
जानी-स्त्री की चिकित्सा परीक्षा न की जानी-इस स्थिति में भी 
घारा 376 के अधीन अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए 
घारा 157 के अधीन उसके पति द्वारा की गई सम्पुष्टि पर्याप्त है । 


शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य 


भारतोय विद्युत अधिनियम, 1910(1910 का 9) 


-ण्घारा 50 [सपठित विद्युत बोर्ड निर्देशिका की 
घारा 134(4)(¡४) ]—अर्थान्वयन-_कर्नाटक विद्यूत बोड के पर्थवेक्षक 
द्वारा सम्वद्ध सहायक इन्जीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर की 
उपस्थिति में प्रत्यर्थी के घर पर लगे बिजली के मीटर के जरिए 
द्वारा बिजली को चोरी करते हुए पाया जाना-सहायक इंजीनियर 
के निदेश पर पर्येवेक्षक द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दजे. कराई जानी-- 
उसके आधार पर अभियुक्त को अभियोजित किया जाना--घारा 50 
के अधीन यह श्रपेक्षित नहीं है कि परिवाद फाइल करने का प्राधिकार 
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्राप्त ही प्राप्त किया जाए-- 
फलतः पर्यवेक्षक उक्त परिवाद दाखिल करा सकता था । 


कर्नाटक राज्य बनाम ग्रादिमूति उफ बी० मृति 
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भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) 
७ 


धारा 148--उपनिहिती बीमे की संविदा--संविदा 
की शर्तों के अधीन बीमाकृत हारा बीमाकर्ता की श्रोर से क्षतिग्रस्त 
मोटरयान को समीप के मरम्मत करने वाले के पास ले जाया 
जाना--वोमाकर्ता का मरम्मत कराने के लिए सहमत हो जाना 
“मरम्मत करने वाले की अभिरक्षा में मोटरयान का आग से नष्ट 
हो जाना--बीमाकर्ता उपनिहिती की और मरम्मत करने बाला. 
- उप-उपनिहिती को हैसियत में मोटरयान के लिए जिम्मेदार होगा । 
एन० ग्रार० श्रीनिवास अय्यर बनाम भ्यु इंडिया एश्योरेंस 
कम्पनी लिमिटेड, सद्रास 308: 


¬ धारा 15) और 152--(सपठित भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम की धारा 103 और 104)--उपनिहिती द्वारा की जाने 
वाली देखरेख--उपनिहिती द्वारा देखरेख के बारे में सबूत न देना-- 
जहां पर उपनिहिती ओर उप-उपनिहिती पने सबूत के भार का . 
निवेहन करने में असफल रहे ओर कोई उपनिहिती भौर उप-उपनिहिती 
की ओर से बरती जाने वाली देखरेख ओर अनवधानता के बारे में 
साक्ष्य देने में असफल रहे वहां न्यायालय उप-निघाता के कथन को 
स्वीकार करने में न्यायोचित है । 
| एन० श्रार० श्रीनिवास अय्यर बनाम गयु इंडिया एश्योरेंस 
कम्पनी लिमिटेड, मद्रास 308: 


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) 
धारा 3--साक्ष्य--अधिपंभाव्यता-कारक--जब अधि- 


संभाव्यता-कारक साक्षी द्वारा वणित साक्ष्य के अनुरूप हो, तो 
साक्ष्य में छोटी-मोटी कमियों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं 


दिया जा सकता । 
भरवाड़ा सोगिनभाई होरजीसाई बनाम गुजरात राज्य ` 43- 
+घारा 9—दाण्डिक विचारण--संदेह का लाभ--स्वयं 
अभिंयोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और अविलंबित 'संविस' गन द्वारा गोली 
` मारने से सम्बन्धित साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह 'उत्पच्त होना 
वयोंकि बन्दूक अन्य अधिकारी को जारी की गई थी न कि 
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अभियुक्त को--यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा बम्दूक से गोली मारने 
से सम्बन्धित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मौखिक परिसाक्ष्य में. कोई 
दोवेल्य हो फिर भी अभियुवत को संदेह का लाभ अवश्य दिया 
जाएगा । 


झाछी सह बनाम पंजाब राज्य 


धारा 32--मृत व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया 
कथन उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मृत्युकालिक कथन के रूप में समझा 
जाना--मजिस्ट्रेट को न बुलाया जाना क्योंकि आहत व्यक्ति की 
दशा में सुधार हो रहा था--मात्र इसलिए कि कथन पुलिस द्वारा 
अभिलिखित किया गया था अविश्वनीय नहीं समझा जा सकता । 


साछी सिह बनाम पंजाब राज्य 


धारा 134 और 3--साक्ष्य का मूल्यांकन--हत्या के मामले 
में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के नजदीकी नातेदार के साक्ष्य का 
यथोचित मूल्यांकन किवा जाना यदि ऐसा साक्षी अन्यथा विश्वसनीय 
हो, तो उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा 
सकती है किन्तु मृतक का नजदीकी नातेदार यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षी है तो उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक है । 


रामजी सुर्ज्या श्रौर एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 


यू० पी० स्यूनिसिपेलिटोज ऐक्ट, 1916 (1916 का 2) 


धारा 128(1) (71) (1953 के अधिनियम 2 द्वारा 
“संशोधन से पूर्व और पश्चात्‌)--घारा 123 और 157(3) [सपठिंत 
तारीख 26.10.1936 की जी० ओ० सं० 3613(1)-४i/395] 
पीलीभीत नगरपालिका बोडं हारा 1960 में धारा 133 के 
अधीन नई उपविधि का विरचित किया जाना--अधिसूचना जारी 
करते समय चीनी कारखानों को चंगी संदाय करने से छुट देते 
हुए 1936 में आर 1960 के पश्चात्‌ चुंगी अधिरोपित की 
-जाना--गवर्नेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की सूची 2 की प्रविष्टि 
-49 के अधीन आने वाला 'कर' है नकिचुगी या 'फीस'--यदि 
1960 के बाद कारखाने के परिसर के भीतर रेलवे साइडिग पर 
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परिदत्त चुगी की अदायगी नहीं की जाती, तो भी अभियोजन की 
कार्यवाही नहीं की जाएगी । 


कंवर रामनाथ प्रौर अन्य बनाम म्युनिसिपल बोडं, 
पीलीसीत 62: 


संविधान, 1950 


--भनुच्छेद 14 भौर 16--वर्गीकरण--विभेद--एक ही 
प्रवर्ग में अहेता पर आधारित वर्गीकरण श्रनुज्ञेय नहीं है--क निष्ठ 
इन्जीनियरों का एक पृथक वर्ग है. और उनमें से इन्जीनियरी स्नातक 
डिप्लोमाघारकों की भांति एक पृथक प्रवर्ग तथा कोटे का दावा नहीं 
कर सकते । a 

एच० सी० शर्मा श्रोर अन्य वनाम दिल्ली नगर निगम और 


अन्य 163. 


-णभनुच्छेद 19, 32 एवं 226--निगमित कम्पनी द्वारा 
अनुच्छेद 19 के अघोन प्रत्याभुत स्वतन्त्रता से प्रत्याख्यान के बारे में 
शिकायत करते हुए रिट पिटीशन फाइल. किया जाना--उच्च 
न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किए गए पिटीशन की 
परीक्षा करनी चाहिए--ऐसे पिटीशन चलने योग्य हैं । 


दिल्‍ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम 
भारत संघ शोर श्रन्य 248: 


--अनुच्छेद 32--पिटीशनर को सेशन न्यायाघीश द्वारा 
आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया जाना--उच्च न्यायालय 
हारा उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखना---उच्चतम न्यायालय द्वारा 
पिटीशनर के. अपील के लिए विशेष इजाजत और पुनव्लोकन के 
आवेदनों को नामंजूर किया जाना--उच्च न्यायालय और उच्चतम- 
न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अधीन पिटीशनर द्वारा 
रिट पिटीशन फाइल किया जाना--उच्चतम न्यायालय किन्हीं 
त्यायिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध'में अपने आप को कोई रिट, निदेश 
या श्रादेश जारी नहीं कर सकता भतः ऐसे निरथंक आवेदन चलने 
योग्य नहीं है । 


झरिया सुपुत्र मनिया वनाम राजस्थान राज्य श्रोर एक अन्य 302: 
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अनुच्छेद 136--विशेष इजाजत लेकर की गई अपील 
“उच्चतम न्यायालय विशेष विशेष इजाजत लेकर की गई अपील में 
'तथ्य सम्बन्धी समवर्ती निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
जब तक कि वह निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और 
विपर्यस्त नहीं है । 

मरवाडा सोगिनमाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य 


अनुच्छेद 136--अत्यन्त तकनीकी श्राधार पर न्याय से 
बंचित रखा जाना--विचारण न्यायालय, जिला न्यापालय और 
उच्च न्यायालय द्वारा एकसमान मत से अपीलार्थी को वाद से बाहर 
किया जाना--अपीलार्थी हारा सवथा न्यायालय के आदेशों का पालन 
करने में सद्भावेपूर्वक कार्य करना--उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी 
श्राधारों पर विचार करने के बजाय सारवान न्याय के हित में 
व्यथित पक्षकार के विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री अपास्त कर दी । 

मगवाच दास अरोड़ा बनाम प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, 

रामपुर 

अनुच्छेद 136--दाण्डिक विचारण--पद्धति और प्रक्रिया 
उच्चतम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के मूल्यांकन का प्रश्‍न पुनः 
नहीं उठाया जा सकता । 


माछी सिह बनाम पंजाब राज्य 


सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) 
धारा 135(1)(क)(1)--विना अनुञ्ञष्ति के चांदी के 
निर्यात पर निर्यात व्यापार नियन्त्रण आदेश 1981 के अधीन 
प्रतिषेघ--प्रत्यर्थी द्वारा ऐसे ध्रतिषेध का कपटपूर्ण वंचन करके चांदी 
का निर्यात करना--चाहे चांदी के निर्यात पर कोई शुल्क प्रभाये न हो 
फिर भी ऐसे प्रतिषेध का कपटपुर्ण वंचन या वंचन का प्रयत्न 
आपराघ है । 
` सहायक कलक्टर सोमाशुठक निवारक मुम्बई बनाम बाबू 
मियां शेख इमाम ओर अन्य 


43 


327 


215 


337 
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कर्नाटक राज्य 
बनाम 


आदिमूरति उफ बी० मूर्ति 


(The State of Karnataka 
Y. 


Adimurthy @ B. Moorthy) 
(11 मई, 1983) 


[न्यायाधिपति ए० पी० सेन भ्रोर ई० एस० वेकटरामय्या] 


भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)-- 
घारा 50 [सपठित विद्युत बोर्ड निर्देशिका की धारा 13(4)09५)] 
--श्रर्था्वयन--कर्माटक विद्युत बोडे के पर्यवेक्षक द्वारा संबद्ध सहायक 
इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर की उपस्थिति में प्रत्यर्थी के घर 
पर लगे बिजली के मोटर के जरिए ब्रिजली की चोरो करते हुए 
पाया जाना- सहायक इंजीनियर के निदेश पर पयंवेक्षक द्वारा पुलिस 
में रिपोर्ट दर्ज कराई जानी--उसके आघार. पर अभियुक्त को 
ग्रसियोजित किया जाना-घारा 50 के अधीन यह मपेक्षित नहीं है 
कि परिवाद फाइल करने का प्राधिकार राजपत्र में प्रकाशित 
अधिसूचना द्वारा ही प्राप्त किया जाए--फलत: पर्यवेक्षक उक्तः 
परिवाद दाखिल करा सकता था । 


अभियोजत-पक्ष का कथन है कि कर्नाटक विद्युत बोर्ड, का पयंवेक्षक 
अभियोजन साक्षी-] के विजली के मीटर की जांच करने के लिए दॅनिक ` 
निरीक्षक प्रत्यर्थी के मकान पर गया । उसने देखा कि मीटर नहीं चल रहा 
था हालांकि बत्ती जली हुई थी ओर पंखे चल रहे थे। वह उसी दिन संबद्ध 
सहायक इन्जीनियर श्रौर कनिष्ठ इन्जीनियर के साथ पुनः प्रत्यर्थी के मकात 
-पर गया ।: उन्होंने देखा कि बिजली की चोरी की गई है । सहायक इंजीनियर 
के निदेशः पर अभियोजन साक्षी-1 ने रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने चालान 
फाइल किया । विचारण न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को दण्ड. प्रक्रिया सहिता, 
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1973 को धारा 248(1) के भ्रधीन लगाए गए अपराध से इस आधार पर 
दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन-पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है 
कि अभियोजन साक्षी-1 को परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत किया 
गया था । विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 50 का वाचन करने के बाद 
उन्होंने अभिनिर्घारित किया कि विद्युत बोड का कनिष्ठ इन्जीनियर परिवाद 
फाइल कर सकता था, न कि पर्यवेक्षक । विचारण न्यायालय ने इस आदेश 
को इस आघार पर बहाल रखा कि कर्नाटक विद्युत बोडं द्वारा निकाली गई 
अधिसूचना, जिसके द्वारा उपरोक्त घारा 50 के अनुसार अभियोजन संस्थित 
करने के लिए कनिष्ठ इन्जीनियर, अनुभाग अधिकारी ओर पर्यवेक्षक को 
प्राधिकृत किया गया था, राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी । कर्नाटक 
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर अपील फाइल की 
गई । अपील मंजुर करते हुए, 


अभिनिर्घारित--विशुद्ध अंग्रेजी भाषा के अनुसार भारतीय विद्युत 
अधिनियम 1910 की धारा 50 में प्रयुक्त “कोई अभियोजन '*'के अनुरोध 
के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा” शब्दों के समूह में “के अनुरोध के” 
वद का सामान्य अर्थे इसके संदर्भ के अन्तगंत होगा “के आदेश पर” या “के 
निवेदन पर” (“एट दी बीहैस्ट आफ, आर, एट दी सोलिसिटेशन आफ”) । 
क्रिया के रूप में. “अनुरोध (इम्स्टांस) शब्द का अर्थ है, जोर देकर कहना, 
तत्काल अनुनय-विनय करना, आग्रह करना (“टू अजे, इनद्रीट अर्जेन्टली, 
. इम्परच्युन”) । अंग्रेजी भाषा की रेन्डम हाउस डिक्शनरी में पृष्ठ 690 पर 
“के अनुरोध पर” (“एट दी इन्स्टान्स आफ”) पद का श्रर्थ दिया है “के जोर _ 
देने या सुझाव पर” । “अनुरोध” (“इन्स्टांस') शब्द में आज्ञापालन की इतनी 
“मात्रा विवक्षित नहीं है जितनी “समादेश” “कमांड” में है । यही विधिक 
अर्थे है जिसमें विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 50 में “के अनुरोध” के 
थद को समझा गया है। घारा 50 के शब्दों के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
इसमें कहीं भी यह अपेक्षित नहीं है कि प्राधिकार राजपत्र में प्रकाशित 
अधिसूचना द्वारा ही प्राप्त किया जाए । (पेरा 4) 


उपरोक्त अधिसूचना अधिनियम की घारा 50 के अनुसार विद्युत 
बोर्ड द्वारा निकाला गया एक साधारण आदेश है, जिसके अनुसार भ्रधिनियम 
अघीक्षण इन्जीनियर, कारयंपालक इन्जीनियर, सहायक इन्जीनियर, कनिष्ठ 
ˆ इन्जीनियर, अनुभाग अधिकारियों ओर पर्यवेक्षकों को अभियोजन संस्थित 
करने के लिए या पुलिस से परिवाद करते के लिए प्राधिकृत करता है, यदि 
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विद्युत अधिनियम की घारा 39, 41; 43 और 44 में से किसी के अधीन 
था विद्युत नियमों के नियम 138 के साथ पठित नियम 56 के श्रधीन कोई 
अपराध उनकी अधिकारिता के भीतर किया गया है या युक्तियुक्त रूप से 
विश्वास किया जाता है कि वह किया गया हे । चूंकि विद्युत बोर्ड एक 
लोक प्राधिकरण है, इसलिए अभियोजनं पक्ष के लिए सुसंगत अधिसूचना 
वाली मैनुअल की एक प्रति अभिलेख पर रखना पर्याप्त था । भारतीय विद्युत 
अधिनियम, 1910 की घारा 50 के अधीन अपेक्षित प्राधिकरण का वह 
“पर्याप्त सबूत था । (पेरा 10) 


. निर्दिष्ट निर्णय 


[1980] [1980] क्रिमिनल लॉ जनल 1394 : 
राज्य (दिल्ली प्रक्षासन) बनाम घमं पाल 
[State (Deihi Administration) v. 9 
Dharm Pal]; * 


- {1985] [1975] क्रिमिनल लॉ जनंल 746 : 
कर्नाटक राज्य बनाम अब्दुल नबी 
(State of Karnataka v. Abdul Nabi); 9 


[1966] [1966] 3 एसं० सी० आर० 517 : 
राम चन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य 
श्रोर एक अन्य 
(Ram Chander Prasad Sharma ४. 
State of Bihar and another); 6 


[1936] ए० आई० श्रार० (1936) इलाहाबाद 742 : 
विश्वनाथ बनाम सम्राट 
(Vishwanath 9. Emperor); 7, 8 


[1931] ए० भाई० आर० (1931) बोम्बे 132 : 
बालकृष्ण अनच्त बनाम सम्राट 
(Balkrisban Anant v. Empror}. - [पृ 
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दाण्डिक झपीली झघिकारिता : 1983 को दाण्डिक श्रपील सं० 285. 


1979 की दाण्डिक अपील सं० 590 में कर्नाटक उच्च न्यायालय 
के तारीख 15 दिसम्बर, 1980 के निर्णय भोर आदेश के विरुद्ध विशेष 
इजाजत लेकर की गई अपील । 


झ्पोजार्थो को ओर से ` श्री एम० वीरप्पा 
प्रत्ययी को ओर से सवे श्री विमल बोबडे और पी० आर०' 
रामशीश 


न्यायालय का निर्णय म्यायाधिपलि ए० पी० सेन ने दियो । 
न्यायाधिपति सेन-- 


विशेष इजाजत लेकर की गई यह्‌ भ्रपील कर्नाटक उच्च न्यायालय 
के तारीख 15 दिसम्बर, 1980 के विरुद्ध फाइल की गई है । कर्नाटक उच्च 
न्यायालय ते मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, कुष्णराजनगर द्वारा 
पारित दोषमुवित के आदेश की पुष्टि कर दी थी, जिक्षके द्वारा प्रत्यर्थी को' 
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379 के साथ पठित भारतीयः 
विद्युत ' अधिनियम, 1910 की धारा 39 गौर 44 के अधीन दण्डनीय 
अपराध से दोषमुक्त किया था । त 


2, अभियोजन-पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है। तारीख 
25 अगस्त, 1976 को दोपहर के लगभग 12 बजे अभियोजन साक्षी-1; 
सैयद अमीर, पर्यवेक्षक, कर्नाटक विद्युत बोर्ड, बिजली के मीटर की जांच 
पड़ताल करने के लिए दैनिक निरीक्षण पर प्रत्यर्थी के मकान पर गया । उसने 
देखा कि मीटर बोर्ड प्रवेश दरवाजे पर लगा है भौर हालांकि बत्ती जलौ हुई 
थी और पंखे चल रहे थे, मीटर में विद्युत उर्जा का उपभोग अंकित नहीं हो 
रहा था । ऐसा प्रतीत हुमा कि प्रत्यर्थी ने मकान को दीवार में दो स्विच 
लगाकर मुख्य कर्नेक्शन में फेरबदल किया था और स्विचों को'चालू करके 
मकान के अन्दर की बत्ती, पंखों का उपयोग, बिना मीटर चेले, किया जा 
सकता था । उसी दिन, बाद में, वह कर्नाटक विद्युत बोर्ड, कृष्णराजनगर से 
संबद्ध सहायक इंजीनियर मर कनिष्ठ इंजीनियर के साथ प्रत्यर्थी के मकान 
पर गया और उन्होंने देखा कि बिजली की चोरी की गई है । तदसुर्सार, 
सहायक इंजीनियर के निदेश पर, ्रभियोजन साक्षी-1 संथद अमीर ने प्रदर्श 
पी-1 रिपोर्ट पुलिस के पास लिखाई । परिवाद के वारे में अन्वेषण करने के 
बाद कृष्णराजुनगर पुलिस ने चालान फाइल किया । अभियोजन-पक्ष ने अभि- 
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योजन साक्षी, सैयद अमीर, पर्यवेक्षक भोर अभियोजन साक्षी-2 भीमन्ना, 
कनिष्ठ इंजीनियर सहित पांच साक्षियों का साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के 
लिए पेश किया । किन्तु विचारण करते वाले विद्वान्‌ न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी 
को उस अपराध से दोषमुक्त कर दिया जो उस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता; 
1973 की घारा 248 (1) के अधीन लगाया यया था। दोषमुक्ति का 
आधार था कि ग्रभियोजन-पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि 
अभियोजन साक्षी-1, सैयद अमीर को परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधि- 
कृत किया गया थः | अधिनियम की घारा 50 का वाचन करने के बद 
उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत बोर्ड का कनिष्ठ इजीनियर परिवाद 
दाखिल कर सकता था, न कि पर्यवेक्षक चोरी का पता लगने के बाद कनिष्ठ 
इंजीनियर की उपस्थिति मात्र से यह अथे नहीं निकलता कि पर्यवेक्षक को 
परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत किया गया था । उच्च न्यायालय नते 
विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को इस आघार 
पर बहाल रखा किं कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा निकाली गई अधिसूचना 
जिसके होरा श्रधिनियम की धारा 50 के अनुसार अभियोजन संस्थित करने 
के लिए कनिष्ठ इंजीनियर, अनुभाग. अधिकारी और पर्यवेक्षक को प्राधिकृत 
किया गया था, राजपत्र सें प्रकाशित नहीं की गई थी । अतः न्यायालय ऐसी 
किसी अधिसूचना की न्यायिक अवेक्षा नहीं कर सकता और उसके सबूत में 
यह सिद्ध करते के लिए साक्ष्य पेश करना अभियोजन पक्ष का काम था कि 
अभियोजन साक्षी-1, सैयद अमीर परिवाद दाखिल करने के लिए सक्षम है । 
उसने विद्वान्‌ लोक अभियोज्क की अधिसूचना के सबूत में अतिरिक्त साक्ष्य 
पेश करने की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी कि ऐसा करना 
मामले में कमी पुरी करने के लिए अभियोजन-पक्ष को अनुज्ञात करने के 
समान होगा । 
3. इस अपील का विनिश्चय अधिनियम की धारा 50 के अर्थं पर 
(निर्भर करता है, जो कि निम्न प्रकार है :-- १ 
व ८50, श्रभियोजनों का संस्थित किया जाना--इस अधिनियम 
या तद्धीन किसी नियम, अनुज्ञप्ति या श्रादेश के खिलाफ किसी 
अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन सरकार या `| 
किसी विद्युत निरीक्षक के या उस द्वारा व्यथित. किसी व्यक्ति के. 
अनुरोध के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा 1” 
. 4. विशुद्ध अंग्रेजी भाषा के अनुसार “कोई अभियोजन ”**"" के ` 
अनुरोध. के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा” शब्दों के समूहों में “के अनुरोध 
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के” पद का सामान्य प्रथं इसके संदर्भ के अस्तंगत होगा “के आदेश पर” या 
“के निवेदन पर” (“एट दी बीहैस्ट भ्राफ, आर, एट दी सोलिसिटेशन' 
आफ”) । क्रिया के रूप में “अनुरोध” (इन्स्टांस) शब्द का अर्थ है जोर देकर 
कहना, तत्काल अनुनतय-विन॑यः करना, आग्रह करना (“दु अर्ज, इनट्रीट 
अर्जेन्टलो, इम्परच्यून”)। अंग्रेजी भाषा की रेन्डम हाउस डिक्शनरी में 
पृष्ठ 690 पर “के अनुरोध पर” (“एट दी इन्स्टान्स ग्राफ”) पद का अर्थ दिया 
है “के जोर देने या सुझाव पर” । “अनुरोध” . (“इंस्टांस”) शब्द में आज्ञा 
पालन की इतनी मात्रा विवक्षित नहीं है जितनी ''समादेश” (“कमांड”) 
में है । यही विधिक अर्थं है जिसमें अधिनियम की धारा 50 में “के अनुरोध” 
के पद को समझा गया है । घारा 50 के शब्दों के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
इसमें कहीं भी यह अपेक्षित नहीं है कि प्राधिकार राजपत्र में प्रकाशित 
झघिसूचना द्वारा ही प्राप्त किया जाए। 

5. विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध ओर उच्च न्यायालय द्वारा 
झभिपुष्ट आदेश अधिनियम की घारा 50 के अर्थ पर आधारित है जो कि 
नितांत अनावश्यक है । इससे प्रकटतः घोर अन्याय हुआ है। इसमें कोई संदेह 
नहीं हो सकता कि. अभियोजन अधिनियम की धारा 50 के अर्थं में विद्युत 
बोर्ड के अनुरोध पर संस्थित किया गया था । कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने जो एक 
कानूनी निकाय है, श्रधिसुचना सं० के. ई. बी./ए5/6053/73-74/एस० 
ओ० एल०/401/72 तारीख 18 अप्रेल, 1974 निकाली जो कि कर्नाटक 
इलैक्ट्रिसिटी मैनुअल, जिल्द 1, द्वितीय संस्करण में पृष्ठ 80 पर है, वह निम्न 

` प्रकार है *— 

*/घारा 134 (4) (3) 

जब विद्यत अधिनियम की घारा 39; 41, 43 आर 44 में से किसी' 


के या विद्युत नियमों के नियम 138 के साथ पठित नियम 56 
के अधीन वाले अपराध किए जाएं या इस रूप से विश्वास किया 


जाए कि वे उनकी अधिकारिताओं के भीतर किए गए हैं, तो अधीक्षण) 


» प्रग्रेजो में यह इस प्रकार है-- 
“Section 134(4) (iv): 
Superintending Engineers, Executive Engineers, 
Assistant Engineers, Junior Engineers, Section Officers 
and Supervisors are authorised to institute prosecutions: 
or make complaints to the jurisdictional officers in ड 
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इन्जीनियर, कार्यपालक इन्जीनियर, सहायक इन्जीनियर, कनिष्ठ 

इन्जीनियर, अनुभाग अधिकारी ओर पर्यवेक्षक अभियोजन संस्थित 
करने के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारिता रखने वाले 
अधिकारियों के पास अभियोजन संस्थित करने या परिवाद फाइल 
करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं ।” 

6. यह विषय अब अनिर्णीत विषय नहीं रहा है । रामचन्द्र प्रसाद 
शर्मा बनाम बिहार राज्य ओर एक अन्य! वाले मामले में न्यायालय ने यह 
मत व्यत किया था :--- 

“यह सच है कि भट्टाचायं स्वयं एक ““व्यथित- व्यक्ति” 
नहीं था और यह कि व्यथित व्यक्ति पी० ई० एस० कम्पनी थी । 
किन्तु पी० ई० एस० कम्पनी एक निगमित निकाय है ओर वह अपने 
निदेशक और अधिकारियों के माध्यम से ही काम करेगी। यहां 
हमारे पास रामास्वामो का एक साक्ष्य हे कि उसके पास पी० 
ई० एस० कम्पनी का साधारण मुख्तयारनामा हे और यह कि उसे 
पी० ई एस० कम्पनी की ओर से सभी विधिक कायंवाहियों में कार्ये 
करने के लिए उसके द्वारा विनिंदिष्ट तोर पर सशक्त किया गया 
था। इस साक्ष्य से यह दशित होता है कि उसके अनुरोध पर 
ही भट्टाचायं से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखाई। अतः अभिप्राय: 
यह है कि व्यथित व्यक्ति ने ही विधिक कार्यवाही शुरू की ।” 

. 7. अधिनियम की धारा 50 में आए “के अनुरोध के” पद का 
निर्वचन करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्‍वनाथ बताम सम्राट? 
वाले मामले में कहा था :-- 

“यदि विधानमण्डल का आशय यह- होता कि कोई भी 
मामला स्वयं विद्युत कम्पनी द्वारा भ्रधिनियम की घारा 50 में 
वणित अन्य व्यक्तियों को सिवाय न्यायालय में संस्थित नहीं किया 
charge of Police Stations, for instituting prosecutions 
when offences under any of the Sections 39, 41, 43 and 
44 of .the Electricity Act or Rule 56 read with Rule 
138 of the Electricity Rules are committed or are 
reasonably believed to have, been committed in their 
respective jurisdiction.” 

1 (1966) > एस० सी० घ्रार० 517. 
2 ए० घराई० भ्रार० (1936) इलाहाबाद 742. 
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जाना चाहिए तो हमारे विचार में विधानमण्डल 'के परिवाद पर' 
सामान्य पद का प्रयोग करता भौर यह धारा इस प्रकार होती कि 
किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिनियम को धारा 50 में निर्दिष्ट किसी 
अपराध का संज्ञान कतिपय व्यक्तियों के परिवाद के सिवाए नहीं 
करना चाहिए । के अनुरोध एर' पद का अर्थ केवल यह है फे 
निवेदन पर? या 'की प्रार्थना पर'।” 


8. उस मामले में अभियोजन विदयुत प्रदाय कंपनी के निवेदन पर 
वस्तुतः पुलिस द्वारा आरम्भ किया गया था श्रौर उच्च न्यायालथ ने यह 
अभिनिर्धारित किया था कि उसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि कम्पनी यह 
चाहती थी कि अभियुक्त को अपराधों के लिए अभियोजित किया जाए। 
कंपनी के अधिकारियों ने चोरी का पता लगा लिया और इस मामले को 
भान्ति पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दी और पुलिस से अन्वेषण करने 
के लिए कहा, जैस! कि वर्तमान मामले में है । इन तथ्यों के आधार पर 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अभियोजन अघि” 
नियम की धारा 50 के अर्थ में विद्युत प्रदाय कम्पनी के निवेदेत पर आरम्भ 
क्रिया गया था । विश्‍वनाथ! वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 
किए गए अधिनियम की घारा के इस अर्था*्वयन का आद्योपान्त अनुसरण 
किया गया है । ' 


9. हमारा निष्कर्ष है कि राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम धर्मपाल? 
वाले. मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तथा कर्नाटक राज्य बनाम 
अब्दुल नबी? वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बही मत्त अपनाया है 

भोर महा प्रबन्धक हारा जारी.किए गए उस परिपत्र पर बहुत जोर दिया है 
जिसमें विद्युत की चोरी. के अभियोजन चलाते में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
दी गई थी जो इसकी शब्दावली कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा निकाली गई 
अधिसूचना जैसी थो 1 दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के 
विद्वान न्यायाधीशों ने भ्रब्दुल नवी वाले मामले में अपने पूर्वतर निर्णय का 
ध्यान में नहीं रखा, यहां तक की उनमें से एक पूर्वतर न्थायपीठ का सदस्य 
था । “के अनुरोध पर” पद के अर्थ के'वारे में विश्‍वनाथ वाले मामले में ` 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देने के बाद उच्च न्यायालय 


1 ए० आई० आर० (1936) इलाहाबाद 742, 


8 (1980) क्रिमिनल ला जनल 1394. 
8 [1975] क्रिमिनल ला जनंल 746, 
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ते अब्दुल नबी वाले मामले में यह मत व्यक्त किया था :-- 

“अत: जहां कोई व्यक्ति जो बोर्ड के लिए. या की ओर से 
कारंचाई करता है, विद्युत ऊर्जा के अविधिपुणं उपयोग की बाबत 
पुलिस में परिवाद दाखिल करता है और पुलिस आरोप-पत्र दाखिल 
करती है वहां यह समझा जाना चाहिए कि अभियोजन बोर्ड के 
अनुरोध पर संस्थित किया गया है ।” 

10. प्रश्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता 
की इस स्वीकृति का हवाला दिया कि “अधिसूचना राजपत्र” में प्रकाशित नहीं 
की गई थी और यह सत व्यक्त किया :- 


“विषय के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है क्रि यह न्यायालय 

ऐसी अधिसूचना के ओर उस अधिसूचना में दिए गएतथ्यो के 
“वि:मान होने की न्यायिक अवेक्षा नहीं कर सकता । इस अधिसूचना 

के पेश करने पर अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए साक्ष्य 

देना चाहिए था कि अभियोजन साक्षी-। अधिनियम की धारा 5.के 

अर्थं में अभियोजन करने के लिए विधि की दृष्टि से प्राधिकृत था । 

वह ऐसा करने में असफल रहा है 1” न 

-ऐसा प्रतीत होता है कि मैनुअल में अन्तविष्ट “अधिसूचना” शब्द के प्रयोग से 
उच्च न्यायालय प्रकटतः गलत अर्थं समझा । कर्नाटक विद्युत बोडे का गठन 
विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की घारा 5 के अधीन किया गया है | उस 
अधिनियम की धारा 12 के अनुसर, विद्युत बोर्ड शाश्‍वत उत्तराधिकार और 
सामान्य मुद्रा.बाला एक निगमित्त निकाय. होगा । अतः विद्युत बोर्ड एक 
कत्रिम व्यक्ति है और अपनी शक्तियों, कार्य-कतेव्यों का पालन करने के लिए 
अपने अधिकारियों और सेवकों पर निर्मर करता है । उपरोक्त श्रधिसूचना 
अधिनियम की धारा 50 के अनुसार विद्युत बोर्ड द्वारा निकाला गया एक 
साघारण आदेश है, जिसके अनुसार अधिनियम अधीक्षण इंजीनियर, 
कार्यपालक इंजीनियर, संहायक इंजीनियर, ' कनिष्ठ इंजीनियर, अनुभाग 
अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को अभियोजन संस्थित करने के लिए या पुलिस 
से परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करता है, यदि विद्युत भ्रधिनियम की 
-घारा 39, 41, 43, और 44 में से किसी के अधीन या विद्युत नियमों के 
नियम 138 के साथ -पठित नियम 56 के अघीन कोई अपराध उनकी 
अधिकारिता के भीतर किया गया है या युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता 
है कि वह किया गया है। विद्युत बोडे के लिए यह एक आन्तरिक मामला था . 
और घारा 50 के शब्दों के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन 
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साक्षी-1, सैयद अमीर पर्यवेक्षक पुलिस के पास परिवाद दाखिल करने के लिए 
प्राधिकृत था, चूंकि विद्युत बोर्ड एक लोक प्राधिकरण हैं, इसलिए अभियोजन- 
पक्ष के लिए सुसंगत अधिसूचना वाली मंनुअल की एक प्रति अभिलेख पर: 
रखना पर्याप्त था । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की घारा 50 के 
- झघीन अपेक्षित प्राधिकरण का वह पर्याप्त सबूत था । 


. 11. यहां यह उल्लेख करना श्रप्रासंगिक नहीं होगा कि यदि 
अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षा यह थी कि प्राधिकरण राजपत्र में 
प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया जाए तो इससे कोई अन्तर नही पड़ता ॥ 
“राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा” पद दण्ड विधि (संशोधन) श्रधिनियम, 1962 
की घारा 6(1) में आया है और यह दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 
: 1908 की धारा 16 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1908 की घारा 22 में 
भी आया है। बालकृष्ण अनन्त बनाम सम्राट! वाले मामले में मु० न्या० 
व्यूमौंट ने दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 की घारा 16 पर विचार 
करते समय जोकि स्थानीय शासन को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी 
संगम में, उसमें वणित अधारों पर, अविधि विरुद्ध घोषित करने के लिए. 
सशक्त करती थी, जोकि सारतः यह है कि वह संगम लोक प्रशान्ति के लिए 

खतरनाक हो, निम्नलिखित मत व्यक्त किया :-- 

“घांरा 16 में प्रयुक्त शब्द 'अधिसूचना' है न कि 'अन्तः 
स्थापन? वेब्स्टर डिक्शनरी में “अधिसूचना” (नोटीफिकेशन) की- 
परिभाषा 'अधिसूचित करने का कार्य' विदित कराने का काये, 
संज्ञापना या सूचना; . विशेषकर शब्दों द्वारा लेख द्वारा या अन्य 
साधनों द्वारा शासकीय सूचना या जानकारी देने का कायं जिससे 
कि अघिसूचना का सार सूचना देना है ओर मेरी राज्य में राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा शब्दों से केवल “राजपत्र में श्रधिसूचना देकर” 
अभिप्रेत है।” 


दण्ड विधि संशोधन अधिनियम; 1908 की धारा 16 के संदभ में न्यायालय 
को और भी अधिक सबूत चाहिए था कि अधिसूचित करने के कायं के लिए 
या दूसरे शब्दों में अधिसुचना प्रकाशित करने के लिए सभी अपेक्षित 
ओपचारिकताएं वस्तुतः पुरी कर ली गई हैं ऐसा इसलिए था, क्योंकि जस 
विधि के अधीन श्रधिसूचना जारी की गई थो वह नागरिकों के प्रधिकारों 
ओर स्बतंत्रताओं पर अतिक्रमण करती थी । 


2 ए० प्राई० आर० (1931) बोम्बे 132. 
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12. अन्ततः कुछ शब्द गुणागुण के बारे में पेश किएं गए साक्ष्य पर 
विचार करने के बाद विद्वान मुन्सिफ इस निष्कषं पर पहुंचे कि अभियोजन 
पक्ष ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध 
` कर दिया है, किन्तु अधिनियम की घारा 50 का गलत अर्थं करने कें कारण 
संहिता की घारा 248 (1) के अघीन उसे दोषमुक्त कर दिया । दोषमुक्त 
के आदेश को कायम रखने के लिए उच्च, न्यायालय ने अपना विनिश्चय 
अधिनियम की घारा 50 के निवंचंन तक सीमित रखा ओर गुणागुण पर 
विचार नहीं किया । हमने साक्ष्य पढ़ा है और हमारा समाधान हो गया है कि 
अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया एक साक्ष्य प्रत्यर्थी के विरुद्ध दोषिता 
का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है । प्रत्यर्थी के विद्वान काउम्सेल ने 
इसका प्रतिवाद नहीं किया किन्तु उनका केवल यह कहना है कि दण्ड के 
संबंध में नमं रुख अपनाया जाए । 


13. इन कारणों से अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । 
कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति का 
आदेश किया गया था, अपांस्त किया जाता है ओर उसे भारतीय दण्ड 
संहिता, 1860 की धारा 379 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 
1910 की धारा 39 के श्रधीन दण्डनीय अपराध करते के कारण सिद्धदोष 

,किया जाता है । विद्वान्‌ स्थायी काउन्सेल ने विशेष इजाजत दिए जाते के समय - 

यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार केवल यह चाहती है कि इस मुटे से 
सम्बन्धित विधि निश्चित कर दी जाए और वह प्रत्यर्थी को दण्ड देने में 
उसकी कोई रुचि नहीं है । इस दृष्टि से बीते हुए समय को ध्यान में रखते 
हुए हम प्रत्यर्थी पर कोई दण्डादेश अधिरोपित नहीं करते । ; 

14. श्री बी० ए० बोब्डे ने न्याय-मित्र के रूप में जो सहायता दी 
है, हम उसके लिए उनके कृतज्ञ हैं । 

; अपील मंजुर की गई । | 
EX 
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| म्याथाधिपत्ति वी० डी० तुलज्ञापुरकर मोर वी० वालक्ृष्ण एराडी ] 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)-- शारा 378 भोर 
386 [सपठित भारंतीय दण्ड संहिता, 1860 झो. धारा 302/34 
शोर 323/34]--दोदमुक्ति फे विष्दध अपीक्ष--ह॒त्या के 
मामले में विदारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषशुक्ति दिया 
जाता--राज्य हारा की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा 
. दोषघुवित का निर्णय उलट दिया जाना-यदि उच्च न्यायालय 
अपील में विदारण न्यायालय के दोषमुबित बिषयक निर्णय को 
उलटता है, तो उसे उत सभी कारणों पर अलग-अलग विचार करना 
चाहिए जिनसे विचारण न्यायालय ने श्रभियुक्तों को दोषमुक्त किया 
है तथा साथ ही उसे वे कारण भो बताने होंगे जिनके आधार पर बह्‌ 
दोषसुक्ति, “विषयक. निर्णय उलढने के लिए प्रेरित हुआ है । 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)-- 
-घारा 300 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 मोर 
386 ]--हत्या-- श्रभियुक्त पुलिस पदधारी--मृतक के तलुश्रों ओर 
नितम्बों पर क्षतियों का मौजूद होना--अभियोजन पक्ष द्वारा यह 
अभिवाफ्‌ किया जाना कि अभियुक्तों द्वारा मृतक के साथ क्रूर ढंग से 
च्यवहार किए जाने के परिणामस्वरूप उसको मृत्यु हुई--ऐसा. 
निष्करषं निकालना युक्तिसुंगत नहीं होगा, विशेषकर तब जब 
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कि मतक के शरीर फे शम्य अंगों पर दुसरी श्रनेक क्षेतियाँ भी. 

भोजुद हैं! i 

इस मामले में अभियोजन-पक्ष का पक्षकथन यह था कि श्रभियुक्त 
पुलिस के पदधारी .थे । वे मृतक को उसके मकान से एक टेम्पो में थाने ले 
आए । वहां पर उन लोगों ने उसकी जमकर ह ही की, बहा ह कि उसके 
परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । पेश किए गए साक्ष्य के आघार पर 
विचारण न्यायालय (सेशन न्यायालय) ने सावघाली के साथ विश्लेषण. करने 
के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन-पक्ष ने जो भी कथा 
प्रस्तुत की है, वह्‌ अत्यधिक अनधिसंभाव्य है और यह हो सा 
साक्षियो हारा दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय है इसलिए उतने. भार हे 
दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित रन 0 2 विच 323 
अधीच तथा संहिता की घारा 218 जर 342 के अधीनः वाले श्रपराधों के लिए . 
उन श्रभियुक्तों (अपीलाथियों) को इस आवार पर सर्न: dt से ` दोषमुक्त 
कर दिया कि अभियोजन-पक्ष लगाए गए आरापा को सिड नरह द कर सका | , 
राज्य ने विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध वानस उच्च 
न्यायालय में उक्त दोषमुक्त को चुनौती देते हुए अपील को । अपील की 
` सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य की अ मंजूर करते 
हुए यह निर्णय किया कि जहां तक कि राम किशन नाम ब एक ह 
का संबंध है, उसकी दोषमुक्ति की पुष्टि की जाती है, िम्तु जह ल 
अन्य तीन अभियुक्तों (अपिलाथियो) का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय 
भारतीय दण्ड संहिता को धारा 34 के साथ पठित घारा 302 के अधीन 
उनकी दोषमुक्त को उंल्ठते हुए, उन्हें उक्त घाराओं के बीच दोषसिद्ध 
कर दिया और प्रत्येक को आजीवन कारावास है; के लिए दण्डादिष्ट 
किया । इसके अलावा उसने प्रथम दो अपीलाथिय (रामचन्द्र और चांद राम) 
को घारा 218 के अधीन भी दोषसिद्ध किया तथा र कारण प्रत्येक को दो 
वर्षे का कठिन कारावास भुगतने के लिए वाच्य क्रिया । वे दण्डादेश 
साथ-साथ चलने थे । उच्च न्यायालय के उसी « निमय के विरुद्ध जिसके ह 
उसने विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति संबंधी निर्णय म वक . दिया धा. 
अपीलाशियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की है । अपील मंजूर 
करते हुए, 


अ्भिनिर्धारित--जंवकि राज्य ने-अपील में वह मामला न तो 
` इस बात से बहुत आश्चयं ` हुआ कि उच्च न्यायालय ने अपिलाधियों की | 
` दोषमुवित करने के लिए विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों | 
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सें से किसी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए बिना'या विवेचन किए बिना 
'उनको दोषमुक्ति को उलट दिया । ऐसा प्रतीत होता हे कि उच्च न्यायालय 
के सन पर उन क्षतियों की प्रकृति का मुख्यतः प्रभाव पड़ा था जो डाक्टर ने 
मृतक के शव पर शव-परीक्षा करते समय देखी थीं भोर उसकी दृष्टि में ऐसी 
किन्ही क्षतियों से, जो कि मतक के तलवे और तितम्बों पर थीं, उसे विश्वास 
हो गया कि मतक की उस समय काफी पिटाई की गई थी, जबकि वह पुलिस 
की अभिरक्षा में था। इसके अतिरिक्त, . उच्च न्यायालय ने यहां तक मत 
व्यक्त किया कि उसके निष्कषे को इस तथ्य से बल मिला है कि जब 
अपीलार्थी सं० 2 ने पड़ताल रिपोर्ट तैयार की थी, तो उसने मृतक को पहुंची 
क्षतियों कौ संख्या को कम करने की जानबूझकर . कोशिश को थी, क्योंकि 
` पड़ताल रिपोर्ट के स्तम्भ सं० 10 में, शरीर के पांच भिन्न-भिन्न अंगों पर 
क्षतियो का उल्लेख उन बंगों पर क्षतियों की वास्तविक संख्या बताए बिना 
'किया गया था, जबकि डाक्टर द्वारा प्रस्तुत शव-परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट के 
अनुसार, 33 बाह्य क्षतियां थीं । उच्च न्यायालय के तकं के इन पहलुओं के 
द्यालावा, दोषमुन्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार करते समय, उसका 
कतंव्य बिल्कुल स्पष्ट था । उसे उन कारणों में से प्रत्येक कारण के सम्बन्ध 
में अपना मत व्यक्त करना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप विचारण 
न्यायालय ने दोषमुक्ति की थी और यह बताना. चाहिए था कि यदि कोई 
- कारण है, तो किस प्रकार वे कारण गलत. थे या ठीक नहीं थे । ऐसा कायें 
किए बिना, उच्च न्यायालय दोषमुकिति का आदेश उलट नहीं सकता था । 
(पेरा 8 ओर 11) 


उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालने में कि अपीलार्थी ने अपनी 
झभिरक्षा में मतक पर अवश्य ही हमला किया होगा, किन्ही ऐसी क्षतियों 
की प्रकृति का अवलम्ब लेना गलत था, जो कि मृतक के शव पर पाई गई 
थीं । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अटकलों ओर 
अनुमाचों का सहारा लिया | प्रथमतः दो क्षतियां थीं अर्थात्‌ क्षति सं० 22 
ओर. 23, जिन्हें मृतक के दोनों बाहों के तलुवों पर की क्षतियां उचित रूप 
. से माना जा सकता था जिनसे यह दशित होता है कि पुलिस ने अन्वेषण के 
 दोरान क्रूर ढंग का सहारा लिया था । किन्तु नित्तम्बों पर जो 'सतियां थीं, 
उनसे यह दाशत नहीं होता है कि अन्वेषण के दौरान क्रूर ढंग का प्रयोग 
किया गया था, क्योंकि यदि गांव वाले अच्छो तरह मारने के प्रयोजन से 

' “किसी चोर को पकडते हैं, तो वह जमीन पर पेट के बल गिर सकता है श्रोर 
' यांव वाले उसके नितम्बों की अच्छो पिटाई कर सकते हैं। इसके अलावा, 
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उसके तलुवों और नितम्बों पर इन क्षतियों के होने के अतिरिक्त उसके शरीर 
के अनेक जंगों पर दूसरी क्षतियां थीं जैसे कि माथे पर, कंघों पर, गदंन पर, 
भुजाओं पर, बाहों पर, घुटनों पर, खोपड़ी पर आदि । इन क्षतियों के प्रभाव 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इन क्षतियों के बारे में यह नहीं समझा - 
जा सकता कि वे पुलिस अभिरक्षा में ही मृतक पर हमला करने के 
परिणामस्वरूप पहुंची हैं । अत: उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत होना 
- संभव नहीं है कि दोनों ही तलुवों पर गुम चोटों के होने से असंदिग्ध रूप से 
यह बात स्पष्ट होती है कि उन पर छोटे रूल की सहायता से, जो कि पुलिस 
के लोग प्रायः अपने पास रखते हैं, उन पर क्षतियां पहुंचाई गई होंगी; 
तदनुसार मृतक को ये क्षथियां उस समय पहुंचाई गई थीं जबकि वह पुलिस 
की अभिरक्षा में था । (पेरा 9) 9 


दाण्डिक अपीली श्रधिकारिता : 1976 कौ दाण्डिक अपोल सं० 584 


1973 की दाण्डिक अपील सं ० 501 में पंजाब और हरियाणा उच्च 
न्यायालय के तारीख 22 नवम्बर, 1976 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध 
की गई अपील । ह 


अपीला्थियों को ओर से श्री प्रेम मलहोत्रा 
अत्यर्थो की ओर से श्री आर०. एन० पोद्दार] 


न्यायालय का निर्णय व्यायाधिपति वी० डी० तुलज्जापुरकर ने दिया । 
न्यायाधिपति तुलज्ञापुरकर-¬ र 


1973 के सेशन मामला {सं० 3 में करनाल के विद्वान्‌ सेशन 
न्यायाधीश के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की घारा 34 के साथ पठित 
` शारा 302 और 323 के अधीन तथा घारा 218 ओर 342 के अधीन 

वाले ग्रपराघों के लिए, राम किशन नाम के एक व्यक्ति (जिसे अब दोषमुक्त 
कर दिया गया है) कें साथ ही, तीनों अपीलाथियों का विचारण किया गया 
किन्तु विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन-पक्ष तथा प्रतिरक्षा-पक्ष द्वारा ' 
प्रस्तुत साक्ष्य को समझने के बाद इस आधार पर उन्हें सभी आरोपों से ' 
दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन-पक्ष उन अपराधों को साबित करने में 
` असफल रहा है जिसके सम्बन्ध में आरोप लगाए गए हैं । हरियाणा राज्य ने 
उच्च न्यायालय में 1973 की दाण्डिक अपील सं० 501 के रूप में उक्त. 
दोषमुक्ति को चुनोती देते हुए अपील की और उच्च न्यायालय ने तारीख 


= 
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22 नवम्बर, 1976 वाले अपने निर्णय और आदेश द्वारा राज्य की अपील 
वहा तक मंजूर कर ली, जहां तक कि हमारे समक्ष वाले तीनों अपीलाथियों ' 
का सम्बन्ध है, किन्तु उसने राम किशन की दोषमुक्व्ति की पुष्टि कर दी । 
उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की घारा 34 के : साथ पठित 
धारा 302 के अधीन अंपीलाधियों की दोषसिद्धि कर दी ओर उममें से प्रत्येक 
को आजीवन कारावास भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया तथा प्रथम दो . 
अपीलाथियों (राम चन्द्र और चांद राम) को भारतीय दण्ड सहिता की 
धारा 218 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को दो वर्ष का 
कठिन कारावास 'भुगतंने के लिए 'दण्डादिष्ट किया; यह निदेश. दिया गया कि 
मुख्य दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे। भ्रन्य शब्दों में, जहाँ तक कि तीनों 

. अपीलाथियों का सम्बन्ध है, उनकी दोषमुक्ति उलट दी गई है और इस अपील 
में जो प्रश्न है, वह यह है कि क्या उस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का श्रादेश 
ठीक है । 


2: तीनों अपीलाधियों और राम किशन के विरुद्ध अभियोजन पक्ष 
का जो कथन है, उसका निम्नलिखित रूप से संक्षेप मे वर्णन किया जा सकता 
हैं । राम ' चन्द्र (अपीलाथीं सं. 1) को इस घटना के कुछ दिन पुर्व -सदर 
पानीपत के थाने में थानेदार के रूप में तैनात किया गया था, जबकि 
अपीलार्थी सं० 2 श्रौर 3 (चांद राम और बलजीत सिह) तथा राम किशन 
क्रमशः सहायक उप-निरीक्षक, हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल के रूप में उस 
थाने में. उसके अधीन कार्य कर रहे -ये । अभियोजन पक्ष के अनुसार, 

. 6 सितम्बर, 1972 की शाम को, अपीलार्थी सं० 1 ने किन्हीं ऐसे व्यक्तियों 
`को थाने बुलवाया जिनके बारे में यह संकेत था कि उन्होंने चोरी की है; 
अपीलार्थी सं० 3.की माफत बुलाए जाने पर बन्ता(अभि० सा० 7) थाने में 

` लगभग 4/5 बजे शाम पहुंचा था, जबकि वीर सिह (अभि० सा० 6) और 

ट सुख सिह नाम के एक व्यक्ति की अपीलार्थी सं० 1 लगभग 7 बजे शाम थाने 
पर ले ग्राया था; लगभग 10 बजे रात अपीलांथी सं० 2 ओर 3. तथा 

“राम किशन बलवंत सिह, मृतक के मकान पर गए ओर यह उद्घोषणा की 
'कि'अपीलार्थी सं० 1 ने बलवन्त सिंह को थाने में बुलाया हे. जिस पर उसके 


"भाई जोगिन्दर सिंह (अभि० सा० 4) और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों ने: 
` यह निवेदन किया कि इस'समय वेववत बलवन्त सिह को थाने न ले जाया 
जाए बोर यह कि वे स्वयं ही अगले दिन सुबह थानेदार के समक्ष उसे पेश 
देंगे । लेकित' उनके “निवेदन पर "किसी ने ध्यान नहीं दिया और . 


पुर्वक बलवन्त सिंह और उसका नोकर' हरनाम सिह (अभि ० सा ०” 5) 
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पुलिस-दल के साथ उस टॅम्पो पर चढ़कर गए जिसे सोम नाथ(अभि० सा० 1 4) 

चला रहा था जवकि जोगिन्दर सिंह (अभि० सा० 4), अमरजीत सिह 
(अभि० सा० 12) जो कि बलवन्त: सिंह का दूसरा भाई था, और भ्रन्य 
दो लोग अपनो साइकिलों पर पुलिस-दल के पीछे-पीछे गए; रास्ते में पुलिस 
दल ने उनसे (साक्षियों से) यह कहा कि वे'वापस चले जाएं किन्तु 
जोगिन्दर शिंह और उसके साथियों ने उनकी बातें नहीं सुनीं और पुलिस दलः 
का पीछा थाने तक किया । जोगिन्दर सिंह (ग्रभि० सा० 4) श्रपीलार्थी सं० 1 

के पास गया ओर उससे यह पूछा कि भ्राखिर मामला क्या है जिसके कारण 
(मृतक) बलवन्त सिंह को बुलवाया गया । किन्तु अपीलार्थी सं० 1 ने उसे 
कहा कि तुम वापस चले जाश्रो ओर भ्रगले दिन सुबह इस मामले के संबंध 
में पूछताछ करना ! इसके अतिरिक्त अभियोंजन पक्ष के मतानुसा र, उनके 
देखते-देखते बलवन्त सिह (मृतक) और हरनाम सिह (अभि० सा० 5) को 
थाने के एक कमरे में ले जाया गया जहां कि मुहरंर हँड कांस्टेबल 
(बलवन्त सिह, अभि० सा० 15) बैठा करता था और जबकि जोगिन्दर सिह 
(अभि० सा० 4) और.उसके साथी थाने के बाहर खडे हुए थे, तो उसी समय 
उन्होंने (मृतक) बलवन्त सिह की चीख-पुकार सुनी जो यह कह रहा था कि 
मैं वेगुनाह हुं भोर मुझे मत मारो संक्षेप में, अभियोजन पक्ष के मतानुसार, 
तीनों अपीलाथियों और राम किशन ने उस समय जबकि 6 श्र 7 सितम्बर 

1972 के बीच वाली रात वह पुलिस की अभिरक्षा में था, बलवन्त सिंह को 
इतनी यातनाएं दीं कि उसकी मृत्यु हो गई । - 


-3. लगभग 6 30 बजे (7 सितम्बर, 1972 को) प्रातःकाल वीर 
सिंह ने (अभि० सा० 6) जो कि थाने से बाहर आया था, जोगिन्दर सिंह 
. (प्रभि० सा० 4) भौर उसके साथियों से, जो कि थाने के बाहर उस समय भौ 
प्रतीक्षा कर रहे थे, यह कहा कि तीनों श्रपीलाथियों ओर रामकिशन ने रात 
भर थाने के भीतर बलवन्त सिह की लगातार पिटाई की हे और यह कि मैं 
इस संबंध में निश्चित नहीं हूं कि क्या बलवन्त सिंह जीवित है या नहीं । यह 
कि अपीलार्थी इस बात का षडयन्त्र .कर रहे हैं कि शव को किसी प्रकार से 
रंफा-दफा कर दिया जाए । जोगिन्दर सिंह (अभि० सा० 4) के कहते पर 
अमेरजीत सिंह.(अभि० सा० 12) पानीपत के उपलण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय 
में गया ओर एक आवेदन (प्रदशं पो. एम.) तैयार कंराया और उपखण्ड 
मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति किया जिसने उस झावेदन को सदर पानीपत के 
थानेदार के नाम रिपोर्ट देने का आदेश दिया । श्रीमती हरनाम कोर (अभि० 
सा० 13) जो कि मृत बलवन्त सिंह की मां थी, 11. बजे पूर्वाह्न तकः 
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. अपने पुत्रों के वापस आने दी प्रतिक्षा व्यथे में करने के बाद स्वयं ही पानी- 
पत के थाने में गई और जोगिन्दर सिह (अभि. सा. 4) और अन्य साथियों 
से मुलाकात की प्रौर थाने की अभिरक्षा में बलवन्त सिह की पिटाई किए 
जाने के बारे में सुनने के बाद जोगिन्दर सिह (अभि. सा. 4) के कहने पर 
उसने करनाल के पुलिस-अधीक्ष क के नाम इस प्रभाव का तार (प्रदर्श पी० 
एल०) भेजा कि सदर पानीपत के थानेदार और पांच कांस्टेबल और हवल- 
दार बलजीत सिंह ने पिछली रात उसके घर पर छापा मारा और उसके पुत्र 
बलवन्त सिह और नौकर हरनाम सिह (अभि० सा० 5) को थाने ले गए; | 
यह कि बलवन्त सिह की पिटाई बेरहमी से की गई भर उसे अज्ञात स्थान 
ले जाया गया श्रौर यह कि उसका जीवन खतरे में है। अतः उसने यह 
प्रार्थना कौ कि बलवन्त सिंह के मूल्यवान जीवन कों बचाने के लिए शीघ्र 
कायवाही की जाए । 7 सितम्बर, 1972 को लगभग 7 या 7-30 बजे 
शाम को जोगिन्दर सिंह (अभि० सा० 4) ने पुलिस,उप-श्रधीक्षक इकबाल सिंह 
(अभि० सा० 16) से सम्पर्क स्थापित किया और उसे वह सब कुछ वताया 
जो कि घटा था तथा इकबाल सिह जे उसे यह आश्वासन दिया कि इस 
मामले में न्याय किया ज्ञाएगा । इस संमव तक इत बात का पता चल चुका 
था कि बलवन्त सिंह की मृत्यु उसे पहुंची क्षतियों के कारण हो चुकी है और 
इधी कारण से जोगिन्दंर सिह ने उप-पुलिस अधीक्षक से यह प्राथंना की कि 
शव की मरणोपरान्त परीक्षा स्थानीय चिकित्सा अधिकारी हारा करवाए 
जाने के स्थान पर करनाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा,'करवाई जानी 
चाहिए । 

4. इसी बोच, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के उस निदेश के अनुसार, जो कि 
(अमरजीत सिंह के आवेदन) प्रदशे पी० एम० पर पृष्ठांकित किया गया था, 
अपीलार्थी सं० ! ने अपनी रिपोर्ट (प्रदं डी० ई०) 9 सितम्बर, 1972 को 
प्रस्तुत की और इस सम्बन्ध में अपना पक्षकथन पेश. करते हुए यह कहा किं 
उस समय क्या-क्या हुआ था, जों कि सारतः विचारण कें समय प्रतिरक्षा- 
पक्ष का कथन थां । उसको रिपोर्ट में यह कहा गया कि 7 सितम्बर, 
1972 को लगभग 5-30 बजे सुतल भीम सिंह (प्रति० सा० 2) ने यह 
रिपोर्ट की कि रात में दो चोर उसके रिहायशी कोठे में चोरी करने के 
लिए अन्दर घुसे थे जो कि उसने उस समय देखा था जबकि वह थाने से 
बाहर अपना कर्तव्य पालन करके वापस आ रहा था और चोरों को देखकर 
उसने 'चोर, चोर' का शोर मचाया। दोनों ही चोरों ने उस पर लाउडियों से, 
जो कि वह लिए हुए थे, आक्रमण किया,। किन्तु गांव के बहुत से लोग भी | 
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“जिनके पास लाठियां थीं, वहां इकट्ठे हो गए; यह कि चोरों में से एक जो 
“कि सिक्ख था, भागने में सफल हो गया जबकि दूसरे व्यक्ति को लोगों न 
` उस पर लाठियों के बहुत से वार करके नीचे गिरा दिया । बाद में यह पाया 
गया कि वह तो बलवन्त सिह है । अतः भारतीय दण्ड संहिता को 
घाराः458 के अधीन सदर पानीपत के थाने में भीम सिह (प्रति सा० 2) द्वारा 
दी गई इत्तिला के श्राधार पर एक मामला रजिस्टर किया गया श्रोर इस 
-संक्रिया के दौरान भोम सिह की सोने की एक अंगूठी के साथ-साथ 2260 
रुपए के करेंसी नोट भी चुरा लिए गए; अन्वेषण अभी भी चल रहा है 
और दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है श्रपीलार्थी सं 1 ने इस 
बात से इनकार किया कि बलवन्त सिंह (मृतक) और हरनाम सिह 
-(भभि० सा० 5) से थाने आने के लिए कहा गया था। अपीलाथियों ने यह 
भी अभिवचन किया कि उन्हे इस मामले में परिवादी और अन्य व्यक्तियों ने । 
मिथ्या रूप से फंसाया है जो कि न केवल मृतक के नातेदार ओर हितबद्ध 
-लोग थे, बल्कि वे हम लोगों के प्रति शत्रुता भी रखते हैं, क्योंकि वे संदिग्ध 
चरित्र के लोग हैं और अपीलार्थी सं० 1 उनके अवेध क्रियाकलापों पर कड़ी 
निगरानी रखता है जिससे वे व्यथित हैं । अपीलार्थी सं 1 ओर रामकिशन ने 
अन्यत्र उपस्थित होने सम्बन्धी श्रभिवाक्‌ किया श्रौर यह सुझाव दिया कि 
'प्रशनगत रात वे सदर पानीपत के थाने में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि अन्यत्र 
अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे ओर उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में प्रतिरक्षा 
'पक्ष के साथियों की परीक्षा की । 


5. यह बात बताई जा सकती है कि जैसी कि मृतक के नातेदारों' 
ते इच्छा व्यक्त की थी, बलवन्त सिंह के शव की मरणोपरान्त परीक्षा 
करानल के मुख्य. चिकित्सा श्रधिकारी डा० पौ० एन० कपिल 
(अभि० सा० 1) ने 8 सितम्बर, 1972 को की थी जिसने 33 बाह्य 
'क्षतियां और चार आन्तरिक क्षतियां पाईं थीं और उसकी राय यह थी कि 
मृत्यु का कारण अनेक क्षतियों के परिणामस्वरूप, जो कि सभी मृत्यु-पुर्वं थी 
और सामूहिक रूप से मृत्यु कारित करने की प्रकृति के मामूली अनुक्रम में 
पर्याप्त थीं, लगा हुमा आघात था । इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं था 
कि बलवन्त सिंह की मृत्यु आपराधिक मानव-वघ थी भोर उस पर आक्रमण 
करने के उत्तरदायी थे ओर वे हत्या के दोषी होंगे । मुख्य प्रश्‍न यह था कि 
क्‍या अभियोजन पक्ष ने विश्वासपुर्वक यह साबित करने के अपने भार का 
'निंवेहन. कर दिया था,कि अपीलार्थी ऐसे आक्रमण में अन्तवंलित' थे ?. 
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6. अभियोजन-पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पेश किए गए पूर्वोक्त 
परस्पर विरोधी पक्ष-कथनों को देखते हुए, अवघारण के लिए तीन मुख्य 


प्रशत उत्पन्न हुए ये । (क) यह कि क्या अपीलार्थी सं० 2 और 3 तथा 


रामकिशन 6 और.7 सितम्बर, 1972 की रात सोमनाथ (अभि० सा० 14) 
द्वारा चले गये टेम्पो सें मृतक बलवन्त सिंह को सदर पानीपत के थाने ले 
गए थे ? (ख) थाने में क्या घटा अर्थात्‌ यह्‌ कि क्या तीनों अपीलाथियों 
गौर रामकिशन ने उस समय जवकि बलवन्त सिंह अभिकथित रूप से उनकी 
झभिरक्षा में था, उसकी पिटाई की थी ? और (ग) यह कि वेया श्रपीला= 
यो ने विशिष्टतः-अपीलार्थी सं” 1 ने उत चोरी के सम्बन्ध में जिसकी 
बाबत यह कहा गया है कि वह भीम सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2) के मकान में 


_ की गई थी, बलवन्त [सिह की हत्या के संबंध में कानूनी दण्ड से बचने कौ 


दृष्टि से दस्तावेज तैयार करके मिथ्या साक्ष्य सृष्ट किया था १ प्रथम दी 
मुद्दों के सम्बन्ध में अभियोजन-पक्ष ने सोमनाथ (अभि० सा० 14 ), जो 
कि टेम्पो का ड्राइवर था, वीर - सिह (अभि० सा० 6), बंता सिंह 
(अमि० सा० 7), हरनाम सिह (अभि० सा० 5), जोगिन्दर' सिंह 
(अभि० सा० 4). और अमरजीत सिंह (अभि० सा० 12) के साक्ष्य का 
मुख्यतः अबलम्ब लिया जिनमें से बनता सिह और हरनाम सिंह के वारे में 
यह कहा गया है कि वे अविश्वसनीय साक्षी थे, क्योंकि यहं श्रभिकथित किया 
“गया है कि मृतक वलवन्त सिंह को क्षति कारित करते समय उनके शरीर पर 


कुछ क्षतियां कारित हुई थीं । अभिलेख पर की सम्पूर्ण सामग्री का विश्लेषण . 


, करने पर विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कषं निकाला कि अभियोजन 


पक्ष ने जो कहानी पेश की है, वह अत्यधिक अनविसंभाव्य है ग्रौर यह कि 
पूर्वोक्त साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अन्यत्र उपस्थित होने 
सम्वन्धी अभिवाक्‌ स्वीकार कर लिए गए श्रौर प्रतिरक्षा साक्षी भीम सिंह के 


` मकान पर चोरी के विषय में प्रतिरक्षा पक्ष ने जो यह पक्षकथन प्रस्तुत किया 


था कि मृतक बलवन्त सिंह उसमें अत्तवेलित था, उसे सच अभिनिर्धारित 
(कया गया । प्रतिरक्षा पक्ष के मामले को एके तरफ रखते हुए, यह अवश्य 
ही मत व्यक्त किया जाना चाहिए कि उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के. 
सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से मत व्यक्त किया था और उसे अस्वीकृत. 
करने के पर्याप्त कारण भी बताए थे। * 


. 7. जहाँ तक कि सोमनाथ (भ्रसि० सा० 14) का. सम्बन्ध है,. 


जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी ओर जिसकी बावत यह अभिकथित किया 


गया है कि वह हरनाम सिंह ओर-बलवन्त सिह को श्रपने टेम्पो में पुलिस 
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यदधारियों के साथ ही थाने ले आया था, वहां तक विद्वान्‌ न्यायाधीश ने 
यह निष्कर्षं निकाला कि यद्यपि साक्षी ने यह प्रख्यात किया है कि वह 
लगभग पिछले पांच वर्षों से टैम्पो चला रहा था .तथापि उसके साक्ष्य देने की 
त्तारील तक उसके पास कोई भी अनुज्ञप्ति नहीं थी; यह कि बहुत ही 
आश्‍्चर्यजनक* बात यह है कि वह 6 सितम्बर, 1972 की तारीख उस 
'तारीख के रूप में कैसे याद रख सका जिसको वह बलवन्त सिंह को पुलिस थाने 
अपने टैम्पो में ले गया था जबकि वह अन्य अवसरों की अन्य तारीखें याद ' 
नहीं रख सका था अर्थात्‌ यह कि उसका टेम्पो पुलिस ने कब मंगवाया था 
और वे कौन सें पुलिस पदधारी थे जिन्होंने उन अवसरों पर उसके टेम्पो 
अञं सफर किया था और यह कि पुलिस ने उसका कथन 17 सितम्बर, 1972 
को काफी देर में अभिलिखित किया था, यद्यपि उसकी बाबत यह दशित किया - 
- “गया है कि वह पानीपत में प्रारम्भ से अंत तक .बना रहा इन कारणों से 
विद्वान्‌ न्यायधीश सोमनाथ के साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं 
हुआ और यदि यह बात ऐसी है तो -अभियोजन पक्ष की इस कहानी का 
आधार कि मृतक बलवन्त सिंह को भ्रश्‍नगत रात थाने ले जाया गया था, उसे 
वहां पर अभिरक्षा में रखा गया था और अपीलाथियों ने उस पर आक्रमण 
किया था, घराशायी हो जायेगा । जहां तक कि ऊपर उल्लिखत किए गए 
अन्य ग्रभियोजन साक्षियों का सम्बन्ध है, वहां तक विद्वान्‌ न्यायाधीशः ने इसः 
स्वीकृत स्थिति के प्रति निर्देश किया है कि उनमें से प्रत्येक का विगत 
'वृवेवृत्त सोजुद था श्रौर उनके संदिग्ध चरित्र का इतिहास भी उनके साथ 
जुड़ा हुआ था भर चूंकि वे पानीपत थाने की. पुलिस के प्रति शत्रुता 
की भावना रखते थे इसलिए उन्होंने पुलिस के पदघारियों को इस 
मासले में फंसाने के लिए उत्सुकता (दिखाई । इस दृष्टिकोण 
उसने बहुत ही सावधानी और सतता के साथ उनके साक्ष्य की 
'प्रीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें से कोई भी भरोसा किए 
जाने के लायक नहीं था भोर उनका साक्ष्य अपीलाथियों में से किसी का 
भी सम्बन्ध उन अपराधों से जोड़ने में बुरी तरह असफल 'रहा था जिसके 
. करने का उन पर आरोप लगाया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान्‌. 
न्यायाधीश ने यह भी मेत व्यक्त किया कि 7 सितम्बर, 1972 वाले प्रदर्श 
पी० एम० जो कि अमरजीत सिह (अभिं१ सा० 12) द्वारा उपलण्ड मजिस्ट्रेट 
के समक्ष . प्रस्तुत पहले वाला, आवेदन था, अपीलार्थी सं० 1 (रामचन्द्र) * 
आर रामकिशन के नामों का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं किया गया था ओर 
_ दस तथ्य से विशेषकर उस समय महत्व मिल गया जबकि सवेरे 6-30 बजे . 
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'वीरसिह (भभि० सां० 6) से बलवस्त सिह पर आक्रमण होने के बारे में 

इत्तिला मिलने के तुरन्त बाद अमरजीत सिह ने वह श्रावेदनन उसी रूप में 

प्रस्तुत किया था जसे कि जोगिन्दर सिह (अभि० सा० 4) ने कहा था। 

विद्वान्‌ न्यायाधीश ने इसके अलावा यह मत व्यक्त किया कि हरताम कौर 

(अभि० सा० 13) द्वारा करनाल के वुलिस-मघौक्षक को भेजे गए तार 

(प्रदर्श पी० एल०) में यह कहा गया था कि सदर पानीपत के थानेदार, 

पांच सिपाही और हवलदार बलजीत सिह के अपने साथ उसके पुत्र 

बलवन्त सिंह और नोकर हरनाम सिह को थाने ले गए थे जबकि अभियोजन 

पक्ष का यह कभी भी कथन नहीं था कि थानेदार रामचन्द्र 

(ग्रपीलार्थी सं 1) . उन पुलिस पदाधिकारियों में से एक था जो कि 

बलवन्त सिंह के डेरा पर गया था। इन तथ्यों और अभिलेख पर की अन्य 

सामग्री को देखते हुए ' विद्वान्‌ न्यायाधीश ने यह निष्कर्षं निकाला कि 

- जोगिन्दर सिह द्वारा 9 सितम्बर, 1972 को बहुत देर में दर्ज कराई गई 

जियमित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी० जी०) का प्रारूप विचार-विमर्श. 

ओर परामर्श करने के बाद तैयार करवाया गया था जिसमें दण्ड संहिता 

की घाराओं तक का उल्लेख करते हुए अपीलाधियों के विरुद्ध विस्तृत 

. अभिकथन किए गए थे। विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने एक श्र महत्वपूर्ण परि- 

स्थिति के प्रति निर्देश किया और वह परिस्थिति यह थी कि जोगिन्दर सिह 

(अभि० सा० 4) और अमरजीत सिह (अभि० सा० 12) ने यह दावा किया. 

था कि उन्हें थाने से बलवन्त सिंह का शव ले जाने की इजाजत नहीं-दी, गई 

थी और यह कि उसे सेकड़ों व्यक्तियों की उपस्थिति में ही प्रातःकाल बाहर 
निकाला गया था ओर यदि ऐसी बात होती तो ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों का | 

. अभाव न रहा होता जिनकी परीक्षा अभियोजन पक्ष के इस मामले को 

साबित करने के लिए की जा सकती कि इस या उस प्रक्रम में, बलवन्त सिह 

का शव थाने में था किन्तु इस प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई। इसके 

अतिरिक्त, अमरजीत थिह (अभि० सा० 12) ने उप-पुलिस' अधीक्षक 

: इकबाल सिंह (भ्रभि० सा० 16) के समक्ष यह कथन किया था और जिस 

.. प्रभाग को उसे दिखाया भी गया था, कि मैंने बलवन्त सिंह का शव प्रथम बार 

` मुर्दाघर में देखा था, अतः विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला 

कि इस सम्बन्ध में कोई भी समाधानकारी सबूत मौजूद नहीं है कि बलवन्तः 

का शव 6 ओर? सितम्बर, 1972 के बीच को रात. के दोरान या 

सके मरणोपरान्त परीक्षा के बाद या पहले किसी भी समय सदर पानीपतः 
में कभी भी रहा था । जहां तक कि दो जख्मी साक्षी बंता सिह भौर 
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हरनाम सिंह का सम्बन्ध है, विठ्ठान्‌ सेंशन न्यायाघीश ने यह मत व्यक्त 
किया किन तो तारीख 7 सितम्बर, 1972 वाले प्रदं पी० एम० में यंहं 
तथ्य कि बंता सिह को थाने में क्षतियां प्राप्त हुई थीं, उल्लेख किया गया था 
आर इसक्रे अलावा चूंकि .डा० झार० एस० नैयरते, जिन्होंने बंता सिह की 
क्षतियों की परीक्षा की थी, यह कथन किया था कि बंता सिंह को उसकी 
परीक्षा के, जो कि 13 सितम्बर, 1972 को की गई थी, तीन से लेकर सात 
दिनों के भीतर वे क्षतियां कारित हो सकती थी, इसलिए निश्चितता के साथ 
यह बात नहीं कही जा सकती थी कि घटना की रात के दौरान उसे वे 
क्षतियां पहुंची थीं । जहाँ तक क्रि हरनाम सिंह के शरीर पर पहुंची क्षतियों 
“का सम्बन्ध है, विद्वान्‌ न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि इस संभावना 
से कि हरनाम पिह, भौम सिह, प्रतिरक्षा साक्षी के मकान पर प्रश्‍नगत रात 
को हुई चोरी के दौरान बलवन्त सिह के साथ-साघ कोई दूसरा चोर था ओर 
वह वही चोर था जो कि गांव वालों के हाथों से. मामुली क्षति. के साथ उस 
अवसर पर बच निकला था, इनकार नहीं किया जा सकता । साक्ष्य को. इसी 
स्थिति के कारण और ऊपर बताए गए कारणों से विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने 
ग्रपीलार्थी को हत्या के श्रारोप से दोषमुक्त कर दिया । अतः घारा 2 18 के ` 
अधीन दूसरा भारोप भी असफल हो गया है। 


8. जबकि राज्य ने अपील में वह मामला उठाया, तो हमें यह देख- 
कर बहुत आश्‍चर्य हुआ कि उच्च न्यायालय ने अपीलाथियों को दोषमुक्त 
करने के लिए विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश द्वारा बताए गए पूर्वॉक्त कारणों में 
से किसी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए बिना या विवेचन किए बिना 
उनकी दोषमुक्ति को उलट दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय 
के मन पर उन क्षतियों की. प्रकृति का मुख्यतः प्रभाव पड़ा था जिन्हें डाक्टर ने 
वलवन्त सिंह के शव पर शव परीक्षा करते संमय देखी थीं ओर उसकी दृष्टि 
में ऐसी किन्ही क्षतियो से, जो कि मृतक के तलवे और नितम्बों पर थीं, उसे 
विश्वास हो गया कि मृतक की उस समय काफी पिटाई की गई थी, जबकि' 

' बह पुलिस .की अभिरक्षा में था। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने.जो मत 
व्यक्‍त किया था, वह इस प्रकार है: ; > 

“मृतक के तलुवे भोर नितम्बों पर क्षति सं० 21, 22, 23, 

25, 29, 30 और 31 थीं । ऐसी क्षतियां उस व्यक्ति को उस 

समय पहुंचती हैं जबकि पुलिस उसके साथ क्रूर ढंग से पेश आकर 

- तफ़तीश करती है । इसका कारण स्पष्ट है । जब तक कि तलुवों पर 

कुछ समय तक लगातार क्षतियां नहीं पहुंचाई जातीं, तब, तक उन 
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पर इस दुर्भाग्यपूर्ण कहानी का कोई भी चिह्न शेष नहीं रहता । इस 
बात के अलावा, हमें अपने समक्ष प्रस्तुत दो पक्षकथनों की रोशनी में 
उन परिस्थितियों की अधिसंभाव्यता पर विचार करना होगा जिनमें 
मृतक को क्षतियां पहुंची थीं; यह मानना पूर्णतः अघिसंभाव्य होगा 
कि मृतक प्रतिरक्षा साक्षी 2, भीम सिंह के मकान पर चोरी करने 

गया था और उसके गांव बालों ने उसे मारकर गिरा दिया था; यह 
उपधारणा की जा सकती है कि गिरे हुए चोर के तलुवों पर गांव 
वाले ऐसे प्रहार करेंगे) वे शरीर के उस भाग पर विशिष्टतः 
प्रहार करने के स्थान पर जहां कि क्षतियों का चिह्न शेष नहीं रहता 
चोर के घुटने के नीचे वाली हड्डी को तोड़ना श्रधिक' अच्छा सम- 
झते हैं | हमने प्रत्यथियों के काउन्सेल से यह क़हा कि वे इन क्षतियों 
के सम्बन्धं में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर, तो जो एक मात्र, स्पष्टीकरण 
उसने प्रस्तुत किया वह यह था कि जमीन पर कूदये के परिणाम- 

- स्वरूप मृतक को वे क्षतियां पहुंच सकती थीं । हप इस स्पष्टीकरण 
को स्वीकार करते में असंमथे हैं क्योंकि प्रकृति ने. मनुष्यों के तलुवों 
में उस लचीलेपन से अधिक, जो कि इधर-उधर कूदते के लिए अपे- 
क्षित होता है, लचीलापन दिया है । यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई से 
गिरता है, तो उसके लिए यह अधिक संमाव्य है कि उसके तलुवों 
से रक्‍त निकलने की जगह उसके टखनों और घुटने के नीचे की 
हड्डी टूट जाए । इसके अलावा, दोनों ही तलुवों पर ,गुम. चोट के 
होने से असंदिग्घ रूप से यह बात स्पष्ट हो जात्ती है कि एक ऐसे 
छोटे रूल की सहायता से, जो कि पुलिस के लोग प्राय: अपने पास 
रखते हैं, उन पर क्षतियां पहुंचाई गई थीं । तदनुसार हमें विश्वास 

` हो गया है कि मृतक को ये क्षतियां उस समय पहुंचाई गई थीं जबकि 
वह पुलिस की अभिरक्षा में था । वास्तव में मृतक की निर्देयता- 
पूवंक पिटाई की गई थो, उसकी जीभ, पकड़कर दांतों के बीच में 
दबाई गई थी । उसके दाहिते नथुने, मुंह और बाएं कान से रक्त- 
खाव हुआ था, रीढ़ के पिछले भाग और गर्दन के पिछले भाग पर 
मुत्र-मार्ग से शुक्राणु प्रश्नाव हुआ था । ऐसे व्यक्ति ही जिनके पास 
पिशाच की आत्मा हो, ऐसी क्षतियां कारित कर सकते हैं। 2! 


इसके भ्रतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यहां तक मत व्यक्त किया कि ऊपर 
उद्धव किए गए प्रभाग में उल्लिखित निष्कर्ष को इस तथ्य से बल मिला है 
कि जब चांद राम (अपीलार्थी सं० 2) ने पड़ताल रिपोर्ट तैयार को थी, तो' 
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उसने मृतक को पहुंची क्षतियों की संख्या को कम करने की जानबूझकर 
कोशिश की थी, क्योंकि पड़ताल रिपोर्ट के स्तम्भ सं० 10 में, शरीर के 
पांच भिन्न-भिन्न अंगों पर क्षतियों का उल्लेख उन अंगों पर क्षतियों की 
वास्तविक संख्या बताए बिना किया गया था, जबकि डाक्टर द्वारा प्रस्तुत 
शव-परीक्षा सम्बन्धी रिप्रोट के अनुसार, 33 बाह्य क्षतियां थीं । 


9, हमारी दृष्टि से, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालने में कि 
अपीलार्थी ने अपनी अभिरक्षा में मृतक पर अवश्य ही हमला किया होगा, 
किम्हीं ऐसी क्षतियों .की प्रकृति का अवलम्ब लेना गलत था, जोकि 
बलवन्त सिंह के शव पर पाई गई थीं । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा करते. हुए, 
उच्च न्यायालय ने अटकलों और अनुमानों का सहारा . लिया । प्रथमतः दो 
क्षतियां थीं अर्थात्‌ क्षति सं० 22 और 23, जिन्हें मृतक के दोनों बाहों के 
तलुवों पर की क्षतियां उचित रूप से माना जा सकता था जिनसे यह दशित 
होता है कि पुलिस ने अन्वेषण के दौरान क्रूर ढुंग का सहारा लिया था । 
किन्तु नितम्बों पर जो क्षतियां थीं, उनसे यह दशित नहीं होता है कि अस्वेषण 
कके दौरान क्रूर ढुंग का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यदि गांव वाले अच्छी 
तरह मारने के प्रयोजन से किसी चोर को पकडते हैं, तो' वह जमीन पर पेट 
के बल गिर सकता है और गांव वाले उसके नितम्बों की अच्छी पिटाई कर 
सकते हैँ । इसके अलावा, उसके तलुवों और नितम्बों पर इन क्षतियों के होने _ 
के भ्रतिरिक्त उसके शरीर के अनेक अंगों पर दूसरी क्षतियां थीं जैसा कि 
साथे पर, कंधों पर, गर्दन पर, भुजाओं पर, बाहों पर, घुटनों पर, खोपड़ी पर 
आदि । इन क्षतियों के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती प्रौर इत क्षतियों 
:के बारे में यह नहीं समभा जा सकता कि वे पुलिस अभिरक्षा में ही मृतक पर ' 
हमला करने के परिणामस्वरूप पहुंची हूँ । अतः उच्च न्यायालय के इस मत 
से सहमत होना संभव नहीं है जो इस प्रकार व्यक्त किया गया है, “इसके 
अलावा, दोनों ही तलुवों पर गुम चोटों के होने से असंदिग्ध रूप से यह बात 
-स्पष्ट होती है कि उन पर छोटे रूल की सहायला से, जो कि पुलिस के लोग-. 
प्रायः अपने पास रखते हैं, उन पर क्षतियां पहुंचाई गई होंगी; तदनुसार, हमें 
विश्वास हो गया है कि मृतक को ये क्षतियां उस समय पहुंचाई गई थीं जबकि: 
वह पुलिस की अभिरक्षा में था । : 
10. अपीलार्थी सं० 2 के विरुद्ध जो यह आलोचना को गईहै कि 
उसने पड़ताल रिपोट" के स्तम्भ सं०-10- लिखते समय मृतक को पहुंची . 
-क्षतियों को कम करने की जानबूझकर कोशिश की थी, उसे स्वीकार नहीं“. 
“किया जा सकता । यह बिल्कुल संभव है कि उसने उन क्षतियों को ओर घ्यान 
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ही न दिया हो या ध्यान देने के बाद भी उसने विस्तार से उन क्षतियों का 
उल्लेख न किया हो जो कि बलवन्त सिंह के शव पर जांच पड़ताल के समय 
-मौजद थीं । इसी बीच, स्थिति में यह बात नहीं सुलाई जा सकती कि अपीलार्थी 
सं० 2 ने शरीर के पांचों भागों के सम्बन्ध में मोटे तौर से यह उपदशित 
किया है कि जिसके सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि अनेक ्षतिया 
देखी गई थीं । अपीलार्थी सं० 2 ने जो एकमात्र गलती की थी, वह यह हैं 
कि क्षतियों की वास्तविक संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था किन्तु केवल 
इससे ही यह कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसा करने में उसका कोई हेतु था; 
यह कि उसने ऐसा इस दृष्टि से जानवूझकर किया था जिससे कि मृतक को 
पहुंची क्षतियों की संख्या कम की जा सके । 


ii, उच्च न्यायालय के तकं के इन पहलुओं फे अलावा, पवि के 
विरुद्ध की गई अपील पर विचार करते समय, .उसका कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट 
था । उसे उन.कारणों में से प्रत्येक कारण के सम्बन्ध में अपना क व्यक्त | 
करना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति की 
थी और यह बताना चाहिए था कि यदि कोई कारण है, तो क्रिस प्रकार वे 
कारण गलत थे या ठीक नहीं थे । ऐसा कायं किए बिना, उच्च न्यायालय 
दोषमुक्ति का आदेश उलट नहीं सकता था । अतः हम अपील मंजूर करते हैं, 
उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धियां अपास्त करते हैं और अपीलाधियों 
के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में उनकी दोषमुक्ति को बहाल करते 
हैं। उनके जमानत-पत्र रह किए जाते हैं । 


अपील मंजूर की गई !. 


श्री०/ 
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रामजी सुर्ज्या ओर एक अन्य 
बनाम 
महाराष्ट्र राज्य 


(Ramji Surjya and another 


हि Y. 
State of Maharashtra) 
(1.3 मई, 1983) 
(न्यायाधिपति ई० एस० वेकटरासय्या और बी० बालकृष्ण एराडी) 


मारतोय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)-- 
घारा 134 ओर 3--साक्ष्य का सूल्यांकन-ऱहत्या के भामले में . 
एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के नज्दोकी नातेदार के साक्ष्य का 
यथोचित. मूल्यांकन -यदि ऐसा साक्षी अन्यथा विश्वंसनीय हो, तो . 
उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के श्राधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है 
किन्तु मृतक का नजेदीको नातेदार यदि एकमाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है 
लो उसके परिसाक्ष्य की संपुष्टि श्रावश्यक है । 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)--धारा 154 
_ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विश्वलनीयता--प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 
दर्ज कराने में असाधारण विलम्ब होना--विलम्ब के बारे में अभि- 
योजन पक्ष का स्पष्टीकरण देने में असफल रहना--ऐसी प्रथम इत्तिला 
रिपोर्ट संदेहास्पद है । । 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)--घारा 376 
एवं 386--दोषमुक्ति के विरुद्ध अंपील- श्रपील न्यायालय को 
विचारण न्यायालय हारा किए गए साक्ष्य के अधिसुल्यन को पुर्ण 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए--दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप तभी 
करता चाहिए जब कारण विश्वासप्रद हों ओर युक्तियुक्त रूप सेदो 
मत संभव हों । 
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अभियुक्त सं० 1 से 4 को हत्या के आरोप से अधिरोपित किया गया 

था । विद्वान सेशन न्यायाधीश ने, जिन्होंने मामले का विचारण किया था; 
अभियोजन के . इस पक्षकथन पर अविश्वास प्रकट किया था कि अभियोजन 
साक्षी 2 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थो और उन्होंने अभियुक्तों को दोषमुवत 

` कर दिया। दोषमुक्ति के उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च 
न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी। यह प्रतीत होता है कि अपील के 

` लम्बित रहने के दौरान अभियुक्त सं० 1 ओर अभियुक्त सं० 3 की मृत्यु हो गई 
थी । संभवतः यह तथ्य उच्च न्यायालय के ध्यात में नहीं लाया गया था । उच्च 
न्यायालय ने दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया तथा अभिंयुक्त सं ० 1 
_ झोर घभियुक्त सं० 3 सहित, जिनकी पहले मुत्यु हो चुकी थी, सभी 

अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 30 2/34 के अधीन दोषसिद्ध 
कियाथा तथा उनमें छे प्रत्येक पर आजीवन कारावास का दण्डादेश 
अधिरोपित किया था । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलाथौं सं० 1 
ओर 2 (अभियुक्त सँ० 2 और अभियुक्त सं० 4) ने. इस न्यायालय के समक्ष 
यह अपील फाइल की है | जब अपील ग्रहण किए जाते. के लिए पेश हुई तब 
इस न्यायालय द्वारा अभियूकत सं० 4 (अपीलार्थी सं० 2) की ग्रपील खारिज 
कर दी गई थी । अतः अपील का नोटिस केवल अभियुक्त सं० 2 (अपीलार्थी 
सं० 1) के सम्बन्ध में ही जारी किया गया था। अपील मंजूर करते हुए, 

. अभितिर्घारित--इस मामले में अभियोजन ने साक्ष्य के दोरान पुलिस 
आउट-पोस्ट पर जानकारी देने में हुए विलम्ब को समझाने का प्रयत्न किया 
है । विलम्ब उस समय से लगभग 24 घंटे का था जिस पर. घटना हुई कही 
जाती है। भभियोजनःदवारा प्रस्तुत मामले में विलम्ब को समाने का प्रयत्न. 
असफल हुआ है चूँकि पुलिस बाहरी चौकी को जानकारी देते के वारे में कई 
विभिन्न कथन हैं तथा अपराध के पूर्ववर्ती कथन सुरजाबाई द्वारा दिए गए 
कहें जाते हैं जो लिखित में थे तथा इस मामले में छिपाए गए प्रतीत होते हैँ । 

प्रस्तुत मामले में पुलिस को प्रथम जानकारी देने में हुए इस असाधारण 
. विलम्ब को, जिसे उचित रूप से नहीं समझाया गया है, संदेह से देखा जाना 
'चाहिए.। (परा 5) 

“जहां अपराध का केवल एकमत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो वहां संबंधित 
 ग्मिमुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है यदि न्यायालय 
. एसे साक्षी को, जिसे उसने सुना है, ईमानदार भोर सत्य मानता है । किन्तु. 

. इस. "की ग्रावश्यकता है कि एकमात्र साक्षी के श्रभिसाक्ष्य के समर्थेन 
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ऐसा साक्षी मृतक से नजदीकी रूप से सम्बन्धित हो तथा अभियुक्त ऐसे हों 
जिनके विरुद्ध कुछ हेतुक या दुर्भाव दर्शाया गया हो । पुलिस को प्रथम सूचना. 
देने के बारे में अन्तर्वेलित असम्यक्‌ विलस्त्र से सम्बन्धित साक्ष्य और एकमात्र 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में अन्तवेलित अन्य विसंगतियों का सावघानीपूर्वक 
विश्लेषण करने से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को दोषी मानने के लिए 
साक्ष्य को पर्याप्त नहीं माना जा सकता । प्रथम सूचना स्वयं ही कुछ हेरफेर 
~ करने के पश्चात्‌ बनाई हुई प्रतीत होती है । (पेरा 8) 


` उच्च न्यायालय ने, जो दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की 
सुनवाई कर रहा था, अपनी अधिकारिता को लागू होने वाले सिद्धान्तो पर 
सम्यक्‌ रूप से सावधानी नहीं बरती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि. 
अपील न्यायालय की अधिकारिता विचारण न्यायालय की  श्रधिकारिता के 
साथ सह-विस्तृत है ओर दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील के 
मामले में वहं विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अधिमूल्यन को पुणे रूप से 
अभिखंडित नहीं कर सकती । दोंषमुकित के निर्णय को उजटने के लिए कारण 
सुसंगत होने चाहिए श्रोर यदि दो युवितयुक्त मत संभव हों तो अपील 
न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय में कस से कम हस्तक्षेप करना 
चाहिए यद्यपि उसके द्वारा श्रम साध्य तकं की प्रक्रिया के पश्चात्‌ भिन्त मत 
अपनाना भी संभव हो । (पैरा 10) ; 


मामले की परिस्थितियों को देखते हुए निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने 
वाले अभियोजन साक्षियों की ओर से बात को बढ़ाने की गुंजाइश से इनकार 
नहीं किया जा सकता । उच्च न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन में कुछ 
महत्वपूर्ण त्रुटियों की ओर घ्यान नहीं दिया है। इन परिस्थितियों को देखते . 
हुए उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसुक्ति के 
निर्णय को अपास्त करने में गलती की. थी । इसलिए यह अभिनिर्घारित किया 
जाता है क्रि अपीलार्थी सं० 1 , (अभियुक्त सं० 2) की अपील मंजूर को 
जानी चाहिए । (पेरा 11) 

न्याय के उद्देश्यों के लिए यह अपेक्षित है कि इस अपील में अपीलार्थी 
सं० 2 की अपील खारिज करने वाले. आदेश पर स्वतः ही विचार किया 
जाना चाहिए और उसे भी दोषमुक्त करना चाहिए! तदनुसार उसकी 
झपील खारिज करने वाले इस न्यायालय के तारीख 18 अगस्त, 1980 केः 
आदेश का पुनविलोकन करके उसकी अपील को फाइल पर कायम करते है + . : 
यहां पर इस' बात का उल्लेख किया जा सकता है. कि राज्य की ओर से _ 
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विद्वान काउन्सेल ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि यदि 
अपीलार्थी सं० 1 (अभियुक्त सं० 2) की श्रपील मंजूर की जाती है तो 
अपीलाथीं सं. 2 (अभियुक्त सं० 4) को भी मुक्त किया जाना चाहिए । 
अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधोन अभियुक्त सं० 2 
और 4 (अपीलार्थी सं. 1 और 2) की दोषसिद्धि भपास्त की जाती है तथा 
उच्च न्यायालय द्वारा उन पर भघिरोपित आजीवन कारावास के दण्डादेशों 
को भी अपारँत किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष” 
मुक्ति के निर्णय को कायम रखा जाता है । (पैरा 12 श्रौर 13) 


दाण्डिक झपीली अधिकारिता : 1980 को दांडिक श्रपील सं० 429. 


1975 की दाण्डिक अपील सं० 467 में मुम्बई उच्च न्यायालय के 
तारीख 21 दिसम्बर, 1979 के निर्णय और आदेश के. विरुद्ध की गई 
अपील । न 


श्रपीलाधियों की भोर से श्री एम० एन० शर्मा, न्याय-मित्र 
श्रत्याययों की ओर से अं सवेश्री जे० एस० ग्रकरते और एम०. 
एन० श्रॉफ 


~ 


न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया । 
न्यायाधिपित वें कट रामय्या--- 


यह दाण्डिक अपील 'मुम्बई उच्च न्यायालय में 1975 की दाण्डिक 
अपील सं० 467 में मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध धुलिया के 
अपर सेशन न्यायाधीश की फाइल पर 1974 के सेशन मामला सं० 102 के 
अभियुक्त सं० 2 और 4 रामजी सुर्या पडवी और भीकाजी सुर्या पडवी 
द्वारा, जो दोनों यहां पर अपीलार्थी हैं, उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपीली 
अधिकारिता विस्तारण) श्रधिनियम, 1970 (1970 का 28) की घारा 2 
के अधीन फाइल की गई है । मुम्बई. उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता 
. की धारा 302/34 के अधीन आरोप पर सेशन न्यायालय द्वारा पारित 
दोषयुक्ति के निर्णय को उलट दिया था तथा भारतीय दण्ड संहिता कौ 
- धारा 302/34 के अधीन. श्रारोप का उन्हें दोषी अभिनिर्घारित करने के 
पश्चात्‌ कठिन श्राजीवन कारावास का दण्डादेश दिया था । 
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2. मामले के तथ्य इस' प्रकार हैं। दामजी (अभियुक्त सं० 1), 
-रामजी (अभियुक्त सं० 2), भीकाजी (अभियुक्त सं० 4) सुर्ज्या तुलेया 
पड़वी' (अभियुक्त सं० 3) के पुत्र हैं। अभियुक्त सं० 1 से 4 अककलकुआं 
तालूका में वेरी नामक ग्रास के निवासी हें 1 उक्त ग्राम मोथी नदी नामक 
नदी के किनारे है । सन्‌ 1974 के मार्च मास में मौजा पाड़ा के, जो ढडांव' 
युलिस थाने की सीमा के भीतर भगदारी ग्राम का छोटा गांव है, निवासी 
प्रभात सिंह ने ग्राम वेरी के निकट मोथो नदी के किनारे के एक भाय सें 
तरवूज वोए थे । उस स्थान से, जहां कि मृतक ने तरवूज बोए थे, मृतक के 
ग्राम की दूरी लगभग दो मील थो । नमियोजन का यह पक्षकधन है कि मार्च, 
1974 के प्रन्तिम सप्ताह के दौरान मृतक प्रभात सिंह और उसकी पत्नी 
सुरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) उस झोपड़ी में रह रहे थे जो उन्होंने उस 
स्थान के निकट वनाई थी जहां उन्होंने तरवूज बोए थे ताकि वे तरबूज की 
फसल की निगरानी कर सके। प्रायः वें झोपड़ी में ही अपना भोजन पकाते 
चे ¦ तारीख 26 मार्च, 1974 को रात्रि भें लगभग 9 बच्चे जव प्रभात सिंह 
झोपड़ी के भीतर चारपाई पर लेटा हुआ. था, सुरजाबाई झोपड़ी. के बाहर 
अंगीठी के पास बैठी हुई थी । उसने अंगीठी में आग रखी थी ओर वह उसे 
ताप रही थी । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि उस समय ऊपर निर्दिष्ट 
चार अभियुक्त व्यक्ति वहां आएं और जब सुरजाबाई ने उनसे पूछा तो 
उन्होंने कहां कि वे तम्बाकू पीने के लिए आए हैं। उस समय अभियुक्त सं० 2 
रामजी कुल्हाड़ी से लेस था। तथापि, अभियुक्त हुक्का पीने के प्रयोजन के 
लिए वहां नहीं रके किन्तु अकस्मात ही उन्होंने फोपड़ी में प्रवेश किया। वहां 
अभियुक्त सं० 1, 3 और 4, दामजी, सुर्ज्या ओर भीकाजी ने प्रभात सिह 
को पकड़ा श्रौर रामजो (अभियुक्त सं० 2) ने प्रभात सिंह के सिर, चेहरे 
और गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए । इसके पश्चात्‌ वे भाग गए । 
सूरजाबाई डर से पास की पहाड़ी में एक बड़े पत्थर के पास चली गई ओर 
उसने स्त्र्यं को उसके पीछे छिपाया । वह वहां थोड़ी देर तक बेठी रही तथा 
घटनास्थल पर लौटने पर. उसने अपने पति.को मृत पाया । इसके परचात्‌ 
वह तारील 27 मार्च, 1974 को प्रात:काल अपने गांव गई तथा उसने अपने 
दो नौकरों वापु और अरश्या, जिनकी मामले में परीक्षा नहीं की गई है, की 
हाजिरी में अपनी बहू भारतीबाई (अभियोजन साक्षी 3) को घटना बतलाई। 
यह कहा जाता है कि उसने अपने एक अन्य नोकर बमन्या (अभियोजन 
साक्षी 8) को अपने पुत्र रत्न सिंह (अभियोजन साक्षी 1 ) को बुलाने के लिए 
नालांगवी नामक ग्राम को भेजा था जहां रत्नसिह एक. दिन पहले गया था । 
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' इसके पश्चात्‌ उसने गुम्बा (प्रभियोजन साक्षी 5) को बुलाने भेजा । गुम्वा 


उसके ग्राम का भूतपूर्व पुलिस पाटिल था । 'उसते गुम्वा को वह सारी घटना 


तलाई जिसमें उसका पति मारा गया था । यह कहा गया है कि उसने अभि- 


योजत साक्षी 3 भारतीडाई तथा गुम्बा अभियोजत साक्षी 5 को हमलाबरों 
के रूप में चार अभियुक्तों के नाम बतलाए | आगे यह भी कहा गयः है कि 
सूरजाबाई, गुम्बा, भारतीबाई भर दो” नौकर बापु और अरश्या और कुछ 


` प्रच्य व्यक्ति उस स्थान पर गए जहां कि प्रभात सिह का शव पड़ा हुआ या । 


उन्होने डेटका (अभियोजन साक्षी 9) को भी बुलाने भेजा जो उसे समथ पुलिस _ 
पाटिल था । अभियोजन के श्रनुसार रतन सिह घटना के बारे में बमन्या 
-(अभियोजन साक्षी 8) द्वारा सूचना दिए जाने पर हाम के लगभग 5 बजे 
घटना स्थल पर पहुंचा था। सूरजाबाई ने रतन सिह (अभियोजन साक्षी 1) , 
के समक्ष पुनः पूरी कहानी बतलाई थी । इसके पश्चात्‌ अभियोजन साक्षी 1 
डेटका (अभियोजन साक्षी 9) के साथ मौलगी ग्राम गया जहां पुलिस की 
बाहरी चौकी (आउट-पोस्ट) थी और उसने घटना के बारे में. केवल बेड़ से 
(अभियोजन साक्षी 15) मुख्य आरक्षक को मौखिक रूप से बाते बतलाई ।' 
अभियोजन साक्षी 13 ने विहित प्ररूप में बाहरी चौकी. खबर प्रदर्श 26 तयार 
की भ्रौर अभियोजन साक्षी 1 रतन सिह के साथ बाहरी चौको खबर ढडगांव 
के पुलिस थाने को भेजी । इसके पश्चात्‌ अभियोजन साक्षी 13 शव की देख- 
रेख करने के लिए घटना स्थल पर चला गया । रतन सिंह ने ' एक जीप 
किराए पर ली ओर ढडगांव पहुंचा तथा उस स्यान पर तारीख 28 माचे, 
1974 को पूर्वाह्न में लगभग 2.15 ` बजे पहुंचा । वहां पर वह पुलिस थाने 
पर पुलिस उप-निरीक्षक से मिला और उसके समक्ष एक कथन प्रदर्श 10 
किया जौ उसके द्वारा अभिलिखित किया गया था । उस कथन में उसने वे 
बातें उल्लिखित कों जो उसने तारीख 27 माचे, 1974 को शाम के लगभग 
5 बजे अपनी मां से सुनी थीं। उस कथन में हमलावरों के रूप में. चार 


. अभियुक्तों के नाम पाए नए हैँ । इसके पश्चात्‌ पुलिस उप-निरीक्षक तारीख 


28 साच, 1974 को सुबह घटनास्थल पर आए ओर उन्होंने अन्वेषण 
आरम्भ किया । उन्होंने अभियुक्त सं० 1 से 3 तक को . तारीख 28 माचं, 
1974 की शाम को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त सं० 4 को अगले दिन 


गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण पूरा करने के पहैचात्‌ भारतीय दण्ड संहिता 


हि बारा 302/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए उन चार, व्यक्तियों 
के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल क्रिया । विद्वान सेशन न्यायाधीश ने जिन्होंने 
मामले का 


रण किया था, अभियोजन के इस पक्षकथनं पर अविश्वास 
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प्रकट किया था कि सूरजाबाई घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी और उन्होंने 


अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । दोषमुवित के उक्त निर्णय के विरुद्ध 
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी । यह प्रतीत . 
होगा कि अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त सं० 1 दामजी और 
अभियुक्त सं० 3 सुरज्या की मृत्यु हो गई थी। संभवतः यह तथ्य उच्च 


न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था । उच्च न्यायालय के समक्ष 


अभियुक्तों का न्याय-मित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था । उच्च न्यायालय 
ने दोषमुक्त के निर्णय को अपास्त कर दिया था तथा अभियुक्त सं० 1 मर 
ग्रभियुक्त सं० 3 सहित, जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, सभी अभियुक्तों 
को भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि किया था 
तथा उनमें से प्रत्येक पर आजीवन कारावास का दण्डांदेश ्षधिरोपितं किया 
था । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त सं० 2 और अभियुक्त 
सं० 4 ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है । जब अपील ग्रहण 
किए जाने के लिए पेश हुई तब तारीख 18 अगस्त, 1980 को इस न्यायालय 
द्वारा किए गए आदेश द्वारा भीकाजी (अभियुक्त सं0 4) की अपील खारिज _ 
कर दी गई थी। अपील का नोटिस केवल रामजी (अभियुक्त सं० 2) के 
सम्बन्ध में ही जारी किया गया था । हे 

3. श्री एम० एन० शर्मा ने, जो'न्याय-मित्र के रूप में इस ; मामले में 
हाजिर हुए हैं, श्रन्य मुद्दों के बीच. दो मुद्दे हमारे समक्ष उठाए हैँ (1 ) 
अभियोजन का पक्षकंथन बनावटी था और दूसरा किसी भी दशा में चूंकि 
यह कहना संभव नहीं था कि भ्रभियुक्त के दोष के बारे में दो राय संभव नहीं 
थीं इसलिए उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को . 
उलट नहीं सकता था । ~ - नवी 

4. प्रथमतः हम उप्त रीति पर विचार करेंगे जिसमें इस मामले में 
प्रथम सुचना पुलिस को दी गई थी । यह सही है कि रतन सिंह (अभियोजन 
साक्षी 1) के. कथन प्रदशं 10 में, जिसका ढड़गांव पुलिस'थाने पर तारीख 


- 28 मार्च, 1974 को पूर्वाह्न में 2.15 बजे अभिलिखित करना कहा जाता. 


हे. हमें चारों अभियुक्तों के नाम तथा उस घटना का संक्षिप्त वर्णन मिला है 


_ जो रतन सिह (अभियोजन साक्षी 1) के समक्ष तारील 27 माचे, a 5५ 
` अपराह्न लगभग 5 बजे सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) द्वारा बतलाई ग 


` कही जाती है। इस दस्तावेज की अन्तवेस्तु को कितना महत्व दिया जाता | 


+ 


चाहिए, यह बात इस मामले के साक्ष्य पर निर्भर करती है । हालि > हर 
अनुसार घटनां तारील 26 माचं, 1974 को श्रपराहन में लगभग 9 बजे | 
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घटित हुई थी । सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) को अपराध का एकमात्र 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहा जाता.हे । ऊपर बताए गए अनुसार उसने तारीख 27 
साचे, 1974 की सुबह भारतीवाई (अमियोजन साक्षी 3) भोर कुछ अन्य 
व्यक्तियों को घटना से सम्बन्धित सब व्योरे बतलाए थे । सूरजाबाई ने अपने 


अभिसाक्ष्य के दोरान यह बतलाया है कि उसने पुलिस पाटिल को यहू 
बतलाया था कि वह एक परिवाद करता चाहती है। इसके पश्चात्‌ पुलिस 
पाटिल ने कुछ .लिखा और रतन सिह (अभियोजन साक्षी 1) वह लेख 


. मलगी ले गया था जहाँ पुलिस बाहरी चौकी (भाउट-पोस्ट) थी । उसने यह 


भी कहा है कि उसने पुलिस पाटिल और अन्य व्यक्तियों को यह भी निदेश 
हृदया था कि उसके पुत्र रतन सिंह (अभियोजन साक्षी 1) के आते तक कोई 
भी व्यवित परिवाद करने के लिएन जाए। ऊपर निदिष्ट लेख, जो अभियोजन 
के पक्षकथत में बतलाई गई घटनाओं के अनुसार प्रथम दस्तावेज है और 
(जिसमे घटना के बारे में सूरजावाई के कथन का सार अन्तविष्ट है, दस्तावेज 
के रूप में मामले में पेश नहीं किया जा रहा है । भारतीबाई (अभियोजन 
साक्षी 3) ने परिवाद करने के बारे में भिन्न कथम किया है । उसने अपनी 
प्रतिपरीक्षा में यह कहां है “मेरी साप सुरजाबाई ने पुलिस पाटिल गुस्बा को 
यह कहा था कि वह हत्या का परिवाद कर सकता है । यह बात उसे प्रात:- 
काल लगभग नाश्ते के समय कही गई थी । तुरन्त इसके ठीक पश्चात्‌ पुलिस 
पाटिल गुम्बा परिवाद करने गथा था । पुलिस पाटिल के साथ वान सिंह 


` सरपंच ओर ताप सिह परिवाद करने के लिए गए थे। वे मौलगी में परिवाद 


फाइल करने के पश्चात्‌ मध्याह्न में लगभग 12 बजे लोट आए थे । यह 
वरिबाद वही नहीं हो सकता जो पहले निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि भभि- 
योजन साक्षी 2 सूरजाबाई के अनुसार पूर्ववर्ती परिवाद वह परिवाद था जो 
रतन सिंह (अभियोजन साक्षी 1) मौलगी ले गया था । अभियोजन साक्षी 3 
भारतीबाई द्वारा तिदिष्ट परिवाद वह परिवाद है जो पुलिस पाटिल गुम्बा 
अभियोजन साक्षी 5 द्वारा लगभग मध्याह्न में तैयार किया गया था और 
घटनास्थल पर रतन सिंह के आते से बहुत पहले उसके द्वारा मध्याह्न में 
लगभग 12 बजे मोलगी पुलिस थाने पर किया गया था । यह परिवाद भी 
पेश नहीं क्रिया जा रहा है। गुम्बा (अभियोजन साक्षी 5) ने, जो कि भूतपूर्व 
पुलिस पाटिल है, इस बात से इनकार किया है कि सूरजाबाई (अभियोजन 
साक्षी 2) ने उसे जाने ओर परिवाद लिखबाने को कहा था । उसने यह कहा 
है कि उसे हत्या के बारे में सुबह जानकारी प्राप्त हुई थो । वह परिबाद 
करते के लिए नहीं गया था, चूंकि डेटको (अभियोजन साक्षी 9) पुलिस पाटिल 
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था तथा जब सूरजाबाई ते घटना के ब्यौरे पुलिस पाटिल डेटका के समक्ष 
उल्लिखित कर दिए थे, तब उसने पुलिस पाटिल डेटका (अभियोजन साक्षी 9) 
को यह कहा था कि उसे परिवाद करने के लिए जाना चाहिए। उसके 
अनुसार यह वात तारीख 27 मार्च, 1974 को अपराह्न में लगभग 2 बजे 
हुई थी । अभियोजन साक्षी 9 डेटका कहता है कि वह तारीख 27 माचे, 
1974 को अपरान्ह में लगभग 1.30 बजे घटनास्थल पर गया था जहां 
कि शव पड़ा हुआ था भोर वहां वह रतन सिह (अभियोजन साक्षी 1) के 
आने का इन्तजार कर रहा था। रतन {विह उस स्यान पर अपराब्ह में 
लगभग 5 वजे पहुंचा शोर ' उसके पश्चात्‌ वह और रतन सिंह मौलगी पुलिस 
बाहरी चौकी (आउट-पोस्ट) को गए थे जहाँ मुख्य आरक्षक्र ने घटना की 
रिपोर्ट तैयार की थी । उसने यह कहा है कि वह मोलगी लगभग सूर्यास्त के 
समय पहुंचा था, किन्तु मौलगी में मुख्य आरक्षक हारा तैयार को गई खबर 
रिपोर्ट (प्रदर्श 36) यह दर्शाती है कि उसे खबर तारीख 27 मार्च, 1974 
को 21 वजे अर्थात्‌ अपराम्ह 9 बजे दी गई थी । रतन सिह (श्रभियोअन 
साक्षी 1) ने, जिसके बारे में यह कहा गया है कि उसने वह खबर दी है, 
यह कहा है. कि बह मौलगी अपरान्ह में लगभगं 8 या 8.30 बजे पहुंचा था 
और उसने खबर रिपोर्ट में अन्तविष्ट जानकारी दी थी 1 प्रथम जानकारी, ' 
जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित 
की हुई कही जाती है, वह जानकारी है जो तारीख 28 मार्च, 1974 को 
पूर्वाह्न में 2.15 बजे ढडगांव पुलिस थाने में लिखी गई थी। . 


5. उपर्युवत साक्ष्य की बारीकी' से परीक्षा करने से- यह प्रतीत होता | 
है कि सूरजा बाई (अभियोजन साक्षी 2) के भ्रनुसार तारीख 27 साचे, 
1974 को प्रातःकाल गुम्वा (अभियोजन साक्षी 5) द्वारा दस्तावेज तैयार 
किया गया था जिसमें उसके द्वारा दी गई वह जातकारी अत्तविष्ट थी जो 
तत्पश्चात्‌ रतन पिह (अभियोजुन साक्षी 1) द्वारा.ले जाई गई थी'। इसके 
पश्चात्‌ भारतीबाई (अभियोजन साक्षी 3) के अनुसार वह एक ऐसा दस्तावेज 
था जो मध्याह्न में लगभग _ 12 बजे गुम्बा द्वारा तयार किया गया था जो 
वह मौल्गी ले गया था ओर उसने मौलगी पुलिस बाहरी चोको (आउट- 
पोस्ट) पर पेश किया था। अभियोजन साक्षी 9 पुलिस पाटिल डेटका के . 
अनुसार पुलिस बाहरी चौकी (आउट-पोस्ट) पर, जानकारी लगभग सूर्यास्त 

- के समय अर्थात्‌ अपराह्न में लगभग 6.30 बजे दी गई थी | खबर रिपोट 
स्वयं यह दर्णाती है कि वह तारीख 27 माचे, 1974 को अपराह्न में 9 बजे 
श्राप्त हुई थी और प्रथम जानकारी तारीख 28 मार्च, 1974 को पूर्वाह्न में 
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2.15 बजे अभिलिखित की गई कही जाती है । इस मामले में अभियोजन ने . 


साक्ष्य के दौरान पुलिस आउट-पोस्ट पर जानकारी देने में हुए विलम्ब को 
समझाने का प्रयत्न किया है। विलम्ध उस समय से लगभग 24 घन्टे का था 


जिस पर घटना हुई कही जाती है। यह भी कहा गया है कि सूरजाबाई 
(अभियोजन साक्षी 2) पुलिस को ऐसी जानकारी तब तक नहीं देनां चाहती 
थी जब तक कि रतन सिंह न'आ जाए । रतन सिह तारीख 27 मार्च, 1974 
को अपराह्न में 5 बजे आया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में विलंब 
को समझाने का प्रयत्न असफल हुआ है चूंकि हमारे पास पुलिस बाहरी चौकी 


_ (आउट-पोस्ट) को जानकारी देने के बारे में कई विभिन्‍न कॅथन हैं तथा 


अपराध के पूर्ववर्ती कथन सूरजाबाई द्वारा दिए गए कहे जाते हैं जो लिखित 
में थे तथा इस मामले में छिपाए गए प्रतीत होते हैं । प्रस्तुत मामले में पुलिस 


को प्रथम जानकारी देने में हुए इस असाधारण विलंब को, जिसे उचित रूप 


से नहीं समझाया गया है, संदेह से देखा जाना चाहिए 1 ॥ 
6. अपराध के हेतु के बारे में यह कहा जाता है कि प्लाट, जिस पर 
मृतक द्वारा तरबूज उगाए गए चे, घटना से कुछ वषं पूर्व अभियुक्त सं० 2 
रामजी द्वारा प्याज. उगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहां था तथा 
अभियुक्त सं० 2 और रतन सिह (अभियोजन साक्षी 1 ) के बीच घटना से 
झ़ाठ या दस दिन पूवे लड़ाई हुई थी । विवादास्पद भूमि नदी के किनारे का 
आग होते से अभियुक्त सं० 2 की नहीं थी ओर वह घटना से लगभग 2 या 
तीन वर्ष पूवं से वहां कृषि नहीं कर रहा था । संभवतः. वर्षा-ऋतु के दौरान 
भ्र जलमग्न हो रही थो । इसलिए अभियुक्त सं० 2 को उस प्लाट का 
कब्जा घारक नहीं. माना जा सकता जब मृतक ने कृषि प्रारभ की थी | यह 


. दराने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त सं० 2 ने उस समय कोई 


आपत्ति कौ थी जब वास्तविक रूप से तरबुज के बीज़ बोए गए थे। इन 


` परिस्थितियों में सुझाया गया हेतु मृतक की हत्या करने के लिए चारों 


` झभियुक्तों का एक साथ सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ प्रतीत 


नहीं होता है। 
' 7. मृतक की मुत्यु के मानव हत्या-संबंधी स्वरूप के बारे में कोई 
शंका नहीं हो सकती । विद्वान सेशन न्यायाधीश ते, जिन्होंने सूरजाबाई 


(अभियोजन साक्षी 2) के साक्ष्य को सुना है, यह अभिनिर्धारित किया है कि 
28 8 उसके द्वारा दिए गए घटना के ब्यौरे काल्पनिक या असंभाव्य थे और इसलिए 
चे अविश्वसनीय थे 1 'उपके साक्ष्य में कुछ मूलभूत विरोधी बातें इस प्रकार हैं-- 

उसने अपने साद्षग्र में यह कहा है कि वह उस-स्थान के पास झोपडी के बाहर 
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बैठी हुई थी जहां उसने रात्रि. के लगभग 9 वजे अग्नि (अंगीठी) रखी थी 
और वहां से उसने वह सब्र कुछ देखा जो झोपड़ी के भीतर घटित हुग्ना था 
जब कि उसके पति पर अभियुक्त ,द्वारा आक्रमण किया गया था। उसने 
अभियुक्तों में से प्रत्येक द्वारा अदा की गई भूमिकां भी बतलाई है उसने यह 
कहा है कि जब अभियुक्त .सं० 1, 5 ओर 4 ने मृतक को. पकड़ा था तब 
अभियुक्त सं० 2 ने उस कुल्हाड़ी से, जो वह लाया था, उस पर बार-बार ५ 
प्रहार किया घा। घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पो-4) यह दर्शाता है कि 
अग्नि का स्थान झोपड़ी के दक्षिण की तरफ था किन्तु झोपड़ी का दरवाजा 
'केवल पूर्वे की रोर था । इसलिए वह उस स्थान से, जहां यह बतलाया गया 
है कि वह बैठी थी वास्तविक आक्रमण को देख नहीं सकती थी । यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि घटना के समय प्रकाश का एकमात्र स्रोत अग्नि थी 
जो सुरजावाई (अभियोजन साक्षी 2) द्वारा जलाई गई थी इस बात पर 
विश्वास करना कठिन है कि वह उस प्रकाश में अभियुक्तों को और उन शस्त्रों 
को, जो वे लिए हुए थे, तथा उन कपड़ों को, जो वे पहने हुए थे, पहचान 
सकती थी जिनके बारे में उसने अपने साक्ष्य में विस्तृत ब्योरे देते का प्रयत्न ' 
किया है । उसका. यह उत्तर कुछ बनावटी प्रतीत होता है कि उसने अधिक 
प्रकाश होने के लिए अधिक अग्नि जलाई थी ताकि वह अभियुक्तों को उचित 
रूप से पहचान सके । तथापि, उसने यह स्वीकार किया है कि उस समय भी 
अंधेरा हो गया था जब वे पहले भोजन कर रहे थे। यह बात भी आश्चयंजनक - 
है कि उसने अपने पति पर हुए आक्रमण को रोकते का प्रयत्न नहीं किया था । 
आगे यह भी देखा जा सकता है कि प्रदर्श 10, प्रथम सूचना में यह कहा गया 
. है कि उसने रतन सिंह (अभियोजन साक्षी 1) को यह कहा था, कि घटना 
के समय वह अपने पति. के साथ हंसी मजाक कर रही थी किन्तु 
उसके अभिसाक्ष्य में उसने यह कहा है कि मृतक घटना के समय . 
सो गग्रा था डाक्टर (अभियोजन साक्षी 6) ने यह कहा है कि मत्यु 
का: कारण दाहिनी रक्तवाहिनी घसनी के कट जाते से खून बहना था। साक्ष्य 
में यह बात भी है कि मृतकका खून चारों तरफ फल गया था किन्तु 
-सुरजाब्राई (अभियोजन साक्षी 2) द्वारा यह कहा गया है कि उसके कपड़ों : 
पर खून का एक भी घब्त्रा नहीं पाया गया था। साघारणतया ऐसे अवसर 
'पर पत्नी जिसके पति की हत्या हो गयी है, अपने पति के शव के: निकटतम 
सम्पर्क में आएगी और उसके कपड़ों पर खून के -धब्बे अवश्य ही लगेंगे । 
अस्तुत मामले में ऐसे धब्त्रों को टालते के कोई साधन नहीं थे चूंकि चारों 
तरफ अन्वेरा था जहां कि घटना का होता बतलाया गया है। सुरजाबाई 
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(अभियोजन साक्षी 2) के कपड़ों पर खून के धब्बों का न होना, इस बात 
का सुझाव देता है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं 
रही होगी । प्रदर्श पो-10 में और उसके अभिसाक्ष्य में भी पाया गया यहु 
कथन कि वह डर के कारण उस. रात्रि के दौरात एक पहाड़ी के पीछे छिपी 
हुई थी, भारतीबाई (अभियोजन साक्षी 3) के इस साय द्वारा अभिखंडित 
होता हैं कि सुरजाबाई (अभियोजत साक्षी 2) ते उसे यह कहा था कि वह 
प्रे समय तक झोपडी में थी जब तक कि वह घर नहीं लौटी थी । हम यहाँ 
पर इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि रतने सिंह (अभियोजन साक्षी 1 ) 
मृतक के पुत्र के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए लगभग 
सात वाषिक नौकर लगाए थे और उनमें से एके बमन्या (अभियोजन साक्षी 8) 
या जो उसे नलगवी ग्राम से बुलाने गया था जहाँ वह अपने पुत्र को देखने के 
लिए गया था जो आश्रम स्कूल में पढ़ रहा था। नौकरों में से किसी भी 
नोकर को मतक के साथ झोपड़ी में ठहरने के लिए नहीं कहा गया था किन्तु 
केवल सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) के बारे में ही यह कहा गया है कि 
बह घटनास्थल पर उपस्थित थी । रतन सिंह (अभियोजन साक्षी 1) के साक्ष्य 
के अनुसार सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) के गांव और घटनास्थल के 
“बीच की दूरी लगभग 1-1-1/2 मील थी । यदि ऐसी बात थी तो यह बात 
मालूम नहीं है कि सूरजाबाई पहाड़ी की तरफ दोड़ने ओर श्रगले दिन सुबह 
गांव में लौटने की बजाय घटना के घटित होते के तुरन्त पश्चात्‌ ही गांव को 
क्‍यों नहीं लौटी । १ 


8. इस बात में कोई .सम्देह नहीं हैं कि जहां अपराध का केवल 
एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो वहां सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि 
अभिलिखित की जा सकती है यदि न्यायालय ऐसे साक्षी को, जिसे उसने 
सुना है, ईमानदार भौर सत्य मानता है । किन्तु इस सतकंता की आवश्यकता 
है कि एकमाल साक्षी के अभिसाक्ष्य के समर्थन में कुछ संपुष्टि अन्य अभियोजन 
साक्ष्य से भी होनी चाहिए विल्ञेषतया जहां ऐसा साक्षी मृतक से नजदीकी रूप 
से सम्बन्धित हो तथा अभियुक्त ऐसे हों जिनके विरुद्ध कुछ हेतुक या दुर्भाव 
दर्शाया गया हो । अबं प्रस्तुत मामले में पुलिस को प्रथम सूचना देने के बारे में _ 
अन्तबंलित असम्यूक विलम्ब से सम्बन्धित साक्ष्य और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी | 
साक्षी अर्थात्‌ सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) के साक्ष्य में अन्तवंलित अच्य 
विसंगतियों का: सावघातीपू्वेक विश्लेषण करने से यह प्रतीत होता है कि 
अभियुक्त को दोषी मानने के लिए साक्ष्य को पर्याप्त नहीं माना जा सकता ।' 
प्रथम सूचनाः (प्रदर्श पी-10) स्वयं ही कुळ हेर-फेर करते के पश्चात्‌ बनाई हुई- 
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प्रतीत होती है। अभियोजन साक्ष्य में भूतपूवं पुलिस पाटिल गुम्बा. , 
(अभियोजन साक्षी 5) द्वारा अदा की गई भूमिका सूरजाबाई (अभियोजन 
साक्षी 2) के साक्ष्य को स्वीकार करने से पूवं अन्य अभियोजन साक्ष्य से 
संपुष्टि देखने के लिए न्यायालय को बाध्य करती है । 


9. अभियुक्त सं० 1. से 3 तक 28 माचे, 1974 को गिरफ्तार किए 
गए थे । अभियुक्त सं० 2 तथा अभियुकंत सं० 3 के कथन के आधार पर 
'तारीख 28 मार्च, 1974 को बरामद कुल्हाड़ी और कपड़े पर सरकार के 
रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदशे 39) के अनुसार कोई खुन के धब्बे 
नहीं थे । प्रभियुक्‍त सं० 1 के मकान की उसी दिन तलाशी नहीं ली गई थो, 
यद्यपि ऐसा करने के लिए कोई वाधा नहीं थी । उसके मकान की अगले दिन 
तलाशी ली गई थी जब उसके पास एक घोती पाई गई थी जिस पर कुछ खून 
के धब्बे पाए गए थे । विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा इस धोती को बरामद 
करने में हुए विलम्ब को उक्त बरामदगी के साक्षिक मूल्य को प्रभावित करने 
वाले रूप में माना गया था । इसी प्रकार अभियुक्त सं० 4 के शरीर से, जब . 
वह तारीख 29 माचे, 1974 को गिरफ्तार किया गया था, बरामद हुए एक 
बनियान पर भी खून के धब्बे होना कहा गया है + विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश _ 
द्वारा खून के धब्बों को घटना के समय और बरामदगी के समय के बीच 
अन्तराल के कारण किसी संपुष्टि करने के महत्व के रूप में नहीं माना गया _ 
था । विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने यह अनुभव किया था कि सुरजाबाई के 
साक्ष्य को किसी अतिरिक्त संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकेता । 
विद्वान सेशन न्यायाधीश ने भी यह भ्रनुभव किया था कि अन्य .अभियोजन 
साक्षियों जैसे गुम्बा (अभियोजन साक्षी 5), पुलिस पाटिल डेटका (अभियोजन 
साक्षी 9) और रतन सिंह (अभियोजन साक्षी 1) के साक्ष्यं का उनके निर्णय . 
में उल्लिखित कई परिस्थियों को देखते हुए सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) 
के कथन की पुष्टि करने वाले कथम्नंक रूप में सुरक्षापूवेक अवलम्ब नहीं 
लिया जा सकता । विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा हेतुक के साक्ष्य में भी त्रूटि 
पाई गई थी । तदनुसार उन्होंने सब अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था । 


10. उच्च न्यायालय ने जो दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की 

सुनवाई कर रहा था, अपनी अधिकारिता को लागू होते वाले bb पर्‌ 

, सम्यक्‌ रूप से सावधानी नहीं बरती है । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 
अपील न्यायालय की अधिकारिता विचारण न्यायालय कौ अधिकारिता के . 


साथ सह-विस्तुत है और दोषमुक्त” के निर्णय कें विरुद्ध की गई अपील के 
मामले में बह विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अधिमूल्यन को पूर्ण रूप से 
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अभिखंडित नहीं कर सकती । दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए कारण 

सुसंगत होते चाहिएं ओर यदि दो युक्तियुक्त मत. संभव हों तो अपील 

न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय में कम से कम हस्तक्षेप करना 

` “चाहिए यद्यपि उसके द्वारा श्रम साक्ष्य तके की प्रक्रिया के पश्चात्‌ भिन्त मत 
अपनाना भो संभव हो। हमें पुलिस को दी गई प्रथम सूचना के बारे में 
अभियोजन साक्ष्य के विभिन्न कथनों के बारे में, जो हम उनके सही परिप्रेक्ष्य 
सें ऊपर बतला चुके हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय में उचित चर्चा नहीं पाते 
हैं । उच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक को बहुत अधिक सरल बना दिया है और 
यह मत व्यक्त किया हे--इस मामले में, उंस स्थान को ध्यान में रखते हुए 
जहां घटना घटित हुई थी, हमें मोलगी पुलिस बाहरी चोकी (आउट पोस्ट) में 
घटना की रिपोर्ट करने में और तत्पदचात्‌ ढडगांव पुलिस थाने में परिवाद 
करने सें कोई अयुक्तियुक्त विलन्ब प्रतीत नहीं होता है । इस बात पर ध्यान 
दिया जा सकता है कि मौलगी और मृतक के गांव. के बीच को दूरी मुश्किल 

` से तीत मील है किन्तु अभियोजन के. अनुसार मोलगी पुलिस बाहरी चौकी 
(आउट-पोस्ट) पर खबर घटना के लगभग 24 घंटे पश्चात्‌ पहुंची थी । 
अभियोजन द्वारा इस असम्यक्‌ विलम्ब के लिए दिया गया कारण मुश्किल से 
ही विशवास करने योग्य है। मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू की उच्च 
न्यायालय द्वारा उपेक्षा कर दी गई है। 


11. एक ओर प्रन्य परिस्थिति है जिसके बारे में यहां पर निर्देश 
किया जा सकता है। डाक्टर (अभियोजन साक्षी 6) ने, जिसने मृतक के शरीर 
` की शव परीक्षा की थी, साक्ष्य में यह कहा-चा कि मृतक की मृत्यु रात्रि के 


- भोजन के टीक पश्चात्‌ नहीं हुई थी, चूंकि उसे मृतक के पेट में या छोटी आंत 


में कोई खाद्य पदार्थं नहीं मिला था । उनकी यह राय थी कि मृतक की मृत्यु 
के समय मृतक द्वारा भोजन लेने के पश्चात्‌ कम से कम चार घंटे अवश्यः ही 
बीते होगें । उसके इस कथन के'बारे में बहुत अधिक विरोध न होते से विद्वान 
सेशन न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया था कि सुरजाबाई 
` (अभियोजन साक्षी 2) का यह साक्ष्य कि उसने. अपने मृतक पति को रात्रि में 
` लगभग 8.30 बजे भोजन परोसा था, स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि 
5 घातक प्रहार रात्रि में लगभग 9 बजे किया गयो था। किन्तु उच्च न्यायालय ने 
मत व्यक्त करके इस डाक्टर के साक्ष्य की कड़ी आलोचना की है कि “हमारा 

'हे कि उसे मुश्किल से ही यह बात मालूम है कि वह किसके -बारे 
रहा है और जो असाधारण बात है वह यह है कि जितना वह 
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कम जानता है उतना ही अधिक वह अपनी बात पर दृढ़ है ।” ऐसे साक्ष्य पर 
किसी भी प्रकार का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता तथा ऐसे कम अहित 
चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य की राय से अभियोजन के प्रतिकूल अथवा पक्ष में 
कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा डाक्टर के साक्ष्य 
के बारे में की गई यह टिप्पणी उस बात से बहुत अधिक कठोर प्रतीत होती है 
जो वह होना चाहिए विशेषतः जब कि उसकी यह राय हो कि यह संभव था 
कि इस. विशेष मामले में मृत्यु तुरन्त हो गई हो और इस भत को 
गंभीरतापूर्वेक चुनौती नहीं दी गई है । इस मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने वाले अभियोजन साक्षियों कौ ओर से बात 
को बढ़ाने की गँजाइश से इन्कार नहीं किया जा सकता । जसा कि न 
मत व्यक्त कर चुके हैं, उच्च न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन में कुछ 
महत्वपूर्ण त्रृटियों की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकृति के मामले को 
लागू होने वाले सुस्थिर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम "यह अनुभव _ 
करते है कि सूरजाबाई (अभियोजन साक्षी 2) के साक्ष्य पर कार्यवाही करना 
छोर अभियुवत को दोषसिद्ध करना भ्रसुरक्षित होगा । इन i 
` देखते ` हुए उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित 
दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कररे में गलती की थी | इसलिए “हम यह 
अभिनिर्धारित करते हैं कि रामजी सुरज्या पड़वी (अभियुक्त स० 2), 
अपीलार्थी सं० 1 की अपील मंजूर की जानी चाहिए । . 


12. उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर हम यह अनुभव करते हैं कि 
न्याय के उद्देश्यों के लिए यह अपेक्षित है कि हमें इस अपील में काजी सुरज्या 
` पड़वा, अभियुक्त सं० 4 (अपीलार्थी सं० 2) की अपील खारिज्ञ करने वाले ` 
ग्रादेश' पर स्वतः ही विचार करना चाहिए और उसे भी दोषमुक्त के 
चाहिए । तदनुसार हम उसकी अपील खारिज करने वाले इस न्यायालय ४ 
तारीख 18 अगस्त, 1980 के श्रादेश का पुनविलोकन करते हैं ओर उसक 
अपील को फाइल पर कायम करते हैं। यहां पर इस बात का उल्लेख किया 
जा सकता है कि राज्य की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल ने निष्पक्ष रूप त 
स्वीकार किया-है कि यदि अभियुक्त सं० 2 को, अपील मंजूर की जाते है तो | 
अभियुक्त सं० 4 को भी मुक्‍त किया जाता चाहिए। 


13. परिणामस्वरूप हुम यह अपील मंजूर करते हैं ओर आर क: 
दंड संहिता को घारा 302134 के भ्रषीन अभियुक्त सं 2 ओर >. 
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(अपीलार्थो सं० | और 2) रामजी सुरज्या पडवी और भीकाजी ह 
पडवी की दोषसिद्धि को अपास्त करते है तथा उच्च न्यायालय 
झधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेशों को भो we a होली 
विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के तिर्णय he काय ee 
इस अपील के अपीलौर्थी अभियुक्‍्रत सं० 1 और अभियुक्त स० 8 है 

मुक्त किया जाए । 


अपील मंजूर की गई । 


जेन/सरोहा 


~ 


eo —— 


RS a -O. Nanali 
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भरवाड़ा भोगिनमाई हीरजीमाई 
बनाम 


' गुजरात राज्य 


(Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai 
Mpa: 


State of Gujarat) 
(24 मई, 1983) 
(न्यायाधिपति ए० पी० सेत झर एम० पी० ठक्कर) 


भारतीय दण्ड संहिता, 1850(1860 का 45)--घारा 375 
और 376 __बलाट्संग--परिसाक्ष्य-- श्रमियोक्ली द्वारा स्वयं ही इस 
आदाय के परिसाक्ष्य का दिया जाना, कि उसके साथ बलात्संग किया 
गया है- भारतीय परिस्थितियों में, यदि वह स्त्री जिसके साथ 
बलात्संग किया गया है, स्वयं ही बलात्संग सम्बन्धी तथ्य के विषय 
भे परिसक्ष्य देती है, तो ऐसे परिसाक्ष्य को इस सीसा तक किसी 
अन्य स्रोत द्वारा संपुष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 


मारतीय दण्ड संहिंत!, 186 0(1860 का 45)- धारा 376 
ओर 511 --बलात्संग करने का प्रयत्त किया जाना--यदि कोई 
व्यक्ति बलात्संग करने का प्रयत्न करता है, .तो केवल विशेष 
परिस्थितियों में हो उसके प्रति उदारता दिखाते हुए उसके दण्डादेश' 
को कस किया जा सकता है । प्र 

संविधान, 1950--अनुच्छेद 136 - विशेष इजाज़त लेकर 
छी गई अ्रपोल-- उच्चतम न्यायालय “विशेष इजाज्र लेकर को गई 
अपील सें तथ्य सम्बन्धी समवर्तो लनिष्कृष में तब तक हस्तक्षेप नहीं 
क्र सकता जब तक कि वह्‌ निष्कषं किसी साक्ष्य पर झ्ाधारित नहीं 
है ओर विपयंस्त नहीं है । 1 RR 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)- धारा 3 
__साक्ष्--्धिसंमाव्यता-कारक जब अधिसंमाव्यता-कारक साक्षी 
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हारा रणित साक्ष्य के भ्रचुरूप हो, तो साक्षेप में छोटी-मोटी कमियों 

को झावश्यक्ता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । 
अपीलार्थी गुजरात में गांधीनगर स्थित सचिवालय में सरकारी कर्मे- 
जारो या। 7 सितम्बर, 1975 (रविवार) को लगभग 5-30 बजे शाम 
* ओगोलार्थी के मकान पर दो लड़कियां जो कि अपीलार्थी की पुत्री की 
सहेलियां थीं, अपीलार्थी की पुत्री से मिलते आई । यद्यपि उसकी पुत्री वहां ` 
नहीं थी, तथापि अपीलाथी ने इस ढंग से व्यवहार किया सानो कि उसकी 
पुत्री घर में ही हो और वे लड़कियां इसी भ्रमवश उसके कमरे में आ गई ॥ 
अपीलार्थी ने कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया और उने दोनों लड़कियों के 
सामने ही अपने कपड़े उतार दिए। किसी प्रकार एक लड़की तो भाग निकली 
किन्तु दूसरी लड़की भाग नहीं सकी भौर अपीलार्थी ने उसे धक्का देकर 
चारपाई पर गिरा दिया और नंगा कर दिया तथा 'उस पर लैंगिक प्रहार 
किया । अभियोकत्री दद्दे के मारे कराह उठी । बाहर आने पर उसने माता-पिता 
को कुछ बताया नहीं । किन्तु किसी प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ती को, इस 
घटना की भनक पड़ गई ओर उसके प्रयत्न से यह मामला थाने में दर्ज 
कराया गया । विद्वान सेशन न्यायाधीश ने उसे लैंगिक कदाचार, बलात्संग 
झोर स्त्रो की लज्जा भंग करने ओर दोषपूर्ण परिरोध करने का दोषी 
ठहराते हुए दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी ने उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय 
में अपील की ओर उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की घारा 342 
के अधीन दो लड़कियों को दोषपूर्ण रीति से परिरुद्ध करने के और घारा 
354 के अधोन दोषसिद्धि के आदेश की अभिपुष्टि कर दो । किन्तु बलात्संग 
के विषय में उच्च स्य़ायालय का निष्कर्षं यह था क्रि अपीलार्थी बलात्संग करने 
` का प्रयत्न करने का, न कि बलात्संग का दोषी है । अतः उसे संहिता की 
घारा 511 के साथ पठित चारा 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया। 
अपीलार्थी ने उसी निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर उच्चतम न्यायालय 

में अपील की है । अपील उपान्तरित रूप में खारिज करते हुए, 


» झपिनिर्धारित--यौन श्रपराधों में भ्रामियोतत्री के परिसाक्ष्य की 

'संपुष्टि पर जोर डालने की आवश्यकता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विवायक 
को सुलझाना हे। संपृष्टि बलास्संग.वाले मामले में की गई दोषसिद्धि के: 

_ लिए श्रावश्यक शतं नहीं है। भारतीय परिवेश में नियम के तोर पर संपुष्टि 
Fs के अमाव सें लैगिक प्रहार के शिकार के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्य करने 
से इनकार करना जलें में नमक डालते के समान है । ऐसी लड़की या स्त्री 
5 के, जो कि बलात्संग या लैंगिक उत्पीड़न विषयक परिवाद करती है, साक्ष्य को 
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ऐसी दृष्टि से क्यों देखा जाए जिसमें सन्देह, श्रविश्वास या शंका का पुट हो? 
ऐसा करना पुरुष प्रधान समाज में पुरुष उन्माद के. आरोप को न्यायोचित 
ठहराना है । (पैरा 7 और 9) 20% 3802 


भारत में कोई लड़की या स्त्री ऐसे कारक के कारण लैगिक 
प्रहार करने विषयक मिथ्या अभिकथन नहीं करेगी। ऐसा कथन साधारण 
रूप से शहरी तथा ग्रामीण समाज के संदर्भ में सच है । मोटे तौर से 
सुसंस्कृत, असंस्कृत समाज तथा ऐसे समाज के संदर्भ में जो कि इतना सुसंस्कृत 
न हो, यह बात सच है । यह बात समझ में आने वाली है कि इस मामले के 
सम्बन्ध में एक या दो अपवाद घुश्किल से ही मिलते हैं ओर वह भी संभवतः 
शहरी विशिष्ट वर्ग के बीच से इसका कारण यह है कि (1) भारत में परम्परा- 
वादी समाज घोर ऐसे समाज की लड़की या स्त्री, जिसमें पर-पुरुष/पर-नारी 
शमन की स्वतंत्रता नहीं होती, इतना मानने में भी दुरी तरह से झिझकेगी 
कि ऐसी कोई घटना जिसका प्रभाव उसकी पवित्रता पर पड़ना संभाव्य हे, 
` कभी भी घटी थी । (2) वह इस खतरे के प्रति सदैव सचेत रहेगी कि वह 
लि समाजच्युत हो सकती है या समाज जिसमें उसके कुटुम्ब के सदस्य, नातेदार 
*' मित्र और पड़ोसी शामिल हैं, उसे बुरी दृष्टि से देख संकता है। (3) उसे 
सम्पूणं संसार का सामना करना होगा । (4) उसे यह जोखिम भीं उठाना 
होगा कि उसका पति भौर उसके नातेदार तथा उसके ससुराल में उसके प्रति 
प्रेम और सम्मान कम हो जायेगा और उसका सुख चूरूचूर हो जाएगा । 
(5) यदि वह अविवाहित है तो उसे इस बात का भय रहेगा कि किसी 
सम्मानीय या स्वीकाये कुटुम्ब के उपयुक्त वर से विवाह करना कठिन होगा । 
(6) उसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से ओर लगभग किसी सन्देह के” 
बिना, उसे स्वयं मानसिक यंत्रणा और पीड़ा सहनी पड़ेगी । (7) उसके मन 
में सदैव इस बात का भय बना रहेगा किं दूसरे लोग उस पर ताना कसेगे। 
(8) उसे भन्य लोगों से उस घटना के सम्बन्ध में बताने में बड़ी उलझन होगी 
और परम्परावादी समाज में उसका पालन-पोषण होने के कारण वह शम से 
गड़ जाएगी, जहां कि मोडे तोर से योन-भाव निषिद्ध है। (9) प्राकृतिक | 
सुझान उस घटना का प्रचार करने से बचना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि es 
कुटुम्ब का नाम और-कुटुम्ब॒ का सम्मान विवाद का विषय बन जाए॥ . 
(10) अविवाहित लड़की के माता-पिता तथा. विवाहित स्त्री के पति ओर _ 
पति के कुटुम्ब के सदस्य भी कुटुम्ब के ताम और. कुटुम्ब के. सम्मान पर .. 
सामाजिक घब्त्रा लगने के-भय के कारण प्रायः उसका प्रचार करने से बंचता . 
चाहते हैं। (11) यह भय कि स्वर्यं घटना प्रस्त व्यक्ति के बारे में कहीं यह नही | ० 
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समझ लिया जाए कि वह असंयमी थी या किसी प्रकार से, उसकी मासूमियत 
का च्यान न रखते हुए वह उस घटता के लिए जिम्मेदार थी । (1 2) अन्वेषण 
करते वाले अधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने, न्यायालय 
का सामना करते, अपराधी. के काउन्सेल द्वारा प्रति-परीक्षा का उत्तर देने में 
महसूस होने वाली झिझक और यह जोखिम कि उस पर अविश्वास किया 
जाएगा, भयोपरक कार्ये हे । (पैरा 10) ह 


इस बातों को. देखते हुए घटना ग्रस्त ब्यक्ति और उसके नातेदार 
अपराधी को सजा दिलाने के लिए भ्रधिक आतुर नहीं रहते ओर जबकि इन 
बातों कें होते हुए अपराध को प्रकाश में लाया जाता है, तो एक आन्तरिक 
आश्वासन रहता है कि यह श्रारोप गढ़े जाते की अपेक्षा वास्तविक है। इस 
सिद्धांत के आधार पर ले गिक प्रहार से आहेत व्यक्ति का साक्ष्य उसी स्तर 
पर होता है जिस स्तर पर किसी घायल साक्षी का साक्ष्य होता है। जिस 
प्रकार सें ऐसा कोई साक्षी जिसे क्षति पहुँची है, जिसकी बाबत यह नहीं 
दशित किया शया है या जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास नहीं है कि वह कषति 
उसने स्वयं हो अपने आप को-पहुंचाई है, इस ग्रथ में सर्वाधिक अच्छा साक्षी 
'है कि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को निर्दोष ठहराया जाना सबसे कम 
संभाव्य है, उसी प्रकार से यौन-अपराध से पीड़ित व्यक्ति के साक्ष्य को 
अधिक महत्व दिया जाता चाहिए, भले ही उसमें संपुष्टि का अभाव क्यों न 
हो; और जबकि किसी त्वतंत्र साक्षी के आंखों से देखने के बाद जो वर्णन 
किया गप्रा हो, उस ख्य में संपुष्टि शारीरिक आक्रमण के मामलों में प्रायः 
उपलब्ध हो सकती है, एसा ` साक्ष्य अपराध की प्रकृति का ध्यान रखते हुए 
` यौन-अपराघों में उपलब्ध नहीं हो सकता । अतः संपुष्टि पर जोर देना ततो 
जले में नमक छिड़कने के समान होगा, क्योंकि यह प्र रणा पश्चिमी देशों के 
न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों से प्राप्त की गई है (यह ऐसा दोष है जो 
कि कदाचित औपनिवेशिक परिणामों के कारण श्रादत बन गया है)। अतः 
यदि घटनाग्रस्त व्यक्ति के साक्ष्य में कोई आधारिक कमजोरी नहीं है भौर 
“अधिसंभाव्यता कारक' के 'कारण वह अविद्वसनीय नहीं हो जाता . है, तो 
साधारण नियम के. तौर पर चिकित्सीय साक्ष्य के आघार पर संपुष्टि के लिए 
जोर देने के सिवाय, संपुष्टि पर. जोर देने का कोई कारण नहीं हे जिस 
स्थिति में मामले की परिस्थितियों का घ्यान रखते हुए चिकित्सीय साक्ष्य 

. (नम्नलिखित शतो के अधीन रहते हुए उपलभ्य हो सकता है। संपुष्ट पर 
उष समय जोर दिया जा सकता हैं जबक्रि ऐसी किसी स्त्री को जो वयस्क 

< हो चुकी है, सहंसवात की स्थिति में पाया जाता है और ऐसी संभाव्यता. है 
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क उसने ग्रात्म-परिरक्षण को मनोवृत्ति के कारण ही ऐसा अभियोग लगाया 
है या जवकि 'अघिसंभाव्यता कारक! के बारे में यह पाया जाता हैं कि वह 
उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। (पेरा 11) 
यह घटना कोई सात वर्ष पहले घटी थी । अपीलार्थी ने उच्च 
न्यायालय में जो अपील की थी वह 15 नवम्बर, 1976 को खारिज कर दी 
गई । उसके वाद 6-1/2 वर्ष व्यतीत हो गए । जो दृष्टिकोण अपनाया जा 
रहा है, उसको देखते हुए अपीलार्थी को लगभग 6-1 /2 वषं के अन्तराल के 
बाद कारागार में वापस भेजना पड़ेगा । अपीलार्थी ने समाज में बहुत ही 
अपमान सहा होया । स्वयं अपनी ही पुत्री के लिए उपयुक्‍त वर प्राप्त करने ` 
की सम्भावनाएं भी इस कारण से नष्ट हो गई होंगी कि ऐसे. अपराध के 
संदर्भ में उसके विरुद्ध दोषी होने का धब्बा उस पर है। इन परिस्थितियों 
के सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखकर और इस मामले को पूरी 
` तरह.ते देखने के वाद न्यायालय की यह राय है कि यदि धारा 511 
के साथ पठित घारा 376 के अघीत वाले अपराध के लिए उच्च न्यायालय 
द्वारा अधिरोपित मूल दण्डादेश को 2-1/2 वर्ष के कठोर कारावास के दण्डा- 
देश से कम करके 15 मास का कठोर कारावास का दण्डादेश कर दिया जाए; 
तो भ्याय फे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी । (पैरा 13) 
यह तथ्य सम्बन्धी केवल ऐसा निष्के है जो सेशन न्यायालय ने 
निकाला है और उच्च न्यालालय ने जिसकी अभिपुष्टि की है। तथ्य सम्बन्धी 
इस समवर्ती निष्क्र्षे पर विशेष इजाजत लेकर की गई अपील में पुनविचार 
तव तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साबित न.कर दिया जाए 
कि (1) निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित है, या (2) यह कि निष्कर्ष 
विपर्यस्त है क्योंकि वह ऐसा है जिससे कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति यह 
निष्कर्ष नहीं निकाल सकता भले ही वह साक्ष्य उसी रूप में स्वीकार कर लिया 
गया था जैसे कि वह है, या (3) यह निष्कर्ष अग्राह्य साक्ष्य पर आधारित है 
आर निकाला गया है जो साक्ष्य यदि परिधि से अपवर्जित कर दिया जाए; 
तो अभियोजन पक्ष के मामले को समाप्त कर देगा या पर्याप्त रूप से 
अविश्वसनीय बना देगा ग्रथवा कमजोर बना देगा, या (4) साक्ष्य के किसी 
महत्वपूर्ण भाग को जो. कि सिद्धदोष के पक्ष में संतुलन कायम करेगा, नजर- 
ग्रत्दाज कर दिया गया है, उपेक्षा कर दी गई है या. गलती से छोड़ दिया 
गया है । यह मामला इस प्रकृति का नहीं है । सेशन न्यायालय द्वारा निकाले . 
गए भर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए निष्कर्ष को साक्ष्य में छोटी- 
-छोटी अनियमितताओं के आघार पर मुख्यतः चुनौती दी गई, है । यह समुचित - 
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यो अनुज्ञेय नहीं है कि उन छोटी-छोटी अनियमिततकओं के संदर्भ में साक्ष्य का 
नमूं ल्यांकन किया जाए या उस पर पुनविचार किया जाए। छोटी-छोटी 
अनियमितताओों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । उसके 
कारण स्पष्ट हैं: (1) मोटे तोर से साक्षी से इस॑ बात की आशा नहीं की जा 
सकती कि उसकी स्मरण-शक्ति फोटोजनिक होगी मर वह घटना के ब्योरे 
को स्मरण कर लेगा । यह बात इस प्रकार नहीं है मानो कि मन के पदे पर 
वीडियो टेप चल रहा हो । (2) मामूली तौर से इस प्रकार होता है कि 
साक्षी घटनाओं से -अभिभूत हो जाता है। साक्षी उस घटना के बारे में 
पहले से अनुमान नहीं लगा सकता जिसमें प्रायः आश्चयं का तत्व मौजूद 
रहता है । इसलिए मानसिक क्षमताओं के सम्बन्ध में इस बात की आशा नहीं 
की जा सकती है कि वे (घटनाओं के) ब्योरे को आत्मसात्‌ करने में समर्थं 

- होंगे । (3) परिरक्षण की शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती 
है। जिस बात की ओर कोई एक व्यक्ति ध्यान दे सकता है, दूसरा व्यक्ति 
उस ओर ध्यान नहीं दे सकता । कोई वस्तु या गतिविधि किसी व्यक्ति के 
मन पर अपना प्रतिबिम्ब छोड़ सकती है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी 
ओर ध्यान भी नहीं दे सकता। (4) मोटे तौर से लोग किसी बातचीत को. 
परिशुद्धता के साथ स्मरण नहीं रख सकते और जिन शब्दों का उन लोगों ने 
उपयोगः किया था या उन्होंने सुना था, उसे अविकल रूप से बता नहीं सकते । 
चे वार्तालाप के मुख्य तात्पर्य को ही स्मरण रख सकते हैं। किसी साक्षी से. 
यह माशा करना भ्रवास्तविक है कि वह मानव टेप रिकाडंर है । (5) किसी 
घटना के वास्तविक संमय के बारे में या घटना की अस्तित्वावधि के समय 

_ के बारे में, प्रायः लोग परिप्रश्‍न के समय तुरन्त ही अपना अनुमान लगाकर 
- अपना जायज्ञा पेश करते हैं और लोगों से यह आशा नही की जा सकती कि 
वे ऐसे मामलों में बहुत हो निश्चित या विश्वसनीय अनुमान लगाएंगे। पुनः 
व्यक्तियों के समयाभास पर यह. वात निभंर है जो कि व्यक्ति-व्यक्ति में 
भिन्न होता है । (6) मामूली तौर से साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती 
कि वह ऐसे घटनाक्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा जो कि 
तेजी के-साथ घटती है या जो थोड़े समय में घट जाती है । जिस समय साक्षी 
से बाद में परिंप्रश्‍न किया जाता है, उस समय वह भ्रम में पड़ जाता है या 

. विचारों को मिश्रित कर देता है । (7) यद्यपि साक्षी पूर्णतः सच्चा हो सकता 
हे, तथापि वह न्यायालय के. वातावरण से और जो तीखी प्रति-परीक्षा 
काउन्सेल करता है, उसके परिणामस्वरूप आतंकित होःसकता है और घबराहट 

` के कारण तथ्यों को मिश्रित कर सकता है | घटनाक्रम के सम्बन्ध में भ्रमित 
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हो सकता है या ठीक उसी क्षण अपनी कल्पना के आधार पर ब्यौरे की पूति 
कर सकता है । कभी-कभी साक्षी का अवचेतन मन इस भय के कारण ऐसा 
कार्य करने लगता है कि कहीं वह मूर्ख तो दिखाई नहीं पड़ रहा है या कहीं 
उस पर अविश्‍वास तो नहीं किया जा रहा है, यद्यपि साक्षी उस घटना' का, 


जिसे कि उसने देखा था, सच्चा और ईमानदारीपूर्ण वर्णन कर रहा है । 
कदाचित इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा-तंत्र है जो कि तुरन्त सक्रिय 
हो जाता है । (पैरा 5) 

अतः ऐसी अनियमितताओं को जो कि किसी मामले की जड़ तक नहीं 
जाती हैं, और साक्षी के आधारिक कथन को संदिग्ध ' नहीं बनाती हैं, 
असम्यक्‌ महत्व नहीं दिया जा सकता और इससे भी अधिक तब जबकि सभी 
महत्वपूर्ण “अधिपंभाव्यता कारक” साक्षी द्वारा किए गए कथन के पक्ष में 
हों । (पैरा 6) ge 


- अनुसरित निर्णय 


| परा 
[1952] [1952] 3 एस० सी० प्लार० 377 : 
रामेशवर बनाम राजस्थान राज्य | 

(Rameshwar 7. State of Rajasthan). 7 


ˆ दाण्डिक अपीलो भ्रघिकारितां : 1977 की दाण्डिक अपोल सं० 68. 


1976 की दाण्डिक अपील सं० 832 में गुजरात उच्च न्यायालय के 
तारीख 15 नवम्बर, 1976 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष 
इजाज़त लेकर की गई अपील । ; 


अपीलार्थो को ओर से सबेश्ी-आर० एच० ढेबर ओर बी० र 
वी० देसाई , 
प्रत्पर्थी को ओर से ' श्री आर० एन० पोद्दार 


न्यायालय का तिणेय न्यायाधिपति एम० पी० ठक्कर ने दिया । 
,न्यायाधिषति ठक्कर-- , ब 
जो बात अन्त में कहे बिना नहीं रह सकती, उसे प्रा रम्भ मेंही 
कहना ठीक. होगा : मानव. सोज्ञत्य की सीमाएं होती है--किन्तु मानव दुष्टता' 
की सीमाएं नहीं होतीं । तथापि समय को आवश्यकता उत्तेजना नहीं है ॥ 
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2. समय की आवश्यकता विधि को 'इस प्रकार रूप प्रदान करना 
ओर प्रस्तुत करना हे जिससे कि वह इस आधारिक समस्या को सुलझाने की 
दष्टि से समय की मांग के प्रति अधिक संवेदनशील और उसके अनुसार हो 
सके : “वया, कब और किस सीमा तक बलात्संग के शिकार के परिसाक्ष्य की 
संपुष्टि किसी आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक है ?” भौर इस 
समस्या का महत्व हमारे देश की स्त्रियों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि 
जबकि उनकी प्रायः प्रतिभोपासता, अराधना और पूजा वर्षो से की जाती रही 
है, उनका शोषण भी .किया गया है भौर उन्हें सहज न्याय से भी वंचित 
रखा गया है । भारतीय स्त्रियों की 60 करोड़ उत्सुक आंखें इसी कारण 
से इस समस्या की ओर लगी हुई हैं ओर उस समस्या पर हम अभी-अभी स्वयं 


. हो विचार करेंगे । 
3. महेसना के विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थी को, जो कि गांघीनगर 
, स्थित सचिवालय. में सरकारी कर्मचारी था, दो नवयुवतियों (जिनकी . 

आयु 10 और 12 वर्ष के लगभग थी) के साथ लेंगिक कदांचार करने के 
गम्भीर आरोपों का दोषी पाया था भोर उसने अपीलार्थी को बलात्संग के, 
स्त्री की लज्जा मंग करने के और दोषपूर्ण परिरोध के लिए दोषसिद्ध किया । 

, अपीलार्थी यह मामला उच्च न्यायालय में ले गया किन्तु वह पर्याप्त रूप से 
असफल रहा । उच्च न्यायालय ते मारंतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के 
अधीन लड़कियों को दोषपूर्ण रीति से परिरुद्ध करने के लिए दोषसिडि 

के आदेश की श्रभिपुष्टि कर दी। उच्च न्यायालय ने दोनों लड़कियों की 
लज्जा भंग करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अधीन 
की गई दोषसिद्धि के आदेश को भी कायम रखा । दोनों लड़कियों में से एक के . 

` साथ बलात्संग के अधिक गम्भीर आरोप के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि साक्ष्य के आघार पर जो बात सावित हुई है, वह बलात्संग 

करते का प्रयत्न करने का अपराध है, न कि बलात्संग करने का । तदनुसार 

चारा 376 के अधीन जो दोषसिद्धिकी गई थो, उसे बदलकर भारतीय 

दण्ड संहिता की घारा 511 के साथ पठित घारा 376 के अधीन. वाली 
दोषसिद्ध करं दी गयी । भ्रपीलार्थी ने विशेष इजाजत लेकर यह अपील की है । 

' 4. यह घटना 7 सितम्बर, 1975 को रविवार के दिन लगभग 

5-30 बजे शाम प्रपीलार्थी के मकान पर घटी थी । अभि० सा० 1 और 

. श्रभि० सा० 2 के साक्ष्य से यह दशित होता हे कि वे अपीलार्थी की पुत्री से 
' (जोकि 10 या 12 वर्ष की आयु समूह की थीं) जो कि उनकी मित्र थीं, 
मिलते की दृष्टि से अपीलार्थी के मकान पर गईं । श्रपीलार्थी ने उन्हें ऐसा 
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भान करवा के कि उसकी पुत्री घर पर ही है, यद्यपि वास्तव में वह वहां. 
नहीं थी, अपने मकान में उन्हें प्रवेश करने के लिए उत्प्रेरित किया । जब वे 
मकान के भीतर आ गई, तो. अपीलार्थी ने दरवाजा बन्द कर लिया । उन 
दोनों लड़कियों के सामने अपने कपड़े उतार दिए और स्वयं को श्रगोपित 
किया 1. उसने अभि० सा० 2 से श्रशोभनीय कार्य करते के लिए कहा । 
. अभि० सा० 2 चिल्लाने लगी ओर वहां से भाग निकली, तथापि अभियोजन 
:सा० 1 वहां से भाग नहीं सकी । उले धक्का देकर एक चारपाई पर गिरा 
दिया गया और नंगा कर दिया गया । अपीलाथीं ने उस पर लैगिक प्रहार 
किया । अभियोजन साक्षी 1 को ददं हो रहा था और वह जब बाहर आई, 
तो रो रही थी । तथापि उसने अपने. माता-पिता को जो कुछ भी हुआ था, 
उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि उनमें से दोनों गांधीनगर से बाहर थे (वे 
दोनों चार या पांच दिन के बाद लोटे थे) । 


5. ऐसा प्रतीत होता है कि अभि० सा० 1 के माता-पिता तथा 
प्रभि० सा० 2 के माता-पिता इस मामले को दबाना चाहते थे। तथापि 
कुछ ऐसी अप्रत्याशित बातें हुई जिनसे कि पह विवाद उठ खड़ा हुआ । उस 
परिक्षेत्र के निवासियों को किसी प्रकार से इस घटना के बारे में पंता 
चल गया और एक स्त्री सामाजिक कार्यकर्ता जो कि सतक थी, अभि 
सा० 5, कुन्दन वेन ने जो गांधी 'नगर के सेक्टर 17 के महिला मण्डल की 
अध्यक्ष थी, इस मामले को उठाया। उसने उस रीति के विषय में अपना 
रोष ब्यक्त किया जिससे अपीलार्थो ने अपनी ही पुत्री की आयु की दो लड़कियों 
के साथ दुराचार किया था जो कि उसकी पुत्री की मित्र भी थीं ओर उसते 
जिनकी असहायता की स्थिति का लाभ. उस समय उठाया था जबकि कोई 
मकान में मौजूद नहीं था । अभि० सा० 1 और अभि० सा० 2 से इस बात 
के सम्बन्ध में अभिनिर्चित करने के बाद कि क्या हुआ था, उसने यह महसूस 
किया कि श्रपीलार्थी को अपने श्रशोभनीप आचरण के लिए प्रायश्चित करना 
चाहिए । अतः अपीलार्थी को अपने घर पर बुलाया |: ऐसा प्रतीत होता है 
कि उस परिक्षेत्र की लगभग 500 स्त्रियां अपीलार्थी के मकान के भासपास 
एकत्र हो गई। कुन्दन बेत ने अपोलार्थी से यह निवेदन किया कि वह उन | 
स्त्रियों की उपस्थिति में, जो करि वहां एकत्र हो गई थीं, सावंजनिक रूप से 
क्षमा-याचना कर दे । यदि अपीलार्थी इस तिवेदत को मात लेता तो कदाचित 
वह मामला वहीं समाप्त हो जाता और न्यायालय में न आता तथापि 
अपीलार्थी ने इसे अपने सम्मान का विषय बता लिया शोर क्षमा मांगते से 
इनकार कर दिया । तदपुरान्त पुलिस से सम्यक स्थापित किया गया ओर 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri पा 
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झसि० सा० 1 ने 19 सितम्बर, 1975 को .प्रिवाद दजे करवाया । उसके 


बाद, अभि० सा० 1 को चिकित्सीय परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारी के 


पास भेजा गया । चिकित्सीय परीक्षा से यह प्रकट हुआ कि यह दशित करने ' 
के लिए साक्ष्य मौजूद है कि कुछ दिन पुं उसके साथ बलात्संग करने की 
कोशिश की गई थी । सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने ही 


` साक्ष्य को स्दीकार कर लिया और यह निष्कषे तिकाला कि अपीलार्थी 


उस रीति से जिससे अभियोजन पक्ष ने अभिकथित किया है ओर सा०2 
के साक्ष्य के आघार पर यह सात्रित हो गया है कि वह .प्रमिळ सा० 1 
मर अभियोजन साक्षी 2 के साथ लैगिक दुराचार करने का दोषी है । उनके 


` साक्ष्य के बारे में यह समझा गया कि वह स्वीकार किए जाने के योग्य है । 


यह तथ्य सम्बन्धी केवल ऐसा : निष्कषे है 'जो सेशन न्यायालय ने निकाला है 


और उच्च न्यायालय ने जिसकी अभिपुष्टि की है। तथ्य सम्बन्धी इस समवर्ती 


निष्कर्षं पर विशेष इजाज़त लेकर की गई अपील में पुनविचार तब तक नहीं. 
किया जा सकता जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि: (1) निष्कर्ष 
किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, या (2) यह कि निष्कर्ष विपर्यस्त है 
क्योंकि वह ऐसा है जिससे कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं 
निकाल सकता भले ही वह साक्ष्य उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया था जैसे 
कि वह है, या (3) यह निष्कषं अग्राह्यं साक्ष्य पर आधारित है भोर निकाला 
गया है जो साक्ष्य यदि परिधि से भ्रपर्वाजत कर दिया जाए, तो” अभियोजन 
पक्ष के मामले को समाप्त कर्‌ देगा या पर्याप्त रूप से अविशवसनीय बना 
देगा अथवा कमजोर बना देगा, या (4) साक्ष्य के किसी महत्वपुर्ण भाग को 
जो कि सिद्धदोष के पक्ष में संतुलन कायम करेगा, नजर्रन्दाज्ञ कर दिया 
गया है, उपेक्षा कर दी गई है या गलती से छोड़ दिया गया है । यह मामला 


' इस प्रकृति का नहीं हे । सेशन न्यायालय द्वारा निकाले गए और . उच्च 


न्यायालय द्वारा पृष्ट किए गए निष्कषं को साक्ष्य में छोटी-छोटी श्रनियमित- 
ताओं के आधार पर मुख्यतः चुनौती .दी गई हे । हंम यह समुचित या अनुज्ञेय: 


नहीं समझते हैं कि उन छोटी-छोटी. श्रनियमितताओं के संदर्भ में जो. कि 


अपीलार्थी के विद्वान काउन्सेल ने बहुत परिश्रम करके हमारी समक्ष बतोई . 
हैं, साक्ष्य का पुनमु ल्यांकन :किया जाए या उस पर पुनविचार किया जाए । 
छोटी-छोटी अनियमितताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा 


« सकता.) उसके कारण स्पष्ट हैं-- 


(1) मोटे तोर से साक्षी से इस-बात की श्राशा नहीं की जा 
सकती कि उसकी स्मरण-शक्ति फोटोज़निक होगी और वह घटना के 
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ब्यौरे को स्मरण कर लेगा। यह वात इस प्रकार नहीं है मातो कि 
मन के पर्दे पर वीडियो टेप चल रहा हो! 


(2) मामूली तौर से इस प्रकार होता है कि साक्षो घटनाओं 
से अभिभूत हो जाता. है। साक्षी उस घटना के बारे में पहले से ' 
अनुमान नहीं लगा. सकता जिसमें प्रायः आश्चयं का. तत्व मौजूद 
रहता है । इसलिए मानसिक क्षमताओं के सम्बन्ध में इस बात की 
आशा नहीं की जा सकती है कि वे (घटनाग्रों के) ब्योरे को आत्म- . 
सात्‌ करने में समर्थे होंगे । 

(3) . परिरक्षण की शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 
भिन्त होती है। जिस बात की ओर कोई एक व्यक्ति ध्यान दे सकता 
है, दूसरा व्यवित उस ओर घ्यान नहीं दे सकता । कोई वस्तु या 
गतिविधि किसी व्यक्ति के मन पर ' अपना प्रतिबिम्ब छोड़ सकती है, 

` जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ओर घ्यान भी नहीं दे सकता । 


(4) मोटे तोर से लोग किसी बातचीत को परिशुद्धता के साथ 
स्मरण नहीं रख सकते मीर जिन शब्दों का उन लोगों ने . उपयोग 
किया या या उन्होने सुना था, उसे अविकल रूप से बता नहीं सकते। 
वे वार्तालाप के मुख्य तात्पये को ही स्मरण रख सकते हैं । किसी 
साक्षी से यह आशा करना ग्रवास्तविक है कि यह मानव टेप- 
'रिकाडंर हैं। 

(5) किसी घटना के वास्तविकं समय के बारे में या घटना 
की अस्तितवावधि के समय के बारे में, प्रायः लोग परिप्रश्‍नं के समय 
तुरन्त ही अनुमान लगाकर अपना जायज्ञा पेश करते हैं श्रौर लोगों | 
से यह आशा नहीं को जा सकती. कि वे ऐसे मामलों में बहुत ही 
लिङ्चित या विश्वसनीय अनुमान लगाएंगे । . पुनः व्यक्तियों के 
सम्रयाभास पर यह बात निर्भर है जो कि व्यक्ति-व्यक्ति परेँ, भिन्न ' 
होता है । “25 
, (6) मामुली तोर से साक्षी से यह आशा नहीं को जा सकती 

कि वह ऐसे घटनाक्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा जो 
कि तेजी के साथ घटती है या जो थोड़े समय में घट जाती हैं। जिस. 
समय साक्षी से बाद में परिप्रसन किया जाता है, उस समथ वह्‌ भ्रम 


में पड़ जाता हैं या विचारों को सिश्चित कर देता है । 


™ 


४! 
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(7) यद्यपि साक्षी पूर्णतः सच्चा . हो सकता है, तथापि वह 
न्यायालय के वातावरण से, ओर जो तीखी प्रतिपरीक्षा काउन्सेल 
करता है, उसके परिणामस्वरूप आतंकित हो सकता है भौर घबराहट 
के कारण तथ्यों को मिश्रित कर सकता है । घटनाक्रम के सम्बन्ध . 
सें भ्रमित हो सकता है या ठीक उसी क्षण अपनी कल्पना के आघार 
पर ब्यौरे की पूति कर सकता है। कभी-कभी साक्षी का अवचेतन 
मन इस भय के कारण ऐसा कार्य करने लगता है कि कहीं वह मूर्खं 

_ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है या कहीं उस पर श्रविश्वास तो नहीं 
किया जा रहा है, यद्यपि साक्षी उत घटना का, जिसे कि उसने देखा 
था, सच्चा और ईमानदारी-पुर्ण वर्णन कर रहा है। कदाचित इस 
प्रकार का मनोवेज्ञानिक प्रतिरक्षा-तन्त्र है जो कि तुरन्त सक्रिय हो 
जाता है। 

6. अतः ऐसी अनियमितताओं को जो कि किसी मामले की जड़ तक 
नहीं जाती है, और साक्षी के आघारिक कथन को संदिग्ध नहीं बनाती है, 


` असम्यक्‌ महत्व नहीं दिया जा सकता भौर इससे भी अधिक तब जबकि सभी 


त्वपूर्ण ''अघिसंभाव्यता-कारक'” साक्षी द्वारा किए गए कथन के पक्ष 


में हो । 


7. अब योन-अपराधों में अभियोकत्री के परिसीक्ष्य की संपुष्टि पर 
जोर डालने को आवश्यकता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विवाद्यक को सुलझाना 
है । इस न्यायालय ने , रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य! वाले मामले में यह 


` घोषित किया है कि संपुष्टि बलात्संग. वाले मामले में की गई दोषसिद्धि के ` 


लिए आवश्यक शतं नहीं है । रामेश्वर वाले उपर्युक्त मामले में न्यायालय के 
उस मत को जो कि तीन दशाब्दी पहले व्यक्त किया गया था, जो कि अब 
व्यतीत हो चुकी हैं, न्यायाविपति विवियन बोस के जिन्होंने न्यायालय की ओर: 
से निर्णय सुनाया था, अद्वितीय शब्दों में दोहराया जा सकता है :-- 

. “यह्‌ नियम जो कि तिर्णयों के अनुसार विधि के रूप में आ' 
चुका है, यह नहीं है, कि दोषसिद्धि किए जाने के पूर्व संपुष्टि आवश्यक 
है, बल्कि यह हे कि प्रज्ञा के तौर पर वहां के सिवाय जहां कि 

परिस्थितियां उसको छोड़ना निरापक बनाती हैं, संपुष्टि की 
आवश्यकता न्यायाधीश के मन में अवश्य ही. रहनी चाहिए**"। 
विधि का एकमात्र नियम यह है कि प्रज्ञा का यह्‌ नियंम यथास्थिति 
न्यायाधीश के या जूरी के मस्तिष्क में अवश्य ही उपस्थित होताः 


2 (1952) 3 एस० सी० आर० 377. 
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चाहिए और उसे या उन्हें उस बात को अवश्य ही समझना चाहिए 

या उसका मूल्यांकन करना चाहिए । व्यवहार का ऐसा कोई नियम 

नहीं है कि प्रत्येक मामले में दोषसिद्धि किए जाने के पूवे संपुष्टि की 
जानी चाहिए ।” ; 

8. समय व्यंतीत होने के साथ-साथ भारत में स्त्रियों के विरुद्ध 
अपराध की घटनाएँ दिन प्रतिदिन वढ़ती चली जा रही हैं। यही कारण है 
कि शब्द-तत्व और लोक नीति के माध्यम से न्यायशास्त्र का विस्तृत विश्लेषण 
आवश्यक हो गया है । 


9. भारतीय परिवेश में नियम के तौर पर संपुष्टि के अभाव में लेगिक 
प्रहार के शिकार के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्य करने से इनकार करना 
जले में नमक डालने के समान है। ऐसी लड़की या स्त्री के, जो कि बलात्संग 
या लेगिक उत्पीड़न विषयक परिवाद करती है, साक्ष्य को ऐसी दृष्टि से क्यों 
देखा जाए जिसमें संदेह, भ्रविश्वास या शंका का पुट हो ? ऐसा करना 

हष प्रधान समाज में पुरुष उन्माद के ग्रारोप को न्यायोचित ठहराना है । 
हमें संपुष्टि की आवशयकता के समर्थन में प्रस्तुत दलील का विश्लेषण करना 
चाहिए बर उसको गहराई के साथ तथा पश्चाताप-रहित परीक्षा करनी 
चाहिए । ओर हमें यह बात भारत की घरती पर अपने पांव मजबूती के साथ _ 
तथा भारतीय क्षितिज पर अपनी दृष्टि को केन्द्रित करके अधिसंभाव्यताओं 
की रोशनी में तकंसंगत दृष्टि से, न कि हठी दृष्टि से ऐसा करना चाहिए । हमें 
पश्चिमी देशों में अपनाए गए दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बह नहीं जाना 
चाहिए जिसकी कि अपनी सामाजिक स्थिति होती है, अपनी सामाजिक तीति 
होती है, अपने अनुज्ञात्मक मूल्य होते हैं और जिनकी अपनी ही जीवन-संहिता 
होती है । सं पुष्टि पश्चिमी देशों के सामाजिक परिवेश-शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में 
यौन-अपराधों को साबित,करना आवशयक समझा जा सकता है । भारतीय 
समाज के भिन्त वातावरण, रुझानों, लोक नीति, प्रक्रिया और उसके बाह्य 
रूप की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए भारत की घरती पर उक्त संकल्पना 
को उसी आघार पर अपनाना ओर उसे स्थान देना पूर्णतः, अनावश्यक है । 
दोनों संसारों की अनन्यताएं (भिन्न हैं। अतः इन समस्याओं का हल भी, 
समात नहीं हो सकता । पश्चिमी समाज में यह बात समझ में आ सकती हे 
क्रि.कोई स्त्री किसी पुरुष के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में मिथ्या 
अभियोग अनेक कारणों से जैसे कि ये हैं, लगा सकते हैं--- र 
(1) वह स्त्री पुरुषों से रुपया. झटक लेते बाली नारी है ओर 
उसका आथिक हेतु हो सकता है अर्थात्‌ अभियोग लगाकर या 
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सार्वजनिक रूप से उसंकी कलाई खोलकर घन एंठने का हेतु हों 
सकता है। ह 
(2) वह मानसिक उन्माद से पीडित हो सकतो है ओर ऐसी 
स्थिति को कल्पना या परिकल्पना करके जहां कि इसकी वांछा है, 
उसके लिए लोगों को इच्छा हो भौर जहां पुरुष लोग उसका पीछा 
. करते हों, मानसिक पागल-खाने से भागने को कोशिश कर सकती है । 
(3) वह वास्तविक या काल्पनिक दोषों के लिए पुरुषों से 
` प्रतिशोध लेना चाह सकती है। वह किसी विशिष्ट पुरुष के या 
आंमतोर से पुरुषों के विषद दुर्भावना रख सकती है और उनसे 
बदला चुकाने का उद्देश्य रख संकती है । 

(4) वह किन्हीं आथिक इनामों के प्रतिफल-स्वरूप किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा. उत्प्रेरित हो जा सकती है जो कि अभियुक्त को, 
व्यक्तिगत या राजनीतिक वैर के कारण, अंवांछनीय या उलझनपूर्ण 
स्थिति में डाल देने में हितबद्ध हों । 

(5) बह ऐसा अपनी ख्याति प्राप्त.करने फे लिए या प्रचार के 

` लिए या अपने स्वः की तुष्टि करने के लिए या हीन भावना विषयक 
मनो-ग्रम्थि के सम्बन्ध में आतम-महत्व की मावना की तुष्टि के लिए 
ऐसा कर सकती है । 

(6) वह ईर्ष्यावंश ऐसा कर सकती है । 

(7) बह्‌ अन्य व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 

` ऐसा करं सकती है । 2) 
(8) वह तिरस्कृत होने की दशा में ऐसा कर सकती है । 
.. 16. मोटे तौर से. ये बातें भारत के लिए और भारतीय परिस्थि- 
तियों को दृष्टि से सुसंगत नहीं है । अधिक विस्तृत कथन करने या इस 
मामले को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करने के भय के बिना यह बात कही जा 
संकती हैं कि भारत में कोई लड़की या स्त्री ऐसे किसी कारक के कारण जो 
कि अंभी-अंभी बताया गया है, . लेंगिक प्रहार करने विषयक मिथ्या 
अमिकथत नहीं करेगी । ऐसा कथन साधारण रूप से शहरी तथा ग्रामीण 
“समाज के संदर्भ में सच है । मोटे तोर से सुसंस्कृत, असंस्कृत समाज तरथा ऐसे 
समाज के संदंभं में जो कि इतना सुसंस्कृत न हो, यह बात सच है। यह बात. 
` समझ में आने वाली है कि इस मामले के सम्बन्ध में एक या दो अपवाद 
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मुश्किल से ही मिलते हैं ओर वह भी संभवत शहरी विशिष्ट वर्ग के बीच 
से 1 इसका कारण यह है कि : (1) भारत में परम्परावादी समाज और ऐसे 
समाज की लड़की या स्त्री, जिसमें पर-पुरुष/पर-नारी गमन की स्वतंत्रता 
नहीं होती, इतना मानने में भी बुरी तरह से झिझकेगी कि ऐसी कोई घटना 
जिसका प्रभाव उसकी पवित्रता पर पड़ना संभाव्य हे, कभी भी चटी थी । 
(2) वह इस खतरे के प्रति सदैव सचेत रहेगी कि वह समाजच्युत हो सकती _ 
है या समाज जिसमें उसके कुटुम्ब कें सदस्य, नातेदार, मित्र ओर पड़ोसी 
शामिल हैं, उसे बुरी दृष्टि से देख सकता है। (3) उसे सम्पूणं संसार का सामना 
करना होगा । (4) उसे यह जोखिम भी उठाना होगा कि उसका पति और. 
नातेदार तथा उसके ससुराल में उसके प्रति प्रेम ओर सम्मान कम हो जाएगा 
और उसका सुख चूर-चूर हो जाएगा । (5) यदि वह अविवाहित है तो उसे 
इस बात का. भय रहेगा कि किसी सम्माननीय ओर स्वीकार्य कुटुम्ब के 
उपयुक्त वर से विवाह करना कठिन होगा। (6) उसके परिणामस्वरूप. 
निश्चित रूप से ओर लगभग किसी सन्देह के विना, उसे स्वयं मानसिक | 
यंत्रणा और पीड़ा सहनो पड़ेगी । (7) उसके मन में सदेव इस/ बात का भय 
बना रहेगा कि दूसरे लोग उस पर ताना क्सेगे । (8) उसे अन्य लोगों से 
उस घटना के सम्बन्ध में बताने में बड़ी उलंमन होगी और परम्परावादी 
समाज में उसका पालन-पोषण होने के कारण. वह शर्म से गड़ जाएगी, 
जहां कि मोटे तौर से यौन-भाव निषिद्ध है। (9) प्राकृतिक रुझान उस 
' पर घटना का प्रचार करने से बचना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि कुटुम्ब का 
नाम और कुटुम्ब का सम्मान विवांद का विषय बन जाए। (10): अविवा-' 
हित लड़की के माता-पिता तथा विवाहित स्त्री के पति भी और पति के 
कुटुम्ब के सदस्य मी कुटुम्ब के नाम ओर कुटुम्ब के सम्मान पर सामाजिक 
, घब्बा लगने के भय के कारण प्रायः उसका प्रचार करने से बचना चाहते हैं । 
“ (11) यह भय कि स्वयं घटनाग्रस्त व्यक्ति के बारे में कहीं यह नहीं संमझ 
लिया जाए कि वह असंयमी थी या किसी प्रकार से, उसकी मासूमियत का 
ध्यान न रखते हुए वह उस घटना के लिए जिम्मेदार थी । (1 2) अन्वेषण 
करते वाले श्रधिकरण द्वारां किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने, न्यायालय 
का सामना करते, अपराधी के काउन्सेल द्वारा प्रति-परीक्षा का उत्तर देने में 
महसूस होते वाली झिझक ग्रौर यह जोखिम कि उस पर. अविश्वास किया 
जाएगा, भयोपरक कार्ये हूँ । कक 22 
. 11. इन बातों को देखते हुए घटनाग्रस्त व्यक्ति और 'उसके नातेदार' 
अपराधी को सजा दिलाने के लिएं अधिक आ नहीं रहते और जबकि इत 
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बातों के होते हुए भ्रपराघ को प्रकाश में लाया जाता है, तो एक आन्तरिक 
आएवासन रहता है कि यह आरोप गढ़े जाने की अपेक्षा वास्तविक है। इस 
सिद्धांत के आधार पर लैगिक प्रहार से आहत व्यक्ति का साक्ष्य उसी स्तर 
पर होता है जिस स्तर पर किसी घायल साक्षी का साक्ष्य होता है। जिस 
प्रकार से ऐसा कोई साक्षी जिसे क्षति पहुंची है, जिसकी बाबत यह नहीं 
दशित किया गया है या जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास नहीं है कि वह क्षति 
उसने स्वयं हो अपने आप को पहुंचाई है, इस गर्थे में सर्वाधिक अच्छा साक्षी 
है कि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को निर्दोष ठहराया जाना सबसे कम 
संभाव्य है, उसी प्रकार से योन-अपराध से पीडित व्यक्ति के साक्ष्य को अधिक 
महत्व दिया जाना चाहिए, भले ही उसमें संपुष्टि का अभाव क्यों न हो; 
ओर जबकि किसी स्वतंत्र साक्षी के आंखों से देखने के बाद जो. वर्णन किया. 
गया हो, उत्त रूप में संपुष्ट शारीरिक श्राक्रमण के मामलों में प्रायः उपलब्ध 
हो सकती है, ऐसा साक्ष्य अपराध की प्रकृति का ध्यान रखते हुए यौत- 
अपराधों में उपलब्ध नहीं हो सकता । अतः संपुष्टि पर जोर देना तो जले में 
नमक. छिड़कने के समान होगा क्योंकि यह प्रेरणा पश्चिमी देशों के न्यायालय 
द्वारा विरचित नियमों से प्राप्त की गई है (यह ऐसा दोष है जो कि कदाचित. 
आऔपतिवेशिक परिणामों के कारण आदत बन-गया है) | अतः हमारी राय यह 
है कि यदि घटनाग्रस्त व्यक्ति के साक्ष्य में कोई आधारिक कमजोरी नहीं है * 
और 'अघिसंभाव्यता-कारक' के कारण वह अविश्वसनीय नहीं हो जाता है, 
तो साधारण नियम के तौर पर चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर संपुष्टि के 
(लिए जोर देने के सिवाय, संपुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जिस 
स्थिति मे मामले की परिस्थितियों कः घ्यात रखते हुए चिकित्सीय साक्ष्य ' 
निम्नलिखित शर्तों के अघीन रहते,हुए उपलभ्य हो सकता है: संपुष्टि पर उस 
समय जोर दिया जा सकता है जबकि ऐसी किसी स्त्री को जो वयस्क हो 
चुकी हुँ, सहत्वास की स्थिति में पाया जाता है और ऐसी संभाव्यता है कि. 
| उसने आत्म-परिरक्षण की मनोवृत्ति के कारण हो ऐसा अभियोग लगाया हे 
| या जबकि 'अधिसंभाव्यता-कारक' के बारे में यह पाया जाता है कि वह उस 
-के अनुकूल नही है । £ 
12. अब हम प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे । इस दृष्टि- 
कोण से साक्ष्य का परीक्षण करते हुए, अभि० सा० 1, अभि० सा० 2 के 
ग साक्ष्य से विश्‍वास उत्पन्न होता है । प्रतिरक्षा पक्ष ने जिस एकमात्र हेतु के 
| ` रति सुझाव दिया है, वह यह था कि अभि० सा० 2 के पिता ओर अपीलार्थी 
-____ के बीच ट्रेड यूतियन के सम्बन्ध में भुतकाल में प्रतिद्वन्दता का कुछ इतिहासः | 
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है। यह अवश्य ही महसूस किया जाना चाहिए कि भारतीय समाज के 
प्रचलित लोकाचार का ध्यान रखते हुए यह बात समझ में आने वोली नहीं 
है कि 10 या 12 साल की लड़की लैंगिक उत्पीड़न की मिथ्या कहानी स्वयं 
ही गढ़ लेगी । भारत में 10 या 12 वर्ष की आयु में भी किसी लड़की के 
बारे में यह माना जा सकता है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः अवगत होती हैं 
कि सम्पूर्ण कुटुम्ब की प्रतिष्ठा उतत दशा में खतरे में पड़ जायगी यदि ऐसी 
कहानी फैल जाएगी । इस बात का ज्ञान रखने के विषय में उस पर विश्वास 
किया जा सकता है कि भारतीय समाज में किसी सम्मानीय या स्वीकार्य 


कुटुस्ब में विवाहित हो जाने या सम्बन्ध हो जाने के उसके भावी अवसर . 


उस दशा में श्रत्यघिक नष्ट हो जाएंगे यदि उसकी पवित्रता को प्रश्‍नगत करने 
से सम्बन्धित ऐसी कहानी समाज में फेल जाएगी । यह वात भौ. नहीं सोची 
जा सकती कि माता-पिता अपनी अवेस्थक पुत्री को ऐसी कहानी गढ़ने के लिए 
सिखाएंगे जिससे कि किसी से बदला लिया जा सके । वे मात्र इसकारण से. 
` ऐसा नहीं करेंगे कि उसके परिणामस्वरूप अपने ही बच्चे की भावो सम्भावनाओं 
को बर्बाद करने के अलावा समाज में उनकी श्रपती ही सामाजिक हेसियत' 
गिर जाएगी । उनसे इस बात के सम्बन्ध में सचेत रहते की भी आशा की 


जाती है कि बच्चे की मनोवृत्ति पर उसका कितना उपघाती प्रभाव होगा और | 


उसके परिणाम इतने खतरनाक होंगे जो कि उसके बड़े होने पर हो सकते' 
हैं । वह स्वयं भी अपनी पवित्रता पर प्रभाव डालने वाले आरोप के सम्बन्ध 
में परिवाद दर्ज करने के दुंखद अनुभव प्राप्त करने की बनिस्बेत क्षति ओर 
उत्पीडन सहना अधिक पसन्द करेगी । अतः हम प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत 
इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि अपीलार्थी, अभि» सा० 2 के पिता 
के कहने पर मिथ्या रूप से फंसाया गया है जिसके बारे में यह माना गया है 
कि भ्रपीलॉर्थी से उसकी . कोई दुश्मनी थी'। यह बात समक में आने वाली' 
नहीं है कि अभि० सा० 2 के माता-पिता उसे अपीलार्थी द्वारा लैगिक 
दुराचार करने संबंधी कथा गढ़ने के लिए सिखाएंगे जिससे कि उसे 


विगत ट्रेड यूनियन प्रतिद्वन्दता के कारण फंसाया जा सके । माता-पिता ने 


अपनी पुत्री कीं मनोवृत्ति पर ऐसे उपघाती प्रभाव के खतरे को अवश्य ही महः 


सूस किया होगा । वास्तव में इस विषय के संबंध में विवाद उठाना. अत्यधिक 


बुरा समझा जाता है । यह समझ में आते बाली बात नहीं हे कि माता-पिता | 


अपी ही पुत्नी पर लैगिक प्रहार करने संबंधी कथा गढ़ने. की सीमा तक 


जाएंगे और उसे ऐसा कथन करने के लिए सिखाए-पढ़ाएंगे जिसके. परिणामः हि 
स्वरूप उनकी अपनी सामाजिक हैसियत गिर जाएगी और समाज भे उनको. . 
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प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी । मामूली तौर से कोई भी माता-पिता आज 
भारतीय समाज में ऐसा नहीं करेगे । इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षा पक्ष हारा 
प्रस्तुत यह कथन कि अभि० सा० 2 के पिता ते मिथ्या कथन गढ़ने के लिए 
उसे सिखाया-पढ़ाया था जिससे कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया जा 
सके, कोई शिष्टाचार दर्शित किए बिना अवश्य ही अस्वीकार कर दिया जाना 
चाहिए । इसके अलावा, अभि० सा० 1 के माता-पिता अपनी ही पुत्री की 
भावी संभावनाओं को क्यों नष्ट करेंगे ।. इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन नहीं 
_ किया गया है कि अभि० सा० 1 का अपीलार्थी को मिथ्या रूप से अड में 
कोई हेतु था । इसी प्रकार सें इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया 
हे कि अभि० सा० 1 अपीलायी को मिथ्या रूप से क्यों फंसाएंगी। अधिः 
संभाव्यताओं को दृष्टि से इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं है कि 
` झपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने की दृष्टि से मिथ्या कथा गढ़ी गई है । 
डा० हेमनगिनी देसाई, अभि० सा० 6 ने जो चिकित्सीय साक्ष्य पेश किया 
था, उससे उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को पूरी तरह से समर्थन प्राप्त 
होता है कि अभि० सा० 1 के साथ बलात्संग करते की कोशिश हुई थी । इन 
परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसे सफलतापूर्वक 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।. 


13. जो एकमात्र प्रश्‍न बच रहता है, वह दण्डादेश के सम्बन्ध में हे । 
अपीलार्थी ने खेदजनक “रूप से ओर भ्रशोभनीय रीति से व्यवहार किया है । 
इस अपराध की गंभीरता इस तथ्य के संदर्भ में कम नहीं झांकी जा सकती 
कि उसने अभि० सा० 1 और भभि० सा० 2 की सहेली के पिता के रूप में. 
अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया था। अभि० सा० 1 और अभि० सा० 2 
किसी हिचकिचाहट के बिना इस तथ्य के कारण उसके मकान पर भाया 
करती थीं कि उसकी पुत्री उनकी मित्र है। इस स्थिति का दुरुपयोग करना 
और, उसके साय इस ढंग से चालाकी करना जिससे कि वे उसके मकान के 
भीतर आ जाएं भोर उनके साथ लैगिक उत्पीड़न करके उस स्थिति का 
असम्यक्‌ लाभ उठाना ऐसा अपराध है जिसके प्रति गम्भीर दृष्टिकोण | 
अपनाया - जाना चाहिए। यदि निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियां न 
होतीं तो हमने अपीलार्थी की भोर से हमारे समक्ष नरमी का व्यवहार करने | 
सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार न किया होता, विशेष परिस्थितियां ये हैं। 
अपीलार्धी ने उसकी जो दोषसिद्धिकी थी, उसके परिणामस्वरूप उसकी 
'नौकरी चली गई थी । यह घटना कोई सात वर्ष पहले घटी थी । अपीलार्थी 
ने उच्च न्यायालय में जो ग्रपील की थी। वह 15 नवम्बर, 1976 को खारिज 
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कर दी गई । उसके बाद 6-1/2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं । जो दृष्टिकोण हम 
` अपना रहे हैं, उसको देखते हुए श्रपीलार्थी को लगभग 6-1/2 वर्ष के अन्तराल 
के बाद कारागार में वापस भेजना पड़ेगा । अपीलार्थी ने समाज में बहुत ही 
अपमान सहा होगा । स्वयं श्रपनी ही पुत्री के लिए उपयुक्‍त वर प्राप्त करने 
की संभावना एं भी इस कारण से नष्ट हो गई होंगी कि ऐसे अपराध के 
संदर्म मे उसके विरुद्ध दोषी होने सम्बन्धी निष्कर्ष का घब्या उस पर है । इन 
परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव को ध्यान में रखकर भोर इस मामले को 
पूरी तरह से देखने के बाद हमारी राय यह है कि यदि धारा 511 के साथ 
पठित धारा 376 के अधीन वाले: अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 
अधिरोपित मूल दण्ड को 2-1/2 वर्ष के कठोर कारावास के. दण्डादेश से 
कम करके 15 मास का कठोर कारावास का दण्डादेश कर दिया .जाए, तो 
न्याय के उद्देश्यों की पूति हो जाएगी । जुर्माने का जक भौर जुर्माना 
न देने की स्थिति में जो दण्डादेश है, वह निश्चित रूप से अपरिवर्तित रहेगा । 
उसी प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता की घारा 342 और घारा 354 वाले 
अपराध के संदर्भ में श्रघिरोषित दण्डादेश यथावत्‌ .बना रहेगा। पूर्वोक्त 
सीमा तक दण्डादेश में उपांतरण के श्रघीन रहते हुए यह अपील असफल 
होती है श्रौर खारिज की जाती है। अपीलार्थी दण्डादेश भुगतने के लिए 
स्वयं को अम्यपित करेगा । जमानत-पत्र खारिज कर दिए जाएंगे । 


अपील उपांतरित रूप में खारिज की गई । 
श्री”  ' 
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कुंवर रास नाथ ओर अन्य 


° 


बनाम 
म्युनिसिपल बोर्ड, पीलीभोत 


(Kunwar Ram Nath and Others 


Y 


 Muuicipal Board, Pilibhit) 
(2 जुन, 1983) 
` (न्यायाधिपति हू० एस० वेंकटरासय्या ओर बो० बालकृष्ण एराडी) 


__ यू० पी० स्युनिसिपेलिदीज्ञ ऐकट, 1916 (1916 का 2) 
चारा 128. (1) (1) (1953 के अधिनियम 2 द्वारा संशोधन से 
पूर्वं श्लौर पझ्चात्‌)- धारा 133 मर 157 (3) [सपठित . 

. तारीख 20-10-1936 की जी० झो० सं० 3613 (1)| > 1-395] 

. __पीलीभीत नगरपालिका बोडे दारा 1960 में धारा 133 के अधीन 
नई उपधिधि का विरचित किया जाना--मधिसुचना जारी करते 
समय चीनी कारखानों को चुंगी संदाय करने से छूट देते हुए 1936 
में और 1960 फे पश्चात्‌ चुंगी को अघिरोवित किया जाता-- 
गवनंमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 को सूची 2 की प्रविष्टि 49 
के ग्रधीन आते वाला 'कर' है, न कि चुंगी या *फौस'--यदि 1960 

, क्केबाद कारखाने के परिसर फे, भीतर रेलवे साइडिग पर परिदत्त 
चुंगी को अदायगी नहीं की जाती, तो भी झियोजन फी कार्यवाही 
नहीँ की जाएगी ।_ र ठे 


यूनाइटेड प्रॉविसेज़ की सरकार ने तारीख 20 नवम्बर, 1936 का 
जी० ओ०, सं० 3613(1)/ > 1-395 जारी किया जिसके द्वारा चीनी 
कारखानों को रेल साईडिग पर रेल द्वारा आयातिंत और परिदत्त गनन्‍्तों पर 
चुंगी उद्गहीत करने से अधिनियम की धारा 157(3) के अधीन छूट प्रदान 
की गई थी, जो नगरपालिकाश्रों के भीतर स्थित हैं क्योंकि संपवत 
नगरपालिका र 


इससे सम्बन्धित कोई सेवा प्रदान नहीं करती । नगरपालिक' 


/ 
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बोडे /म्युनिसिपल बोर्ड, पीलीभीत (यू० पी०) ने धारा 133 के अधीन राज्य 
सरकार की पूर्वतर मंजूरी से जारी तारीख 23 अप्रेल, 1960 की अधिसूचना 
द्वारा चीनी, गन्ने इत्यादि सहित अनेक वस्तुओं पर चुंगी के उद्ग्रहण से 
सम्बन्धित अनेक नियम प्रख्यापित किए । अपीलाथियों ने, जोकि ऐसी अनेक 
वस्तुओं पर चुंगी संदत्त करने के दायी थे, भ्रनुच्छेर 226 के अधीन एक 
पिटीशन में इस आधार पर उद्ग्रहण की विघिमान्यता पर आक्षेप किया कि 
नई दरों पर चुंगी अधिरोपित करने में अपनायी गई प्रक्रिया विधिमान्य नहीं 
थौ । उच्च न्यायालय ने पिटीशन खारिज कर दिया । उसके पश्चात्‌ 1967 
में पीलीभीत के एक चीनी कारखाने द्वारा, जोकि पीलीभीत नगरपालिक 
बोर्ड की सीमाओं के भीतर था, उस कारखाने के भीतर स्थित रेलवे साइडिग 
पर उसके गोदाम में उपभोग या उपयोग के प्रयोजन के लिए गन्ना लाया 
गया । 'नगरपालिक वोर्ड, पीलीभीत ने धारा 155 के अधीन यह अमिकथन 
करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलाथियों (चीनी कारखाने के निदेशक, 
_ महाप्रबन्धक, गन्ना प्रबन्धक तथा एक कर्मचारी) के विरुद्ध परिवाद दर्ज किया 
कि 1960 में प्रकाशित नगरपालिक बोडं की उपविधियों के अधीन संदेय 
चंगी का संदाय किए विना गन्ना आयात किया गया था । मजिस्ट्रेट के समक्ष 
कार्ये वाहियों के दौरान अपीलाथियों ने यह अभिवाक्‌ दिया कि रेल द्वारा लाए 
गए गम्ने पर तारीख 20 नवम्बर, 1936 के जी० क्षो० द्वारा छुट दी गयी 
थी । कार्यवाहियों के पर्याप्त समय से लम्बित रहने के कारण, अपीलाथियों ने 
इस आधार पर इन्हें अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 561-क के अधीन पिटीशन फाइल किया कि 
थे कार्यवाहियां कष्ट प्रद हें । उच्च. न्यायालय ने अपीलाशियों का पिटीशन 
खारिज कर दिया । उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील मंजूर करते हुए, 
श्रसिनिर्धारित्त--इस वारे में कोई संदेह नहीं है कि जव छूट प्रदान 
की गई थी, जो चुंगी 1936 में उदग्रहीत की जा रही थी ओर उसके पश्चात्‌, 
1960 में अधिरोषित उद्ग्रहण दोनों इस अधिनियम के अधीव उद्शुहीत कर 
हैं और ये दोनों गवनंमेंट झाफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 और संविधान: के भ्रधीन 
राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं। यह गवनंमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की 
सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 58 के अन्तगंत आने वाला सीमा कर _ 
नहीं था । यह अब संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 की प्रविष्टि 89 के 
अन्तर्गत भी नहीं आता । उक्त उद्ग्रहण गवनंमैंट भाफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 
_ की 7वीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 49 के भीतर आता है अब सं विधान 
की 7वीं अनुसूची की सूची एं की प्रविष्टि 52 के अन्तर्गेत आता हे । 1936 
में प्रदान की गई छूट का भ्र्थास्वयन रेल से लाए गए गन्ने पर अधिनियम के 
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अधीच उद्ग्रहण योग्य और उद्गृहीत चुंग के रूप में सभी प्रकार के कराघान 
से छूट के रूप में किया जाना चाहिए और वह छूट तब तक मिलती रहेगी 
जब तंक कि यह अभिखण्डित नहीं की जाती या इसमें उपांतरण नहीं किया 
जाता या किसी अव्य कारण से अप्रवर्तनीय नहीं हो जाती है । इस बारे में 
कोई संदेह नहीं है कि गवर्नेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की 7वीं अनुसूची 
की सूची ए की प्रवष्टि 49 में “उपकर” पद का प्रयोग. “कर” के अर्थे में 
किया गया है । संविधान को 7वीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 52 में 
“कर” पद को “उपकर” पद के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है जोकि 
तवरनेसेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की पुर्बव्ती प्रविष्टि 49 में था, किन्तु 
. दोनों के अधीन विघायी शक्ति की प्रकृति भौर उसकी अन्तवंस्तु एक जैसी 
है । (पेरा 7) 
अधिनियम की घारा 128 (1) (ग) में “चुंगी” शब्द धारा 128 में 
निदिष्ट करों के समूह में प्रतीत होता है । 'इस प्रकार चुंगी एक प्रकार का कर 
है इसलिए प्रान्तीय सरकार: अधिनियम की घारा 157 (3) के अधीन रेल 
द्वारा लाए गए गन्ने पर चुंगी का संदाय करने से छूट प्रदान करने के आदेश 
देने के लिए सक्षम थी । (पैरा 8) 
उच्च न्यायालय ने यह श्रभिनिर्धारित करके भूल की थी कि 
घारा 157(3) के अघीन प्रदान की गई छूट का ग्रादेश, वैसा ही था जैसा कि 
घारा 128 की उपघारा (1) में निर्दिष्ट राज्य सरकार को कोई साधारण 
नियम या विशेष आदेश होता है, जिसके श्रधीन रहते हुए नगरपालिक बोर्ड 
` उसमें निदिष्ट कोई कर अधिरोपित कर सकता है बोर 1936 में मंजूर की 
गई छूट का प्रभाव एवंवर्ती रिट पिटीशन में भौ विवाद्य विषय था। उस रिट 
पिदीश्ञन में उक्त प्रश्न न तो प्रत्यक्षतः और त ही श्रान्वयिक रूप से विवाद्य 
विषय था । कोई छुट .तभी प्रवतत होती है जब धारा 128 के अधीन कोई 
कर विधिमान्यतः -अधिरोपित किया जाता है। घारा 128(1) फे अधीन 
राज्य सरकार किसी साधारण नियम या विशेष आदेश द्वारा वह निबेन्धत 
जो. अधिरोपित किया जा सकता है, कर उद्ग्रहण करने की नगरपालिक बोर्ड 
की आरम्भक शक्ति पंर प्रभाव डालता है। घारा 157 के अधीन कोई 
आदेश, यथास्थिति, राज्य सरकार या श्रायुक्‍त की मंजूरी के पश्चात्‌ ही 
अधघिरोवित किया जाता है, जंसा कि अधिनियम की घारा 133 में उल्लेख 
किया गया है इसलिए अपने पूर्ववर्ती पिटीशन के खारिज्च हो जाने के 
पश्चात्‌ भी अपीलाथियों को यह दलील देने. का अधिकारप्राप्त है कि वें 
साधारणतया अनेक नगरपालिक क्षेत्रों में अनेक चीनी कारखानों के -पक्ष में 
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1936 के आदेश द्वारा मंजुर की गई सौमित छूट के लिए हकदार 
हैं । (पैरा 9) 


चृंगो की उपान्तरित दर सहित उपविधियों का नया समुच्चय 
नगरपालिक बोड द्वारा 1960 में प्रवतित किया गया था यद्यपि इसके लिए 
राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई थी तथापि इसका प्रभाव भूतपूर्व 
प्रान्तीय सरकार हारा धारा 157(3) के अधीन मंजूर की गई छूट को 
विखंडित या निष्प्रभाव करना नहीं है । घारा 157(3) के अधीन किया 
गया कोई श्रादेश मात्र राज्य सरकार द्वारा ही प्रत्याहूत या उपांतरित - 
किया जा सकता है । भले ही उक्त उपबन्ध का यह अर्थान्वयन किया जा 
सकता है कि उस स्थिति में छूट समाप्त हो जाएगी, जब घारा 133 के 
अघीन सरकार की मंजूरी से नगरपालिक बोर्ड हारा अधिरोपित नई 
उपविधियां या कर की दरें घारा 157(3) के अधीन पूरवंतन मंजूर की गई 
छूट के पूर्णतः असंगत हैं, फिर भी इस मामले में 1960 में प्रकाशित 
अधिसूचना के तथा 1936 में दी गई छूट के उस आदेश के बीच कोई 
भशाम्य असंगति नहीं दिखाई देती जो कि अनेक नगरपालिकाश्रों के बारे में 
है । छूट का यह आदेश साधारण शब्दों/विबघनों में है भोर इसलिए यह छूट 
पूर्ववर्ती अधिसुचना का अधिक्रमण करने के लिए 1960 में जारी की गई 
श्रधीसूचना के पश्चात्‌ भी प्रवर्तेतशील वनी रहेंगी जहां तक इसको सम्बन्ध 
रेल से लाए गए गन्ने से है। (पेरा 11) 


नगरपालिक वोर्ड, पीलीभीत सुसंगत तारीख को रेल द्वारा 
क्षपीलाथियों द्वारा अपनी नगरपालिका सीमा के भीतर लाए गए गन्ने पर 
चुंगी का संग्रहण करने के लिए हकदार नहीं थी; इसलिए अभियोजन चलने 
योग्य नहीं हैं । (पैरा 12) 


प्रसेदित निर्णय . 


[1960] 1960 का सिविल प्रकीर्ण रिट सं. 3181 : 
4 मई, 1960 को विनिश्चित 
वीर सिंह श्रौर अन्य बनाम नगरपालिक बोर्ड 
और एक अन्य ह 
(Vir Shingh and Others 7. Municipal 
Board and Another); 9 
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निर्दिष्ट निर्णय 


[1961] 1961 ए० आई० आर० एस० सी० 459= 
[1961] 2 एस० सी० आर० 537: 
दि हिगीर रामपुर कोल कम्पनी लिमिटेड और र 
अन्य बनाम उड़ीसा राज्य शोर अन्य 
{The Hingir. Rampur Coal Company ._ 
Limited and Others v. The State of 
Orissa and Others); र 7 


[1947] एश्आई०्भार० 1947 एफ०्सी०्आर० 17= 
[1947] एफ० सी० आर० 17 : 
- पंजाब फलोर एण्ड जनरल सिल्स कम्पनी 
लिमिटेड, लाहोर बनाम चीफ आफिसर, 
कारपोरेशन श्राफ सिटी झाफ लाहौर एण्ड 
प्राविन्सि श्राफ दि पंजाब 
(The Punjab Flour and General Mills 
Company Limited, Lahore v. The | 
Chief Officer, Corporation of the 
City of Lahore and the Province of 
the Punjab); 6, 7 


दाण्डिक भपीली अधिकारिता : 1976 की दाण्डिक अपील सं० 440. 


(1972 के दाण्डिक प्रकीणे मामला सं० 3291 में इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के तारीख 3 सितम्बर, 1975 वाले निर्णय ओर आदेश के विरुद्ध 
विशेष इजाजत लेकर की गई अपील) 


, अपीलाधियों कौ ओर से 'सर्वश्री शंकर घोष ओर आर० पी० 
भट्ट एस० आर० अग्रवाल, प्रवीत 
कुमार भौर अनिल कुमार शर्मा । 


प्रत्पर्यो-राज्य को श्रोर से ` सर्वश्री बी० डी" शर्मा, दलवीर भंडारी कः 
एच० एम० पिह और भार० एस० व्ह 
यादव । 
. म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से श्री योगेश्वर प्रसाद और श्रीमती 
रानी छाबड़ा । - | 
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कंवर रास नाथ ब० म्युनिसिपल-बोडं [न्या० बेकटरामथ्या] 67 
न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपतिई० एस० वेंकटरामय्या ने दिया । 


ब्यायाधिवति बेंकटराभय्या--- 


यह अपील विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई है जो एल० एच० 
शुगर फॅक्टरी, पीलीभीत के प्रवन्ध निदेशक, महा-प्रवन्धक और गन्ना प्रबंधक 
के विरुद्ध तथा उक्त चीनी कारखाना के कर्मचारी किशन स्वरूप के विरुद्ध 
जो इसमें अपीलार्थी हैं, डपखण्ड मजिस्ट्रेट पुरनपुर के समक्ष नगरपालिक 
(म्युनिसिपल) बोर्ड पीलीभीत द्वारा यू० पी० म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट, 1916 
(1916 फा 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ अधिनियम कहा गया है) की 
धारा 155 के अधीन संस्थित उस परिवाद में से उद्भूत हुई है जिसमें यह 
अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी उपभोग या उपयोग के प्रयोजतों के 
लिए 30 नवभ्वर, 1967 को अपने कारखाने के भीतर स्थित रेल साइडिंग 
में अपने गोदाम में जो पीलीभीत नगरपालिक बोर्ड की सीमाओं के भीतर 
था, तीन पूरे वंगन भार गन्ने जिनका कुल वज़न 804 मन था, जिसके लिए 
तारीख 18 मई, 1960 की अधिसूचना के अधीन प्रकाशित नगरपालिक 
बोर्ड की उपविधियों के अधीन 8 रुपए 48 पैसे चूंगी संदेय थी, उक्त चुंगी 
का संदाय किए बिता रेल द्वारा लाए थे। उक्त परिवाद 12 सितम्वर, _ 
को फाइल किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष _कार्यवाहियों के दौरान 
ग्रपीलाथियों ते यह अभिवचन दिया कि चूंकि रेल द्वारा लाए गए गन्ने पर 
अपीलाधी के कारखाने द्वारा च्‌ंगी का संदाय करने से यूनाइटेड प्रॉविसेज्‌ की 
सरकार के आदेश [तारील 20 नवम्बर, 1936 का सरकारी आदेश 
सं० 3613(1)| > 1-39.5]द्वारा छूट दी गई थी, इसलिए अभियोजन श्रसफल *, 
होना चाहिए । सरकारी आदेश का सुसंगत भाग, जो कि उस पत्र में अन्तविष्ट 
है, जिसे संयुक्त प्रांतो की सरकार के तगरपालिक विभाग हारा रोहिलखण्ड के 
खण्ड भायुक्त को भेजा गया था, निम्नप्रकार है :-८ 


“मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ते कतिपय 
नयरपालिक्ाओं (म्युनिसिपलटीज़) की सीमाओं के भीतर स्थित 
कारखानों सें चीनी के विनिर्माण के लिए श्रायात किए लाए गए 
गन्ने के स्थानीय कराधान के प्रश्न के बारे में पूर्णतः परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ यह विनिश्चय किया गया कि रेल से लाए गए उन गन्तों पर 
करो को बनाए रखने के लिए कोई ओचित्य नहीं है जो (गन्ने) 
चीनी कारखानों के भीतर स्थित रेल साइडिग पर परिदत्त किए 
जाते हैं क्‍योंकि सम्बन्धित नगरपालिका इसकी बाबत कोई सेवा प्रदत्त . 
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नहीं करती । तदनुसार; राज्यपाल ने अपने मंत्रियों के साथ कार्रवाई 
करते हुए यूनाइटेड प्राविसेज म्युनिसिपंलिटीज ऐक्ट, ह 916 को 
घारा 157(3) के भनीन पीलीभीत की नगरपालिका में उद्ग्रहीत 
ऐसे सभी गन्नों पर चु'गी शुल्क से छूट प्रदान की जो (छूट) तुरन्त 
लागू होगा । तदनुसार, पीलीभीत की नगरपालिक बोडे को सूचित 
किया जाए और उसे उस आशय के सम्बन्ध में भ्रपती चु गी अनुसूची 

`. में संशोधन करने के लिए औपचारिक कारवाई करने के लिए भी 
निदेश दिया जाए ad 


2. उपर्युक्त दलील देने के पश्चात्‌ परिवादी, नगरपालिक बोडं, 
दाण्डिक मामले में स्थगन की ईप्सा करता रहा और लगभग चार वर्ष तक 
वह मामला निपटाया नहीं गया । इसलिए, अपीलाथियों ने सितम्बर, 1972 
में (1972 के दाण्डिक प्रकीर्ण मामला सं० 329 में) इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता,1898(1898 के अधिनियम सं० 5) 
की घारा 56!-क के अधीन पिटीशन फाइल किया जिसमें उच्च न्यायालय 
से इस आधार पर कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने के लिए निवेदन किया 
गया कि ये कार्थवाहियां तंग करने वाली थीं । अपीलाथियों ने उच्च न्यायालय में 
यह स्वीकार किया कि वे च्‌'गी का संदाय किए बिना रेल द्वारा गन्ना 
पीलीभीत के नगरपालिक क्षेत्र में लाए थे जैसा कि नगरपालिक बोर्ड द्वारा 
अभिवचन दिया गया है । किन्तु यह निवेदन किया कि अधिनियम की 
धारा 157(3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छुट को दृष्टि में 
रखते हुए, चु'गी संदेय नहीं थी। उच्च न्यायालय ने अपीलाथियों के अभिवाक्‌ 
को अस्वीक।र कर दिया और उनके द्वारा फाइल किएं गए पिटीशन को इस 
आधार पर खारिज कर दिया कि इस मामले में उच्च न्यायालय के कतिपय 
पुवंबती निर्णय लागू होते हैं और यह कि यह छूट अब उपलब्ध नहीं थी 
. क्योंकि दावाङृत चुगी नया उद्ग्रहण था जो इसके अन्तर्गत नहीं आता । 

यद्यपि सरकार के उस आदेश के अस्तित्व में होने के बारे में कतिपय विवाद 
किए गए थे जिनके द्वारा छूट प्रदान की गई थी तथापि, उच्च न्यायालय ने 
यहं अभिनिर्धारित किया कि ऐसा आदेश प्रांतीय सरकार द्वारा पारित किया 
गया था, किन्तु इससे अपीलाथियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था । 


तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलाथियों द्वारा फाइल किए गए पिटीशन 
को खारिज कर दिया । उच्च 


फाइल की गई है ! 


न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध यह अपील 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ह 


> 


_Vinay,Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कुवर रास नाथ ब० म्युनिसिपल बोड [न्या० वेकटरामय्या] 69 


3. प्रारम्भ में ही यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि 1968 में 
परिवाद फाइल किए जाने तक नगरपालिक बोर्ड ते रेल द्वारा लाए गए 
गन्ने पर प्रश्‍नगत कारखाने से कोई चुंगी वसूल नहीं की थी। हमें यह भी 
सुचित किया गथा है कि 3 जून, 1982 को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी खण्ड 
आयुक्‍तों और जिला मजिस्‍्ट्रेटों को संसूचित एक भदेश द्वारा पिराई के 
- प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में नगरपालिका के भीतर गन्ना कारखानों 
द्वारा लाए गए गन्ने पर चुंगी उद्ग्रहण से ऐसे गन्ने को लाने के लिए प्रयोग 
में लांए गए परिवहन पर ध्यान दिए बिना साधारणतः छुट प्रदान की गई 
थी । उस संसूचना का सुसंगत भाग का पाठ निम्नप्रकार है :-- 


“विषय : नगरपालिक सीमाओं के भीतर चीनी मिलों में 
पिराई के प्रयोजन के लिए लाए गए गन्ने पर चुंगी से छूट । 

महोदय, 

तारीख 27 मई, 1982 के सरकार के रेडियोग्राम 
सं० 2065बी/1 1-9-82 के अनुक्रम में उपरोक्त विषय पर मुझे यह 
कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपंलिटीज ऐक्ट 1916 
की घारा 157 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सरकारने 
चीनी मील में पिराई के प्रयोजन के लिए नगरपालिक सीमाओं के 
भीतर लाए गए गन्ने पर चु'गी शुल्क से छूट प्रदान की है जो तुरन्त 
लागू होगी । 

आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि आप इस श्रादेश 
को कार्यान्वित करें और इसकी अभिस्वीकृति दें । 


भवदीय, 

हस्ताक्षर 

शशिकांत जैन 

अवर सचिव” | 

4. बहरहाल, यह संसुचना प्रश्‍नगत अवधि के वारे में नहीं हो सकती, 

'किन्तु इससे मात्र यह दशित होता है कि राज्य सरकार ने अधिनियम की 
धारा 157(3) के श्रधीन अपनी शक्तियों की परिधि को कसा समझा है । 
चूंकि सभी तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं इसलिए एक मात्र प्रश्त जिस पर 
“विचार करने की आवश्यकता है यह है कि क्या सुसंगत तारीख को अपीलार्थी 
उस चीनी कारखाने में जो पीलीभीत की नगरपालिक सीमाओं के भीतर 
स्थित था, रेल द्वारा लाए गए गन्ते पर चुगी संदाय करने के लिए विधि के _ 
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अधीन दायी थे अथवा नहीं । अधिनियम के अध्याय में नगरपालिक 
कराघांत से सम्बन्धित उपबन्ध अन्तविष्ट हूँ । उस अध्याय में विमि - 
घारा 28(1) (शा) और घारा 157 हे। धारा 128 [जसा कि 1936 
विद्यमान थी] के सुसंगत भाग और घारा 157 निम्न प्रकार है: | 
#४128. कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं ।--(1) 
स्थानीय सरकार के इस निमित किसी साधारण नियम या विशेष 
आदेशों के अधीन रहते हुं, वे कर जिन्हें बोर्ड किसी नगरपालिका 
के सम्पूर्णं या किसी एक भाग में अधिरोपित कर सकता है, निम्न 
प्रकार है :-- ` ER 
(1) भवनों या भूमियों या दोनों के वाषिक मूल्य पर 
कर; 

(म) नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलाए जाने वाले 
ऐसे व्यापार और भाजीविकाओं पर जिनसे विशेष लाभ व्युत्पन्त 
होते हैं । या जिनसे नगरपालिक सेवाओं पर विशेष भार पड़ता 
हो, कर; 

(म) ऐसे सभी नियोजनों सहित जिसमें वेतन या फीस 
के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है, व्यापार, आजीविका और 
व्यवसाय पर कर; 


*प्रग्रेजी में यह इस प्रकार है :-- 


“128, Taxes which may be imposed—(1) Subject. 


to ‘any general rules or special orders of the Local 
Government in this behalf, the taxes which a board 
may impose in the whole or any part of a municipality 
are— 

(i) atax on the annual value of buildings or 

lands or of botb; 

(ii) atax on trades and callings carried ‘on 
within the municipal Jimits and deriving special 
advantages from, or imposing special burdens on, 
‘municipal services; 

(iii) a taxon trades, callings and vocations. 


including all employments remunerated by. salery 
न or 665; 
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(1९) नगरपालिका के भीतर भाड़े पर चलाए जाने 
चाले या रखे गए यानों अन्य सवारियों पर या नगरपालिका के 
भीतर रस्सी से बन्धी नौकाओं पर कर; 


(९) नगरपालिका के भीतर रखे गए कुत्तों पर कर; 

(एं) सवारी के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या सवारी 
खींचने के लिए या भार ढोने के लिए प्रयोग में आने वाले 
उन पशुओं पर कर जब उन्हें नगरपालिका के भीतर रखा 
जाए, ह 

(शा) नगरपालिका में प्रवेश करने वाले ग्रानों अन्य 
सवारियों, पशुओं और भार ढोने वाले कुल्लियों पर पथ कर; 

(सी) उपभोग या उपयोग के लिए. नगरपालिका के 
भीतर लाए गए माल या पशुओं पर चुगी ।” 


[घारा 128(1) में 7 श्रन्य खण्ड हैं जो अन्य करों से 
सम्बन्धित हैं] 


157. छुट--(1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित 
कर का या कर के किसी भाग का संदाय करने से किसी ऐसे व्यक्ति 


नी  हकनसक-+++3+5०-+++5 


(iv) atax on vehicles and other conveyances 
plying for hire or kept within the municipality ० 
on boats moored therein; 
(v) a tax onidogs kept within the municipality 
(vi) a tax_on?animals used fot riding, driving, 
draught or burden, when kpet within the 
municipality; 


(vii) a toll on vehicles and other conveyances, , 


animrls and iaden coolies entering the 
municipaltty; 

(viii) an octroi on goods or a nimals brought 
within the municipality for cocsumption Or ४४९ - 
therein; * 

#८157, Exemption—(1) A board may exempt, for 
a period not exceeding one year, from the payment of 
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को, जो उसकी राय में गरीबी के कारण उसका संदाय करने में 
असमर्थं है, एक वषं से अनघिक अवधि के लिए, छुट प्रदान 
कर सकता है, और ऐसी छूट में उतनी बार नवीकरण कर सकता 
है जितनी भी बार वह आवश्यक समक । 


(2) बोर्ड नगरों की दशा में स्थांनीय सरकार द्वारा ओर 
अन्य मामलों में आयुक्त द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प द्वारा किसी 
व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के 
विवरण को इस भधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर 
के किसी भाग का संदाय करने से छुट प्रदान कर सकता है । 

(3) स्थानीय सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति यां व्यक्तियों 
के वर्ग या सम्पत्ति या सम्पत्ति के विवरण को इस अधिनियम के 
ग्रधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी भाग का संदाय करने 
से छुट प्रदान कर सकती है ।” 

5. यह उल्लेख किया जा सकता है -कि अधिनियम की धारा 157 


की उपधारा (1) और (2) के अधीन छूट देने की शक्ति नगरपालिका वोडं 
भें निहित है जब कि धारा 157 की उपधारा (3) के अधीन छूट देने की 
शक्ति स्थानीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य है । किन्तु धारा 157 की उपधारा(2) 
के भ्रधीन छूट प्रदान करने की नगरपालिक बोर्ड के संकल्प, की यथास्थिति; 
स्थानीय सरकार या आयुक्त द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए । 


a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act 


#. by any person who is in its opinion, by reason of 


poverty, unable to pay the same, and may renew such 
exemption as often as it deems necessary. 

(2) A board may, by a special resolution confirmed 
by the local Government in the case of cities and by 
the Commissioner in other cases, exempt from the 
payment of a tax, or any portion of a tax imposed 
under this Act apy person or class of persons’ or any 
property or description of property. 

(3) The Local Government may, by order, exempt 
from the payment of a tax, or any portion ofa tax, 
imposed under this Act any ‘person or class of persons 
or any propsrty or description of property’ 
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6. हमारे समक्ष किया गया प्रथम निवेदन कुछ जटिल है भोर इस 
पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है । यह अनुरोध क्रिया गया है 
कि चूंकि तारीख 20 नवम्बर, 1936 के आदेश के अधीन इस आघार पर 
छूट दी गई थी कि रेल से लाए गए गन्ने पर कर का उद्ग्रहण चालू रखने 
के लिए कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि नगरपालिका इस सम्बन्ध में कोई सेवा 
भ्रदान नहीं कर रही थी इसलिए यह उद्ग्रहण जिससे उस आदेश द्वारा छुट 
दी गई थी, या तो सीमा कर था या फीस थी और “कर” नहीं था । चूंकि 
1960, से चुंगी के रूप में जो कुछ उद्गृहीत किया जा रहा है, वह कर था 
इसलिए छूट का आदेश लागू नहीं होगा । इस अनुरोध के प्रथम भाग के 
समर्थेन में कि छूट के आदेश में निर्दिष्ट कर मात्र सीमा कर ही हो सकता हैं, 
पंजाब फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, लाहोर बनाम चीफ 
आफिसर, कारपोरेशन श्राफ सिटी श्राफ लाहोर एण्ड प्राविग्स आफ दी 
पंजाब? वाले मामले में फेडरल कोर्ट के विनिश्वय का अवलम्ब लिया गया 
था | उस मामले में फेडरल कोटे को गवनंमेंट श्राफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 
की सातवीं अनुसूची की सूची गा की प्रविष्टि 58 का अर्थान्वयन करना पड़ा 
था, जिसका पाठ इस प्रकार है :--/58. रेल या वायुयान द्वारा लाए गए 
माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराये और मालभाड़े पर कर” और 
गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की अनुसूची 7 को सूची तर की 
प्रविष्टि 49 का अर्थान्वयन करना पड़ा था जिसका पाठ इस प्रकार है :-८ 
“49. उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश 
पर उपकर (सेस)” । उस मामले के तथ्य निम्न प्रकार थे: लाहौर नगर- 
पालिका ने वर्ष 1926 में कराधान की तत्समय विद्यमान अपनी शक्ति के 
अधीन, रेल द्वारा या मार्ग द्वारा उसकी नगरपालिक सीमाओं में आयातित 
जो यथास्थिति, परेषणों के सकल भार पर या प्रति पशु उद्ग्रहण अधिरोपित 
करने वाली अधिसूचना की अनुसूची में विनिदिष्ट दरों पर और विनिदिष्ट 
वस्तुओं या पशुओं पर, संगणित, सीमा-कर नामक कर अधिरोपित किया । 
इसे वषं 1938 में जारी की गई अधिसुचना द्वारां अतिष्ठित किया.गया था 
जिसके ट्वांरा नगरपालिका मे . चुंगी (विना प्रतिदाय के) नामक नया कर 
अघिरोपित करने का नोटिस दिया जो कि सुसंगत अधिसूचना की अनुसुची में 
विनिदिष्ट दरों पर और वितिदिषट बस्तुश्नों पर उसकी सीमाओं के भीतर 
आयातित परेषणों के सकल भार पर और प्रति पशु पर संगणित किया जाना 
था । यह अधिसूचना वषे 1940 की एक अन्य श्रधिसूचना द्वारा अतिष्ठित 


1 [1947] एफ० सी० झार० 17. 
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की गई थी जिसके द्वारा “चुंगी (बिना प्रतिदाय के)” कहा जाने वाला कर 
"उसकी सीमाओं भीतर आयातित अनाज सहित परेषणों पर 11 मई, 1940 
से नई दर पर प्रभारित किया जाना था। दि पंजाब फलोर क जनरल 
भिल्स कम्पनी लिमिटेड लाहौर! लाहौर नगरपालिका की सीमाओं के भीतर 
स्थित था, जो क्रि उपयोग या उपभोग के लिए अपने कारखाने में अनाज 
आयात करता था, उसने यह दलील दी कि प्रश्‍नगत/ कर गवन मेंट . आफ 
इण्डिया ऐक्ट, - 1935 की 71वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्ट 58 के 


अन्तर्गत आने वाला 'सीमा-कर' था, चाहे जिस किसी नाम से वह जाना ' 


जाता हो, शौर गवनंमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के सुसंगत उपबन्धों के 
प्रवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ 1938 या 1940 में अधिरोप्य नहीं था । कम्पनी 
की ओर से यह दलील दी गई थी कि प्रश्‍नगत कर गवनेमेंट आफ इण्डिया 
ऐक्ट, 1935 की 7वीं अनुसूची की सूची 1] की प्रविष्टि 49 के अन्तर्गत 
आने वाला सीमा कर था। 


फेडरल कोर्ट ने सीमा कर और उपकर (सेस) जो उपयोग, उपभोग 
या विक्रय के प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाए गए मालों पर उद्‌गुहीत 
किया जा सकता है, के बीच अन्तर स्पष्ट करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मतों 
सहित कम्पनी को दलील को नामंजूर कर दिया-- 


“हमें 7बीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 58 में सीमा कर 
के रूप में निदिष्ट प्रकार के करों तथा सूची ॥ की प्रविष्टि 49 में 
स्थानीय क्षेत्र में लाए गए माल पर उपकर (सेस) के रूप में निदिष्ट 
प्रकार के करों के बीच उसमें निश्चित प्रभेद प्रतीत होता है । पुर्वंवर्ती 
कर (क) अवश्य ही सीमा कर होना चाहिए ओर (ख) रेल या 
हवाई जहाज द्वारा लाए गए माल और यात्रियों तक सीमित होना 
आवश्यक है। ये रेल या वायु टर्मिनस पर प्रभाये होने चाहिए और 
कतिपय रेल द्वारा या एयर ट्रांसपोर्ट आगनाईजेशन द्वारा की गई या 
की जाने वाली सेवाओं (वहन सेवा या अन्यथा) को निदिष्ट होने 
चाहिए । दूसरी ओर सूची ॥ की प्रविष्टि 49 में निर्दिष्ट उपकरों 
की अनिवार्य विशेषताएं सामान्यतया (क) निश्चित स्थानीय क्षेत्र में 
मालों की प्रविष्टि (ख) यह अपेक्षा कि माल उपभोग, उपयोग या 
विक्रय के प्रयोजन के लिए प्रविष्ट किया जाना चाहिए। यह 
उल्लेखनीय है कि उस रीति पर कोई सीमा नहीं है जिसके द्वारा उन 


? [1967] एस० सी० भार० 17, 
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माल को प्रविष्ट किया जा सकता है जिन पर उपकर अघिरोपित 
किया जाना धा । यह सुझाव देने के लिए कोई अधार नहीं है कि 
रेल या वायु मागं द्वारा माल की प्रविष्टि जल मार्गे या सड़क द्वारा 
प्रविष्टि को तुलना में कम अनुध्यात है। अपीलार्थी के विद्वान 
काउन्सेल द्वारा यह भ्रनुरोघ किया गया था कि बयोंकि सूची 1 की 
प्रविष्टि 20 द्वारा फेडरल रेल और रेलों का विनियमन आदि को 
केन्द्रीय सरकार विधायी सूची (सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट) 
में सम्मिलित किया गया और सूची 11 द्वारा प्रांतीय सरकार को 
मुख्यतः सड़क भोर आन्तरिक जल मार्ग भर उस पर परिवहन 
(प्रविष्टि 18) पर विधान विरचित करने की शक्ति प्रदान की गई, 
इसलिए यह माना जाना चाहिए कि किसी भी दशा में रेल द्वारा 
तथा वायु मागे द्वारा लाए गए माल पर सब प्रकार के कर सूची 1 
की प्रविष्टि 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिरोपित किए 
जाने चाहिए और सूची 2 की प्रविष्टि 49 द्वारा प्रदत्त कराधान की 
शवित उन मालों तक ही सीमित होती चाहिए जो (माल) सड़क या 
आन्तरिक जल मार्ग द्वारा प्रविष्ट होते हैं । हम इस अनुरोध को 
स्वीकार नहीं कर सकते । हमारे विचार से दो सूचियों में विभिन्न 
प्रविष्टियों के शब्दों द्वारा यह न्यायोचित नहीं है और सूची वा की 
प्रविष्टि 49 के अधीन स्थानीय कराधान पर सीमा अविरोपित होगी 
जो कि ऐसे व्यक्तियों के, जो सड़क या जल मार्ग द्वारा माल लाते 
हैं, तथा ऐसे व्यक्ति के जो रेल या वायु मार्ग द्वारा माल ला सकते 
हैं, के वीच व्यवहार में बहुदा अत्यधिक असामयिक रूप से काय 
करेगी 1” 


निर्णय में उस रीति के सम्बन्ध में सूची ] की प्रविष्टि 49 में विवक्षित होने 
वाली कोई सीमा नहीं है जिस (रीति) में स्थानीय क्षेत्रों में माल लाए जा 
सकते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां तक रेल से लाए गए माल 
का सम्बन्ध है, उन मालों की सूची 1 की प्रविष्टि 58 के अधीन कराधान के 
"अधीन है तथा सुची ग की प्रविष्टि 49 के अधीन स्थानीय कराधान के 
अधीन किया जा सकता है । दोनों प्रविष्टियों के अधीन कराधान के we 
जैसा कि उपदर्शित किया गया है, सारतः रूप से भिन्न हैं ओर यह सुझाव 
देने के लिए कोई पक्षकथन नहीं किया गया है किसी एक प्रविष्टि के अधीन 
कराघान किसी भी रूप में किसी अन्य रीति के अधीन कराधान को सीमित 
करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है । 
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7. यह सही है कि उपर्युक्त विनिश्चय के प्रारम्भ में र ह की 

किया गया है कि सेवा से सम्बन्धित जो तत्व दिया जाना है ड र 
के संगठन के रूप में समझा जाता है. किन्तु उससे यह अमिश्रत न है क 
जब कोई कर, स्पष्टतः माल पर अधिकथिक्त किया जाता है जब वह . माल 
उपयोग विक्रय या उपभोग के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता 
है तब वह गबर्नेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की 7वीं अनुसूची की सूची | 
की प्रविष्टि 49 के साथ पठित धारा 128 (1) (४) के अधीन उद्ग्रहीत 

. कर नहीं रह जाता अधिनियम की मात्र धारा 157(3) के अधीन जारी किए 
गए तारीख 30 नवम्बर, 1936 कें प्रान्तीय सरकार के आदेश के भ्धीन छूट 


प्रदान करने के लिए दिए गए कारण से ऐसा हो सकता है । 


इस वारे में कोई सन्देह नहीं है कि जब छूट प्रदान की गई थी तो 

; मे र्क गी. मौर उसके पश्चात्‌ 1960 में 

जो चु'गी 1936 में उद्गृहीत की जा रही थी. ne role 
अधिरोपित उद्ग्रहण दोनों इस श्रधिनियम के अधौत उद्ग्रहण ह और ये दोन 
गवनेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 ओर संविधान के अधीन राज्य सूची के 
अन्तर्गत श्राते हैं। यह गव्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की सातवीं 
अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 58 के श्रन्तगंंत आने वाला सीमा कर नहीं 
था | यह अब संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 की प्रविष्टि 89 के 
अन्तगेत भी नहीं आता । उक्त उद्ग्रहण गर्वेमेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 
की 7वीं भ्रनुसूची की ॥ की प्रविष्टि 49 के भीतर आता है और अब संविधान 
की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्डि 52 के अन्तर्गत भाता हे । 1936 
में प्रदान की गई छूट का अर्थान्वयन रेल से लाए गए गन्ने पर अधिनियम के 
अधीन उद्ग्रहण योग्य और उद्गृहीत चुंगी के रूप में सभी प्रकार के कराधान से 
छूट के रूप में किया जाता चाहिए भौर वह छूट तब तक मिलती रहेगी ज़व 
तक कि यह श्रभिखण्डित नहीं की जाती या इसमें उपांतरण नहीं किया जाता या 
किसी श्रन्य कारण से अप्रवतंनीय नहीं हो जाती है। उपर्युक्त निवेदन का द्वितीय 

` भाग यह था कि वह उदग्रहण फीस की प्रकृति की थी और 'कर' नहीं था जैसा ` 
कि इसे गवनंमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की 7वों अनुसूची की सूची एको 
प्रविष्टि 49 में उपकर के रूप में विहित किया गया था । इस निवेदन में भी 

- कोई सार नहीं है । कोई उपकर या तो कर हो सकता या'फीस । किसी दिए 
गए सन्दर्भ में कोई उपकर कर है या फीस, यह उस प्रयोजन पर निर्भर करता 
है जिसके लिए यह उद्‌ग्रहीत किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थियों द्वारा 
जिस विनिश्चय का अवलम्ब लिया गया, अर्थात्‌ दि हिगीर रामपुर कोल फं० 
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लि० और ग्रम्य बनाम उड़ीसा राज्य श्रोर अभ्यः उपर्युक्त दृष्टिकोण को प्रमाणित 
करता है । उस मामले में इस न्यायालय ने यह अमिनिर्धारित किया कि 
उड़ीसा माईनिग एरिया डेवलपमेंट फण्ड ऐक्ट, 1952 हारा अघिरोपित 
उपकर उस अधिनियम के उद्देश्य और स्कोम को दृष्टि में रखते हुए और वह 
प्रयोजन जिसके लिए इसके अधीन संग्रहीत उपकर का उपयोग किया जाना 
था, को दृष्टि में रखते हुए, संविधान की 7वीं अनुसूची की संख्या ग की 
प्रविष्टि 23 और 66 से सम्बन्धित फीस था। इस वारे में कोई संदेह नहीं है कि 
गवरनेमेंट श्राफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की 7वीं अनुसुची की सूची] की 
प्रविष्टी 49 में “उपकर” पद का प्रयोग “कर” के अर्थ में किया गया है। 
“संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 52 में “कर” पद को 
“उपकर? पद के स्थान पर रख दिया गया है जो कि गवर्नेमेंट आफ इण्डिया 
ऐट, 1935 में पुरववर्ती प्रविष्टि 49 में था, किन्तु दोनों के अधीन विधायी 
शक्ति की प्रकृति और उसकी अन्तर्वस्तु एक जेसी है। ऊपर निर्दिष्ट पंजाब 
फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०? वाले मामले में फेडरल कोर्ट के विनिश्चय 
से स्वतः यह दशित होता है कि गवनेमेंट आफ इण्डिया ऐब्ट; 1935 की 7बीं 
अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के अधीन उस शक्ति के प्रयोग में 
उद्ग्रहीत उपकर सरकार द्वारा अनुज्ञात या अननुज्ञात किसी प्रतिदाय पर 
ध्यान दिए बिना एक प्रकार का कर था, जेसा कि उस रिपोर्ट के पृष्ठ 26. 
पर फेडरल कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए निम्नलिखित मत से देखा जा 
सकता है 


“हुम यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई हेतुक नहीं दे सकते 
कि यदि सूची गा की प्रविष्टि 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण 
में उपकर अ्रधिरोपित किए जाते हैं तो प्रतिदाय के लिए कोई उपबन्घ 
विरचित करने की आवश्यकता है। ऐसे उपकर के बारे में किसी 
प्रकार का प्रतिदाय किया जाना चाहिए श्रथवा नहीं, हमें ऐसा विषय 
प्रतीत होता है जिस पर प्रांतीय या स्थानीय कराघान प्राधिकारी 
द्वारा श्रवधारण किया जा सकता है श्रौर प्रतिदाय की प्रणाली के 
उपबन्ध की विद्यमानता या अविद्यमानता न्म़रविष्टि' 49 के भीतर 
उपकर होना या न होना 'कर' के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल 


सकता ।” 


>> एक « 
[1961] 2 एस० सी० श्रार० 537, 
2 [1947] एफ० सी० श्रार० 17. 
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8. यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 128 (1) (श॥) 
मे “चुंगी” शब्द घारा 128 में निदिष्ट करों के समुदाय मे प्रतीत होता है । 
घारा 1 28 के अधीन किए गए विभिन्न उद्ग्रहण सह नगरपालिक ला न 
प्राप्त की गई सभी राशियां अधिनियम की धारा 114 के अधीन नगरपालिक - हा 
निधि में जमा करनी होती हैं जिनका उपयोग तगरपालिक बोर्ड के प्रयोजन 
के लिए किया जा सकता है जंसा कि अधिनियम को धारा 120 हाकत किया 
गया है । चूंगी के रूप. में प्राप्त की गई राशि को भी किसी अन्य कर के रूप मे 
बरता जाता है। चुगी का संदाय करने वाले व्यक्ति ओर नगरपालिक बोडे 
के संदाय करने वाले व्यक्ति के बीच तत्मतितत्‌ का कोई तत्व नहीं है । इस 
प्रकार, चुंगी एक प्रकार का कर है इसलिए. प्रान्तीय सरकार अधिनियम की 
धारा 157(3) के अधीन रेल द्वारा लाए गए गन्ते पर चगो का संदाय करने 
से छूट प्रदान करने के लिए श्रादेश देने के लिए सक्षम था । 


9. हमारे समक्ष एक अन्य दलील यह दी गई है कि च अपीलार्थी उस 

_पृवेवर्ती रिट पिटीशन में असफल हो गए जिसमें उन्होंने चुगी के उद्ग्रहण 
की विधिमान्यता को प्रश्‍नगत किया था इसलिए उन्हें अब इन कार्थवाहियों में 

` पुनः उद्ग्रहण को चुनोती देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । 
` उपर्यक्तं दलील के वारे में तथ्य निम्न प्रकार हैं: 1960 में तारीख 23 अप्रल, 
1960 के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भ्रधिसुचना द्वारा नगरपालिक बोर्ड 
पीलीभीत ने चुंगी के उद्ग्रहण से सम्बस्त्रित नये नियमों को प्रस्थापित किया 
और तारीख 18 मई, 1960 के शासकीय राजपत्र में चूंगी की दरों की नई 
अनुसूची भी प्रकाशित की । ऐसा अधिनियम की घारा 133 के भ्रधीन राज्य 
सरकार की पूर्वतन मंजुरी से किया गया था। इन अधिसूचताओं द्वारा 
अधिरोपित चुंगी चीनी, गन्ना इत्यादि सहित अनेक वस्तुओं से सम्बन्धित थी। 
अपीलाथियों ने, जो अनेक वस्तुओं पर चुंगी का संदाय करने के लिए दायी 
थे, 1960 की सिविल प्रकोण रिट संख्या 2310 में, जो इलाहाबाद उच्चं 
न्यायालय में फाइल पर है, संविधान फे अनुच्छेद 226 के अवीन फाइल किए 
गए पिटीशन में इस श्राधार पर कर उद्ग्रहण की दिधिमान्यता को चुनौती 
दी है कि नयी दरों पर*च्‌ंगी अधिरोपित करने में अपनाई गई प्रक्रिया ' 
विघिमान्य नहीं थी । यह भी अभिवाक्‌ किया गया श्रा कि चीनी उद्योग 
नियंत्रित उद्योग है इसलिए चीनी पर चुंगी का उद्ग्रहण अविधिमान्य था । 
उस अधिसूचना द्वारा विक्रय, उपयोग या उपभोग के प्रयोजनों के लिए 
पीलीभीत की नगरपालिक सीमाओं में आयात किए (लाए गए) गन्ते पर भी 
चुंगी श्रधिरोपित की गई थी । वह पिटीशन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज 
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कर दिया गया था। यह तकं दिया गया है कि चूंकि वह पिटीशन खारिज 
कर दिया गया था इसलिए अपीलाथियों को अब यह दलील देने का अधिकार 
नहीं है कि 1936 के आदेश के अधीन मंजूर की गई छूट अब भी उपलब्ध 
थी । उच्च न्यायालय ने प्रत्याथयों की ओर से दिए गए इस तके को स्वीकार 
कर लिया है । ससम्मान, हमें यह कहना चाहिए कि उपर्युक्त मुद्दे पर उच्च 
न्यायालय का निष्कर्ष गलत है । पूर्ववर्ती रिट पिटीशन में अपौलाथियों ने नई 
चंगी उप-विधियों की विधिमाच्यता को और नगरपालिक सीमाओं के भीतर 
अपने द्वारा लाई गई विभिन्न चीओों/वस्तुओं पर चुंगी के अधिरोपण को 
चनौती दी थी । रिट पिटीशन फे खारिज किए जाने के कारण निस्संदेह बे 
उसी प्रश्‍न पर पुनः विवाद करने के हकदार नहीं होंगे। इस मामले में 
अन्तविलित प्रश्‍न भिन्न है श्रौर वह यह है कि क्या भले ही चुंगी-उपविधियों 
ग्रौर अन्ते पर चुंगी का अधिरोपण मान्य था फिर भी पीलीभीत नगरपालिक 
बोडं धारा 157(3) के अधीन स्वीकार की गई छूट के कारण रेल द्वारा लाए 
गए गन्ने पर घुंगी वसूल करने के लिए सक्षम है । बहरहाल, इस बारे में कोई 
विवाद नहीं है कि चुंगी चुंगी उपविधियों के अधीन चुंगी तब संदेह होगी 
जब गन्ना परिवहन के किसी अस्य माध्यस/स्रोत हारा अपीलाथियों द्वारा 
लाया जाता है । इन परिस्थितियों में उच्च स्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित- 
करने में भुल हुई थी कि धारा 157 (3) के अधीन प्रदान की गई छूट का 
आदेश, वैसा ही था जैसा कि घारा 128 की उपघारा (1) में निर्दिष्ट राज्य 
सरकार का कोई साधारण नियम या विशेष आदेश होता है जिसके अधीन रहते 
हुए नगरपालिक बोर्ड उसमें निदिष्ट कोई कर भ्रविरोपित कर सकता है और 
1936 में मंजूर की गई छूट का प्रभाव पूर्ववर्ती रिट पिटीशन में भी विवाद्य: 
विषय था । उस रिट पिटीशन में उक्त प्रश्‍न न तो प्रत्यक्षतः और न ही 
आन्वयिक रूप से विवांद्य-विषय था । कोई छूट तभी प्रवतित होती है जब 
धारा 128 के अधीन कोई कर विषिमान्यतः अधिरोपित किया गया है। 
छारा 128(1) के अधीन राज्य सरकार किसी साधारण नियम या विशेष आदेश 


दवारा निर्बस्धन भधिरोपित करके कर उद्ग्रहण करने की नगरपालिक बोर्ड की ` | 


आरम्भिक शक्ति पर प्रभाव डालता है । घारा 157 के अधीन कोई आदेश, 
यथास्थिति, राज्य सरकार या श्रायुक्त की मंजूरी के पश्चात्‌ ही अधिरोपित 
किया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 133 में उल्लेख किया गया 
है । इसलिए अपने पूर्ववर्ती पिटीशन के खारिज हो जाने के पश्चात्‌ भी, 
अपीलाधियों को यह दलील देने का अधिकार प्राप्त है कि वे साधारणतः 
अनेक नगरपालिक क्षेत्रों में श्रनेक चीनी कारखानों के पक्ष में है 1936 के 
आदेश द्वारा मंजूर की गई सीमित छूट के लिए हकदार हैं। घोर सिह ओर 
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अन्य बनाम नगरपालिक बोर्ड भौर एक श्रन्यः वाले मामले में इलाहावाद 
उच्च न्यायालय का विनिश्चय भी इस प्रश्‍न के बारे में नहीं है । 


10. अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की घारा 128(1) के 
खण्ड (शा) के अधीन उद्गृहीत कर की प्रकृति में संविधान के प्रवर्तन के 
पश्चात कोई परिवर्तन हुआ है । उक्त खण्ड में संविधान के संशोधन के 
पश्चात्‌ तात्त्विक रूप से कोई संशोधन नहीं किया गया है । इसके पूव यह्‌ 
“उपभोग या उपयोग के लिए नगरपालिका के भीतर लाए गए माल या पशुओं 
पर चुगी” के रूप में थी जब कि अब यह संविधान के प्रारंभ के तत्पश्चात्‌ 
पारित संशोधन भ्रधिनियम द्वारा “विक्रय” शाब्द जोड़े जाने के कारण 
/उपभोग, उपयोग या उसके विक्रय के लिए नगरपालिक क्षेत्र के भीतर लाए 
गए माल या पशुओं पर कर” के रूप में है । उच्च न्यायालय ने यह मत 
व्यक्त किया कि संविधान के प्रवर्तन के पश्चात्‌ अधिनियम के अधीन उद्‌ग्रहीत 
चुगी की प्रकृति में तात्त्विक परिवतंन हुआ है भर नई उपविधियों के 


विरचित किए जाने के कारण घारा 157(3) के अधीन मंजूर की गई छूट 


,निम्नलिखित कारणों से अब उपलब्ध नहीं होगी-- 

“यह महत्वपुर्ण है कि गवनेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 
की अनुसुची 7 की सूची 11 की मद संख्या 49 के श्रधीत साल के 
उपभोग या उपयोग या उसके विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में उनके 
लाए जाने पर उपकर का उपबन्ध किया गया है। उपकर के 
प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय द्वारा कतिपय 
सेवाएं दी जानी चाहिए क्योंकि 'तरप्रतितत' का सिद्धांत लागु होता 
है | संविधान के अधीन अनुसूची 7 की सूची 1 की मद सं० 52 


माल के उपभोग या उपयोग या उनके विक्रय के लिए उस क्षेत्र में _ 


उनके लाए जाने पर कर उद्गृहीत करने के लिए उपबन्ध किया गया 
है। निश्चित रूप से वह कर उपकर से भिन्न है ओर इस प्रकार 
“भिन्न विचारणाएं कर उद्गृहीत करने के लिए उद्भूत, होती हैं । 
विरोधी पक्षकर की छोर से विद्वान्‌ काउम्सेल ने यह भी संकेत किया 
है कि 1953 के अधिनियम .शां द्वारा धारा 128(1)(४11) 
प्रतिस्थापित की गई है और इस प्रकार .नगरपालिक बोडं को ऐसी 
भौर शक्तियां प्रदत्त की गई थीं । इसमें एकमात्र अन्तर यह है कि 
अब चु'गी विक्रय के लिए आशयित माल पर भी अधिरोपित को जा 


1 1960 का सिविल प्रकीणं रिट सं० 1381, जिसका विनिश्चय १ मई, 1960 को किया 
गया था। 
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सकती है । यह तथ्य बरावर बना हुआ है क्रि 1936 का सरकारी 
आदेश अधिनियम की धारा 157(3) के अघीन (आदेश) था श्रोर 
इस प्रकार इसका प्रभाव तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार गन्ने पर 
चुंगी शुल्क के उद्ग्रहण से सम्बन्धित छूट अनुज्ञात करता था। जब 
स्वतः नियम परिवतित कर दिए गए थे और नई उपविधियां प्रवतित 
की गई थीं, जिन्हें राज्य सरकार या प्रत्यायोजित प्राधिकारी की 
मंजरी प्राप्त थी तब वह छुट दीघंकाल तक लागू नहीं हो सकती जब 
तक कि अधिनियम की घारा 157(3) के अधीन नए सिरे से आदेश 
पारित नहीं कर दिया जाता ।” 

1 1. हमें ससम्मान उपर्युक्त दृष्टिकोण से विसम्मति व्यक्त करनी 
होगी । जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही मत व्यक्त किया जा चुका है, गवनेमेंट 
आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन उसकी 7वीं अनुसूची की सूची ता की 
प्रविशिष्द 49 के अधीन उद्ग्ाह्म 'चृंगी फीस” नहीं, था बल्कि 'कर' था । 
चंगी की उपांतरित दर सहित उपविधियों का नया समुच्चय नगरपालिक 
बोर्ड द्वारा 1960 में प्रवतित्त किया गया यद्यपि इसके लिए राज्य सरकार 
की मंजरी प्राप्त हो गई थी तथापि इसका प्रभाव भुतपूर्व प्रांतीय सरकार 
द्वारा घारा 157(3) के अघीन मंजूर की गई छूट को विखंडित या निष्प्रभाव 
करना नहीं है । घारा 157(3) के अघीन दिया गया कोई आदेश मात्र राज्य 
सरकार द्वारा ही प्रत्याहृत या उपांतरित किया जा सकता है । भले ही उक्त 
उपबन्ध का यह अर्थान्वयन किया जा सकता है कि उस स्थिति में छूट समाप्त 
हो जाएगी, जव धारा 133 के अधीन सरकार की मंजूरी से नगरपालिक बोर्ड 
द्वारा अधिरोपित नई उपविधियां या कर की दरे घारा 1 57(3) के अघीन 
पुवेतर मंजूर की गई छूट के पूर्णतः असंगत हैं, फिर भी इस मामले में हम 
1960 में प्रकाशित अधिसूचना के तथा 1936 में दी गई छूट के उस आदेश 
के बीच कोई उपशम्य असंगति नहीं देखते जोकि अनेक नगरपालिकाओं के 
बारे में है। 1960 की श्रधिसूचना के अधीन चुगी विक्रय, उपयोग या 
उपभोग के प्रयोजनों के लिए नगरपालिक सीमाओं के भीतर लाए गए गन्ने 
पर संदेय है जव कि धारा 1 57(3) के अधीन 1936 में किए गए आदेश के 
कारण एकमात्र रेल द्वारा लाए गए तथा कारखाने के भीतर रेल साइडिग में 
प्रदत्त गन्ने पर ही चुगी के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गई है । अन्य परिवहन 
हारा लाए गए गन्ते की बाबत 1960 में जारी की गई अधिसूचना लाम्‌ 
होगी । यह उल्लेखनीय है कि 1960 की अधिसूचना में इस आशय का कोई 
उपबन्ध नहीं है कि उबत छूट या तो प्रत्याहृत कर ली गई हैया रेल द्वारा 
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लाया गया गन्ता कराघेय है । छुट के भ्रादेश में यह नहीं कहा गया है कि यह्‌ 
नगरपालिक बोर्ड द्वारा जारी की गई विनिदिष्ट अधिसूचना के अधीन 
उद्गृहीत विशेष प्रकार के कर के सम्बन्ध में है। छुट का pe साधारण 
शब्दों में है और इसलिए यह छूट एर्वेवर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करन ळे 
लिए 1960 में जारी कौ गई अधिसूचना के पश्चात्‌ भी. प्रवतेतशील वनी 
रहेगी जहां तक इसका सम्वन्ध रेल से लाए गए गन्ने से है। यदि नगरपालिक 
बोर्ड द्वारा दी गई दलील स्वीकार कर भी ली जाए तो भी अप्रत्यक्ष छप से 
मात्र इसकी कराधान उपविधियों में संशोधन करके राज्य सरकार द्वारा 
पारित छुट के आदेश को समाप्त करने के लिए नगरपालिक बोर्ड को सशक्त 
बनाना होगा । यहां इस बारे में ध्यान दिया जा सकता ' है कि नगर की 
नगरपालिकाओं से भिन्नः अन्य नगरपालिकाओं की दशा में मंजुरो प्रदान 
करने वाला प्राधिकारी आयुक्त होता है और राज्य सरकार नहीं होती जब 
कि घारा 157(3) के अधीन एक मात्रराज्य सरकार ही छुट प्रदान कर 
सकती है । इसलिए ऐसे भर्थान्वयन से बचना चाहिए । यह महत्वपुर्ण है कि 
नई उपविधियां प्रख्यापित किए जाने के लगभग 8 वर्षं पश्चात्‌-तक 
नगरपालिका द्वारा रेल से लाए गए गन्ने पर संदेय चूंगी के बारे में कोई दावा 
नहीं किया गया था श्रोर तत्पश्चात्‌ राज्य सरकार ने ऊपर निदिष्ट हारीख 
3 जून, 1982 के पत्र द्वारा सभी नगरपालिकाओं की नगरपालिक 
सौमाकओं के भीतर चीनी मिलों में पिराई के लिए लाए गए गन्ने पर, इस 
बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके लाने पर किसी प्रकार के. परिवहन का 
उपयोग किया गया है, चुंगी का संदाय करने से छूट प्रदात करके छूट 
गु जायश को विस्तृत किया है। 

12. हम अपने समक्ष फे सभी पक्षकारों की .ओर से दिए गए सभी 
तर्को पर विचार करने के पश्चात्‌ यह अभिनिर्घारित करते हैं कि नगरपालिका 
“बोर्ड पीलीभीत, सुसंगत तारीख को रेल द्वारा अपीलाथियों द्वारा अपनी 
नगरपालिका सीमा के भीतर लाए गए गन्ने पर चुंगी का संग्रहण करने के 
लिए हकदार नहीं था, इसलिए अभियोजन चलने योग्य नहीं है । 
` 13. परिणामस्वरूप, यह अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय 
` . का निर्णय श्रपास्त किया जाता हे. और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की गई 
कार्यवाहियां जिनमें से यह अपील उद्‌भूत हुई है, अभिखण्डित की जाती हैं। 
श्रपील मंजुर की गई। 
'प्र/म्‌० 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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उत्तर प्रदेश राज्य 
बनास 
पुस्स्‌ उर्फ राम किशोर 


(State of Uttar Pradesh 
V. ग 


Pussu alias Ram Kishore) 
(2 जुन, 1983) 
न्यायाधिपति ई० एस० बेंकटरामय्पा ओर वी० बालकृष्ण एराडी) 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का 45)--धारा 299. 
श्रौर 300--हत्या--गोली मार कर हत्या की जानी--अपोल को 
प्रक्रिया में लाक्ष्य का पुनमुल्यांकत किया जाना--बन्दुक को दुबारा 
भरने के संबंध सें उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना- प्रयोग 
अव्यावहारिक था--फिसी व्यक्ति द्वारा किसी बन्दुक को दुबारा 
भरने में लगने वाला समय बन्दूक की दशा श्रोर बन्दूक द्वारा फायर 
किए जाने से उत्पन्न आतंक फे वातावरण पर निर्भर है-इस संदर्भ * 
सें बन्दूक को दुबारा भरने में लगने वाले समय पर मी विचार किया 
जाना दाहिए। द 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का 45)--धारा 299, 
300 झौर 96 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 
2) व्ही धारा 386]- आत्मरक्षा का अभिवाक्‌-- हत्या-गोली 
सार कर हत्या की जावी--अभियुकत दारा आत्मरक्षा का अभिवाक _ 
लिया ज्ञाना--साक्ष्य के मूल्यांकन के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा 
दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना- उच्चतम न्यायालय आपमतोर 
पर दोषमुक्त संबंधी “निर्णयों में माल साध्य के पुन ल्यां इन के 
आधार पर हस्तक्षेप नहीं करता, किन्तु जहां उच्च न्यायालय करे 
(निर्णय में स्पष्ट कमियां हों जिनके परिणामस्वरूप घोर धन्याय हुआ 
हो तो उच्चतम न्यायालय हारा हस्तक्षेप करना आवश्यक है । 
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वर्तमान मामले. में अभियुक्त ने श्रपने पिता की लाइसेंसशुदा बंदूक 

से 'अ' पर गोली चलाई जो अपनी पत्ती के साथ खलिहान से अपने घर लोट 

रहा था । गोली लगते ही 'अ' बैठ. गया । ग्रपीलार्थी के साथ उसका साला 

(सह-अभियुक्त) भी देसी पिस्तौल लिए खड़ा था । उसी गांव के दो व्यक्तियों 

ते जो उसी रास्ते से पीछे-पीछे गांव की ओर जा रहे थे, अभियुक्त को भागे 
फायर करने से रोका जिस पर हाथापाई हुई । भभियुकत ते बन्दूक के बट से 
दोनों के सिर पर प्रहार किया और उनमें से एक पर फायर भी किया किन्तु 
गोली उसे नहीं लगी और उसने कुछ अन्य लोगों की सहायता से अभियुक्त 
की बन्दुक छीन ली। इस बीच वह बूक में गोली नहीं भर सक्रा था । 

अभियुक्त ने अपने आपको उनकी पकड़ से छुड़। लिया और अपने साले के 
पास पहुंचा जो आम के पेड़ के नीचे खड़ा था । भ्रन्य लोग 'अ' को पकड़ कर 
ले जाने लगे । इसी बीच-अभियुक्ष अपने साले (सह-अभियुकत) की देसी 
पिस्तौल लेकर आया बौर 'अ' के पेट से सटाकर फायर किया जिससे “अ 
की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई | इसके विपरीत बचाव-पक्ष का कहना हैं 
“है कि अभियुक्त को 'अ' ओर उसके साथियों ने घेर लिया और लाठी से 
पीटने लगे । उनकी चीख-पुकार सुनकर अभियुक्त का पिता अपनी लाइसेंस- 
शुदा बन्दुक लेकर आया भोर उसने ही आत्मरक्षा में गोली चलाई । विद्वान 

सेशन न्यायाधीश ने “अ” की हत्या कारित करने के अपराध में श्रभियुकत को 

भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया । अपील किए 

जाने पर उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया और आरोप से 

मुक्‍त कर दिया । राज्य द्वारा विशेष इजाञ्चत लेकर उच्चतम न्यायालय में 

अपील किए जाने पर अपील मंजूर करते हुए । 


अभिनिर्धारित--ऐसा व्यक्ति जो आक्रामक है और जो अपने ही 
आक्रमण से यह अपेक्षा करता है कि उस पर हमला किया जाए, बह मारपीट के 
दौरान आत्मरक्षा के अधिकार का क्षाश्रय नहीं ले सकता जो जानबूझकर उस 
व्यक्ति की हत्या कर देता हे, जिसपर उपने पहले-पहल हमला किया । 
वर्तमान मामले में प्रयोग किए गए हथियार की प्रकृति को देखते हुए यह 
अभिनिर्घारित किया जाता है कि वह कृत्य जिसके द्वारा अभियुक्त ने अर! की 
मृत्युकारित की, वह मृत्युकारित करने के आशय से ही प्रयोग किया गया था और 
ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे गंभीरता कम होती हो शरोर अभियुक्त द्वारा 
किए गए अपराघ की गंभीरता को कम करती हों । इसलिए विचारण न्यायालय 
ने अभियुक्त की भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302 के भ्रघीन दण्डनीय 
'भपराष के लिए दोषसिद्धि ठीक ही की थी । सह-अभियुक्षत की दोषमुवित से 
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अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मात्र अभियुक्त की 
दोषसिद्धि के प्रति कोई भी विधिक अवरोध नहीं हैं। विबंध जारी करते का 
सिद्धांत यहां लागू नहीं होता । (पैरा 26) 


यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें युक्तियुक्त रूप से दो दृष्टिकोण 
अपनाए जाने की सम्भावना हो । इसमें एकमात्र युक्तियुक्त दृष्टिकोण जो 
अपनाया जा सक्ता है, वही दृष्टिकोण विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया 
था । नियम की पद्धति यह है कि उच्चतम न्यायालय को सामान्यतः दोषमुक्ति 
सम्बन्धी निर्णयों में मात्र साक्ष्य के पुनमू'ल्यांकन के आघार पर हो हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए । किन्तु यदि उच्च न्यायालय कें निर्णय में स्पष्ट कमियां 
हों, जिनके परिणामस्वरूप ओर अन्याय हुआ हो तो हस्तक्षेप करना इस 
न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है । वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का 
दृष्टिकोण मूल रूप से ही त्रुटिपूर्ण रहा और इसका निर्णय गलत अनुमानों 
संयोग और कल्पनाओं पर आधारित है । इस मामले में प्रस्तुत किए गए 
समस्त साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि. अभि- 
` योजन पक्ष ने युक्तियुक्त सन्देह से परे यह स्थापित कर दिया है कि अभियुक्त 
ने 'अ? की हत्या की है । (पेरा 27) 


_ अ्रनुसरित निर्णय 


[1973] [1973] 3 उम० नि० प° 10113 
[1974] 1 एस० सी० आर० 489 : 
शिवाजी साहेबराव बोबडे गौर एक घ्न्य 
बनाम महाराष्ट्र राज्य 
Shivaji Sahebrao Bobade and another 
| v. State of Maharashtra); 27 
[1973] [1973] 3 उम० नि० प० 819= 
[1974] 1 एस० सी० आर० 328 : 
पंजाब राज्य बनाम जागीर सिह ओर अन्य 
(State of Punjab v. Jagir Singh and , 
others). | 24 
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दाष्डिकं झपोली अधिकारिता : 1974 की दाण्डिक अपील सं० 384. 


1973 के निर्देश सं० 34, 1973 की दाण्डिक अपील सं० 710 ञे 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 24 अक्तूबर, 1 973 वाले निर्णय 
ओर आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपील । 


प्रपौलार्थी की प्लोर से सर्वे श्री दलवीर भण्डारी, एच० एम० 
सिह भ्रोर रणबीर सिंह 
प्रत्यर्थो की झोर से सर्वश्री आर० के० गग, वी७ जे०' 


फ्रांसिस और निखिल चन्द्र 
न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० बॅकटरामय्या ने दिया । 


ध्यायाधिपति वंकटरामय्या-- 


15 अक्तूबर; 1971 की शाम को लगभग 5-30 बजे अपराह्न का 
समय रहा होगा जव बांके लाल पुत्र जंग बहादुर सिंह भौर उसकी पत्नी 
अन्द्रकली अपने खलियांने सें अपने घर लौट रहे थे । खलिहान उनके गांव 
अर्थात्‌ किशुनपुर चेरई के उत्तर में स्थित था । जैसे ही वे गांव के करीब 
पहुंचे, उन्हें पस्सू उर्फ रामकिशोर र उसका साला शिव राखन मिले । 
परसू के हाथ में उसके पित्ता जय लाल की लाइसेंस शुदा बन्दूक थी प्लौर 
शिव राखन के पास देसी पिस्तौल थी । उन दोनों ने बांके लाल पर फायर 
किया जिससे उसे क्षति कारित हुई । छतरपाल और गया प्रसाद ने जो उसी' 
रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे, इस घटना को घटते हुए देखा भौर प्सू 
तथा शिव राखन को फार्यारिग करने से मना किया ओर आगे और फायर 
जारी रखने से रोकने का प्रयास किया । पस्सू ने बन्दूक से छतरपाल को ओर 
फायर किया किन्तु निशाना बनने को वजाय उसने कुछ ओरं लोगों की 
-सहायता से, जो वहां मोजूद थे, पस्सु को पकडते की कोशिश को और उसकी 
बन्दूक उसके हाथ से छीनने का प्रयास किया । चूंकि परसू दुबारा बन्दूक में 
गोली नहीं भर सकता था, इसीलिए जिन लोगों ने बन्दूक छीनने को कोशिश 
को, उनको उसने बन्दूक के कुन्दे से ही मारा 1 तथापि, गया प्रसाद अपनी 
लाठी से पस्सु के सिर पर कई प्रहार करने के पश्चात्‌ पस्सू के हाथ से बंदुक 
छोनने में कामयाब हो गया । अचानक पस्सू गवाहों के हाथों से बच निकला 
ओर शिव राखन की ओर दौड़ा जो अपनी देसी पिस्तोल लिए हुए आम के 
पेड़ के पास खड़ा था भौर जिसे वह खोल नहीं पा रहा था और बार-बार 
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कोशिश करने के बावजूद भी उसे फिर से लोड नहीं कर पा रहा था। इसी 
बीच साक्षीगण घायल वांके लाल को लेकर गांवे की भ्रोर चंल पड़े ओर जब बे 
पीपल कें पेड़ के करीब पहुंचे, उसी बीच, पंस्सू देसी पिस्तौल लेकर जिसे उसने 
अंब तकं भरं लिया था, उनकी ओर दौड़ा और दोबारा बांके लाल पर फायर 
किया औरं तत्काल उसकी हतया कर दी। संक्षेपं में अभियोजन-पक्ष का यही 
मामला है। + 

2, बचाव पक्ष की कहानी से ऐसा प्रतीत होतः है क्रि घटना की 
तारीख को और घटना के समय पंस्सू और शिव रांखनं अपने गांव के पास 
"मगवत तालाब' की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बांके और उसका नौकर 
नन्ह और छतरपाल मिले | इन तीनों व्यक्तियों ने परसू और शिवं राखन 
दोनों कौ घेर लिया और उन्हें मारने लगे । उनकी चीख-पुकार सुनद.र पस्सू 
का पिता अपनी लाइसेंस-शुदा बन्दूंक लेकर उनकी ओर दोड़ा ओर भत्मिरक्षा 
में छत्तरंवाल औरं बांके लालं की ओर फायर किया जिससे छतरपाल को 
चोटें लगीं और बांके लाल की मृत्यु हो गई । 

3. अभियोंजनं-पक्ष के अभिकथन के आधार प॑र पस्सू पर बाके लाल 
की हत्यां कारित कंरंने के लिए भारतीय दण्डं संहितां की धारा 302 के अधीने 
दण्डनीय श्रपंराध का भौर छेतंर॑याल की हृत्या कारितं करने कां प्रयास करने 
के लिए भारतीयं दण्ड संहिता की घांरां 307 के अंधीन दण्डनीय भेपरांष 
का आरोप लंगाया गया । उस पंर गयां प्रसोद को क्षति कारित करने के लिए 
धारा 323के भ्रधींन र लाइसंसं-शुदा बन्दूक कों अपने अवध कब्जे में रखने ' 
और विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उपयोगं करने के लिएं आयुं अधिनियम 
की बारा 25 और 27 के अधीन भीं आरोप लगाया गया। उस पर स्वयं अपने 
और शिव राखन के सामान्य अनुसरण में बांके लाल की हृत्या कारित करने 
के लिए भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302/34 के अधीन भी आरोप लगाया 
गया । शिव राखन पर स्वयं और परसू के सामान्य आशय के अनुसरण में 
बांके लाल की हत्या कारित करने के श्रपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता 
की धारा 304/34 के अधीन थारोप लगाया गया । पस्सू के पिता जय लाल 
. पर उसकी बन्दूक की बाबत जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन 
करने के लिए और पस्सू को उसे ले जाने ओर जेसा कि ऊपर बताया गया 
है, उसका उपयोग करने के लिए आयुध अधिनियम की घारा 30 के श्रवीन 
श्रारोप लगाया गया । | 

4. .फतेहपुर के विद्वान्‌ सेशन न्यायाधीश ने सेशन विचारणे 
सं० 128/72 में पुस्सु को बांकेलाज्ञ की हत्या कारित करने कें अपराध के 
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.. लिए भारतीय दण्डं संहिता की घारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध का 

दोषी पाया और उच्च न्यायालय के पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए, उस ५० 

, ` मृत्यु दण्ड अधिरोपित किया । स्स को भारतीय दण्ड संहिता की घारा र 

` कौर 323 तथा आयुक्त अधिनियम कौ धारा 27 के अघीन भीः दोर्ष र 

` प्राया गया जिसके लिए उसे क्रमशः सात वष और एक-एक वष के कठो 

काराघास से दण्डित किया गया जिनकी अवधि साथऱ्थाथ चलनी थी । शिव 

राखन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अघीन दण्डनाय 

अपराध का दोषी पाया गया ओर, आजीवन कारावास से दण्डित ard । 

तथापि पुस्सु के पिता जय लाल को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से 
- दोषमुवत कर दिया गया । 

५ 5. पुस्सू भोर शिवराखन द्वारा अपील किए..जाने पर, _ इलाहाबाद 

उच्च न्यायालय ने दाण्डिक अपील सं० 710/73/1973 का निदेश सं० 35 

में को गई दोषसिद्धि और उस पंर अधिरोपित दण्ड को अपास्त कर दिया 

ओर उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुकत कर दिया । 


6. उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने पुस्सू ओर 
शिव राखन के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (ग) के अधीत उच्च 
न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र के लिए पिटीशन खारिज कर दिए जाने के पश्चात्‌ 
इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के लिए आवेदन किया । इस. न्याया- 
“+ लय ने 28 अक्तूबर, 1974 के अपने आदेश द्वारा केवल पुस्सू के विरुद्ध 

` अपील करने के लिए विशेष इजाजत दे दी भ्रौर इसलिए विशेष इजाजत 
लेकर यह प्रपील मात्र पुस्सू के विरुद्ध फाइल की गई है। 


4 वतमान मामले में अनेक तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में कोई विवाद 
' रही है । इसमें कोई विवाद नहीं है कि बांके लाल की हत्या किसी आग्नेय 


 म्रोर स्थान भी विवादित नहीं है । घटनास्थल पर घटना के समय, छतरपाल, 
बाके, पुस्सु ओर हिव राखन की उपस्थिति विवादग्रस्त नहीं है। घटना के 
. ` समयपुस्सू के पिता जय लाल की लाइसेंस शुदा बन्दुक के इस्तेमाल के बारे में भी 
प 'विवाद नहीं हे । बन्दूक द्वारा किए गए फायर से छतरपाल को क्षतिं पहुंची, 


; | इस पर कोई भी विवाद नहीं है । यह कि बांके लाल और पुस्सू के परिवारों के - 


बीच चकबन्दी सम्बन्धी मुकदमेबाज्ी को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी, 
इस सम्बन्ध में भी कोई गम्भीर प्रश्‍त नहीं उठाया गया | अब जो मुद्दे 
म विवादास्पद द हैं; वे इस प्रकार हैं : (1) क्या, जसा कि अभियोजन-पक्ष द्वारा 

[ , बांके लाल को हत्या पुस्सु द्वारा की गई फार्यारग से हुई या 


< ड 
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वह पुस्सू के पिता जय लाल द्वारा फायर की गई गोलियों से मारा गया; 

(2) कया छतरपाल को पुस्सु द्वारा उक्त बन्दूक से किए गए फायर से क्षति 

पहुंची या उसे क्षतियां जय लाल द्वारा की गई फार्यारेग से हुई; (3) कया 

गया प्रसाद पर पुस्सू ने प्रहार किया; और (4) क्या पुस्सु ने आयु अधि- 
- नियम के अधीन कोई अपराध किया है । 


8. अभियोजन के अनुसार वह रिपोर्ट जिसमें घटना के बारे में प्रथम 
इत्तिला अंतविष्ट थी, 18 वर्षीय नौजवान यशवन्त ह (मु० सा० 6) 
निवासी किशनपुर चिरई द्वारा जिसे लिखी गई थी। बांकें लाल के पिता 
जंग बहादुर सिंह ने बोलकर लिखाया था यशवन्त (विह ने यह कथन किया 
है कि वह एक छात्र है और नवीं कक्षा में पढ़ता है भौर'यह कि यह रिपोर्ट 
जंग बहादुर ने बोलकर .लिखाई है और यह कि उसने रिपोर्ट लिखने के बाद 
जंग बहादुर को पढ़कर सुनाई थी, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए . 
थे और तत्पश्चात्‌ वह रिपोर्ट जंग बहादुर सिह को सौंप दो थी। उसने इस 
बात से इन्कार किया है कि उसने यह रिपोर्ट लखन लाल या किसी प्रन्य 
द्वारा अथवा कुछ समय पश्चात्‌ पुलिस द्वारा बोले जाते पर लिखी है । रिपोर्ट . 
में वही विवरण दिए गए थे, जो जंग बहादुर सिंह (अ० सा० 13) द्वारा 
अपनी बहू और अन्य व्यक्तियों से जो घटना के समय वहां आसपास में मोजूद 
थे एकत्र किए गए थे । उस रिपोर्ट में पुस्सू के पिता जिया लाल का 'कोई 
उल्लेख नहीं किया है (जिस जिया लाल का उल्लेख उसमें किया गया है, वह 
भिन्न व्यक्ति है) पुस्सू और शिव रांखन की उपस्थिति का उल्लेख किया 
गया है । उनमें से प्रत्येक. द्वारा निभाई गई भूमिका वही बताई गई है. जो 
अभियोजन पक्ष ने मामले में ऊपर अधिंकथित की है । छतरपाल सहित जो 
व्यक्ति वहां उपस्थित थे, उनके नामों का उल्लेख भी किया गया हे । उक्त 
रिपोर्ट घौर पुस्सू के पिता जिया लाल की लाइसेंस शुदा बंदुक जिसे साक्षी 
द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसी दिन पुलिस स्टेशन खखरेलू में जो 
किशनपुर चिरई, जहां घटना घटी थी, से लगंभग चार मोल के फासले पर है, 
8-30 बजे अपराह्ल प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट के श्राघार पर दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की घारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तयार की गई । 

9. विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की कि इस मामले में... 
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, तत्परतापू्वक तैयार की गई भोर भेजी गई । अभियुक्त | 
की भोर से विचारण न्यायालय में इस सम्बन्ध में जो | एकमात्र „आलोचना | 
की गई, वह यह थी कि इसमें कुछ विवरण नहीं सम्मिलित "किए गए ये, 
जिनके अन्तर्गत पुस्सू भोर शिव राखन के शरीर पर आई. हुई चोटों का. 
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बिवरण भी है। विचारण न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि रिपोर्ट 
किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा नहीं लिखाई गई थी अपितु उसे जंग बहादुर सिह 
ने लिखाथा था जिन्होंने ऐसे लोगों से जानकारी एकत्र की थी जो वहां मौजूद 
थे और यह कि जंग बहांदुंर सिह, से. जिन्होंने अपना एकमात्र पुत्र खो दिया 

था, यह पेक्षा नहीं की जा सकती कि वह रिपोर्ट तैयार करने के समय 
समस्त विवरण दे सकते और यह कि रिपोर्ट में व्यापक रूप से घटना से 
सम्बन्धित समस्त विशिष्टियां अन्तविष्ट थीं। विचारण न्यायालय ने यह भी 
अवलोकन किया कि अभियुक्त के शरीर पर आई हुई क्षतियों का जिनके बारे 
भें कहा जाता है कि वे लाठी के प्रहार से कारित की गई थीं, निर्देश करने में 
जो लोप हुआ था, उसके पीछे कोई हेतुक नहीं हो सकता । तथापि, उच्च 
न्यायालय ने इस अन्तिम पहलू अर्यात्‌ गया प्रसाद अभि० सा० 7 द्वारा पुस्सू 
को लाठी से प्रहार करने और छतरपाल द्वारा पुस्सू को पकड़ लेने श्रोर बन्दुक 
को फिर से न भरने देने के तथ्यों पर विचार किया और उनका लोप सारमूत 
'लोप माना है । हम मामले के इस पहलू पर आगे चलकर फिर से विचार 
करेंगे तथापि प्रथम-इत्तिला रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि 
जंम बहादुर सिह के परिवार और पुस्सू के पिता जिया लाल के परिवार के 
बोच दात्रुता होने के बावजूद और यद्यपि बचाव पक्ष के अनुसार उक्त 
जिया लाल ने छतरपाल और बांके लाल पर. फायर किया था । घटनास्थल 
पर पुस्सू के पिता जिया लाल की उपस्थिति के प्रति निर्देश नहीं किया. 
. गया है । 


. 10. घटना के बारे में सुचना प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक 
करम सिंह (अ० सा० 14) और थाना अधीक्षक यमुना प्रसाद पांडे (अ० सा० 
15) ने अन्देषण कायं किया । पुस्सू और शिव राखन को 23 अकंतूब र, 

_ 1971 तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका तंब तक वे फरार रहे भोर 
उन्होने.23 अवतूबर, 1971 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के 
न्यायालय में आत्म-समपंणं कर दिया। पुस्सू ने दण्ड संहिता, 1898 की 
घारा 364 के अंघीन परीक्षण के दौरान यह कयन करते हुए संस्वीकृति की 
है कि रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने न्यायालय के समक्ष 
आत्मसमंपण किया । अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त हो जाने के पश्चात 
पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइल की गई जिसके परिणामस्वरूप 

_ जिया लाल, शिव राखन ओर पुस्स को उनके मामले पर विचारण के लिए 
सेशन न्यायालय को सुपुदं कर दिया गया । ; $; 
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11. प्रदर्श क-34 पर डा० एस० सी० मिश्र, जिन्होंने बांके लाल के 
शव को शव-परीक्षा की थी, द्वारा जारी किया गया शव-परीक्षा प्रमाणपत्र 
संलग्त किया गया है । उसमें उन्होंने यह कथन किया हे कि मृत व्यक्ति के 
शरीर पर बन्दूक के शाट के कई घाव थे थर उसकी मृत्यु वत्दूक द्वारा 
चलाई गई गोलियों से हुई क्षति में, सदमे ओर रक्‍त-प्रबाह के कारण हुई । 
इस रिपोर्ट के बारे में दोनों ही पक्षों की ग्रोर से कोई टिप्पण नहीं किया गया 
हे। यहां इस बात का उल्लेख करना सुसंगत होगा कि डा० एस० सी० मिश्र 
ने अपने अभिसाक्ष्य (प्रदर्श क-34) में यह कथन किया है कि उन्होंने 
16 अवतूबर, 1971 को लगभग 2-30 बजे अपरान्ह राम किशोर पुत्र 
जिया लाल (पुरसु का दूसरा नाम राम किशोर है) की चोटों की भी परीक्षा 
की थी श्रौर उसके शरीर पर तीन कटे-फटे (लेसरेटेड) घाव मिले थे जिनमें 
एक स्त्रंरोंच, एक नीला गुमटा ओर एक खरोंचदार नीला गुमटा था प्रोर 
प्रदर्श क-1 के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया था । उन्होंने यह भी कथन 
किया कि वे चोटें लाटी के प्रहार से पहुंचाई जा सकती थीं । पुस्सू ने दण्ड 
प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 364 के अधीन अपने कथन में इस प्रकार 
की संस्वीकृति की है कि उसकी परीक्षां की गई थी । pf 


12. अभि० सा० 2 डा० वी० पी० थिह ने छतरपाल शह, अ० सा० 

5, गया प्रसाद, अ० सा० 7 और राम गोपाल के शरीर पर आई हुई चोटों 

की भी परीक्षा की थी। उन्होने यह कथन किया कि छतरपाल सिंह के 

शरीर पर बन्दूक के शाट की चोट पाई गई मर गया प्रसाद के शरीर पर 

एक खरोंच तथा एक छिन्न घाव पाया गया जो किसी -कु'टित षार वाले 

` हथियार से पहुंचाया जा सकता है । राम गोपाल के शरीर पर एक छोटा 
नीला गुमटा ओर एक खरोंच पाया गया । 


13. श्र० सा० 5, छतरपाल सिंह, अ० सा० 7 गया प्रसाद, 
झ० सा० 1 लखन लाल, अ० सा० 10 राम नाथ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इनमें 
से अ० सा० 5 छत्तरपाल सिंह भीर अ० सा० 7 गथा प्रसाद घायल साक्षी हैं । 
लखत लाल का बयान 15 अक्तूबर, 1971 को ही पुलिस द्वारा अभिलिखित 
कर लिया गया था जब उसने घटना के बारे में रिपोर्ट सौंपी थी भोर 
` छतरपाल सिंह, गया प्रसाद और राम ताथ के बयान पुलिस हारा 
16 अकतूबर, 1971 को अभिलिखित कराए गए थे । इन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों 
के साक्ष्य पर विचार करने से पुवं उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई 
के दौरान किए गए एक कौतुहल प्रयोग के प्रति निर्देश करना आवश्यक हे । 
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तग पुस्स्‌ द्वारा फायर किए जाने पर छतरपाल सिंह के दोड़ सकने की 
के बारे में किया गया था । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष 


दूरी से तहो किया गया बल्कि उस पर लम्बी दूरी से फायर किया गया 
5 ज्योंकि उसके शरीर पर आई हुई क्षतियां बहुत मामुली थीं और इसलिए वह 
... दोड नहीं सकता था और पुस्सु द्वारा बच्दूक को दुबारा भरे जाने से पूवं उसे 
कमर से नहीं पकड़ सकता था । घटना के समय छतरपाल को आयु 60 वर्ष 
यो । इस निष्क्षे पर पहुंचने के लिए कि छतरपाल पुस्सू की ओर दोड़कर 

- उसे नहीं पकड़ सकता था, उच्च न्यायालय का कहना है कि :-- 
+. “तरपाल न्यायालय में उपस्थित हुआ और हमने उसकी 
क्षमता के प्रदशंन के लिए उसे एक निश्चित दूरी तक तेजी से चलने 
के लिए कहा । उसने वेसा ही किया । हमने एक नौजवान वकील को 
भी न्यायालय में बुलाया था जिसे ठीक उसी बनावट की एक नाली 
 बन्दक जो प्रदशे-1 पर है, खाली. करना और उसे फिर से भरना 
था । प्रदशन के समय छतरपाल के तेजी से चलने के बारे में और 
 नोजवान वकील द्वारा बन्दूक को दुबारा भरने में लगे समय को 
' देखते हुए हमारा यह अनुमान है कि यदि मान लीजिए 60 वर्षीय 
 छतरपाल बन्दुक के शाट से घायल होने के बावजद 8-10 कदम दोड़ 
भोले तो भी वह न तो पुस्सू को जो एक नौजवान लड़का है, पकड़ 
सकता था ओर न ही उसे दुबारा बन्दूक भरने,से रोक ही 


14 इस प्रकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया जो घटना के दो वर्ष 
के इचात्‌ एक नोजवान वकील (जिसकी बन्दूक चलाने की प्रवीणता के बारे 
हर ' कोई जानकारी नहीं है) की सहायता से न्यायालय में अपनाई गई थी 


उच्च न्यायालय ने प्रवीणता की सीमा के बारे में 
हम यह कहें कि पुस्सु द्वारा बन्दूक चलाते को क्षमता 
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के दौरान किए गए कथन के प्रति निदेश करगे। उसने यह बयान दिया 
है कि: 


“जिस समय मैंने पुस्सू और शिव राखन को आम के पेड़ के 
पास देखा, मैंने उसके हाथों में हथियार देखे । जिस स्थान पर पहली 
बार,फार्यरिंग की गई, दोनों ही अभियुक्त हथियार खोलकर उनमें 
गोलियां भर रहे थे । उन्होंने आम के पेड़ के पास गोलियां भरी । 
पहले-पहल गोलियां भरने के समय मैं बांके के पीछे पुवं की ओर 
10-15 कदम के फासले पर था। जब पहला फायर. किया-गया; 
तब दोनों अभियुक्तों द्वारा दागी गई बन्दुकों की श्रावाजें अलग-अलग 
निकलीं । उन्होंने एक दूसरे के बीच थोड़ा फासले से फायर किया 
था । दोषों ही अभियुक्त लगभग बराबर दूरी पर खड़े थे। वे एक 
दूसरे के पीछे नहीं थे तथापि मैं इस ब्रात से इनकार नहीं करता 
कि उनके,बीच एक या दो कदम का फासला नहीं था । पहली बार॑ 
बन्दूक से फायर किए जाने पर वांके गांव की ओर भागा । वह श्रभी- 
5-10 कदम तक मागा होगा जबकि उस पर दूसरा फायर किया 
गया । बांके लाल को पहले और दूसरे दोनों फायरों से गोलियां लगीं । 
फार्यारिग के समय अभियुक्त व्यक्ति रास्ते के उत्तर पूवं दिशा में थे ।' 
अभियुक्त व्यक्तियों हारा तीसरा फायर उसी स्थान से किया गया । 
बांके आगे नहीं जा सका । तीसरे फायर के समय अभियुक्त व्यक्ति" 
बांके लाल के पश्चिम को ओरं थे । इस तीसरे फायर के पश्चात- मैंने 
अभियुक्तों को फटकारा । इस पर पुस्सू ने मुझ पर फायर किया 
और तब मैने दोड़कर पीछे से उसे पकड़ लिया'""। बन्दूक उस स्थान 
से जहां बांके लाल बैठ गया था*''पुवे की ओर 10 कदम के फासले 
पर छीन ली गई । 


जैसे ही पुस्सू ने मेरे ऊपर फायर किया मैने उसे कमर से 
पकड़ लिया । कमर से पकड़े जाने के पश्चात्‌ पुस्सु तब तक दुबारा 
.फायर नहीं कर सका जब तक उसने श्रपने आप को छुड़ा नहीं 
लिया । 


न्यायालय से-- 


न 


जिस समय पुस्सु ने मुझ पर फायर किया शोर मैंने उसकी 
कमर पकड़ ली, उस समय मुझ पर फायर किया गया खाली कारतूस: 


= 
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बन्दूक के भीतर ही रह गया । पुस्सू उसे बाहर नहीं निकाल सका 
और न ही उसे बाहर फेक सका भौर न ही बन्दूक खाली कर सका । 


काउन्सेल से--. 
और इसी बीच बन्दूक छीन ली गई 1” 


15. इस साक्षी की शति-परीक्षा से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं 
आई है जिससे उसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके । छतरपाल 
और पुस्सु के कुटुम्ब के सदस्यों के बीच कोई दुर्भावना नहीं थी । उसने इस 
सुझाव से इनकार किया कि उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 107 
के अधीन कोई कार्यवाही चल रही थी । इस सुझाव के समर्थन में कोई साक्ष्य 
च प्रस्तुत नहीं किया गया । छतरपाल वस्तुतः बन्दूक की गोली से घायल 
हुआ था और उस अवसर पर प्रयोग की गई बन्दूक वस्तुतः जब्त कर ली 
गई है। यदि जिया लाल वस्तुतः उसे क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी था 
तो वह क्यों पुस्सू के पिता जिया लाल को माफ करेगा भौर उसके स्थान पर 
'पुस्सु को क्यों फंसाएगा । यह बात समझ में नहीं श्राती । 


16. गया प्रसाद (अ० सा० 7) ने जो घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, 
अपने परिसाक्षय के दौरान निम्नलिखित कथन किया :-- 


“जब बाँके लाल और उसकी पत्ती हरसकरी कुएं के पास 
पहुंचे.तब अभियुक्त पुस्सू जो अपने पिता की बन्दूक से लैस था श्रौर 
= अभियुक्त शिवराखन जिसके पास देसी पिस्तोल थी, बांके लाल पर 
गोली दागने लगे । बांके लाल औरं उसकी पत्नी ने गुहार की भोर 
गांव की भोर भागे। मैं औरं छतरपाल उनके पीछे-पीछे उसौ रास्ते से 
गांव की ओर जा रहे थे । छतरपाल ने पुस्सु को रोका किन्तु उसने 
कहा कि वह बांके लाल को जीवित नहीं छोड़ेगा । इस पर छत्तरपाल 
पुस्सू को पकड़ने के लिए दोड़ा जिस पर पुस्सु ने छतरपाल पर बंदूक 
; का तिशाना लिया । छतरपाल पलट गया.ओऔर बन्दूक की गोली 
उसकी पीठ पर लगी! बन्दूक की गोली से घायल होने के बाद भी 
छतरपाल ने पुस्सु की कमर पकड़ लो । | 


राम गोपाल, लखन लाल, जिया लाल गडरिया और रामनाथ 

` दक्षिण की ओर से घटनास्थल पर दोड़ते हुए आ पहुंचे । राम गोपाल 
- और मैं पुस्सु के बहुत निकट पहुंच गए । राम गोपाल और मैं बन्दूक 

. छीतते के लिए आगे बढ़े किन्तु पुस्सू ने हम दोनों के सिर पर बन्दूक 
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के कुन्दे से वार किया और तत्पश्चात्‌ हम दोनों ने मिलकर बन्दूक 
छीन ली । जब हमने वम्दूक छीन ली तब वह आम के पेड़ के पास 
चला यया जहां उसका साला खड़ा था। घायल होने के बाद बांके 
लाल रास्ते में बैठ गया । राभ नाथ और जिया लाल ने उसे अपनी 
बाहों में उठा लिया और गांव की ओर ले चले । जब वे पीपल के 
' पेड़ के पास पहुंचे थे, उसी समय पुस्सू अपने साले शिव राखन की 
पिस्तौल लेकर श्राया और बांके लाल के पेट से सटाकर फायर कर 
. दिया भोर पिस्तौल को शाट लगते ही वांके लाल की मृत्यु हो गई । 
तत्पश्चात्‌ पुस्सु और शिव राखन राइपुर की ओर भाग गए ।” 


17. उपरोक्त ग्रनुच्छेद में जिस जिया लाल का संदर्भ भाया है, वह 
जिया लाल गडरिया है न क्रि पुस्सू का पिता जिया लाल। 


18. इतना ही नहीं, यह भी दशित नहीं किया गया है कि गलत 
परिसाक्ष्य देने में इस साक्षी का कोई हित था । लखन लाल (अ० सा० 1) 
मौर राम नाथ (ग्र सा० 10) जो कि प्रत्यक्षदर्शी. साक्षी थे, उन्होंने भी 
लगभग वही घटनाक्रम बताया है जसा कि छतरपाल और गया प्रसाद के 
साक्ष्य में दिया गया है और उनके साक्ष्य के प्रति भी-यह नहीं दशित किया गया 
है कि वे अग्राह्य हैं । 


-19. अभियोजन पक्ष हारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त साक्ष्य के 
विपरीत हमारे समक्ष जगन्नाथ (प्र० सा० 1) का साक्ष्य रखा गया है जिसमें 
उसने यह बयान दिया है कि जिस समय घटना घटी उस समय वह भगवा- 
तालाब के पास अपने खेत में था जो घटनास्थल के निकट था । यह कि उसी 
समय उसने पुस्सू की चीख-पुकार सुनी “दोड़ो, दौड़ो बचाओ बांके लाल ओर 
घसीटे मुझे जान से मार रहे हैं । उसके वाद क्या हुआ, इसे उसके ही शब्दों, 
में दिया जा रहा है :--. 

“वहां पहुँच कर मैंने यह देखा कि मृत बांके लाल भोर घसीटे 
नभियुकत पुस्सु को लाठियों से मार रहे थे। जिया लाल ने उन 
दोनों को. ललकारा और कहा कि “उसे मत मारो अन्यथा मैं तुम्हें 
गोली मार दुगा ।' जिया लाल के ऐसा कहने पर छतरपाल भर 
बाँके थोड़ी देर के लिए रुक गए किन्तु वे फिर पुस्सु को मारते के 

लिए दीड़े। इस बीच अभियुवत पुस्सू आम के पेड़ के पीछे छिप गया । . 

तब जिया ने छतरपाल ओर बांके पर दो-तीन प्रहार किए। बन्दूक 

की गोली लगने पर छतरपाल जमीन पर गिर गया । बांके लाल को 
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| “उसी बीच बांके लाल के नौकर नन्हुभा ते 
र क सोनक से पकड़ लिया जिसके परिणामस्वरूप 
यर भी पकड़ में आ गई। नन्हुभा चिल्लाया “दोड़ो-दौड़ो, 
न पति. को पकड रखा है? इतने में अभियुक्त शिव राखन वहाँ 
पहुँचा । उसने नन्हुभा को पकड़ा ग्रौर गिरा दिया और तव अभियुक्त 
जिया लाल उसकी पकड़ से छट गया। मृत बाके लाल अभियुक्त 
जिया लाल से बन्दूक छीनने के लिए दौड़ा. किन्तु जसे ही उसका 
- हाथ बन्दूक के घोड़े से स्पशे हुआ, बन्दूक चल गई श्रोर होली बाँके 
लाल की बाई ग्रोर लगी, जिसके परिणामस्वरूप बाँके लाल तत्काल 
गिरा और मर गया । अभियुक्त व्यक्ति अपनी लाइसेंस शूदा बन्दुक 
के साथ अपने घर की ओर भाग गए । 


` 20. विचारंण व्थायालय ने इस प्रतिरक्षा साक्षी पर विश्वास नहीं 

किया और हमें ऐसा नहीं लगता कि उसके साक्ष्य पर उच्च त ने कोई 

श्राश्रय लिया हो । इस साक्षी का बयान पुलिस द्वारां 31 जनव 1972 

को उस समय अभिलिखित किया गया था जब अभियोजन साक्षी 1 डी युत 
प्रसाद पांडे को यह पता चला कि इस साक्षी का नाम पुस्सू द्वारा कोतवार्ल 

र पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट में लिखाया गया था । उसने उन्हे प्रति-पराक्षण 

के दौरान यह बताया कि “जब मैंने पहली बार देखा तब मैंने यह देखा कि 

छया लाल, घसीटे उर्फ छतरपाल और वांके पर फार्यारग कर रहा था” । 

/ ` यदि ऐसी बात है तो उस प्रक्रम से पहले जो कुछ हुआ स्पष्ट रूप से वह 

उसकी कल्पता है । हमने सावधानीपूर्वेक उसके साक्ष्य को पढ़ा और उस पर 

जिवास नहीं जमता। इस प्रतिरक्षा-साक्षी के साक्ष्य के श्राधार पर , 
Ee भयोजन साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता विशेष रूप से इसलिए 

` क्रिपस्स के शरीर पर जो मामूली चोटें बताई जाती हैं वे यह अभिनिर्घारित. 
' के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि पुस्सू श्रोर शिवराखन पर छतरपाल शोर 
लाल द्वारा हमला किया गया था । प्रतिरक्षा-पक्ष की यह बात घटना 
'तुरन्त पश्चात पुस्स के आचरण से मी कट जाती है । यदि वह बेकसूर था 
उसके पिता पृस्सू ओर शिवराखन के बचाव के लिए बन्दूक चलाई 

| भी खलेरू थाने पर, जो कि उसके गांव से लगभग 4 मील की 


॥ इसके विपरीत वह गांव से भाग गया ओर 


1971 को 8-00. बजे पूर्वाह्न फतेहपुर 
ह क 
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पुलिस कोतवाली में हांजिर हुआ जो उसके गांव से लगभग 45 मील की 
दूरी पर हे । इस स्थान तक पहुंचने के लिए वह कम से कम तीन ऐसे स्थानों 
से होकर गुजरा जहां पुलिस थाना पड़ता था । जैसा कि विचारण न्यायालय ' 
ने अवलोकन किया है, वह पुलिस को घटना का विवरण देने से पूर्व समुचित 
विधिक सहायता पाने के लिए ही गया था और जहां वह किसी ऐसें 

` अधिकारी की तलाश करता जो उसे गिरफ्तार न करके उस पर एहसान 
करता । सामान्यतः इस प्रकृति के मामलों में पुलिस अधिकारी ने तथ्यों को 
सुनिश्चित करने के लिए ओर अनुदेश प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध पुलिस 
थाने से सम्पकं किया होगा । जैसा कि ऊपर छल्लेख किया गया है, पृस्स्‌ को 
23 अक्तूबर, 1971 को गिरफ्तार किया गया जब उसने न्यायालय के 
समक्ष आत्म.समपंण कर दिया । कोतवाली पुलिस थांना फतेहपूर में प्रथम 
इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-10) के अनुसार जो घटना बताई गई उसे विचारण _ 
न्यायालय ने अपने निर्णय में संक्षेप में दिया है श्रोर उस निर्णय का सुगत 
भाग इस प्रकार है : - 

“जब ये दोनों अभियुक्त “भगवा तालाब' के पास पहुंचे तब 
उन्होंने देखा कि मृत बांके लाल, घसीटे उफ छतरपाल .ग्रोर बांके 
लाल का नौकर नन्हु गांव के उत्तर की. ओर से लाठियोंसे लेस 
उसकी ओर चले आ रहे हँ । डर के मारे इन दोनों अभियुक्तों ने 
वह रास्ता छोड़ दिया किन्तु पूर्वोक्त तीनों व्यक्ति उनकी ओर दोड़े 
और लाठियों से पीटना आरम्भ कर दिया। उनकी चीख--पुकार 
सुनकर उसका पिता ्रभियुक्त जिया लाल, जिसके पास लाइसेस-. 
शुदा बन्दूक थी, जगन्नाथः ओर शिव अवतार वहां पहुचे और | 

` मारपीट से उन्हें बचाने लगे। आक्रमणकारी बांके लाल छतरपाल ' 
भौर नन्हू ने उसके पिता जिया लाल को जमीन पर फेक दिया और 
उसकी बन्दूक छीनने लगे। इसी बीच वह वहां से. भाग निकला 
किन्तु जैसे ही वह भाग रहा था, उसे बन्दूक चलने की आवाज 
सुनाई दी। वह डर के मारे अपने पुलिस थाने. नहीं गया ओर 
` इसीलिए वह पुलिस थाना कोतवाली फतेहपूर पहुंचा । उसने भ्रपने - 
सिर, हाथ भौर पीठ पर लाठी से आई चोटों के बारे में भी बथान « 
दिया । 
21. यह विवरण विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित की गई अन्य 
कमियों के अतिरिक्त जगन्नाथ (प्र सा० 1) द्वारा दिए गए विवरण का भी 
खण्डन करता है क्योंकि जब उसने पहली ' बार 'देखा' तब पुस्सू का पिता- 
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` जिया लाल फार्यारंग कर रहा था । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशं क-10 
में अस्तविष्ट कहानी का ताना-वाचा बहुत सोच-विचार के बाद बुना गया है.। 


22. हमने ऊपर अभियोजन-पक्ष के साक्ष्य और प्रतिरक्षा-पक्ष की 
ए अधिकथित किया है जिससे कि प्रत्यक्ष रूप 


- बाते को कुछ विस्तार से इसीलिए 
से यह दशित हो जाए कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन-पक्ष के मामले को 


नामंजूर करने में भूल की है। हम अपील की सुनवाई के दौरान उच्च 
न्यायालय द्वारा किए गए परीक्षण के प्रति पहले ही निर्देश कर चुके हैं । 
छतरपाल से दौड़ने के लिए कहा गंया था मर उनकी मौजूदगी में एक वकील 
से बन्दूक-भरने के लिए कहा गया चा । उस प्रयोग के परिणाम से प्रभावित 
होकर उच्च न्यायालय ने उसके परिणामस्वरूप सबसे पहले तो छतरपाल के 
इस साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया कि -उसने पुस्सू को पकड़ने का प्रयास 
किया था तत्पश्चात्‌ उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जंग बहादुर सिह 
द्वारा दी गई सूचना में सारभूत लोप था “क्योंकि उसमें गया प्रसाद द्वारा 
पुस्सु पर लाठी से 4-5 वार करने की बात का जिक्र नहीं किया गया. था 
और केवल विचारण न्यायालय में ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह बात स्वीकार 
की कि पुस्सू पर लाठी से 4-5 वार किए गए थे” । जंग बह! दुर सिंह द्वारा 
जो वस्तुत: प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था, घटना के बारे में कतिपय विवरण दिए 
जाने की वात को ध्यान में रखते हुए ऊपर निर्दिष्ट लोप बहुत मामूली प्रतीत 

. होता है जिससे श्रभियोजन पक्ष की बात की विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं 
पड्ता। तीसरा आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने अभियोजन-पक्ष के मामले 
को स्वीकार करने के योग्य नहीं पाया, वह भी बड़ा विचित्र लगता है । उच्च 
न्यायालय के निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है :-- 


“ब्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बन्टूक 

छीन लिए जाने के बाद पुस्सू ने अपने श्रापको छडा लिया मोर 
अपीलार्धी शिव राखन की पिस्तौल लेकर बांके लाल से सटाकर एक 
घातक फायर किया । यह बात पूणं रूप से असंभव प्रतीते होती है 
कि जव पुस्सू को पकड़ लिया गया ओर उसका हथियार छीन लिया 

- गया तो कैसे उसे लखन लाल, गया प्रसाद भर राम पाल जैसे 
नौजवान व्यक्तियों के हाथों से छूटने दिया गया । अपने 
आपको छुड़ाने के पश्चात्‌ और पिस्तौल से.पुनः लेस होने के बाद, | 
पुस्सू का सामान्य आचरण यह होता कि वह्‌ घायल बांके लाल का 
पीछा करने श्रोर गोली मारकर उसकी हत्या करने के बजाय, 
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पिस्तौल की चोक पर गया प्रसाद से अपनी वन्टूक वापस करने के 
लिए जोर देता 1” ’ 


23. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए विवरण में ऐसी क्या बात है 
जो अनघिसंभाव्य है, हमें तो नहीं दीखती । यदि पुस्सू का लक्ष्य वांके लाल 
की हत्या करना था तो पिस्तौल को नोक पर बन्दूक वापस मांगने की बजाय 
वह बांके लाल की ओर दौड़ा होगा आर उस पर फायर किया होगा, जैसा 
कि उसके द्वारा स्वतः इस मामले में किए जाने का अभिकथन किया गया 
हे । उच्च न्यायालय की यह राय कि पुस्सू को स्थिति में पड़े हुए व्यवित का 
सामान्य आचरण वैसा होगा जैसा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुक्रम 
में बताया है, मात्र कल्पना ही है। किसी भी कीमत पर ऐसे काल्पनिक 
आधार पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता। 
उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा कारण भी काल्पनिक है ओर किसी 
ठोस आघार पर निर्भर नहीं है और वह बन्दूक (प्रदर्श क-1) की दशा के 
बारे में है, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अबलोकन किया है:— 


“प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी यह कथन नहीं किया - 


है कि गया प्रसाद द्वारा चलाई गई लाठियों में से कोई वार बन्दूक 
के कुन्दे पर भी पड़ा था । गया प्रसाद ने बताया है कि उसने पुस्सू 
पर चार या पांच प्रहार लाठी से किए थे। बग्दूक पुलिस थाने सें 
मालखाते में जमा कर दी गई थी भौर बन्दूक के कुन्दे की लकड़ी 
का एक टुकड़ा टूट गया था । यह तथ्य बरामदगी मैमो(प्रदर्श क-1) 
में लिख दिए गए थे । बम्दूक का हमने निरीक्षण किया भौर हमने 
पाया कि बन्दूक के कुन्दे की लकड़ी का एक टुकड़ा अलग हो गया 
था और बन्दूक खोलने वाला लीवर वेकार हो गया था। यह तमी 
हो सकता है जव बन्दूक के कुन्दे पर लाठी का कोई प्रहार पड़ा हो । 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी यह बयान नहीं दिया है कि 
गया प्रसाद द्वारा चलाई गई लाठी का कोई वार बन्दूक पर पड़ा 
` था। इस तथ्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बन्दुक के 


कुन्दे की लकड़ी केसे टूट गई श्रौर जिसके परिणामस्वरूप बन्दुक ' 


खोली नहीं जा सकी 1” 
24. पूर्वोबत निष्कर्ष पर पहुंचते हुए उच्च न्यायालय ने गया प्रसाद 


(अ० सा० 7) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए इस साक्ष्य को नजर-. 


` अन्दाज्ञ कर दिया कि जिस समय वे पुस्सू से बन्दूक छीनने की कोशिश कर 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


3 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan VaniTrust Donations 


100 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1.983] 4 उम० नि० पळ 
रहे थे, उस समय पुस्स ने बन्दुक के कुन्दे से उसके सिर पर ग वार किया 
था मर एक वार उसने राम गोपाल के सिर पर किया था और आगे उसने 
अपनी प्रति-परीक्षण में बताया कि चूंकि उसके द्वारा वह झटके से छीन ली 
गई थी इसलिए बन्दूक के निचले हिस्से में लगी लकड़ी पुस्सू के हाथ में ही. 

` रह गई ओर जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस रीति में क किए जाने 
से ही बन्दूक को क्षति पहुंची थी । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित 
करने में गलती की है कि बन्दूक केवल लाठी के प्रहार से क्षतिग्रस्त हो 
सकती थी । अभियोजन पक्ष हारा दिया गया स्पष्टीकरण वस्तुतः पुर्णतः. 

'समाधानप्रद है । भ्रभियोजन पक्ष के समर्थन में इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य 
को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जिस दूसरे, आधार का आश्रय . 
» लिया गया है अर्थात्‌ “बार-बार फायरिंग करने की .आपात स्थिति में बन्दूक 
चलाने वाला सामान्यतः बन्दूक से अपते आप निकाली गई खाली गोलियों 
(खोखो) को बन्दूक पुनः भरने से पहले एकत्र करना न हीं शुरू कर देता” 
गोर “बन्दूक छीते जाने क्रे स्थान से या घटनास्थल पर फायर की गई 
गोलियों के ख़ोखे का न पाया जाना एक संदिग्ध परिस्थिति है” से हमारा 
समाघान नहीं होता । न ७ 
25. किसी दाण्डिक मामले में साक्ष्य के विवेचन को नियंत्रित करने 
का नियम इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम जागीर सिह मोर अन्य | 
' वाले मामले में अधिकथित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने उच्च 
' न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को जिसने विचारण न्यायालय द्वारा कौ गई 
दोषसिद्धि और अधिरोपित दण्ड को पलट दिया था, अपास्त कर दिया था-- 


/दाण्डिक विचारण परी के श्रफसाने के -समान नहीं होता; 

जिसमें कोई व्यक्ति भ्रपनी कल्पना और हवाई विचारों की उड़ान 

, भरने के लिए स्वतंत्र होता है । इसका सम्बन्ध इस प्रश्‍न से होता है 

रर कि जिस अभियुक्त को विचारण के लिए न्यायालय में लाया गया 

SR ` हे, क्या वह उस अपराध का दोषी है जिसके करने का आरोप उस 
“पर लगाया गया हे । अपराध वास्तविक . जीवन की एक घटना है 
` ओर विभिन्न मानवीय भावनाओं के परस्पर क्रिया का परिणाम 
"होता हे । जिस अभियुक्त पर अपराध के करने का आरोप लगाया 
' गया हो, उसके दोष के बारे में निष्कषं तिकालते समय, न्यायालय 
फो साक्ष्य के सम्बन्ध में अधिसंभाव्यताओं के मापदण्ड, उसके. 


73] 3 उमर नि० व° 819= [1974] 1 एस० सी० आर० 328... 
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म्रान्तरिक मूल्य भोर साक्षियों के श्राशय के आवार पर तिर्णय लेना 

होता है । अन्तिम विश्लेषण करने में प्रत्येक मामले को पते ही 

तथ्यों पर आधारित रहना पड़ता है । यद्यपि अभियुक्त को हर 
प्रकार के युक्तियुक्त सन्देह का फायदा दिया जाना चाहिए, फिर भी 
इसके साथ ही साथ न्यायालयों को चाहिए कि वे उन आघारों पर 

“जो कि काल्पनिक है या अनुमानों की प्रकृति के हैं, ऐसे साक्ष्य को 

अस्वीकृत न करें जो कि देखने में ही विश्वसनीय हों ।'? 

26. हमने ऊपर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त पुस्स को दोषमुक्त 
करते हुए दिए गए अपने निर्णय के क्रम में जो स्पष्टतः गलतियां की हैं, 
उनका उल्लेख कर दिया है । 

27. इस मामले में सावधानीपूवंक 'साक्ष्य को पढ़ने के पश्चात्‌, 
हम यह महसूस करते हैं कि जिया लाल अपने पुत्र के प्रति प्रेम और लगावे 
के कारण ही आरम्भ से ही पुस्सू को बचाने की कोशिश करता रहा किन्तु 
अन्ततः सफल नहीं हो सका । साक्ष्य से यह बात स्पष्ट है कि पुस्सू और शिव 
राखन आग्नेय अस्त्रो से लेसे थे ओर वे आक्रमणकारी थे । पुस्सू की ओर से 
आत्मरक्षा के अक्रिवाक्‌ को स्वीकार नहीं किया जा सकता । ऐसा व्यबित 
-जो घ्राक्रामक है और जो अपने ही आक्रमण से यह अपेक्षा करता है कि उस 
पर हमला किया जाए, वह मारपीट के दौरान श्रात्मरक्षा के अधिकार का 
आश्रय नहीं ले सकता जो जानबुझकर उस. व्यक्ति की हत्या कर देता है, 
जिस पर उसने पहले-पहल हमला किया ॥ वर्तमान मामले में प्रयोग किए गए 
:हथियार की प्रकृति को देखते हुए यह भभिनिर्धारित किया जाता है कि वह 
"कृत्य जिसके द्वारा प्स्सु द्वारा बाँके लाल की मृत्यु कारित की गई, वह्‌ मृत्यु 
कारित करने के आशय से ही प्रयोग किया गया था ओर हमें ऐसी कोई 

< परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती जिसमें गंभीरता कस होती हो भ्रोर पुस्सू द्वारा 
“किए गए श्रपराघ की गंभीरता को. कम करती हो । इसलिए विचारण 
न्यायालय ने पुस्सू की भारतीय दण्ड संहिता को धारा 302 के अधीन 
दण्डनीय भ्रपराघ के लिए दोषसिद्धि ठीक ही की थी । शिव.राखत की दोष- 
मुक्ति से पुस्सू के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं 
-पडता । इस मामले के तथ्यों श्रौर परिस्थितियों को देखते हुए मात पुरस्‌ की 
-दोषसिद्धि के प्रति कोई भी विधिक नवरोध नहीं है| विबन्ध जारी करते का | 
` & -सिद्वांत यहां लागू नहीं होता। - 


28. यह ऐसा मामला नहीं हैं जिसमें युक्तियुक्त रूप से दो दृष्टिकोण | 
अपनाए जाने की संभावना हो । _ इसमें एकमात्र युक्तियुक्त दृष्टिकोण जो 


| 
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अपनाया जा सकता है वही है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया 
' घा। जँका' कि हम जानते है नियम की पद्धति यह है कि इस न्यायालय को 
आमतौर पर दोषमुक्ति ` सम्बन्धी निर्णयों में मात्र साक्ष्य के पुनविमुल्यांक के 
आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । किन्तु यदि _ उच्च न्यायालय के 
निर्णय में स्पष्ट कमियां हों, ` जिनके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ हो वोः 
हस्तक्षेप करना इस न्यायालय का कत्तव्य हो जातां है । वर्तमान मामले में 
हम यह देखते हैं कि उच्च न्यायालय का दुष्टिकोण मूल रूप से ही त्रृटिपूणे 
रहा और इसका निर्णय गलत अनुमानों, संयोग ओर कल्पनाओं पर आधारित 
है। इस मामले में प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य पर विचार करने के पश्‍चात. 


हमारा यह समाधान हो जाता हे फि अभियोजन पक्ष ने युवितयुक्त सन्देह से 
परे यह स्थापित कर दिया है कि पुरस्‌ ने बांके लाल की हत्या की है । इस 
प्रकृति के मामलों में यह सुझाव दिया जा सकता हे कि शिवाजी साहबराव 


ष्य 


` बोबडे झोर एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य! वाले मामले में न्यायाधिपति 


हु 


` कृष्ण अय्यर के अवलोकनों को ध्यान में रखा जाए । तिर्णय के पृष्ठ 1019- 
1020 पर इस प्रकार अवलोकन किया गया है:— 


“इस प्रक्रम में मी हम आपराधिक मामलों में ऐसे आवश्यक 
सामाजिक दृष्टिकोण की ओर: अपना ध्यान भङृष्ट कर सकते हैं, 
जिसके प्रति न्यायालयों ने कम ध्यान दिया है । सामाजिक रक्षा के 

` मुल्य पर  सन्देह के फायदे के नियम के प्रति, तथा इस मनमोहक 

- भावना के प्रति कि सभी दोषमुक्तियां वेध होती हैं, अपराधी और 
समुदाय के प्रति, न्याय की ओर कोई भी ध्यांन न देते हुए, अत्यधिक 


` भक्ति दशित करने के जो खतरे -होते हैं, उन पर इस बढ़ते हुए 
; > अपराध ओर अपराधी के पकड़ में न आने के समकालीन संदर्भ में 


द 


3 
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हैं, किन्तु एक बेगुनाह व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जाएगा, मिथ्या 
» दुविधा है । अभियुक्त का अधिकार केवल उसी बात के लिए होता 
है जो युक्तियुक्त हो । अन्यथा न्याय की चाहे जो भी व्यावहारिक 
पद्धति हो, यह्‌ नष्ट हो जाएगी तथा समुदाय की दृष्टि में अपनी 
विश्वसनीयता खो देगी । जैसा कि एक विद्वान ने झत्यन्त बुद्धिमत्ता 
से यह मत ब्यक्त किया है कि किसी दोषी व्यक्ति को अगंभीरता से 
दोषमुक्त करने की जो बुराई होती है, उसका प्रभाव इस साधारण 
तथ्य से भी परे तक भी पड़ता है कि मात्र एक दोषी व्यक्ति अदण्डित 
छोड़ दिया गया है । यदि सिड़ांन्त के आधार पर दोषमुबितयां होती 
हैं, तो उनके परिणामस्वरूप विधि की सनकयुषत उपेक्षा ही अधिक . 
कठोर विधिक उपधारणाओं की तेथा उन लोगों को जिन्हें दोषी 
पाया गया है अधिक दण्ड देने की मांग करने लगेगी 1. इस प्रकार 
से दोषी व्यक्तियों की बहुधा की गई दोषमुक्तियों के परिणामस्वरूप 
क्रूर दण्ड-विधि का जन्म हो सकता है अन्ततः दोषहीन को मिली 
न्यायिक संरक्षा का ह्लास हो सकता है। जैसा कि विस्काउण्ट साइमन 
ने मी कहा था, इन सभी कारणों से यह कहना सही है कि “दोषी 
व्यक्ति की दोषमुक्ति से न्याय की हत्या जितनी होती है, उससे 
किसी भी प्रकार सें कम बेगनाह की दोषसिद्धि से नहीं होती हे” 
संक्षेप में, उपधारित बेगुनाही के पक्ष में हमारे विषिशास्त्र में जो 
झत्युत्साइ. . मौजूद है, वह दण्ड-न्याय को सशक्त ओर वास्तविक 
बनाने के लिए व्यावहारिक आवश्यकता द्वारा मर्यादित की जानी 
` चाहिए 1: र 
- 29. परिणामस्वरूप, . जहां तक पुस्सू का सम्बन्ध है, हम . उच्च 
म्यायालथ के निर्णय को अपास्त करते हैं ओर जैसा कि विचारण न्यायालय 
द्वारा आदेश किया गया था, भारतीय दण्ड संहिता की घारा 302 के अघीन 
दण्डनीय अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि को पुरःस्थापित कस्ते हैं । जहां 
` तक दण्ड का सम्बन्ध है, हम ऐसा समझते हैं कि यदि उस पर आजीवन 
कारावास का दण्ड अधिरोपित कर दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पुरा हो | 
जाता है । तदनुसार, हम पुस्स्‌ को क्षाजीवन कारावास से दण्डित करते हैं । 
- हम भारतीय दण्ड संहिता की घारा 307 और धारा 323 ग्रोर आयुष 
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अधिनियम की धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए की गई पुस्स्‌ 
की दोषसिद्धि को पुरःसेथापित करते हैं और उसके लिए विचारण न्यायालय 
द्वारा अघिरोपित शास्ति को भी पुरःस्थापित करते हैं । कारावास की समस्त 


अवधि साथ-साथ चलेंगी । 


. -30. तदवुसार, भ्रपील मंजूर की जाती है । पुस्सू अभी जमानत पर 
है। उसे जमानत के निबन्घनों के अनुसार आत्म-समपंण करने के लिए और 
उस पर अधिरोपित दण्ड भुगतने कै लिए निदेश दिया जाता है। 


अपील मंजूर की गई। 


द्वि।भ्ी °: 
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शेख जाकिर 
वनाम 


बिहार राज्य 
(Sheikh Zakir 


त 


State of Bihar) 
( 2 जून, 1983 ) 
(न्यायाधिवति ई० एस० वॅकटरासय्यां भ्रौर वी० बालकृष्ण एराडी) .. 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) -- 
धारा 376 [सपठित घारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, (1872 
का 1) को धारा 157]--अमियोकत्री का परिसाक्ष्य--संपुष्टि-- 
एक जन-जातीय मजदूर स्त्री द्वारा बलात्कार करते सम्बन्धी श्रमि- 
कथन किया जाना--उसके द्वारा घटना फे तुरन्त बाद श्रपने पति 
को बलात्कार के बारे में बताया जाना--पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने 
से इंकार किए जाने पर न्यायालय में परिवाद किया जाना--परिवाद 
में अकित कुछ साक्षियों द्वारा ग्रभियोजन-पक्ष के कयत की पुष्टि न 
की जानो--स्त्री की चिकित्सा परीक्षा न की जानी--इस स्थिति में 
भी घारा 376 के अधीन प्रभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए 
बारा 157 के अधीन उसके पति द्वारा को गई सम्पुष्टि पर्याप्त है। 


पुणिया के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने उप-खण्ड अधिकारी के समक्ष 
परिवादी द्वारा फाइल किए गए परिवाद के आधार पर अपीलार्थी को अपने 
आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की घारा 376 के अधीन दण्डनीय 
अपराध के कारण विचारण के लिए सुपुदे किया । परिवाद में किए गए ` 
अभिकथन संक्षेप में इस प्रकार हैं: 25 वर्षीय विवाहित स्त्री-परिवादी 
जिला-पृणिया में स्थित धुमरा बघ में अपने मकान के दक्षिणी-दिशा 
में स्थित अपने सेत से घान के पौधे उखाड़ रही थी। खेत के पूव 
में एक नहर थी और आस-पास कोई मकान नहीं था। जिस समय | 
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वह भ्रपने खेत में काम कर रही थी, अपीलार्थी उसके पास आया भोर 
उससे मज्ञाक करने लगा तथा उससे लैंगिक मंथुन करने के लिए कहा । 
जब उसके कहने पर परिवादी ने विरोध किया तो भपीलार्थी ने अचानक 
उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया, उसके कपड़े उत्तार दिए भोर 
उसके साथ बलात्कार किया । मदद के लिए उसकी चीत्कार सुनकर कुछ 
लोग उस स्थान पर पहुंच गए । अपीलार्घी तुरन्त भाग गया । तत्पश्चात्‌, 
परिवादी अपने घर गई ओर उसने उस घटना का वृतान्त अपने पति को 
बताया । इसके बाद, परिवादी ओर उसका पति स्थानीय मुखिया के पास 
गए । मुखिया ने उनसे न्यायालय में परिवाद फाइल करने के लिए कहा । 
तब वे अपराध की इत्तिला देने के लिए पुलिस थाने गए किन्तु पुलिस ्रधि- 
कारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि अपीलार्थी एक 
प्रभावशाली व्यक्ति था । परिवादी परिवाद दाखिल कारने के लिए 8 अगस्त, 
1968 को न्यायालय में गई, किन्तु चूंकि परिवाद तैयार करने तक परिवाद 
दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए उसने परिवाद 
9 अगस्त, 1968 को दाखिल किया । परिवाद में कुछ साक्षियों के भी नाम 
दिए गए थे । विचारण में परिवादी की परीक्षा अभियोजन साक्षौ-3 के रूप में 
की गई । वह संथाल जन-जाति की है। उसने कहा कि अपीलार्थी ने 
उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध लैंगिक मंथुन बलपूर्वक किया है। 
उसने कहा कि उसकी चीख सुनकर अभियोजन साक्षी-। वहां आ पहुंचा । 
` उसे देखकर अपीलार्थी माग गया। उसने यह भी कहा कि उसने 
घटना का वृतान्त अभियोजन साक्षी-2. चन्दा किसकू और मकबूल 
को भी बताया था जो कि वहां आ गए थे श्रौर यह. कि उसने अपने 


कपड़े पर वीये के धब्बे एवं जमीन पर रगड़ने के निशान भी उन्हें 


दिखाए थे। उसने यह भी कहा कि उसने घटना का वतान्त अपने पत्ति 
और गांव के मुखिया को भी बताया था । उसका यह भी कहना है कि जब 
वह और उसका पति पुलिस थाने गए तो उन्हें पुलिस अधिकारी ते घमकाया 
ओर वहां से भगा दिया । उसते पूणिया जाने और परिवाद दाखिल करने 
के बारे भी में बताया । अभियोजन साक्षी-1 ने यह अभिसाक्ष्य देकर परिवादी 
के साक्ष्य की संपुष्टि की कि जब वह घटना-स्थल पर पहुंचा तो उसने 
भपोलार्थी को परिवादी पर पड़े हुए पाया । अभियोजन साक्षी-> का कहना 
है कि जब वह घटना-स्थल के नजदीक गया तो उसने देखा कि अपीलार्थी 
वहां से भाग रहा था। उसका कहना है कि परिवादी ने भपोलार्थी द्वारा 
किए गए अपराध का विस्तृत वृतान्त उसने सुना था। परिवादी के पति 
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अभियोजन साक्षी-4 का कथन है कि घटना की शाम को परिवादी ने उसे 
यह बताया कि किस तरह से अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया श्रोर 
उसने मुखिया के पास और पुलिस थाने जाने के बारे में तथा वहां जो कुछ 
हुआ, उसके बारे में साक्ष्य दिया, जैसा कि परिवादी द्वारा बताया गया था। 
विचारण न्यायालय इस निष्कषं- पर पहुंचा कि अपीलार्थी बलात्कार का 
दोषी है, अतः उसने तदनुसार अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की 
घारा 376 के अधीन दण्डनीय श्रपराघ के लिए सिद्धदोष ठहराया मर उस 
पर 5 वर्ष के कठिन कारावास का दण्डादेश भधिरोपित कर दिया । उच्च 
न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी! विशेष इजाज़त. लेकर ` 
की गई यह भ्रपील उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है। 
अपील खारिज करते हुए; 


अभिनिर्धारित--यह्‌ बिल्कुल भी अजीब नहीं हे कि कुछ साक्षी पक्ष- 
द्रोही हो जाते हैं किन्तु केवल इसी से न्यायालय अभियुषत को दोषी करार 
देने से निवारित नहीं हो जायेगे यदि अन्यथा अभियोजन-पक्ष के समर्थेन में 
स्वीकारं साक्ष्य है । प्रस्तुत मामले में, विचारण न्यायालय भर उच्च 
न्यायालय दोनों ने श्रभियोकत्री के साक्ष्य पर तथा श्रभियोजन-पक्ष के अन्य 
साक्षियों के साक्ष्य पर विश्‍वास किया । (परा 5) 


परिवादी और उसके पति ने अपने अभिसाक्ष्य में' कहा हे कि वे 
उसके पास घटना की तारीख को गए थे । उसे यह दिखाने के लिए साक्षी 
रूप में प्रोद्धत किया गया कि घटना के दुरन्त बाद परिवादी नं उसके 
समक्ष अपराध के बारे में कथन किया थाज़ो कि संपोपक साक्ष्य होगा । 
चूँकि परिवादी और उसका पति सुदूर क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति 
जसे पिछड़े समाज के व्यवित हैं, इसलिए उनसे यह प्रत्याशा नहीं की - जा 
सकती कि उन्हें यह ज्ञान हो कि तुरन्त डाक्टर क पास जाना चाहिए । 
वस्तुतः परिवादी ने श्रभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के वाद उसन स्तान कर 
लिया और अपने कपड़े घो लिए थे हो सकता है कि परिवादी के शरीर 
पर कोई क्षतियां न होने मात्र से परिवादी का कथन अविश्वसनीय न हो । 
मात्र इसलिए कि परिवादी एक असहाय शिकार थी, जिसे बलपुर्वक बहुत 
अधिक शारीरिक प्रतिरोध नहीं करने दिया गया उस पर अविश्वास नहीं 
क्रिया जा सकता । यदि अभिलेख पर अन्य विद्यमान साक्ष्य विश्‍वसनीय तो 
ऐसी स्थिति में पहले चिकित्सा रिपोर्ट पेश न करने से बहुत अधिक प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । फिर भी यह किसी ने नहीं कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट थी - 
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और इसे पेश नहीं किया गया । (पेरा 8) 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 का कहना है कि 
` सह-प्रंपराधी अभियुक्त-व्यक्ति के विरुद्ध न सक्षम साक्षी होगा श्रौर कोई 
दोषसिद्धि इसलिए अवैध नहीं है कि वह कसी सह-अपराधी के 5 ळू. 
परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है । किन्तु पद्धति का नियम है क अन्य 
'स्वतंत साक्ष्य द्वारा सह-अपराधी के साक्ष्य को संपुष्ट कर लेना प्रज्ञापूर्ण 
होगा । पद्धति का नियम मानव-अनुभव पर आधारित हे ओर इसका समावेश 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क दृष्टात (ख) में किया गया 
है, जिसका कहना है कि सह-अ्रपराघी विश्वसनीयता के अयोग्य होता है जव 
तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती । हालांकि, 
बलात्कार की शिकार को सह-अपराधी नहीं माना जा सकता, फिर मी 
अनेक वर्षों के दौरान हमारे देश में क्रिए गए अनेक न्यायिक विनिश्चयों के 
फलस्वरूप बलात्कार के मामले में क्षतिग्रस्त का साक्ष्य सह-अपराधी के साक्ष्य 
'की तरह माना जाता है, जिसके लिए संपुष्टि आवश्यक है । जहां मामले का 
'बिचारण अकेले न्यायाधीश हारा किया जाता है, जैसा कि भारतीय न्याया- 
ज्यों में किया जाता है, वहां निर्णय के दौरान यह संकेत किया जाना 
चाहिए कि न्यायाधीश के दिमाग में वह सिद्धांत था जिसमें उसने यह्‌ निर्णय 
तैयार किया है और यदि किसी मामले में न्यायाधीश यह देखता है कि ऐसी 
संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है तो उसे ऐसी संपुष्टि की आवश्यकता से मुक्ति 
के कारण देने चाहिए । किन्तु यदि दोषसिद्धि बिना किसी संपुण्टि के अभियोक्ती 
के साक्ष्य पर आधारित है तो वह मात्र इसी आधार पर अवेध नहीं होगी । 
विवाहित ओर बड़ी स्त्री की दशा में ऐसी संपुष्टि का आग्रह करता हमेशा 
सुरक्षित'होगा । जहां कहीं संपुष्टि आवश्यक है, वहां स्वतंत्र स्रोत से होनी 
चाहिए किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति के साक्ष्य का प्रत्येक 
अंश सुक्ष्म रूप से स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया जाए। ऐसी संपुष्टि या तो 
सीधे साक्ष्य से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से या दोनों से अपेक्षित की जा 
सकती है । अभियोजन साक्षी-1 ओर अभियोजन साक्षी-2 द्वारा श्रांखों देखी 
घटना के साक्ष्य के अलावा, घटना के तुरन्त बाद अपने पति से परिवादी 
द्वारा किया गया कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की घारा 157 के अधीन 
ग्राह्य है ओर उसका संपोषक, महत्व है । (पैरा 9). 
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* तिदिष्ट निर्णय 


[1981] [18811] 1 उम० नि० प० 1117 

[1981] 3 एस० सी० आर० 305 : 

कुष्ण लाल वताम हरियाणा राज्य ` 

(Krishan Lal 9. State of Haryana); 9 
[1973] [1973] 1 उम० नि० प० 165 = 

[1973] 2 एस० सी० आर० 197 

गुरुचरण सिह वनाम हरियाणा राज्य 

(Gurucharan Singh v. State of 

Haryana); 9 
[1952] [1952] एसं० सी० आर० 377 3 

रामेशवर बनाम राजस्थान राज्य 

(Rameshwar v. The State of 

RaJasthan); 9 
[1916] . [1916] 2 के० बी० 6583 


सम्राट वनाम बास्करविल्ले 
(King v. Baskerville). 9 


दण्डिक अपीली झधिकारिता 3 1974 की दाण्डिक प्रपोल सं० 440. 


1969 की दांडिक अपील सं० 579 में पटना उच्च न्यायालय के 
तारींख 17 सितम्बर, 1974 के निर्णय ओर आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत 
लेकर की गई अपील । 


अपीलार्थो की ओर से सर्वश्री देवेन्द्र एन० गोवर्घन भोर 
ह डी० गोवर्धन 
प्रत्यर्थी को ओर से श्री एस० एन० झा 


न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ई० एस० वेंकटरामम्या ने दिया । 


स्यायाधिपति वेकटरामय्या-- 
विशेष इजाज़त लेकर की गई यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा 
1969 की दाण्डिक अपील सं० 579 में पारित निर्णय तारीख 17 सितम्बर, 
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चत्र न्यायालय ने बिहार राज्य में 


1974 के विरुद्ध फाइल की गई है। पटना उ वि 
1968 के सँशन विचारण 


पूणिया के सहायक सैशन न्यायाधीश द्वारा 
सं० 107 में 20 दिसम्बर, [ 969 को भारतीय दण्ड साहता की घारा 276 
के अधीन दण्डनीय अपराध से अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस. पर अधि- 
रोपित पांच वर्ष के कठिन कारावास के दण्डादेश की पुष्टि कर.दी थी । 


2. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, प्रथम वरे, पूर्णिया ने पूणिया सदर के उप-खण्ड 
अधिकारी के समक्ष, जिसते अपराध का संज्ञान किया था और मामला 
.उपरोकत मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया था, 9 अगस्त, 1968 को परिवादी 
बर्की देवी (अभियोजन साक्षी-3 ) द्वारा फाइल किए गए परिवादके आधार 
पर अपीलार्थी को अपने आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता को घास 37 6 
के अधीन दण्डनीय अपराध कें कारण विचारण के लिए सुपुर्द किया । 


3, परिवाद में किए गए अभिकथन संक्षेप में इस प्रकार हैं : तारीख 
7 अगस्त, 1968 को शाम के लगभग 5 बजे लगभग 25 वर्षीय ` विवाहित 
त्री-परिवादी मौजा घमदाह, पुलिस थाना धमदाह, जिला पूर्णिया में स्थित. 
घमरा बघ में अपने मकान के दक्षिणी-दिशा में स्थित अपने खेत सें घान 
क्के पौधे उखाड़ रही थी । खेत के पूर्व में एक नहर थी और आसपास कोई 
मकान नहीं था । जिस समय वह अपने खेत में काम कर रही थी, ग्रपीलार्थी 
“उसके पास आया ओर उससे मजाक करने लगा तथा उसने उससे लैगिक मेथुन 
करने के लिए कहा । जब उसके कहने पर परिवादी ने विरोध किया तो 
ग्रपीलार्थी ते अचानक उसे पकड़ लिया श्रौर जमीन पर गिरा दिया, उसके 
कपड़े उतार दिये और उसके साथ बलात्कार किया । मदद के लिए उसकी 
चीत्कार सुनकर कुछ लोग उस स्थान पर पहुंच गए। अपीलार्थी तुरन्त भाग 
गया । तत्पश्चात्‌, परिवादी अपने घर गई और उसने उस घटना का वृतान्त 
आपने पति जीतराय (अभियोजन साक्षी-4) को बताया । इसके बाद, परिवादी 
झर उसका पति स्थानीय मुखिया के पास गए । मुखिया ने उनसे न्यायालय 
में परिवाद फाइल करने के लिए कहा । तब वे श्रपराघ की इत्तिला देने के 
लिए पुलिस थाने गए किन्तु पुलिस श्रविकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार 
` कर दिया क्योंकि भ्रपीलार्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति था । परिवादी परिवाद 
दाखिल करते के लिए 8 अगस्त, 1968 को न्यायालय में गई, किन्तु चूंकि 
परिवाद तैयार करने तक परिवाद दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका 
था, इसलिए उसने परिवाद 9 अगस्त; 1968 को दाखिल किया । परिवाद 
में कुछ साक्षियों के भी नाम दिए गए थे । . 
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4. विचारण में परिवादी की एरीक्षा अभियोजन साक्षी-3 के रूप में 
की गई । वह संथाल जन-जाति की है । अपने साक्ष्य में उसने घटना का उसी 
प्रकार वर्णेन किया, जैसा उसके परिवाद में बताया गया था । उसने कहा कि 
अपीलार्थी ने उसके राथ उसकी इच्छा. के बिरुद्ध लेंगिक मैथुन बलपूर्वक किया 
हैं! उसने कहा कि उसकी चीख सुनकर शेखलफीद (अभियोजन साक्नी-1 ) 
वहां था पहुंचा । उसे देखकर अपीलार्थी भाग गया । उसने यह भी कहा कि 
उसने घटना का वृत्तान्त जुमन नदाफ (अभियोजन साक्षी-2), चन्दा किसक्‌ 
ओर मकवूल को भी बताया था जो कि वे वहां आ गए ये और यह कि उसने 
अपने वपड़े पर वीरय के धब्त्रे एकं जमीन पर कुचलने के निशान भी उन्हें 
दिखाए थे । उसने यह भी कहा कि उसने घटना का वृतान्त अपने पति और 
गांव के मुखिया को भी बताया या । उसका यह भी कहना है कि जब वह 
श्रौर उसका पति पुलिस थाने गए तो उन्हें पुलिस श्रधिकारी ने घमकाया और 
वहां से भगा दिया। उसने पुणिया जाने भौर परिवाद दाखिल करने के बारे 
में भी बताया । शेखलफीद .(अभियोजन साक्षी-1) ने यह अभिसाक्ष्य देकर 
परिवादी के साक्ष्य की संपुष्टिकी कि जब वह घटना-स्थल पर पहुंचा तो | 
उसने अपीलार्थी को परिवादी पर पड़े हुए पाया । जुमन नदाफ (अभियोजन 
साक्षी-2) का कहना है कि जब बह घटना-स्थल के नजदीक गया तो उसने देखा 
कि अपीलार्थी वहांसे भाग रहा था। उसका कहना है कि परिवादी ने 
अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराघ का विस्तृत वृतान्त उनसे सुना था। 
परिवादी के पति जीतराय (अभियोजन साक्षी-4) का कथन है कि घटना की 
शाम को परिवादी ने उसे यह बताया कि किस तरह से अपीलार्थी ने उसके 
साथ बलात्कार किया और उसने मुखिया के पास और पुलिस थाने जाने के 
बारे में तथा वहां जो कुछ हुआ, उकके बारे में साक्ष्य दिया, जैसा कि 
परिवादी द्वारा बताया गया था। वकील, रमाकांत ठाकुर (अभियोजन 
साक्षी-5) ने परिवाद लिखा था । उसका कहना है कि परिवाद परिवादी के 
कहने पर तैयार क्रिया गया था । क ली 

र 

5. अपने समक्ष की सामग्री पर विचार करने के बाद विचारण 
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी बलात्कार का दोषो है, अतः 
उसने तदनुसार अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की घारा 376 के 
अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और उस पर 5 वर्ष के 
कठिन कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर दिया। उच्च न्यायालय ने 
अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी । विशेष इजाजत लेकर की गई यह 

अपील उच्च न्यायालय क्रे निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है। जब.6 माच, :.. 
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* 


1980 को इस न्यायालय ने अपील की सुनवाई को तो यह आदेश दिया कि 
` द्विचारण न्यायालय मुखिया, मकबुल और चंदा किसकू के साक्ष्य को 
, लेखबद्ध करे ओर अभिलेख इस न्यायालय में प्रस्तुत करे । मुखिया और 
' कबूल को साक्ष्य, तदनुसार लेखबद्ध किया गया और इस न्यायालय में प्रस्तुत 
` किया गया । चंदा किसकू के बारे में रिपोर्ट दी गई कि वह मर चुका है. 
अन्य दो साक्षियों ने अभियोजन-पक्ष के कथन की पुष्टि नहीं की है । यहः 
प्रकट है कि ये दो साक्षी, जिनका परिवाद में साक्षियों के रूप में बताया 
गया था, विचारण के समय भी अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के इच्छुक 
नहीं थे क्योंकि श्रन्यथा उनकी परीक्षा की जाती । यह बिल्कुल भी अजीब 
नहीं है कि कुछ साक्षी पक्षद्रोही हो जाते हैं किन्तु केवल इसी से न्यायालय 
/ ध्रभियुक्त को दोषी करार देने से निवारित नहीं हो जायेंगे यदि अन्यथा 
अभियोजन-पक्ष के समर्थन में स्वीकाये साक्ष्य है । प्रस्तुत मामले में, विचारण 
न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने झभियोक्त्री के साक्ष्य पर तथा 
अभियोजन-पक्ष के अन्य साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया । 


6. इस मामले में . विचारणीय मुहा यह है कि क्या इस मामले में 
उच्च न्यायालय ओर विचारण न्यायालय ने जो, दृष्टिकोण अपनाया है वह 
सही है भोर क्या इतनी पर्याप्त सामग्री है कि उनके द्वारा लेखबद्ध दोषसिडि 


सही है । 


| 

7. हमारे समक्ष वाले मामले में परिवादी ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना 
| का वर्णन दिया है और उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय ने भी उसे 
| भ्रविश्‍वसनीय नहीं पाया है, फिर भी अपीलार्थी का पक्षकथन था कि एक ओर 
| मोहम्मद हलोम भ्रोर मोहम्मद नईम तथा दूसरी ओर उसके बीच एक भूमि फे 
| 
| 
1 


'* झगड़े के फलस्वरूप, जो कि अन्ततः उसके पंक्ष में तय हुआ, यह झूठा मामला 
उन्होंने परिवादी ओर उसके पति जीतराय के माध्यम से फाइल करवाया है । 
_ ये दोनों उनके सेवक के रूप में काम करते हैं। मुखिया ओर उस पुलिस 
अधिकारी को परीक्षा न करना, जिसने परिवादी और उसके पति के अभिकथनों 


बलाल i गया था या नहीं ' 
TRE So 


os शगरय अक्षर anajt Deshmukh Library, BJP, Jammu. An क Initiative 
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8. विचारण न्यायालय ने परिवादी की दलील श्रस्वीकार कर दी । 
विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्ध नहीं किया गया है 
कि परिवादी श्रोर उसके पति मोहम्मद हलीम ओर मोहम्मद नयीम के 
नियंत्रण में हैं । परिवादी के.पति के पास कुछ भूमि है भ्रौर परिवादी तथा 
उसका पति मजदूर का काम भी करते है । विचारण न्यायालय की राय थी 
कि परिवादी ने मोहम्मद हलीम और मोहम्मद नयीम को खुश करने के लिए 
मिथ्या परिवाद नहीं किया है । उसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 
मोहम्मद हलीम भर मोहम्मद नयीम द्वारा फाइल की गई भूमि सम्बन्धी 
कार्यवाही घटना से लगभग 4 वर्ष पूर्व सन्‌ 1964 में संस्थित की गई थी, _ 
अतः अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल करने को प्रेरित करने के लिए 
कोई तुरन्त प्रकोपन सुलभ नहीं था । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय 
के निष्कषं से सहमति प्रकट की है । विचारण के समय मुखिया की परीक्षा न 
किए जाने के बारे में, जिसकी परीक्षा बाद में अब इस न्यायालय के आदेश के 
अनुसरण में कि गई है, यही मत व्यक्त करना होगा भौर इसके परिणाम नहीं 
निकलते । अब मुखिया का कहना है कि परिवादी ओर उसका पति घटना 
के बारे में परिवाद करने के लिए उसके पास नहीं गए । घटना के बारे में 
उसने कुछ भी नहीं बताया । ध्यान रहे उसकी परीक्षा घटना-से लगभग 
12 वषं बाद की गई । महत्व की बात यह है कि उस परिवाद में उसका नाम 
साक्षी के रूप में दिया गया था । यदि वह उसके पास वास्तव में न जाती तो 
परिवादी उसका नाम शामिल करने की जोखिम नहीं उठा सकती थी। 
परिवादी और उसके पति ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि वे उसके पास 
घटना की तारीख को गए थे । उसे यह दिखाने के लिए साक्षी के रूप में 
प्रोदुत किया गया कि घटना के तुरन्त बाद परिवादी ने उसके समक्ष अपराध 
के बारे में कथन किया था जोकि संपोषक साक्ष्य होगा। 12 वषं का अन्तराल. 
एक बहुत लम्बा अन्तराल है ओर विशेष रूप से न्यायालयों में आधे मन से 
कथन करने के लिए सीधी-सादी श्रात्मा वाले व्यक्तियों के लिए। इन 
परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि मकबूल के साक्ष्य से 
न्यायालय के समक्ष अन्य साक्षियों के साक्ष्य पर .किसी भी प्रकार से प्रभाव 
पड़ा है । यही आलोचना मकवूल फे साक्ष्य कै बारे में लागू होती है | वह 
दुसरा साक्षी है जिसकी सन्‌ 1980 में मुखिया के साथ परीक्षा को गई थी । 
मकबूल का साक्ष्य है कि उस तारीख को घटना-स्थल के नजदीक नहीं गया 
था, जिसको घटता घटो हुई बताई गई है । उस पुलिस के भादमी की परीक्षा 
न करने के वारे में, जि पके बारे में कहा.गया कि उसने परिवादी द्वारा कौ 
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गई रिपोर्ट लिखते से इन्कार कर दिया था, यह उल्लेख करना होगा कि ऐसा 
करना परिवादी से ऐसी कोई चीज करने के लिए कहना होगा जिसका करता 
बिल्कुल असंभव होगा । कितने पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्टोते बहुत: 
अपना कत्तेव्य पूरा नहीं किया है जो साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष 
आकर यह स्वीकार करेंगे कि वे अपना कत्तंव्य निर्वहन करने में असफल रहे 
है, त्यायालय सुरक्षित रूप से यह उपधारणा कर सकता है कि इसके बरावजूद 
कि परिवादी का अभिकथन सही है, वह ऐसे उपेक्षावान पुलिस अविकः री से 
साक्ष्य दिलवाने में सफल नहीं होगी । तथ्य यहीं रहता है कि परिवादी ने 
` ठोक्क अगले दिन परिवाद में उंसका हवाला दिया है और उपने तथा उसके 
पति ने परिवाद में पुलिस के विरुद्ध कक्तेव्य की उपेक्षा का ऐसा कधन करके 
* घोर जोखिम उठाई हे । बहरहाल. इस मामले में उक्त पुलिस अधिकारी की 
परीक्षा न करते से कोई असर नहीं पड़ा। चिकित्सा-परीक्षा रिपोर्ट और कपड़े 
वेश न करने के बारे में जितपर वीयं के निशान थे, विचारण व्याग्रालय ने मत 
च्यवत किया है कि परिवादी एक ऐसी औरत है जिसने चार बच्चों को जन्म 
दिया है, इसलिए यह संभव है कि उसके गुप्तांगों पर कोई क्षतियां न हुई हों । 
चंकि परिवादी और उसका पति सुदूर क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति 
जैसे पिछड़े हुए समाज के व्यक्ति हैं, इसलिएं उनसे यह प्रत्याशा नहीं की 
जा सकती कि उन्हें यह ज्ञान हो कि तुरन्त डाक्टर के पास जाना चाहिए । 
वस्तुतः परिवादी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के “वाद उसने स्नान कर 
लिया और अपने कपड़े धो लिए। हो सकता है कि परिवादी के शरीर पर 
कोई क्षतियां न होने मात्र से परिवादी का कथन . अविश्वसनीय न हो। मात्र 
इसलिए कि परिवादी एक असहाय शिकार थी, जिसे बलपूवंक बहुत अधिक 
शारीरिक प्रतिरोध नहीं करने दिया गया उस पर अविश्वास नहीं किया जा 
सकता । यदि अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में 
पहले चिकित्सा रिपोर्ट पेश न करने से बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर 
आ यह किसी ने नहीं कहा है कि ऐसी कोई रिंपोटं थी ओर इसे पेश नहीं 
किया गया । > > 


५9. परिादी के अभिसाक्ष्य के पढ़ने से पता चलता है कि उसके 
आसपास चारों ओर सच.ही सच है। भारतीय साक्ष्य श्रधिनियम की - 
.घारा 133 का कहना है कि सह-अपराधी श्रभियुक्त-व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम 
साक्षी होगा ओर कोई दोषसिदधि इसलिए अवध नहीं है कि वह किसी-सह- 
अपराधो के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गईहै। किन्तु पद्धति का 
` तियमहै कि अन्य स्वतन्त्र साक्ष्य द्वारा सह-अ्रपराधी के साक्ष्य को संपुष्ट कर 
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लेना प्रज्ञापूर्ण होगा | पद्धति का नियम मानव-अनुभव पर आधारित है और 
इसका समावेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ख) 
में किया गया है, जिसका कहना है कि सह-अपराघी विश्वसनीयता के अयोग्य 
होता है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती । 
हालांकि, बलात्कार की शिकार को सह-अपराघी नहीं माना जा सकता, फिर 
भो अनेक वर्षो के दौरान हमारे देश्य में किए गए अनेक न्यायिक विनिश्चयों के 
फलस्वरूप बलात्कार के मामले में क्षतिग्रस्त का साक्ष्य हैं सह-अपराधी के 
` साक्ष्य की तरह माना जाता है, जिसके लिए. संपुष्टि आवश्यक है (रामेश्‍वर 
बनाम राजस्थान राज्य?, गुरुचरण सिह बनाम हरियाणा राज्य” और छुष्ण 
"लाल बनाम हरियाणा राज्यS देखिए) ! भारतीय न्यायालयों ने यह माना है कि 
ऐसे मामलों में संपूष्टि का नियम उस रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसका . 
प्रतिपादन मु० न्या० लाडे रीडिंग ने सम्राट बनाम बास्करविल्लेश में किया 
था । जहां मामले का विचारण इंगलेंड की भान्ति जुरी की सहायता से किया 
जाता है, वहां यह आवश्यक है कि न्यायाधीश जहां कहीं संपुष्टि आवश्यक है 
वहां संपुष्टि से संबंधित पद्धति का उपरोक्त नियम जूरी के ध्यान में'लाए 
किन्तु जहां मामले का विचारण अकेले न्यायाधीश द्वारा किया जातां है, जैसा 
कि भारतीय न्यायालयों में किया जाता है, वहां निर्णय के दोरान यह संकेत 
किया जाना चाहिए कि न्यायाधीश के दिमाग में वह सिद्धांत था जिसमें: 
उसने यह निर्णय तैयार किया है ओर यदि किसी मामले में न्यायाधीश यह 
देखता है कि ऐसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है तो उसे-ऐसी संपुष्टि की 
आवश्यकता से मुक्ति के कारण देने चाहिएँ । किन्तु यदि दोषसिद्धि बिना 
किसी संपुष्टि के अभियोकत्री के साक्ष्य पर आधारित है ठो वह मात्र इसी 
- आधार पर अवंध नहीं होगी। विवाहित और बड़ी स्त्री की दशा में ऐसी 
संपुष्टि का आग्रह करना हमेशा सुरक्षित होगा । जहां कहीं संपुष्टि आवशयक 
है, वहां वह स्वतन्त्र खोत से होनी चाहिए किन्तु यह आवश्यक ,नहीं है कि 
प्रभावित व्यक्ति के साक्ष्य का प्रत्येक अंश सूक्ष्म खूप से स्वतन्त्र साक्ष्य द्वारा 
पुष्ट किया जाए । ऐसी संपुष्ड या तो सीधे साक्ष्य से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य 
से या दोनों से अपेक्षित की जा सकती है । हमारे समक्ष वाले प्रस्तुत मामले 
में विचारण न्यायालय इस निष्कषं पर पहुंचा कि परिवादी के साक्ष्य को 
तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि शेख लफीद (अभियोजन साक्षी-1), जुमन 
1 [1952] एस० सी० मार० 377 
2 [1973] 1 उम० नि० प० 165== [1973] 2 एस ० सी० आर० 197, 
४ [1981] 1 उम० नि० प० 1117= [1980] 3 एच्न० सी० भार 305 
4 [1916] 2 के० बी० 658, 


के 
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नदाफ (अभियोजन साक्षी-2) और जीतराय (अभियोजन साक्षो-4) परिवादी 
के पति. के साक्ष्य से हो गई है। उच्च न्यायालय ने भी इन साक्षियों के साक्ष्य 
के आधार पर कार्य किया है। शेख लफीद (अभियोजन साक्षी-1) का कहना 
है कि उसने अपीलार्थी को परिवादी के ऊपर चढ़े देखा था झौर यह कि 
परिवादी ने भी उसे अपराध के बारे में बताया था। जुमन नदाफ 
(अभियोजन साक्षी-2) का कहना है कि उसने घटता के समय परिवादी की 
चीख सुनी तो उसने देखा कि अपीलार्थी उस जगह से भाग रहा था । विचारण 
घ्यायालय भौर उच्च न्यायालय को उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए 
ठोस आधार नहीं मिला । जीतराय (श्रभियोजन साक्षी-4) ने न्यायालय को 
बताया है कि परिवादी ने घटना के थोड़ी देर बाद ही घटना विस्तारपूर्वक 
उसे बतायी थी । वकील रमा कांत ठाकुर (्रभियोजन साक्षी-5) ने जिन्होंने 
बरिवाद लिखा था, कथन किया है कि उसने परिवाद तयार किया था, 
जिसमें परिवादी के कहने के अनुसार अपराघ का सारा विदरण दिया गया 
है । शेख लफीद (अभियोजन साक्षी-1) ओर जुमन नदाफ (प्रभियोजन 
साक्षी-2) द्वारा आंखों देखी घटना के साक्ष्य के अलावा घटना के तुरन्त बाद 
अपने पति से परिवादी द्वारा किया गया कथन भारतीय साक्ष्य भ्रधिनियम को 
धारा 157 के अधीन ग्राह्य है और उसका संपोषक महत्व है। अधिवक्ता 
में किए गए निवेदनों के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा इससे पहले किए गए 
आदेश के अनुसरण में परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य सहित उपबन्ध सामग्री पर 
ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हमारा मत है कि उच्च न्यायालय के निर्णय 
में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन हस्तक्षेप करना भ्रपेक्षित नहीं है । 


10. नतः अपील असफल होती है और खारिज की जाती है । 
अपीलार्थी इस समय जमानत पर है, उसे निदेश दिया जाता है कि वह 
अभ्यपंण करे श्रौर अधिरोपित दण्डादेश का शेष भाग भोगे । 


भ्रपील खारिज की गई ।. 
क 
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महाराष्ट्र राज्य 
बनाम 
चन्द्रमान 


(State of Maharashtra 
४. 


Chandrabhan) 


विठोबा - 
वनाम 
महाराष्ट्र राज्य 


(Vithoba. 
Y. 
State of Maharashtra) 


तथा. 


बबन 
बनाम 
महाराष्ट्र राज्यं 
(Baban . व 


V. 


1 


State of Maharashtra 
(7 जुलाई, 1983) 
(न्यायाधिपति ्रो० चिन्तष्पा रेडी ओर ए० वरदराजन) 


बाम्बे सिविल सविस रूल्स, 1959--रूल 151 (1) (11) (बो) 
के द्वितीय परन्तुक को संविधान के अनुच्छेद 14; 16 ओर 21 के 


< 
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अतिक्रमणकारी होने के रूप में चुनौती दिया जाना--उकत द्वितीय 
परन्तुक् के अधीन निलंबनाधीन सेरकारी कर्मचारी को एक रुपया 
प्रति सास की दर से जीवन निर्वाह मत्ते का संदाय किया जाना-- 
निलंबनाधीन सरकारी कमचारी को उसको दोषसिद्धि पर अपील के 
लंबित रहने के दोरान केवल नाममात्र का एक स्पया प्रति मासः की 
दर से जीवन निर्वाह सत्त का संदाय प्रयुक्तियुक्षः एवं असंदेघातिक 
है--निलंबनाधोन सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह वास्तविक रूप से 
कारावास भुगत रहा हो या जमानत पर हो, सामान्य जीवन निर्वाह 
मत्ते का संदाय प्रवश्य ही किया जाना चाहिए । रूल 151 (1) (11) 
(बी) का द्वितीय परन्तुफ शून्य है। 
पिटीशनर सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें दाप्डिक मामलों में विचारण 
न्यायालयों द्वारा कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था । उन्होंने अपनी 
दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपीलें फाइल की हैं ओर वे कारावास का 
दंडादेश भुगते बिना सदेव ही जमानत पर रहे हैं। उन्हें दाण्डिक मामलों के 
विचारण के लम्बित रहते के दौरान निलम्बनाघीन रखा गया: था 
और बाम्बे सिविल सविस रुल्स. 1959 के मुख्य नियम 21 के अधीत उनके 
निलम्बन की तारीखों से उन तारीखों तक जिन पर वे विचारण न्यायालय 
द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किए गए थे, सामान्य जीवन 
निर्वाह मत्ते का संदाय किया गया था । किन्तु उनकी दोषसिद्धि की तारीख 
से जीवन निर्वाह भत्ता नियमावली के नियम 151 (1) (7) (बी) के द्वितीय 


` परन्तुक के अधीन कम करके केवल एक रुपया प्रतिमास की राशिं का संदाय 
' करने का आदेश दिया गया था । उच्चतम न्यायालय फे समक्ष उनके जीवन 


निर्वाह भत्ते को कम करने वाले आदेशों को इन आधारों पर चुनौती दी गई 
है कि (1) प्रत्यर्थी ओर पिटीशनर सदेव जमानत पर रहे थे ओर इसलिए 
वे बॉम्बे सिबिल सबिस रूल्स, 1959 के रूल 151 (1) (7) (बी) के द्वितीय 
परन्तुक के अध्यधीन नहीं थे श्रोर (2) उक्त द्वितीय परन्तुक यदि लागू भी 
होता .थात्तों भी संविधान के .अनुच्छेद - 16, 21 भर 311 (2) का 
अतिक्रमणकारी होने से शून्य था । राज्य की अपील खारिज करते हुए भोर 
रिट पिटीशन मंजूर करते हुए, 


` अभिनिर्घारित-- (न्यायाधिपति चिनप्पा रेड्डी कै मतानुसार)--वाम्बे 
सिविल सविस रूल्स के रूल 151 (1) (1) (वी) का द्वितीय परन्तुक शून्य 


हैचूंकि वह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 ओर 21 का भ्तिक्रमण करता 
है । (वैरा 1) ६ 
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लोक नियोजन का अवसर राष्ट्रीय घन है जिसमें सब नागरिक भाय 
लेने के'लिंए समान रूप से हकदार हैं और जनता का कोई मी वर्ग “दक्षता” 
या किसी अन्य भाघार की आड़ में लोक नियोजन में एकाधिकार नहीं कर 
सकता है ! लोक नियोजन में समान अवसर के श्रधिकारी को प्रतियोगी क्षेत्र- 
वर्धन की विशेषता सहित प्राइवेट सम्पत्ति के नए रूप में माना जा सकता है । 
सम्पत्ति के मूल अधिकार को सामाजिक बाथिक्र और राजनेतिक न्याप तथा 
प्रतिष्ठा और अवसर को समता के उद्देश्यों से उसकी असंगतता तथा 
समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, जैसा संविधान द्वारा अनुध्यात किया 
गया है, स्थापना के कारण समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए कोई कारण 
नहीं है कि सम्पत्ति की पुरानी घारणा के स्थान पर सम्पत्ति की एक नई | 
घारणा क्यों .न स्थापित की जाए ताकि उसके आशय मे अहस्तक्षेप की नीति 
के सिद्धांत करा पहलू लाया जा सके तया दक्षता के नाम में एक नया कुलतंत्र 
. स्थापित क्रिया जा सके । दक्षता के कई पहलू हैं तया हमारे जसे विकासशील 
समाज की विस्तृत और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता की अचूक 
कसोटी को अभी भी मालूम करना है । इस समय प्राइवेट सम्पत्ति के रूप में 
नियोजन फे अवसर की संकल्पना के परिणामस्वरूप सिबिल सेवा के प्रभुत्व 
वाले वगे का अन्तरनिहित खतरा है । हमें ऐसे किसी परिणाम से स्वयं को 
बचाना है । (पैरा 2) 
न्यायाधिपति वरदराजन के मतातुसार-- 

बाम्बे सिविल सविस रूल्स, 1959 के रूल 151 (1) (1) (बी) 
का द्वितीय परन्तुक ऐसे निवंचन के लिए समर्थ नहीं है जैसा कि उच्च 
न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उसका निवेचन किया गया है ॥ द्वितीय 
परन्तुक में, जैसा कि वह है, उसके लागू किए जाने के लिए यह अपेक्षित 
नहीं है कि सिविल कमंचारी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया 
गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया.गया है, उसकी दोषसिद्धि और उसे 
दिए गए दंडादेश के अनुसरण में वास्तविक रूप से कारागार में रखा जाना 
चाहिए । (पैरा 17) 

लोकै नियोजन राष्ट्र की सम्पत्ति होने से उसका समान रूप से पद 

घारण करने के लिए आवक्यक: शतं के अध्यधीन समान रूप से वितरण किया 
जाना चाहिए । लोक नियोजन में दक्षता के नाम पर इस देश को जनता के 
किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यद्यपि दक्षता को 
श्विल्कुल भी उपेक्षा नहीं को जा सकती । किसी कर्मचारी को, चाहे वह किसी" 
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120 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1983] 4 उम० नि० प० 
सिविल सेवा या प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट मैनेजमेंट में सेवा में हो, निलंबित 
करने का अधिकार ऐसी सेवा की प्रसंगति के रूप में अच्छी तरह से ज्ञात 
है। (पेरा 19) र 
यदि निलम्बनाधीन सिविल कर्मचारी, उसके विरुद्ध प्रारम्भ की गई 
विभागीय जांच या दाण्डिक विचारण के दौरान सामान्य दर पर जीवन 
निर्वाह भत्ते के लिए हकदार है जो कि सिविल कमचारी आर उसके कुटुम्ब 
के जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम अपेक्षित राशि है तो बिना किसी संदेह के 
उसे वह राशि विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल 
की गई उसकी अपील के लम्बित रहने के दौरान भी प्राप्त होनी चाहिए 
तथा उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध उसकी अपील के विचाराथं लम्बित रहने के 
दौरान सामान्य जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने कां उसका अधिकार उसके 
जमानत पर छोड़े जाने और विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर 
कारागार में न रखे जाने के अवसर पर प्राधारित नहीं होना चाहिए चाहे वह 
उसकी अपील क विचाराथं लम्बित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर कारागार 
में रखा जाता है या जमानत पर छोड़ा जाता है, उसके कुटुम्व को जीवन 
निर्वाह भत्ते के रूप में केवल न्यूनतम राशि की अपेक्षा होती है। द्वितीय 
परन्तुक में एक रुपया प्रति मास की सामान्य दर पर उपबन्धित जीवन 
निर्वाह भत्ता भ्रामक ओर अथंहीन है । (परा 20) 
जीवन निर्वाह भत्ते के संदाय के उपबन्ध के प्रतिकूल जीवन निर्वाह 
भत्ते का संदाय किए बिना कोई भो विभागीय जांच संविधान के 
अनुच्छेद 31(2) के अतिक्रमण में है । इसी प्रकार नियम के अधीन किसी 
सिविल कमंचारी को संदेय सामात्य जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय किए बिना 
निलम्बनाघीन सिबिल कर्मचारी का कोई भी दाण्डिक निचारण उस अनुच्छेद 
का अतिक्रमणकारी होगा । निलम्बनाधीन सिविल कमंचारी की दोषसिद्धि के 
' विरुद्ध फाइल की गई अपील के लम्बित रहने के दौरान सामान्य दर पर 
जीबन निर्वाह भत्ते का संदाय ऐसा उपाय है जो अपील के अधिकार को लाम- 
प्रद बनाता है भ्रोर इसलिए वह आबद्धकर है | किसी दाण्डिक मामले में सिविल 
कर्मचारी की दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल की गई अपील के लम्बितु रहने के | 
` दौरान निलम्बनाघीन सिविल. कमचारी की दोषसिद्धि पर सामान्य जीवन 
निर्वाह भत्ते को कम करके एक रुपया प्रति मांस की नाम मात्र राशि का कर 
दिया जाना, चाहे सिविल कमंचारी दोषसिद्धि पर उसकी अपील के विचाराथं 
प लम्बिते रहने के दौरान जमानत पर हो अथवा कारागार में रखा गया हो, 
__ ऐसी कार्यवाही है जो अपील के भषिकारे की प्रभावहीन बनाती है तथा 
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परिणामस्वरूप वह अनुचित और असंवेवानिक है चूंकि निलम्बनाधीन सिविल 
कमंचारी के लिए, जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई अन्य साधन नहीं 
है, सामान्य जीवन निर्वाह भत्ते के बिना विचारण न्यायालय में प्रभावी रूप 
से स्वयं की प्रतिरक्षा करना असंभव होगा । इन मामलों में भ्रभिलेख पर 
दर्शाने के लिए ऐसी कोई वात नहीं है कि इन मामलों से सम्बन्धित सिविल 
. कर्मचारियों के पास जीवन निर्वाह के कोई अन्य साधन थे। निलम्बनाधीन ऐसे 


सिविल कमंचारी के लिए.उसकी भ्रपील के लम्त्रित रहने के दोरान सामान्य _ 


* जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय किए बिना उसकी दोषसिद्धि पर लाभप्रद रूप 
से उसकी अपील का संचालन करना असंभव होगा इसलिए यह दलील सही 
है कि जीवन निर्वाह भत्ता ऐसे सिविल कर्मचारी और उसके कुटुम्ब की 
सहायता के लिए उसके विरुद्ध प्रारम्म किए गए दाण्डिक मामले के विचारण 
'के दौरान ही केवल श्रपेक्षित नहीं होता है किन्तु उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध 
उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई अपील के लंबित 
रहने के दौरान भी अपेक्षित होता है । यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के 
अधीन विरचित किसी नियम का कोई भी उपबन्ध भ्रामक या अयुक्तियुक्त है, 
तो सम्बन्धित सिविल कर्मचारी निश्चित रूप से उस उपबन्ध को शुन्य घोषित 
करवाने के लिए न्यायालय की सहायता लेने हेतु स्वतंत्र है । इन परिस्थि- 
तियों में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि बाम्बरे सिविल सविस 
रुल्स, 1959 के रूल 151 (1) (1) (बी) का द्वितीय परन्तुक अयुक्तियुक्त ओर 
शुन्य है तथा निलम्बनाधीन सिविल कर्मचारी उसकी. दोषसिद्धि के विरुद्ध 
फाइल की गई उसकी अपील के विचारार्थ लम्बित रहने के दौरान और 


विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ भी तब तक सामान्य' 


जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का हकदार है जब तक कि अपील का किसी 
भी रूप में अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता है चाहे सिविल 
कर्मचारी विचारण न्याथालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर जभानत पर हो 
अथवा कारागार में रखा गया हो । (पेरा 23) 


निर्दिष्ट निर्णय 


[1980] ए० आई० आर० 1980 भ्रान्ध्र प्रदेश 132 : 
डिस्ट्रिक्ट मंनेजर ए० पो० एस० धार० . टी० 
सी० बनाम अ्रप्त न्यायालय ` 
(District Manager,.A. 0. $. र. T. C. 
४. Labour court). 18 
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[1979] 3 उम० नि० प० 65ल्‍--ए० आई० 

झार० 1978 एस० सी० 1548 ; 

साधव हयवदन राव होसकोट बनाम (महाराष्ट्र 

राज्य | 

(Madhav Hayawadanrao Hoskot y. 

State of Maharashtra); 22. 


ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 1183: 
घनइयाम श्रीवास्तव बनाम सध्य प्रदेश राज्य 


(Ghanshyam Das _ Shrivastava 7. 
State of Mahdaya Pradesh); 21 


. (1972) श्रपील केसेज 83: 
केनेडी बनाम स्म्रेः | | 
(Kennedy v. Spratt); 16 


ए० श्राई० आर० 1963 एस० सी० 687 : 
खेमचन्द बनाम मारत संघ 
(Khemchand v. Union of India) 19 


[सिविल अपीलो अधिकारिता : 1977 को सिविल श्रपील सं० 1976. . 


1 


976 के विशेष सिविल आवेदन सं० 4292 में मुम्बई उच्च 


न्यायालय के. तारीख 30 सितम्बर, 1976 के निर्णय ओर आदेश के विरुद्ध 
विभ्षेष इजाजत लेकर की गई अपील । 


मौर 


“1980 का सिविल प्रकीर्ण पिटीशन सं० 6117. 


(मध्यक्षेप के लिए आवेदन) 
j इसके साथ 


1980 का रिट पिटीशन सं० 607. 
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अपीलार्थो की ओर से सवेश्री एस० बी० शर्मा ओर एम० 
(अपील में) तथा एन० श्राफ 
प्रत्यर्थी को ग्रोर से 
(रिट पिटीशन में) 
-मध्यक्षेपी की ओर से सर्वश्री वी० ए० बोबडे, एस० डी० 
(अपील में) तथा मुदलियर, ए० के० सांधी श्रौर भार० 
एन० बोबडे 


पिटीशनर की ओर से 
(रिट पिटीशन में) 


न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी-- 


मैं अपने विद्वान बन्धु न्यायाधिपति वरदराजन से इस वात पर 
सहमत हूं कि बाम्बे सिविल सविस रूल्स, के नियम 151 (1 )(४) (बी) का 
द्वितीय परन्तुक शून्य है चूंकि वह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 ग्रौर 21 का 
अतिक्रमण करता है । परन्तुक में ऐसे सरकःरी कर्मचारी को एक रुपया प्रति 
मास की दर से जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय करने के लिए उपबंघ है जो 
सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट 
किया गया है और जिसकी अपील ऐसी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध 
लम्बित है। एक रुपया प्रति मास की दर से जीवन निर्वाह भत्ते के अधि- 
निर्णय को केवल हास्यास्पद ही. कहा जा सकता है। यह कहना हास्यास्पद 
है कि जीवन निर्वाह भत्ता एक रुपया प्रति मास की दर से दे दिया गया है 
मैं अपने विद्वान वन्धु त्यायाधिपति वरदैराजन द्वारा दिए गए इन कारणों से 
सहमत हूं कि परन्तुक अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए। 


2. यद्यपि मैं अपने विद्वान बन्धु द्वारा व्यक्त इस मत से सहमत हं 
कि लोक .नियोजन का अवसर राष्ट्रीय धन है जिसमें सब नांगरिक भाग लेने 
के लिए समान रूप से हकदार हैं श्रोर जनता का कोई भी वर्ग “दक्षता” या 
किसी श्रन्य आघार की आड़ में लोक नियोजन में एकाधिकार नहीं कर सकता 
है । मुझे खेद है कि वह अनिर्णीत विषय है तथा असे कि वतंमान में सलाह 
दी गई है इस मत को स्वीकार करने के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित करना 
चाहता हूं कि लोक नियोजन में समान अवसर के अधिकार को प्रतियोगी 
कषेत्रवर्धन की विशेषता सहित प्राइवेट संपत्ति के नए रूप में माना जा सकता 
है। संपत्ति के मूल अधिकार को सामाजिक आथिक ओर राजनेतिक न्याय 
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अवसर की समता के उद्देश्यों से उसकी भसंगतता तथा 


तथा प्रतिष्ठा भ्रौर MS 
समाजवादी लोक तंत्रात्मक गणराज्य को जसा संविधान द्वारा प्ननुष्यात किया 


गया है, स्थापना के कारण समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए कोई 
व्हेल नही है कि संपत्ति की पुरानी धारणा के स्थान पर संपत्ति की एक ड 
तं की जाए ताकि उसके श्राशय मे अहस्तक्षेप की 


नई घारणा क्यों न स्थापि 4 
नीति के सिद्धांत का पहलू लाया जा सके तथा दक्षता के नाम में एक नया 


कुलतंत्र स्थापित किया जा सके । दक्षता के कई पहलू है का हमारे जैसे 
विकासशील समाज की विस्तृत और विभिन्नः ग्रावश्यकताओं के अनुरूप दक्षता 
की अचूक कसोटी को अभी भो मालूम करना है। इस समय प्राइवेट संपत्ति 
के रूप में नियोजन के अवसर की संकल्पना के परिणामस्वरूप सिविल सेवा 
के प्रभुत्व वाले वग का अन्तनिहित खतरा है। हमें ऐसे किसी परिणाम से 
स्वयं को बचाता है। मैं श्रपने विद्वान बन्धु द्वारा प्रस्तावित आदेश से 
सहमत हुं। | 
न्यायाधिपति वरदराजन- 
3. महाराष्ट्र राज्य हारा विशेष इजाजत लेकर की गई यह श्रपील 
1976 के विशेष सिविल आवेदन सं० 4292 में मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्ड 
_ ज्यायपीठ के निर्णय के बिरुद्ध की गई है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया 
है कि वाम्ब सिविल संविसेज रूल्स, 1959 के नियम 151 (1)(1)(बी) का 
(द्वितीय परन्तुक प्रत्यर्थी चन्द्रभान ताले को केवल उस कालावधि के लिए; 
जिसके दोरान बह दोषसिद्धिपर कारागार में रखा गया है, श्रोर न कि 
विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उसकी अपील के विचाराधीन लंबित 
` रहने के दोरात जमानत पर उसके छोड़े जाने के पश्चात्‌ परचात्वर्ती 
कालावधि के लिए एक रुपये प्रति मास की नाम मात्रको दर पर जीवन 
निर्वाह भत्ते के संदाय के प्रयोजनों के लिए लागू होगा । 


| 4 प्रत्यर्थी चन्द्रभान ताले का, जो भ्रपीलार्थी के पुलिस बल में मुख्य 

' आरक्षक था, 1974 के विशेष मामला सं० 3 में वर्धा के विशेष न्यायाधीश 

के न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 ओर भ्रष्टाचार निवारण 

. धषिनियम, 1947 की घारा 5(2) के साथ पठित धारा 5(1)(घ) के अधीन 
क अपराधों के लिए अभियोजन किया गया था । विशेष न्यायाधीश ने तारीख 
कल जनवरी, 1976 को उसे दोनों अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया था 
इ ण्ड संहिता की घारा 161 के अधीन छह मास का कठिन 
ने के लिए तथा अष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की 
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धारा 5(2) के साथ पठित घारा 5(1)(घ) के अधीन एक वर्ष क! कारावास 
भुगतने के लिए और 100 रुपये का जुर्माना संदाय करने के लिए दंडादिष्ट 
किया था । प्रत्यर्थी विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर था 
ओर विचारण न्यायालय द्वारा उसे उसकी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ भी जमानत 
पर छोड़ दिया गया था। ताकि वह अपनी दोषसिदि के विए्द्ध उच्च 
न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए समथं हो सके । तारीख 20 फरवरी 
1976 को मुम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान एकन न्यायाधीश द्वारा उसकी 
1976 की दांडिक अपील सं० 30 स्वीकार कर ली गई थी और उसे अपील 
के विचाराधीन लम्बित रहने के दौरान उन्हीं शर्तों पर जमानत पर बने 
रहने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया था। हमें यह बतलाया गया है कि 
उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गथा है ओर सब -फायदों 

- संहित सेवा में बहाल कर दिया गया है.। वह हमारे समक्ष इस अपील में भी 
हाजिर नहीं हुआ है चूंकि उसकी इस अपील में अब कोई रुचि नहीं है। 
इस प्रकार विचारण के दौरान तथा उस अपील के जिसमें वंह सफल हुआ है; 
विचाराधीन लम्बित रहने के समय दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह वास्तविक रूप 
से कारागार में नहीं भेजा गया था। 


5. सक्षम प्राधिकारी, वर्धा के पुलिस अधीक्षक ने तारीख 31 मई, 

1974 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को निलंबित कर दिया था तथा उसे सामान्य 
निलंबन भत्ता मंजूर किया था। किन्तु तारीख 14 जंनवरी, 1976 को 
विशेष न्यायाधीश द्वारा उसकी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ पुलिस अधीक्षक ने 
अपने तारीख 31 मई, 1974 के पूवंवर्ती आदेश को अतिष्ठित करते हुए 
_ तारीख 22 जनवरी, 1976 को एक आदेश पारित किया था जिसमें यह 
निदेश दिया था कि प्रत्यर्थी दोषसिद्धि की तारीख से अपील, के विचाराथं 
लंबित रहने तक बाम्बे सिविल सविस रूल्स, 1959 के नियम 151(1)(1) 
(बी) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार केवल एक रूपया प्रति मास का 
सामान्य निलंबन मत्ता पाते के लिए हकदार होगा । उस आदेश की तामील 
के पश्चातु प्रत्यर्थी ते दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 482 के अधीन मुम्बई 
उच्च न्यायालय के विद्वान एकल” न्यायाधीश के समक्ष पुलिस अधीक्षक के 
तारीख 22 जनवरी, 1976 के उपर्युक्त आदेश को चुनोती देते हुए 1976 
का दांडिक आवेदन' सं० 146 मुख्यतः इन दो आधारो पर फाइल किया था 

` कि (1) वह जमानत पर है ओर उसे उक्त परत्तुक लाग्‌ नहीं होगा तथा 
(1) परन्तुक, यदि उसे लागू होता है तो वह संविधान के, श्रनुच्छेद 16 के 
अतिक्रमण में है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य के महाधिवक्ता को | 
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नोटिस जारो किया था और मांमले के महत्व ५ ध्यान र स्ते हुए ह 
मामले को उच्च न्यायालय की खण्ड व्यायपीठ के. समक्ष पर करते के लिए 
निदेश दिया था। तत्पश्चात्‌ 1976 के दांडिक हा fe 146 को 
संविधान फे अनुच्छेद 226 के श्रधीन 1976 का विशेष सिविल अःवेदन 
सं० 4292 माना गया था और खण्ड न्यायपीठ द्वारा उस पर उसी रूप में 


विचार किया गया था । 


6. बाम्बे सिविल सर्विस रूल्स, 1959 का मुख्य नियम 51 किसी 
सिविल कर्मचारी झो उसके निलंबित किए जाने पर सामान्य जीवन निर्वाह 
` त्ते का संदाय करने के लिए उपबंघ करता है । उपयु वत {द्वितीय परन्तुक, 
जिससे हमारा संबंध है, इस प्रकार है— | 


%मपरन्तु जव कोई सरकारी कर्मचारी किसी सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा सिद्धदोष किया गया हो और कारावास से दंडादिष्ट किया 
गया हो, जीवन निर्वाह भत्ता ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से कम 
करके नाममात्र रकम एक रुपया प्रति मास कंर दिया जाएगा और 
ऐसा सरकारी कमंचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सेवा से हटाए 
जाने या 'पदच्युति या पुननियुक्ति की तारीख से ऐसा जीवन निर्वाह 
भत्ता तब तक लेता रहेगा जब तक. कि इस बीच अपील न्यायालय 
द्वारा वह दोषमुक्तं न कर दिया गया हो, ऐसी दशा में वह अपील 
न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को तारीख से सामान्य दर पर जीवन 
निर्वाह भत्ता लेगा ।” 


® पंग्रेजी सें यह इस प्रकार हे-- 


“Provided also that when the Government servant 

-is covnicted by a competent authority and senterced to 
imprison the subsistence. allowance shall be reduced to a 

nominal amount of Rs, 1 per month with effect from 

the date of such conyiction and he shall continue to 

draw the same till the date of his removal or dismissal 

or reinstatement by the competent authroity unless he . 

was acquited by appellate court in the meanwhile in 

which case he will draw subsistence allowance at the 


normal rate from the date of acquittal by the appellate 
court.” . पट ६, 
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7. प्रत्यर्थी की ओर से मुम्बई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के 
विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष यह दलील दी गई थो कि यद्यपि नियम 
कर्मचारी को उसके निलंबन की क!लावधि के दोरान उसके जीवन निर्वाह के 
लिए जीवन निर्वाह भत्ते के लिए उपबंध करने हेतु तात्पथित है फिर भी एक 
रुपये प्रति मास की सामान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय भ्रामक है 
तया पूर्णतया भ्रयूक्तियुक्त है चूंकि वह रकम किसी भी व्यक्ति को कभी भी. 
एक मास के लिए जिन्दा नहीं रख सकती विशेषतया जब कि नियम सिविल 
कर्मचारी को कोई अन्य काम करने से प्रतिषिद्ध करते हों जब कि वह 
निलंबनाधीन हो तथ जीवन निर्वाह भत्ते के संदाय के लिए उपबंध करने का 
उद्देश्य उक्त द्वितीय परन्तुक द्वारा स्पष्ट रूप से विफल हो गया हो तथा 
उक्त परन्तुक किसी भी ऐसे सिविल कर्मचारी को किसी भी दशा में लाग 
नहीं होगा जिसे कारागार में नहीं रखा गया है, किन्तु जिसे उसकी दोषसिद्धि 
के पश्चात्‌ भी उसकी अपील के विचाराथं लम्बित रहने के दौरान जमांनत 
पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया गया है। दूसरी ओर, अपीलार्थी राज्य 
की भोर से यह दलील दी गई थी कि द्वितीय परन्तुक ऐसे सिविल कमंचारी 
को भी लाग्‌ होगा जिसे दोषसिद्ध किया गया है किन्तु दोषसिद्धि के ,अनुसरण 
में वास्तविक रूप से कारागार में नहीं रखा गया है और अपील के विचाराथं 
लम्बित रहने के दौरान जमानत पर छोड़ा गया है तथा जीवन निर्वाह भत्ते 
की रकम क्या होती चाहिए यह बात संविधान के अनुच्छेद 309 के भ्रधीन 
नियम बनाने की शक्ति वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अववारित की जाने 
वाली है। उसके आागे यह भी दलील दी गई थी कि एक रुपया प्रति मास” 
का जीवन निर्वाह भत्ता अपील के लंबित रहने के दौरान राज्य और 
संबंधित सिविल कमंचारी के वोच केवल संपर्क बनाए रखने के लिए 
उपबंधित किया गया है ताकि अपील में उसके असफल होने की ` दशा में 
उसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा उसके -विरुद्ध कार्यवाही की जा सके तथा 
सिविल कर्मचारी नियम को तब स्वीकार करता है जब वह सेवा में प्रवेश 
करता है, इसलिए वह उसके द्वारा आबद्ध है । 


8. विद्वान्‌ न्यायाधीश का यह मत है कि नियम का उद्देश्य और 
प्रयोजन सिविल कर्मचारी के निलंबित रहने के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते 
का उपबंध करना है. तथा मुख्य नियम और द्वितीय परन्सुक में उल्लिखित 
जीवन निर्वाह भत्ते से केवल ऐसी न्यूनतम रकम अभिप्रेत है जो. ऐसे सिविल 
कर्मचारी को युक्तियुक्त रूप से दी जा सकती है जिसे निलंबनाधीन भोर 
बिना काम के रखा गया है । इसलिए वहु पूर्ण मजदूरी के लिए हकदार नहीं 
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है। विद्वान्‌ न्यायाधीश ने द्वितीय परन्तुक में श्राते वाले “कारावास से 
दंडादिष्ट” शब्दों का “दोषसिडि पर व्यक्ति कां दंड देना? अथे में निवंचन 
किया है ओर यह अमितिर्धारित किया है कि सिविल कर्मचारी, जिसे दोष- 
सिद्ध और दण्डादिष्ट किया गया है किन्तु कारागार में नहीं भेजा गया हे 
ओर जो अन्यथा मुक्‍त है ' 'कारावांस से दण्डादिष्ट” व्यक्तियों के प्रवगं 
में नहीं आ सकता । इस मत को देखते हुए विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने यह 
झभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी, जिसे दोषसिद्धि पर कारागार में नहीं 
भेजा गया था किन्तु अपील करने के लिए जमानत पर छोड़ा गया है और 
अपील ग्रहण किए जाने के पश्चात्‌ भी जमानत पर बने रहने के लिए 
अनुज्ञात-किया गया था, द्वितीय परन्तुक के अधीन नहीं भाएगा । तदनुसार 
उन्होंने जीवन निर्वाह भत्ते को कम करके एक रुपया प्रति मास करने वाले 
पुलिस अधीक्षक के तारीख 22 जनवरी, 1976 के आदेश को अपास्त कर 
दिया था और यह प्रभिनिर्धारित किया था कि प्रत्यर्थी मुख्य नियम 151 के 
अधीन सामान्य जीवन: निर्वाह भत्ते के लिए हकदार होगा चू'कि वह 
बास्तविक खूपसे दोषसिद्धि पर कारावास में नहीं रखा गया था तथा 
तदनुसार इस प्रश्‍न पर कि कया उक्त परन्तुक संविधान के प्रनुच्छेद 16 का 
अतिक्रमणकारी है विचार किए बिना रिट पिटीशन मंजूर कर लिया था । 


9. 1976 का सिविल प्रकीर्ण पिटीशन सं० 6117 जिसको 
उपयुक्त सिविल अपील के साथ सुनवाई करने के लिए आदेश किया गया है; 
विठोबा नामक डिपटी इंजीनियर और नागपुर के जिला परिषद्‌ के कार्ये- 
पालिक इंजीनियर के वैयक्तिक सहायक तथा भपोलार्थी राज्य के एक सिविल 
कर्मचारी द्वारा फाइल किया गया है। उसे तारीख 11 मई, 1978 से 
त्िलम्बित कर दिया गया है भोर वह मुख्य नियम 151 में उपबन्ध किए 
गए अनुसार सामान्य दर पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा था। उसे 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम; 1947 की धारा 5 (2) के साथ पठित 
घारा 5 (1) (ई) के अधीन तारील 8 मई, 1979 को 1976 के दाण्डिक 
मामला सं० 9 में विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और एक 
वषं का कठिन कारावास भुगतते तथा 5000 रुपये के जुर्माने का संदाय 

- करने के लिए दंडादिष्ट किया गया है। उसने तारीख 28 जून, 1979 को 
मुम्बई उच्च न्यायालय में 1979 फ्री दाण्डिक अपील सं० 183 फाइल की | 


जल तथा तारीख 2 जुलाई, 1979 को वह मंजूर कर ली गई थी ओर उसे 


` जमानत पर छोड़ दिया गया है । वह विचारण के लम्बित रहने के दोरांन ी 
जलत अपर या ओर दोषसिद्धि के पश्चात भी जमानत पर है तथा वह 
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विचारण न्यायालय द्वारा उसे गए दिए कारावास के दंडादेश को मुत नहीं रहा 
है। तारीख 11 जुलाई, 1979 को सरकारी संकल्प द्वारा.उते एक के रुपया 
प्रतिमास का जीवन निर्वाह भत्ता संदाय करनें के लिए आदेश दिया गया है 
और सामान्य दर पर जीवन निर्वाह .भत्ते का संदाय चालू रखने के लिए उसके |. 
आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है । उसने मुंम्बई उच्च. न्यायालय में - 

1979 का रिट पिटीशन सं० 2617 सरकार के उस भादेश को चुनौती देते 
हुए फाइल किया ,है तथा 1976 के विशेष सिविल आवेदन तं० 4292 में 
उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सामान्य दर पर जीवन निर्वाह भत्ते का 
संदाय करने के लिए प्रार्थना की है । उस रिट पिटीशन में यह बतलाया गया 
. था कि उच्च न्यायालय के निर्णय को 1977 के दाण्डिक प्रकीणं पिटीशन 
सं० 3394 में इस न्यायालय के तारीख 26 अगस्त, 1977 के आदेश द्वारा 
रोक दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह अभिकथन किया गया हैकि | 
पिटीशनर उपयूक्त सिविल अपील में चुनोती दिए ,गए उच्च न्यायालय के 


निर्णय का समर्थन करने के लिए मुख्य रूप से हितबद्ध है और यह प्राथना | 


की गई है कि उसे मध्यक्षेप करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए । 


10. इस सिविल प्रकीणं पिटीशन में कोई भी प्रतिशपथपत्र फाइल 
नहीं किया गया है। 


11. कामटी के नायब तहसीलदार के कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक 
बबन द्वारा 1980 का रिट पिटीशन सं० 607 फाइल किया गया है। बबन 
अभी निलम्बित है । पिटीशनर बबन को 1975 के विशेष मामला सं० 6 में 
नागपुर के विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 
धारा 5 (2) के साथ पठित घारा 5 (1) (घ) मीर भारतीय दण्ड संहिता 
की धारा 161 के अघीन दोषसिद्धि किया गया है । उसे 1980 की विशेष 
इजाजत पिटीशन (दाण्डिक) सं० 800 में तारीख 14 मार्च, 1980 के इस 

, न्यायालय के आदेश द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है। उसने भी उक्त 
द्वितीय परन्तुक के अधीत जीवन निर्वाह मत्ते को कम करके एक रुपया प्रति : 
मास करने वाले आदेश को यह दलील देते हुए चुनौंती दी है कि जीवन 
निर्वाह भत्ता उसके ओर उसके कुटुम्ब कौ सहायता के लिए न केवल दांडिक 
मामले के विचारण के दोरान ही अपेक्षित होता है; किन्तु उच्च .न्यायालय में 
अपील और इस न्यायालय में विशेष इजाज़त पिटीशन के लम्बित रहते के 
दौरान भी अपेक्षित होता है । अतः द्वितीय परन्तुक संविधान के अनुच्छेद 14 . 
और 16 का उल्लंघन करता है। उसने आगे. यह भो दलील दी है कि किसी 
ऐसे सिविल कर्मचारी को, जिसे निलंबन “की कालावधि के दोरोन कोई अन्य 
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या गया हो, जीवन निर्वाह भत्ता कम करके 
देने से मी संविधान के अनुच्छेद 21 का इस 
एकमात्र तकंपूण ओर संभव परिणाम 


5. व्यवसाय करने से प्रतिबद कि 
छुक रुपया प्रति मास कर 
, आधार पर अतिक्रमण होता है कि 
' सिविल कर्मचारी की और उसके कुटुस्ब के सदस्यों की भुख के कारण मृत्यु 
होगी । पिटीशनर की अगली दलील यह है कि एक रुपया प्रतिमास का जीवन 
' निर्वाह भत्ता भ्रामक है तथा ऐसा जीवन निर्वाह भत्ता उच्चतर न्यायालयों में 
उसकी दोषमुक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसके प्रयत्न के . गंभीर रूप से 
` प्रतिकूल होगा ॥ उसने इत परिस्थितियों में उक्त द्वितीय परन्तुक 25 और 
संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का भ्रतिक्रमणकारी घोषित करने 
` के लिए तथा प्रत्यर्थी राज्य को इस न्यायालय द्वारा उसकी अपील के निपटारे 
होते को तारीख तक सामान्य जीवन निर्वाह भत्ता संदाय करने के लिए 
निदेश देने हेतु रिट पिटीशन फाइल किया हे। 
£ ' 12. रिट पिटीशन में प्रारम्भिक प्रादेश रिट पिटीशन को उपयुक्त. 
. _ सिविल अपील के साथ पेश करने के लिए निदेश देते हुए जारी किया गया 
: है। रिट पिटीशन में कोई प्रतिशपथपत्र फाइल नहीं किया गया है । 


13. सुसंगत समय पर सिविल भ्रपील का प्रत्यर्थी चन्द्रभान ताले, 
F सिविल प्रकीणं पिटीशन का पिटीशनर विठोबा, जिसने सिविल अपील में" 
' स्ध्यन्ेप करता चाहा है ओर रिट पिटीशन का पिटीशन बबन सुसंगत समय पर 
{सविः अपील के अपीलार्थी ओर सिविल प्रकीणं पिटीशन तथा रिट पिटीशन के 

_ _अत्यर्थी-महाराष्ट्र राज्य. के' सिविल कमंचारो थे । चन्द्रभान ताले मुख्य आरक्षक 
था जबकि बिठोबा जिला परिषद, तागपुर'का उप-इंजीनियर तथा कार्यपालिक 

_ इंजीतियर का वेयक्तिक सहायक था भोर बबनः कामटी के नायब तहसीलदार. 
के कार्यालय में कनिष्ठःलिपिक था।। चन्द्रभान ताले और बबन को भारतीय 
दंड संहिता की घारा 161 तथा भ्रष्टाचारःनिवारण अधिनियम की घारा 5(2) 
'के साथ पठित घारा (5)(1)(घ) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है जबकि « 
पि विठोबा को पृथक्‌ मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की घारा 5(2) .. 
___ केसाथ पठित घारा।5(1) (७) के 'अंघीनः दोषसिद्ध किया गया है विचारंण 
यायालय दवारो उन सबको विभिन्‍न: कालावधियों के कारावास के लिए 
_ दुंडादिष्ट किया गया हे । चन्द्रभाच ताले'विचारण के लम्बित रहने के दौरान 
पर था ओर उसे दोषसिद्धि के पदचात्‌ भी जमानत पर छोड़ दिया 
कि वह उच्च च्यायालय में अपील करने हेतु समर्थ हो सके । उच्च 
हारा उसकी दाण्डिक अपील मंजूर कर लिए जाने के पश्चात्‌ भी 
पर जमानत पर बने रहने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है । 
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ऱ्यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया 
“गया है, ओर जेसा कि ऊपर बतलाया. गया है, वह अपोल की सुनवाई के 
दौरान स्वयं अथवा काउन्सेल को मार्फत हाजिर नहीं हुआ है । इस प्रकार . 
वह सदेव ही जमानत पर था तथा विचारण न्यायालय हारा दोष॑सिद्धि पर 
मी उसे कारागार में नहीं रखा गया था। विठोबा द्वारा अपनी दोषसिद्धि 
के विरुद्ध की गई दोण्डिक अपील तारीख 2 जुलाई, 1979 को उच्च 
न्यायालय द्वारा मंजूर की गई है । वह विचारण के लम्बित रहने के दौरान 
जमानत पर था और उसे उसकी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ भी जमानत पर छोड़ा 
गया था तथा वह विचारण न्यायालय द्वारा उसे दिए गए कारावास को 
-भुगत नहीं रहा है । बबन 1980 की विशेश इजाज़त पिटीशन (दांडिक) 
सं० 800 में तारीख 14 मार्च, 1980 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा 
जमानत पर छोड़ा गथा है । यि 
14. ये तीत व्यक्ति चन्द्रभान ताले, विठोबा ओर बबन उनके विरुद्ध 
“फाइल किए गए दांडिक मामलों के विचारण के लम्बित रहने के दोरान 
-निलम्बित किए गए थे तथा उन्हें अपनी निलम्बन्र की तारीखों से उतत 
,तारीखों तक, जिन पर वे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास 
(से दंडादिष्ट किए गए थे, बाम्बे सिविल सविसेज रूल्स 1959 के मुख्य नियम 
151 के भधीन सामात्य जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा था, किन्तु 
“नियमावली के नियम 151 (1) (1) (बो) के द्वितीय परन्तुक के अधीत 
उनकी दोषसिद्धि की तारीख से जीवन कम करके एक रुपया प्रति मांस की 
“नाम मात्र राशि का संदाय करने का आदेश कर दिया गया है। 
शबन्द्रभान ताले ने दंड प्रक्रिया संहिता की घारा 482 के ग्रधीन फाइल किए 
“गए रिट पिटीशन में, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सें परिवतित' 
,कर दिया गया है, जीवन तिर्वाहः भत्ते को कम करके एक रुपया प्रति सासं 
की सामान्य रकम करने वाले भ्रादेश को मुख्यतः इन दो आधारों पर चुनोती _ 
कदी है (1) कि वह सद॑ब जमानत पर रहा है और द्वितीय परर्तुक के 
अध्यधोन नहीं है तथा (2) कि उक्त. परन्तुक, यदि उसे लागू होता है, 
` संविधान के भनुच्छेद 16 का मतिक्रमणकारी होते से शून्य है । वह रिट 
नपिटीशन उच्च ग्यायालय के उस आदेश द्वारा मंजूर कर लिया था जिसे 
उपयुक्त सिविल अपील में अब चुनौती दी गई है । विठोबा ते उच्च न्याया- 
“लय में 1979 का रिट पिटीशन सं० 2617 फाइल करके जीवन निर्वाह 
भत्ते को एक रुपया प्रति मास की सामान्य रकम करते वाले झादेश को. 
चुनौती दी है जिसमें उसने विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्वि की | 
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3 3 Mr उच्चतम न्यायालय निर्ण 
न्य जीवन निर्वाह भत्ता संदाय करने के लिए 
प्राथना की है, जैसा कि चन्द्रभान ताले. द्वारा. फाइल किए गए क 
उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया शया है। यह 3 “गया है फ़ 
» रिटपिटीशनमें महाराष्ट्र राज्य की ओर से यह प्रतिवाद किया न क 
बच्द्रभात ताले के मामले के निर्णय को 1977 के सिविल के पटीषन 
सं० 3394 में इस न्यायालय के तारीख 26 अगस्त, 1977. त 
रोक दिया गया है ।॥ प्रतक्षतः विठोबा द्वारा फाइल किए गए 1979 य्य 
पिदीशन सं० 2617 को भी उपयु क्त सिविल अपील का निपटारा लम्बित 
रहततेतक उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है । बबन ते स्वयं इस 
. यायालय में 1980 के रिट पिटीशन सं० 607 द्वारा अपने जीवन निर्वाह 
रर “भत्ते को कम करके नाम मात्र की-राशि करने वाले आदेश को चुनौती दी 
(आहे । इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि 1980 के सिविल प्रकीण पिटीशन 
1 स 5176 में पिटीशतर विठोबा सिविल अपील के परिणाम में हितबद्ध है 
ण जिससे कि उच्च न्यायालय में फाइल किए गए उसके रिट पिटीशन के भाग्य 
को निर्णय होगा । यदि सिविल अपील मंजूर कर ली जाती है तो उसका 
हिट पिटीशन खारिज कर दिया जाएगा मर यदि सिविल अपील खारिज 
को जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसका रिट पिटीशन मंजू र किया 
जाएगा । चग्द्रभान ताले अपीलार्थी राज्य द्वारा 'दी गई चुनौती का विरोध 
करने के लिए सिविल अपील में हाजिर नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप विठोबा 
सिविल अपील में चुनौती दिए गए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के 
र निर्णय का समर्थन हिंतबद्ध है । इन परिस्थितियों में हम विठोबा. को सिविल 
अपील में भध्यक्षेप करने के लिए अनुज्ञात करते हैं। | 


तारीख के पश्चात्‌ भी साम 


` 15. जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मुम्बई उच्च न्यायालय 
` की खंड व्यायपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने चन्द्रभान ताले के पिटीशन में दी 
' गई चुनौती के इस द्वितीय आघार पर विचार नहीं किया है कि द्वितीय परम्तुक; 
 यदिउपे लागू होता था, यद्यपि वह सदेव जमानत पर रहा है भोर 
विचारण न्यायालय द्वारा उसे उसकी दोषसिंद्धि पर'कभी भी कारागार में 
नहीं रखा गया है, तो भी संविधान के भ्रतुच्छेद 16 का श्रतिक्रमणकारी है । 
उन्होंने अपने समक्ष के पिटीशनों का मुख्यतः द्वितीय परच्तुक के अर्थास्वयन के 
में पिटीशन में दी गई इस दलील को स्वीकार करके निपटारा कर 
अर्धात्‌ “सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि” शब्दों के पश्चात्‌ श्राने 
[रवास से दण्डादिष्ट शब्दों” से 'दोषसिद्धि पर कारावास से 
ह ! अभिप्रेत है। अपीलार्थी महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर 
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होने वाले विद्वात वरिष्ठ काउन्सेल श्री भस्मे द्वारा द्वितीय परन्तुक के इस 
निवंचन की बनावटी और बिना आधार के होने के रूप में प्रालोचना की गई 
थी। यहां पर इसबात का उल्लेख किया जा सकता है कि मध्यक्षेपी विठोबा की 
ओर से भी विद्वान काउन्सेल ने द्वितीय परन्तुक का उच्च न्यायालय द्वारा किए 
गए निवंचन का समर्थन नहीं किया है। हम श्री भस्मे से इस बात पर सहमत हैं 
कि उच्च न्यायालय का द्वितीय परन्तुक का तिवंचन बनावटी भोर आघारहीन 
है चूंकि ऐसा निर्वचन द्वितीय परन्तुक में जसा कि वह है, कुछ शब्दों को जों 
कि उसमें नहीं हैं, अर्थात्‌ “कारागार को सुपुदं किया गया हो” शब्दों को 
“जब सरकारी कमंचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषसिद्ध ओर कारावास से 
दण्डादिष्ट किया गयां हो” शब्दों के पश्चात्‌ पढ़ने के सिवाय संभव नहीं है। 


16. लाडं डिपलोक ने केनेडी बनाम स्प्रेट! के मामले में निम्नलिखित 
मत व्यंकत किया है 


“मेरा यह विचार है कि जब कातून में यहु. अपेक्षित हो कि 
व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, किसी 
विनिदिष्ट न्यूनतम कालावधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया 
जाएगा तब “कारावास से दण्डादिष्ट किया जाएगा” शब्दों का 
वास्तविक अथे यह है कि उसे कारावास भेजकर के उस अपराध के 
लिए दण्डादिष्ट किया जाएगा । मेरा यह मत नहीं है कि इस अपेक्षा 
की न्यायालय के. ऐसे किसी आदेश द्वारा पूर्ति कर दी जाती है 
जिसका यह प्रभाव नहीं है ! यह कहा गया है कि क्रिमिनल जस्टिस 
(टेम्पोरेरी प्राविजन्स) ऐक्ट (नादंने भायरलेंड) 1970 में “कारावास 
से दण्डादिष्ट” शब्दों का इससे अधिक व्यापक तकनीकी म्रथे है चकि 
टौटमैंट आफ श्राफेंडसं ऐक्ट, नादेन आयरलेड, 1968 को धारा 18 
में न्यायालय को, जौ वह दण्डादेश पारित करता है, जिसे इसमें इसके 

` पश्चात “निलम्बित दण्डादेश” के रूप में वणित किया. गया है, 
“कारावास का दण्डादेश पारित करने के रूप में इस बात के होते 
हुए भी वणित किया गया है कि न्यायालय इसके साथ ही यह आदेश 
भी कि करता है कि (1) दण्डादेश का तब तक प्रभाव नहीं होगा जब 
तक अपराधी सीमित कालावधि के दौरान कोई अन्य अपराध नहीं 
करता है और (2) यदि वह परचातूवर्ती अपराध भी करता है तो . 
न्यायालय का आदेश न कि न्यूनतम किन्तु वह अधिकतस कालावधि 


क 1 
2 (1972) बपील केसेज 83. 
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` अवधारित करता है जिसके लिए अपराधी को कारागार भेजा जा 


सकता है।” _. 

५. 17. विद्वान्‌ लाई के इस निर्णय से 
` जिसे दोषसिद्ध किया गया है और कारावास कि 
. दशा में भी बहुत दण्ड दिया हुआ माना जाना चाहिए जहाँ : ल किसी 

`` एक या दूसरे कारण से लिलम्बित कर दिया गया है। इन परिस्थितिय में में 

.. यह अभिनिर्धारित करता हूं कि द्वितीय परन्तुक ऐसे निर्वचन के लिए समर्थ 

` नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीशों द्वारा उसका निवंचन 
कियो गया है । द्वितीय पर“तुक में, जैसा कि वह हैं, उसके लागू किए जाने के 
“लिए यह अपेक्षित नहीं है कि सिविल कर्मचारी, जिसे विचारण न्यायालय 
द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ओर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है,. 
उसकी दोषसिद्धि और उसे दिए गए 'दण्डादेश के अनुसरण में वास्तविक रूप. 


से कारागार में रखा जाना चाहिए । 


र 18. डिस्ट्रिक्ट मेनेजर ए० पो० एस० भ्रार० टी० सी० बताम श्रस 
न्यायालय! के मामले के विनिश्चय में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को पूण 


यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को, 
से दण्डादिष्ट किया गया है, उस | 


जं . _ न्यायपीठ को भोर से न्यायाधीश ए० पी० चोधरी ने निम्नलिखित मत व्यक्त 
.. किया है > 
र टो “जैसा कि ऊपर उल्लिखित क्रिया जा चुका है, बिना किसी' 


संदेह के लोक नियोजन का अधिकार सम्पत्ति का एक तया रूप है, 
'वह.न केवल सरकार के लिए संरक्षण का एक बहुत बड़ा स्रोत है 
किन्तु हमारे लाखों बेकार लोगों के लिए जीवन निर्वाह और सुख का 
' झी एक बहुत बड़ा खोत है।” 


“राष्ट्र की सम्पत्ति, होते से उसका समान खूप से पद घारण करने के. 
लिए आवश्यक शतं के अध्यघीन समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए । 
3 यह भो कहता चाहुंगा कि लोक नियोजन में दक्षता के नाम पर इस देश 

. ` को जनता के किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं होता चाहिए, यद्यपि 


किसी सिविल सेवा या प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट मैनेजमेंट में सेवा में हो 
५ बत करते का अधिकार, ऐसी सेवा को प्रसंगति के रूप में अच्छी तरह 


1980 गान्ध प्रदेश 132. 
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४ 


की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी कर्मचारी को, चाहे | 
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` सेज्ञात है। इस न्यायालय ने खेसचन्द बनाम भारत संघ! के मामले में 
निम्नलिखित मत व्यक्त किया है-- र 

“किसी सरकारी कर्मचारी के निलम्बन का श्रादेश सरकार के 

अधीन उसकी सेवा को समाप्त नहीं. कर देता है । वह निलम्बन 
आदेश.के बावजूद भी सेवा का सदस्य बना रहता है । निलम्बन के 

प्रादेश का वास्तविक प्रभाव यह है कि यद्यपि वह सरकारी सेवा का 

सदस्य बना रहता है, किन्तु उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं 

किया जाता है, और इसके भ्रतिरिकत उसके निलम्बन की कालावधि 

के दौरान उसे केवल भत्ता दिया जाता है, सामान्यतया जिसे जीवन 

निर्वाह भत्ता कहा जाता है और जो सामान्यतया उसके वेतन से कम 

होता है, वेतन ओर भत्ते के बदले में उसे वह रकम संदत्त की जाती 

जिसके लिए वह हकदार होता यदि “उसे निलम्बित न किया गया 

होता । इसमें कोई संदेह नहीं है कि निलम्बन का आदेश. सरकारी 
कर्मचारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है । तथापि इस विचार 

चारा के लिए कोई आधार नहीं है कि निलम्बन के आदेश के कारण 

बह सेवा का सदस्य नहीं रहता है ।” 72248 कटी 


20. खंड न्यायपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलाघीन निर्णय में 
यह पाया हैं कि मुख्य नियम 151 का उद्देश्य और प्रयोजन सिविल कमंचारी 
के लम्बित रहते के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते के लिए उपबन्ध करना है तथा 
मुर्त नियम और द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते से 
केवल ऐसी न्यूनतम राशि अभिप्रेत है जो ऐसे किसी सिविल कर्मचारी को 
युक्तियुक्त रूप से दी जा सकती है जिसे बिना काम के : निलम्बनाघीन रखा , 
गया है। इसलिए वह पूणं मजदूरी के लिए हकदार नहीं हे। यदि? 
`निलम्बनाधीन सिविल कमंचारी,'उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई विभागीय 
जांच या दांडिक विचारण के दौरान सामान्य दर पर जीवनं निर्वाह भत्ते के | 
“लिए हकदार है,जो कि सिविल कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के जीवन निर्वाह. 
के लिए केवल न्यूनतम अपेक्षित राशि है तो बिना किसी संदेह के उसे वह 
राशि विचारण न्यायालय द्वारा उसको दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल की गई 
उसकी अपील के लम्बित रहने के दोरान भी प्राप्त होनी चाहिए तथा उसकी 


दोषसिद्धि के विरुद्ध उसकी अपील के. विचाराथे लम्बित रहने के दोरात | 


सामान्य. जीवन निर्वाह भेत्ता प्राप्त करने का उसका भ्रधिकार उसके जमानत 
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पर छोड़े जाने ओर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारागार में न 


रखे जाने के अवसर पर आधारित नहीं होना चाहिए चाहे ह अपील 
के विचाराथं लम्बित रहने के दोरान दोषसिद्धि पर कारागार में रखा जातां है 
या जमातत पर छोड़ा जाता है, उसके कुटुम्ब को जीवन निर्वाह भत्ते के रूप 
में केवल न्यूनतम राशि की अपेक्षा होती है । द्वितीय परन्तुक में एक रुपया 
प्रति मास को सामान्य दर पर उपबन्धित जीवन निर्वाह भत्ता भ्रामक और 
अर्थह्टौन है । अपीलार्थी की यह दलील कि एक रुपया प्रति मास की सामान्य 
राशि भी निलम्बिनाधीत सिविल कर्मचारी के लिए जीवन निर्वाह भत्ता है, 
उतनी ही अयुक्तियुक्त है जैसे कि अपीलार्थी को यह दलील कि निलम्बना- 
बौन सिबिल कमंचारी के लिए जीवन निर्वाह भता बया होना चाहिए, यह 
बात संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियम विरचित करने के लिए 
सशक्त प्राधिकारी हेतु विचारार्थं है तथा सिविल कर्मचारी, जिसने सेवा में 
प्रवेश किया है; द्वितीय परन्तुक द्वारा श्राबद्ध है । एक रुपया प्रति मास की 
राशि एक मास तो अया एक दिन के लिए भी सिविल कमंवारी को कभी भी 
जीवित नहीं रख सकती । 


21. घनइयाञ्ञ श्रोवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य! के मामले में. इस 
न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है— 


ः “उच्च न्यायालय को तिम्नलिखित तथ्य मिले हैं--मामले की 
सुनवाई जगदलपुर सें जांच अधिकारी के समक्ष फरवरी, 1965 में 
प्रारम्भ हुई थी । मामले की सुनवाई तारीख 10 ओर 11 फरवरी 
तथा 13 माचे, 1965 को हुई थी । यह प्रतीत होता है कि सरकार 
के साक्ष्य का एक भाग उक्त तारीखों पर अभिलिखित किया गया 
या। तारीख 20 माचं, 1965 को-अपीलार्थी को नवम्बर, तथा 
दिसम्बर, 1 964 ओर जनवरी, 1965 मासों के लिए जीवन निर्वाह 
भत्ते के रूप में 312 «रुपये प्राप्त हुए थे। सरकार का अन्य साक्ष्य 
तारीख 3, 6 ओर 15 अप्रैल, 1965 को अभिलिखित किया गया 
या । अपीलार्थी को जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में 213 रुपये का 
द्वितीय संदाय तारीख 13 मई, 1965 को किया गया था। जैसा 
कि पहले बतलाया जा चुका है, जांच अधिकारी ने तारीख ' 28 मई, 
1965 को सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश को थी। ये तथ्य. स्पष्ट 
रूप से यह दशति हैं कि साक्ष्य का एक भाग अपोलार्थी को जीबन 
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निर्वाह भत्ते का प्रथम संदाय किए जाने से पूर्व पहले ही अभिलिखित 
किया जा चुका था।इस पर भी उच्च न्यायालय ने यह अभि- 
निर्धारित किया है कि वह अपने जीवन निर्वाह भत्ते का. संदाय न 
किए जाने के कारण जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में 
असमर्थ था । 


सादर हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत से सहमत 
होना कठिन है । अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई बात नहीं है 
कि उसका वेतन के सिवाय आय का कोई अन्य खरोत है। चू कि उसे 
तारीख 20 मार्च, 1965 तक जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त नहीं हुमा 
था, इसलिए हमारी राय में वह जांच में हाजिर नहीं हो सकता । 
जीवन निर्वाह भत्ते का प्रथम संदाय उसे तारीख 20 मार्च, 1965 
को किया गयां था जब कि साक्ष्य का एक भाग तारीख 9, 10 ओर 
` 11 फरवरी, 1965 को पहले ही अभिलिखित किया जा चुका, था। 
उन दिनों के दौरान की जांच कार्यवाहियां तदनुसार दूषित हो गई 
हैं । उस साक्ष्य के आधार पर आधारित जांच अधिकारी की रिपोर्ट 
भी उसी त्रुटि के कारण दूषित है । तदनुसार सेवा से उसे पदच्युत 
करने वाला सरकार का आदेश कायम नहीं रह सकता । वह संविधान 
के अनुच्छेद 311 (2) के उपबन्धों के अमिक्रमण में पारित किया 
गया था चू कि भ्रपीलार्थी को जांच कार्यबाहियों में स्वयं की प्रतिरक्षा 
करने के लिए युवितयुक्त अवसर नहीं मिला था ! ” 


He 22. माघव हयवदन राव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य! के मामले 
में न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने निम्नलिखित मत व्यवत किया था--- 


“प्रत्मेक उपाय जो प्रपील के अधिकार को लाभप्रद बनाता हे 
बाध्यकर है तथा प्रत्येक कार्य या काये का लोप, जो उपे प्रभावहीन" 
बनाता है, भ्रनुचित और असंवंधानिक है". 


23. जीवन निर्वाह, भत्ते के संदाय के उपबंध के प्रतिकूल जीवन, 
निर्वाह भत्ते का संदाय किए बिना कोई भी विभागीय जांच संविधान के 
अनुच्छेद 311 (2) के अतिक्रमण में है, जैसा कि उपयुक्त विनिश्चय में 
इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्घारित विया गया है । इसी प्रकार नियम के , 
अधीन किसी सिविल कर्मचारी को संदेय सामान्य जीवन निर्वाह भत्ते का « . 
'संदाय किए बिता निलम्बनाधीन सिविल कर्मचारी का कोई भी दांडिक 
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विचारण उस अनुच्छेद का भतिक्रमणकारी होगा । निलम्बनाधीन सिविल 
कर्मचारी की दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल की गई अपील के लम्बित रहने के 
दौरान सामान्य दर पर जीवत निर्वाह भत्ते का संदाय ऐसा उपाय है जो 
अपील के अधिकार को लाभप्रद बनाता है श्रोर इसलिए वह आबद्धकर है । 
किसी दांडिक मामले में सिविल कर्मचारी की दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल 
की गई झपौल के लम्बित रहने के दौरान निलम्बनाधीन सिविल कमंचारी 
की दोषसिद्धि पर सामान्य जीवन निर्वाह भत्ते को कम करके एक रुपया प्रति 
` मास की नाम मात्र की राशि का कर दिया जाना, चाहे सिविल कमंचारी 

दोषसिद्धि पर उसकी अपील के विचाराथं लम्बित रहने के जीरान जमानत 

पर हो अथवा कारागार में रखा गया हो, ऐसी कायंवाही है जो अपील के 

अधिकार को प्रभावहीन बनाती है तथा परिणामस्वरूप वह अनुचित और 

असंवंधानिक है । घू कि निलम्बनाघीन सिविल कर्मचारी के लिए, 'जिसके. 
` पास जीवन निर्वाह के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, सामान्य जीवन निर्वाह 

भत्ते के बिना विचारण न्यायालय में प्रभावी रूप से स्वयं की प्रतिरक्षा 

करना असंभव होगा । इन मामलों में अभिलेख पर दर्शाने के लिए ऐसी 

कोई वात नहीं है कि इन मामलों से संबंधित सिविल कमंचारियों के पास 

जीवन निर्वाह के कोई अन्य साधन थे । निलम्बनाघीन ऐसे सिविल कमंचारी' । 

के .लिए उसकी श्रपील के लम्बित रहने के दोरान सामान्य जीवन निर्वाह 

भत्ते का संदाय किए बिना उसकी दोषसिद्धि पर लाभप्रद रूप से उसकी अपील 

का संचालन करना भ्रसंभव होगा । इसलिए रिट पिटीशन में बबन को यह 

दलील सही है कि जीवन निर्वाह भत्ता ऐसे सिविल कमंचारी भोर उसके 

कुटुम्ब की सहायता के लिए उसंके विरुद्ध प्रारम्भ किए गए दांडिक मामले में 

विचारण के दोरान ही केवल अपेक्षित नहीं होता है किन्तु उसको दोषसिद्धि 

के विरुद्ध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई अपील 

के लम्बित रहने के दौरान भी अपेक्षित होता है। यदि संविधान के 

्रनुच्छेद 309 के अधीन विरचित किसी नियम का कोई भी उपबन्ध भ्रामक 
या अयुक्तियुक्ति है, तो . सम्बन्धित सिविल कर्मचारी निश्चित रूप से उस 

उपबन्ध को शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय की सहायता लेने हेतु 

स्वतंत्र है 1 इन परिस्थितियों में मैं यह अभि निर्घारित करता हुं कि द्वितीय 

परन्तुक अयुक्तियुवत ओर शून्य हे तथा निलम्बनाधीन सिबिल कर्मचारी 

उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध फाइल को गई उसकी अपील के विचारार्थ लम्बित 

रहने के दौरान और विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ 

भो तब तक सामान्य जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार है, 
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जब तक कि अपील का किसी मी रूप में अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर 
दिया जाता है चाहे सिविल कर्मचारी विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध 
किए जाने पर जमानत पर हो अथवा कारागार में रखा गया हो । इन बातों 
को देखते हुए मैं सिविल अपील खारिज करता हूं और रिट पिटीशन मंजूर 
करता हूं । पक्षकार सिविल अपील में ्रपना-अपना खर्च वहन करेंगे । प्रत्यर्थी 
रिट पिटीशन में पिटीशनर के खरचं का संदांय करेगा । 


सिविल अपील खारिज की गई ओर 
रिट पिटीशन मंजूर किया गया । 


ज॑न/स ० 
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राजेन्द्र प्रसाद 
बनाम 


हरियाणा. राज्य 


(Rajinder Pershad 
8 y+ i न 


The State of Haryana 
( 11 जुलाई, 1983 ) 


(न्यायाधिपति एस० मुतंज्ञा फत़ल झली; ए० वरदराजन भौर 
एभ० पो० ठक्कर) 


खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954(1954 का 37)-- 
घारा 16(1)(ग)--परिषि--लाद्य निरीक्षक द्वारा विक्रेता की 
दुकान पर जाकर भ्रप्ना परिचय. दिया जाना--और उसको दुकान ` 
पर दिक्रयाथं रखे धनिये का नमूना लेने की सूचना और नमूने के 

` चनिये की कीमत के रूप में धनराशि देने के लिए कहना-ऐसा 
सुनकर विक्रेता का पेशाब के बहाने, वहां से गायबं- हो जाना श्रोर 
काफी देर तक वापस नहीं लोटना- विक्रेता द्वारा ऐसा करना खाद्य 
.. निरीक्षक का नमूना लेने से निवारित करना हे जो कि उक्त 
` घारा 16(1)(ग) का उल्लंघन है । 


- खाद्य निरीक्षक अपीलार्थी को दुकान पर गया तो” उसने देखा कि 
अपीलार्थी ने अपनी दुकान में बेचने के लिए 6 किलो धनिया रखा हुआ था । 
उसने अपीलार्थी को अपना परिचय दिया श्रौर विश्लेषण के लिए धनिये का 
नमुना मांगा तथा सुचना तामील करनी चाही और घनिये की कीमत के रूप 
में धनराशि दी। अपीलार्थी सूचना या -घनराशि लिए बिना ही पेशाब के / 
बहाने दुकान से चला गया ओर वापस नहीं आया । खाद्य निरीक्षक ने वहां 
लगभग. डेढ़ घण्टे इन्तजार की । तत्पश्चात्‌ उसने श्रपीलार्थी की अनुपस्थिति 
«में दुकान से नमूना लिय[,मओर अभियोजन साक्षी 1 श्ौर 3 की उपस्थिति में 
तत्काल ज्ञापन तैयार किया और बाद में यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण 
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निवारण अधिनियम की. घारा 16(1)(ग) के उल्लंघन के कारण श्रपीलार्थी 
के विरुद्ध गुड़गांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस भाघार पर 
परिवाद फाइल किया कि अपीलार्थी ने उसे खाद्य पदार्थ का नमूना लेने से 
निवारित किया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिनिर्धारित किया कि 
झपीलार्थी खाद्य निरीक्षक को नमुना लेने से निवारित करने का दोषी है । 
तदनुसार विद्वान्‌ मॉजस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दोषरसिद्ध ठहराया और उपरोक्त 
अधिनियम की घारा के अधीन दण्डादेश दिया । अपर सेशन न्यायाधीश ने 
अपील में दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि कर दी । अपीलार्थी ने पंजाब 
और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण फाइल किया जो 
खारिज कर दिया गया । उसके बाद विशेष इजाज़त लेकर उच्चतम न्यायालय 
में अपील फाइल की गई। अपील खारिज करते हुए, अ 


अभिनिर्धारित--खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 द्वारा 
प्राधिकृत खाद्य पदार्थ का नमूना लेने से खाद्य निरीक्षक को रोकना ऐसी ` 
अवघि के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से. कम नहीं होगी किन्तु . 
जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम 
का नहीं होगा, घारा 16(1)(ग) के अधीन दण्डनीय अपराध हैं। इस 
मामले में अपीलार्थी ने ठीक उस समय सूचना और नकद-राशि लिए बिना . 
पेशाब के बहाने दुकान से गायब होकर जब खाद्य निरीक्षक (अभियोजन 
साक्षी 2), अभियोजन साक्षो-1 ओर 3 के सांथ उसकी दुकान पर गया ओर | 
उसने अपना परिचय दिया तथा प्रदर्श पो/बी की सूचना एवं 4.80 रुपए 
नकद निविदत्त किए और उसकी किरयाणे की दुकान में विक्रयार्थ रखे घनिये 
का नमूना लेने के लिए कहा, खाद्य निरीक्षक को अधिनियम शोर उसके 
अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नमुना लेने से निवारितः 
किया । अतः उस अपराध को गठित करने के लिए मामले के तथ्यों के आघार 
पर कोई अन्य सदोष कार्य आवश्यक नहीं है, जिसके लिए अपीलार्थी सिद्धदोष 
और. दण्डादिष्ट किया गया है और अधिनियम की धारा 16(1)(ग) के 
. अधीन निचले न्यायालय ने उसे ठीक ही सिद्धदोष एवं दण्डादिष्ट किया है । 
(पैरा 8 ओर 11) क) 


अनुमोदित हिणय 


पेरा 
[1971] 1971 क्रिमिनल ला जनल 1772 : 
मामचन्द बनाम राज्य र 
- (Mamchand 7. State); ° 10, 11 . 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


142 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1983] 4 उस० नि० प० 
{1971] 1971 एम० पी० एल० जे० 883 : 

हबीब खान बनाम सध्य प्रदेश राज्य 

(Habib Khan Y. State of Madhya 
pradesh); २ | 
ए० आई० ध्रार० 1 961 इलाहाबाद 103 : | 
नगरपालिका बोर्ड, संभल बनाम भम्मन लाल 
(Municipal Board, Sambhal v. 
Jhamman Lal): 


10,11 


[1961] 


स. निर्दिष्ट निर्णय 


धु1978].. 1978(2) एफ० ए० सी० 144 : 
कृष्ण.लाल ओर पझ्न्य बनाम हरियाणा राज्य 
(Krishan Lal and Others 7. State of 
Haryana); १ र 

[1978]  ए० आई० आर० 1978 राजस्थान 162 : 

22228 नारायण प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य ओर | 

एक क्षन्य न ० 
(Narain Prasad v. State of Rajasthan 
and Another). 


शाण्डिक अपोलो अधिकारिता : 1981 की दाण्डिक मपील-सं० 615. _ 


1979 के दाण्डिक पुतरीक्षण सं० 562 में पंजाब भ्रोर हरियाणा 
-उच्च त्यायालय के तारीख 6 मई, 1981 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध 
“विशेष इजाज़त लेकर की. गई अपील । डे - * 


'अपोलार्थी को ओर से ` ` सवंश्री उमा दत्त, टी० सी० शर्मा और 
ए० डी० मल्होत्रा. 
प्रत्ययो की प्रोर से | श्री आर० एन० पोद्दार 
` न्यायालय का निर्णय त्यायाधिपति ए० वरदराजन ने द्या \ a 


जू 'त्यायाधिपति वरदराजन-- शट 
हम ॥॥_.____........... र विद्येष-इज्चाज़त लेकर की गई यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च 
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न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । पंजाब ओर हरियाणा उच्च 
न्यायालय ने 1979 का दाण्डिक पुनरीक्षण मामला सं० 562 खारिज कर 
दिया था जिसे भपील्षार्थी ने गुड़गांव के भ्रपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय के 
“विरुद्ध फाइल किया था। अपर सेशन भ्यायाघीश ने अपने निर्णय हारा 
गुड़गांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को पुष्टि कर दी थो, जिसके 
द्वारा अपीलार्थी को समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण 
अधिनियम, 1954 की घारा 16(1)(ग) के अधीन.छह मास के कठिन 
कारावास का और एक हजार रुपए जुमाने का दण्डादेश दिया था । 


2. हमने 5 अप्रैल, 1983 को अपील खारिज कर दी थी ओर 
दोषसिद्धि तथा दण्डादेश की पुष्टि कर दी थी ओर कारण बाद में देने के 
लिए कहा था । अतः हम यहां वे कारण दे रहे हैं । 


3. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप था कि जिस समय खाद्य निरीक्षक, 
गुड़गांव, सन्त लाल आनन्द (अभियोजन साक्षी-2) 27 अगस्त, 1976 को 
शाम के लगभग 4 बजे फारूंखनगर में अपीलार्थी की किरयाणे की.दुकान पर 
गया तो उसने अभियोजन साक्षी-2 को किसी बहाने दुकान से खिसककर 
विक्रयार्थं रखे भण्डार में से घनिये का नमूना लेने से निवारित किया। 
अभियोजन-पक्ष का कथन था कि जिस समय खाद्य निरीक्षक (अभियोजन 
साक्षी-2), डाक्टर भ्रग्रवाल, चिकित्सा भार-साधक ग्रधिकारी, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, फारंखनगर (अभियोजन साक्षी-1) और डा० यादन, मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य); गुड़गांव (भ्रभियोजन साक्षी-3) के सांथ गया 
तो उसने देखा कि अपीलार्थी ने अपनी-दुकांन में बेचने के लिए 6 किलो 
धनिया रखा हुआ था । अभियोजन साक्षी-2 ने अपीलार्थी को अपना परिचय 
` दिया और विश्लेषण के लिए धनिये.का नमूना मांगा तथा प्रदशं पी/बी की 
सूचना तामील करनी चाही और ` 600 प्राम घनिये की कीमत के रूप में 
4.80 रुपए दिए । धपीलार्थी प्रदर्श पी/बी की सूचना या अभियोजन साक्षी-2 
द्वारा दी गई 4.80 रुपए की घनराशि लिए ब्रिना ही पेशाब करने के बहाने 
दुकान से चला गया भोर वापस नहीं आया, हालांकि अभियोजन साक्षी-1 
से 3 ने वहां लगभग डेढ़ घंटे इन्तजार को । तत्परचात्‌, अभियोजन साक्षी-2 . 
ने प्रपीलार्थी की अनुपस्थिति में दुकान से एक नमूना लिया और अभियोजन | 
सांक्षी-! और 3 की उपस्थिति में तत्काल ज्ञापन प्रदर्श पी/1-तैयांर किया 
और बाद में यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को 
घारा 16(1)(ग) के उल्लंघन के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध गुड़गांव के 
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] 4 उम० नि० पर 


न्यायालय में परिवाद प्रद पी/सी फाइल किया 


क्योकि अपीलार्थी ते उसे खाद्य पदार्थ का नमुना लेते से रोका था । 
4. अभियोजन साक्षी-1 से 3 की परीक्षा करने के बाद अधिनियम 


की घारा 16(1)(ग) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के 
ने दोषी न होने का अभिवचन किया 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 


झर विचारण की माग की । 


5. अभियोजन-पक्ष ते अभियोजन साक्षी से 3 के साक्ष्य का 
अवलम्ब लिया, जिन्होंने ऊपर बामित तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया था । जब 
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा की गई 
तो उसने कहा कि वह दिल्ली में कपड़े का कारबार करता है मौर 
27 अगस्त, 1976 को जिस समय अभियोजन साक्षी-1 से 3 फारूखनगर 
में उसके पिता की किरयाणे की दुकान पर आएँ तो वह वहां गया हुआ था 
और वह अपने पिता उग्रसेन (प्रतिरक्षा साक्षो-1) को बुलाने के लिए गया 
तथा लगभग 6-7 मिनट के बाद प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साथ दुकान पर वापस. 
भा गया। इस बोच. ग्रभियोजन' साक्षी-! से 3 दुकान से जा चुके थे। 
ग्रपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा साक्षी-1 के रूप में अपने पिता की 
परीक्षा करवाई । 


6. विद्वात्‌ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुइ गांव ने जिन्होंते मामले का 


विचारण किया था, प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य को हितबद्ध अमर अविश्वस- 


तीय होते के कारण अस्वीकार कर दिया तथा अभियोजन साक्षी-1 से 3 का 


साक्ष्य स्वीकार कर लिया ।  किन्तु उततमें से अभियोजन साक्षी-1; अपीलार्थी 
को उस व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सका जो भ्रभियोजन साक्षी-2 द्वारा 
दी गई सूचना और नकदी स्वीकार किए बिना दुकात से चला गया था ओर 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल भोर अन्य बनाम हरियाणा राज्य! में 


. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए इस 


निष्कर्षं पर पहुंचे कि अपीलार्थी अभियोजन साक्षी-2 द्वारा दी गई सूचना 


_ और नकदी लिए विना दुकान.से खाद्य पदार्थ का तमूना लेने से खाद्य 


निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-2) को निवारित करने का दोषी है । तदनुसार 


विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया और अधिनियम की 
'घारा 16(1)(ग) के 'अधीन छह मास का कठित कारावास भोगने ओर 


1,000 हजार रुपए जुर्माना देने का दण्डादेश दिया। 


(1978) ® एफ० ए० सी० 144. 
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7. गुड़गांव के विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने अपील में दोषसिद्धि - 
और दण्डादेश की पुष्टि कर दी । उनका निष्कर्ष था कि अपीलार्थी श्रपराघ 
'करने के समय 18 वषं से भी अधिक आयु का था, भतः अधिनियम को 
घारा 20कक की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के लाभ के 
लिए हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 20कक के अनुसार दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की घारा 360 उस अभियुक्त को लागू नहीं होती जो अपराध करने 
के समय 18 वषं से भ्रधिक आयुका है। गुड़गांव के विद्वान्‌ अपर सेशन. 
न्यायाधीश के तिणंय के विरुद्ध पंजाब ओर हरियाणा उच्च न्यायालय में 
अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया दाण्डिक पुनरीक्षण न्या० एस८ एस० 
दीवान ने खारिज कर दिया । उन्होंने दोषसिद्धि और दण्डादेश को पुष्टि कर 
दी । इस प्रकार विशेष इजाज़त लेकर यह अपील की गई है। 


8. अधिनियम द्वारा प्राधिकृत खाद्य पदार्थ का नमूना लेने से खाद्य 
निरीक्षक को रोकना ऐसी भ्रवघि के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास 
से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी ओर जुर्माने से जो 
एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, घारा 16(1)(ग) के अधीन दंडनीय 
अंपराघ है। अपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल, श्री उमा दत्त ने हमारा ध्यान 
गड़गांव के विद्वात्‌ अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय के पैरा 10 की ओर 
आकर्षित किया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गथा है कि खाद्य निरीक्षक 

' (अभियोजन साक्षी-2) ने वस्तुतः अभियोजन साक्षी-1 ओर 3 की उपस्थिति 
के समय नमुना लिया था । किन्तु घ्यात रहे कि यह नमूना अपीलार्थी के 
पेशाब करने के बहाने जाने और लगभग डेढ़ घंटे तक न लौटने पर लिया . 
गया था। इस अवघि में अभियोजन साक्षी-1 से 3 ने उस दुकान पर उसको 
प्रतीक्षा की थी । यह तथ्य सम्बन्धी निष्कर्ष कि अपीलार्थी उस समय पेशाब 
करने के बहाने दुकान से चला गया जब खाद्य निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-2) 
ने प्रदर्श पी/बी को सूचना तथा धनिया का नमूना खरीदते के लिए 4.80 रु० 
नकद दिए और वह लगभग डेढ़ घंटे तक वापस नहीं लोटा, जिसक्रे दौरान 
अभियोजन साक्षी-1 से 3 ने दुकान पर उसको प्रतीक्षा की, इस अपील में 
बाद-विवाद का विषय नहीं हो सकता । अपीलार्थी के विद्वान काउन्सेल ने 
हमारा ध्यान दो वितिश्चयों की ओर आकर्षित किया और यह्‌ निवेदन किया _ 
कि खाद्य निरीक्षक दारा नमूना मांगें जाने पर, बिना कुछ किए, दुकात से 
अपीलार्थी का गायब हो जाना मात्र खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने 
की कोटि में नहीं आता । इन विनिशचयों में पहला विनिश्चय जगन्नाथ बनाम 
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राज्यः में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के त्या० सी० पी० सेन का 


स ससय अभियुक्त अपनी कोठी में 
गा. उस समय खाद्य निरीक्षक 


सध्य प्रदेश ' ी 
है, जिसमें यह तथ्य पाया गया था क जि 
बचने के लिए 5 लीटर दूघ लेकर जा रहा गा, 


ने उसे रोका क्योंकि उसे संदेह था कि दूध में मिलावट है और उसे अपने 


साथ नगरपालिका के कार्यालय में. चलने के लिए कहा जिससे कि नमूना 
लिया जा सके और यह कि नगरपालिका के कार्यालय में पहुंचने पर अभियुक्त 
दूध की कोठी छोड़कर भाग गया, और विद्वान न्यायाधोश ने यह अभिः 
निर्धारित किया कि अभियुक्त ने केवल इस आधार पर नमूना लेने से 
खाद्य निरीक्षक को नहीं रोका कि वह उस जगह से चला गया था क्योंकि खाद्य 
निरीक्षक अभियुबत की अनुपस्थिति में भी उसके द्वारा छोड़े गए दूध का 
कोठी में से नमूना ले सकता था । ऐसा अभिनिर्धारित करते समय विद्वान 
न्यायाधीश ने नगरपालिका बोर्ड, ससल बनाम सम्मन लाल? वाले मामले 
में अपनाए गए मत्त से भिन्त मत अपनाया जिसमें यह मत अपनाया गया था 
कि दुकान से विक्रेता का गायब हो जाना खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से 
निवारित करने के समान है भोर य्ह कि अधिनियम की घारा 16(1)(ख) 
के अधीन अपराध गठित करने के लिए विक्रेता की भोर से खुल्लम-खुल्ला 
विरोध करना आवश्यक नहीं है । उस समय को घारा 16(1)(ख) वर्तमान 
बारा 16(1)(ग) को तत्स्थातती है। भपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने एक 
दूसरे विनिश्चय का श्रवलम्ब लिया जोकि नारायण प्रसाद बनाम राजस्थान 


राज्य ओर एक अन्य वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्ण 


ज्यायपीठ का है, जिसमें न्या० श्रीमल ने न्यायपीठ की ओर से निणंय देते 
हुए यह मत व्यक्त किया है :-- 


“इस प्रकार उस मुद्दे पर कुछ उच्च न्यायालयों को छोड़कर 
प्रायः संभी उच्च न्यायालयों का यह मतेक्य है कि अधिनियम को 
धारा 16(1)(ख) ऐसे ब्यक्ति को अपराध के दायित्वाधीन बना 
देती है जो खाद्य निरीक्षक को भधिनियम द्वारा प्राधिकृत नमूना लेने 
से रोकता है। घारा 10 (1)(क) (1) निरीक्षक को ऐसी वस्तु वेचने 

` वाले किसी व्यक्ति से नमूना लेने को शक्ति प्रदान करती है। 
घारा 10 को उपघारा (2) खाद्य निरीक्षक को ऐसे किसी स्थान 
पर प्रवेश करन को शक्ति प्रदान्‌ करती है जहां पर खाद्य पदार्थ 


1977 क्रिमिनल ला जर्नेल 974. 
भाई० धार० 1961 इलाहाबाद 108. , 
आई आर० 1978 राजस्थान 162, . § 
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विक्रयार्थं रखा हो । धारा 10 की उपघारा (4) अपमिश्चित खाद्य 
पदार्थं को अभिग्रहण के लिए उपबन्ध करती है । निरीक्षक को वह 
दरवाजा या पैकेट तोड़ने की शक्ति है जिसमें खाद्य पदार्थ रखा हो । 
सभी प्रयोजनों के लिए निरीक्षक को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन 
पुलिस आफिसर की तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग 
` करने की शक्ति प्राप्त है। खाद्य निरीक्षक संहिता की धारा 57 के 
` अधीन पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अर्थात्‌ 
अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए भी प्राधिकृत है यदि वह अपना 
नाम और पता बताने से इन्कार करता है। धारा 11 नमूना लेते 
समय खाद्य निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित करती 
है। श्रतः खाद्य निरीक्षक दो में से एक तरीका अपना सकता है । 
पहला, जब विक्रेता सहयोग करे और दूसरा जब वह सहयोग करने 
से इन्कार करे। नमूना लेने से खाद्य निरीक्षक को निवारित करने 
के लिए भ्रभियुक्त को कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसके लिए नमूना 
लेना असंभव बना दे ।” , 


9. ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण न्यायपीठ के विद्वान्‌ न्यायाधीश ने 
यह अभितिर्घारित किया है कि खाद्य निरीक्षक को खाद्य पदार्थं बेचने से 
इन्कार करने मात्र के अलावा विक्रेता की ओर से कोई ऐसा खुल्लम-खुल्ला 
विरोध होना चाहिए जो खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से निवारित करने 
का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक है। | 


10. इसके विपरीत, हरियाणा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले 
विद्वान्‌ काउन्सेल श्री श्रार० एन० पोद्दार ने हमारा ध्यान दो घिनिश्चयों की 
ओर आकर्षित किया और निवेदन किया कि उस समय दुकान से गायव हो 
जाने का भ्रपीलार्थी का आचरण जिस समय खाद्य निरीक्षक ने उसे अपना 
परिचय दिया और अपनी किरयाणे की दुकान से घनिये का नमूना वेचने को 
कहा, अधिनियम के उपबंधों के. अनुसार खाद्य निरीक्षक को नमुना लेने से 

. रोकने की कोटि में आता है उनमें से पहला विनिश्चय सासचन्द बनाम राज्य! 
वाले मामले में न्या० एच० सी० पी०. त्रिपाठी का है, जिसमें विद्वात्‌ 
न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया था :-- 

“नमूना अधिनियम और उसके अधीत बनाए गए उपबब्धों के 
अनुसार लिया जाना था । ज्योंही दूध का मालिक घटनास्थल से 


1 1971 क्रिमिनल ला जनेल 1772. 
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गायब हो गया, खाद्य निरीक्षक, विधि के अनुसार अपेक्षित नमूना 
नहीं ले सकता था। उस स्थान से भागकर आवेदक ने खाद्य निरीक्षक 
को अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नमूना लेने से रोका, हालांकि 
दूध का समस्त परिमाण लेने से नहीं रोका जिसे खाद्य निरीक्षक 
अधिनियम की धारा 10(1ए) के अधीन अपनी शवित्त का प्रयोग 
करते हुए ले सकता था। नगरपालिका बोर्ड संभल बनाम भम्मन 
लाल, (ए० आई० आर० 1961 इलाहाबाद 103) वाले मामले में 
इस न्यायालय के एक खण्ड न्‍्यायपीठ ने गह अभिनिर्धारित किया 
कि यदि वस्तु बेचने ' वाला व्यक्ति - दुकान से चला जाता है तो वह 
अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से 
रोकता है| प्रस्तुत मामले में आवेदक दूध छोड़कर चला गया, जिसे 
वह विक्रयार्थ प्रदशित कर रहा था और ऐसा करके उसने खाद्य 
निरीक्षेक को नमूना लेने से निवारित किया 1?” 
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने हबीब खांन बनाम 
मध्य प्रदेश राजय! वाले मामले में ऐसा हीं मत अपनाया है । उस मामले में 
जव खाद्य निरीक्षक ते एक दूध विक्रेता को आवाज लगाई तो वंह श्रपना दूघ' 
का डिब्बा कंटनी में रखकर भाग गया और यह अभिनिर्धारित किया कि 
दूध विक्रेता ने खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से निवारित किया और इस 
प्रकार उस समय की अधिनियम की घारा 16(1)(ख) के अधीन किया। 
अपने निर्णय में विद्वान्‌ न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया है :-- 
£ “नमूना लेने कौ शक्ति खाद्य निरीक्षक को दी गई है जिससे 
कि वह अपमिश्चित खाद्य पदार्थ बेचने वाले या विक्रय के प्रयोजन के 
लिए अपने पास रखने वाले व्यक्ति को अभियोजित कर सके । अतः 
बदि कोई व्यक्ति गायब हो जाता है ओर इस प्रकार उसका परिचयः 
| हे . नहीं मिल पाता तो खाद्य निरीक्षक को घारा 10 द्वारा प्रदत्त शब्ति 
के प्रयोग का समस्त प्रयोजन निष्फल हो जाता है । ऐसी स्थिति में, 
SMB यह अभिनिर्घारित करता होगा कि गायब होकर उस व्यक्ति ने खाद्य 
; र निरीक्षक को शक्ति का कारगर प्रयोग करने से निवारित किया । 
BD / यदिऐसी बात है तो समझ में नहीं आता कि एक' ज्ञात व्यक्ति 
४ , द्वारा ऐसा करने से क्या अन्तर पड़ जाएगा । यदि वह वहां से गायब 
हो जाता है तो खाद्य निरीक्षक पर यह साबित करने का एक ' 
र्य ____ अतिरिक्‍त भार आ पड़ता है कि जो व्यक्ति .गायब हुआ था, वह 
7 197} एम० पो? एल० जे० 883- - 


(७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


1] रय 


र ______ ¥Vinay. Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


राजेन्दर प्रसाद ब० हरियाणा राज्य [न्याः वरदराजन] 149 


अभियुक्त था और जो वस्तु उसने छोड़ी थी वह उसके कब्जे में थी, 

यदि वह उसे अभियोजित करना चाहता है। यदि वह उसे अपमिश्चित 

` खाद्य पदार्थ बेचने के लिए या विक्रयाथं रखने के लिए अभियोजित. 
करने का विनिश्चय करता है । हो सकता है कि ऐन मौके पर साक्षी 

न मिलें तब भी परिणाम वही निकलेगा । इसीलिए यह आवश्यक 

है कि “निवारित करता” और श्रधिनियम के अधीन वाली “शक्ति. 

का प्रयोग करते हुए” दो पदों का निवेचन उसी ढंग से किया जाए 
जिस प्रकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगरपालिका बोडे, 
संभल बनाम झम्मन लाल वाले मामले में किया था।” ; 

11. हमारी राय है कि नगरपालिका बोडं, संभल बनाम भप्मन 
जाल" वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय हारा व्यबत किया गया 
मत्त, सही विधि है। यह मत ऊपर निर्दिष्ट सासचन्द वनाम राज्य” वाले 
मामले में दोहराया गया और हबीब खान वनाम सध्य प्रदेश राज्य वाले 
मामले में मध्य-प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा 
अपनाया गया तथा इस मामले में अपीलाधीन निर्णय में पंजाब ओर हरियाणा 
उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकार किया गया। इस मामले में अपीलार्थी ने 
ठीक उस समंय सूचना भौर नकद राशि लिए बिना पेशाब के बहाने दुकान 
से गायब होकर जब खाद्य निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-2), " अभियोजन 
साक्षी-1 और 3 के साथ उसकी दुकान पर गया और उसने अपना परिचय 


दिया तथा प्रदर्श पी/बी की सूचना एवं 4.80 रुपए नकद निविदत्त किए और 
उसकी किरयाणे की. दुकान में विक्रयार्थ रखे घनिये का नमूना लेने के लिए 


कहा, खाद्य निरीक्षक को अधितियम और उसके 'अघीन बनाए गए नियमों 
के उपबन्धों के अनुसार नमूना लेने से निवारित किया । अतः उस अपराध 
को गठित करने के! लिए मामले के तथ्यों के आधार पर कोई भन्य सदोष 
कार्य श्रावश्यक नहीं है, जिसके लिए अपीलार्थो सिद्धदोष और दण्डादिष्ट 
किया गया है और अधिनियम की धारा 16(1)(ग) के अधीन निचले 
न्यायालय ने उसे ठीक ही सिद्धदोष एवं दण्डादिष्ट किया है । तदनुसार, हम 
अपील. खारिज करते हैं और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसे दिए. गए 
दण्डादेश की पुष्टि करते हैं । र , 

क्कु० अपील खारिज की गई।. 


2 ए० आई० मार० 1961 इलाहावाद 193. 
2 1971 क्रिमिनल ला जर्नल 1772. 
`` 3 1971 मध्य प्रदेश ला जनल्‌ 883. 
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बनाम 
भारत संघ और अन्य 


(Oswal Woollen Mills Ltd. and Another 
१4 


Union of India and Others) 
(11 जुलाई, 1983 ) 
(ब्यायाधिपति एस० मुतेक्षा फल अली श्रौर ए० वरदराजन्‌) 


आयात नीति 1981-82 पेरा 138(1) ग्रोर 140-- 

: व्यापार घरानों द्वारा घिनिर्माता निर्यातकों से श्रायात क्षतिपूर्ति 

अनुज्ञप्ति श्रित की जाना- ऐसा घराना उन समी सुविधाओं का' 

हकदार होगा जो श्रायात नीति के परा 138(1) के श्रघोनः 
विनिर्माता निर्यातक को उपलब्ध हैं । 


` पिटीशनर मान्यताप्राप्त व्यापार घराना है। व्यापार घराना आयातः 
नीति 1981-32 के पैरा 195(4) के अधीन कतिपय सुविधाओं के हकदार 
हैं और उनमें से एक का उल्लेख परा 195(4) (1) में उल्लिखित अन्य लोगों" 
द्वारा उन्हें हस्तांतरित आयात क्षतिपूति श्रनुज्ञप्तियां हैं। पिटीशनर ने 


' विनिर्माता निर्यातक को जारी की गई आयात क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति को अपने 


- पक्ष में हस्तांतरित कराया । उसके पश्चात्‌ उसने तारीख 23-9-1981 के 
आवेदन द्वारा उस हस्तांतरण की मान्यता चाही ओर उस पन्न के साथ भेजी 
गई अनुज्ञप्ति पर सरकार से पृष्ठांकन करने की मांग.की जिससे कि वह 
आयात नीति 1981-82 के पेरा 138(1) के प्रथम भाग के अनुसार अपने 


कारखाने में प्रयोग के लिए अपेक्षित कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य वस्तुएं 


ओर पेकिंग सामग्री आयात कर सके । इस अनुरोध को सरकार ने एक पत्र 
द्वारा इस ्राधार पर नामंजूर कर दिया कि प्ररनगत क्षतिपूति अनुज्ञप्ति 
` यङुज्ञप्तिषारी को उसके अपने उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध अर्थात्‌ जिसके 
लिए अनुञ्ञप्तिधारी उसके द्वारा घारित सुसंगत रजिस्ट्रीकरण तथा सदस्यता 
अमाणपत्र के अनुसार विनिर्माता निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था जारी' 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay. Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ओसवाल वूलन मिल्स ब० भारत संघ "7 21151 


की गई थी । इस निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के 
पक्ष में निणंय दिए जाने के परिणामस्वरूप इस न्यायालय में विशेष इजाजत 
लेकर अपील फाइल कौ गई हे । अपील मंजूर करते हुए, 

* गझभिनिर्धारित--शभायात नीति 1981-82 के पैरा 140 में स्पष्ट रूप 
से यह कहा गया है कि श्रनुज्ञप्ति केवल रजिस्ट्रीकृत निर्यातक के नाम में ही 
जारी कौ जाएगी और वास्तविक उपयोगिता की शतं के अधीन नहीं होगी 

` और कि पैरा 136(2); 185(2) और 186(1) में सम्मिलित मामलों को 
छोड़कर प्रनुञ्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भागतः या 
पूर्णतया हस्तांतरित कर सकेगा ओर कि अनुज्ञप्तिधारंक या ऐसा हस्तांतरिती 
उसमें अनुज्ञात माल का आयात कर सकेगा किन्तु पैरा 136, 137 और 146 
की सुविधाएं तब तक किसी हस्तांतरिती को उपलब्ध नहीं होंगी जब तक कि 
हस्तांतरितीः स्वयं रजिस्ट्री कृत निर्यातक नहीं है ओर सीमा कर प्राधिकारियों 
का माल की निकासी के समय अपनी सदाशयता के बारे में समाधान नहीं 
कर देता । प्रश्‍नगत अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रथम पिटीशनर द्वारा आयात 
किया “जाने वाला माल आयात नीति 1981-82 के पेरा 140 में उल्लिखित 
पैरा 136(2), 137, 146, 185(2) ग्रौर 186(1) के अधीन नहीं 
ग्राता । पैरा 195(4) (1) प्रथम पिटीशनर जैसे व्यापार घरामों को आयात 
नीति के अधीन सुविधाएं अर्थात्‌ अन्य लोगों द्वारा उन्हें हस्तांतरित आयात 
क्षतिपूति (रेप) अनुज्ञप्तियां देता है।इस प्रकार से प्रथम पिटीशनर 
वैरा 140 और 195(4)(1) के अधीन वास्तविक विनिर्माता निर्यातक नाम 
में जारी की गई अनुज्ञप्ति के_हस्तांतरिती के रूप में उस विनिर्माता निर्यातक 
द्वारा किए गए निर्यातों के विरुद्ध आयात नीति की सुविधा का पेरा 140 
झर 195(4)() का हकदार है । प्रत्यथियों को यह दलील कि 
पैरा 136(1) के अधीन श्रतुज्ञप्ति के अधीन कच्चा माल आदि आयात करने 
की सुविधा केवल वास्तविक विनिर्माता निर्यातक को है जिसके निर्यात के 
विरुद्ध अनुज्ञप्ति जारी की गई थी उपलब्ध है उसका अथं पेरा 138(1) में 
“विनिर्माता निर्यातको” शब्दों के पश्चात्‌ और “विधिमान्य होगा'""” शब्दों 
से पूवे “उनके द्वारा विनिमित उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध” शब्दों को पढ़ना 
होगा । इसी बात को 31-8-1981 के आक्षेपित परिपत्र द्वारा करने को. 
मांग की गई है । प्रत्यर्थी की दलील यह है कि 31-8-1981 का परिपत्र हो, 
“झ्रायात नीति 1981-82 के पैरा 138(1) को स्पष्ट करता है और उस 
पैरा को उपांतरित या संशोधित नहीं करता । यही कारण है कि उच्च 
. न्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने अपीलाघीन अपने निर्णय में पंरिपत्र को 
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समझा है । विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में यह कहा हि ४ * 
31-8-1981 के परिपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वह आयात ते 
परिवर्तित करता है और कि उनके समक्ष पिटीशतरों की दलील की तारीख 
15-10-1981 के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित शत क नीति 
1981-82 के पैरा 138 में दिखाई नहीं देती है, उन्हे स्वीकाय नहीं है । ल्मा 
न्यायाधीश उस समय ठीक ये जब उन्होंने यह कहा.कि ऐसा जप हाह 
कि परिपत्र आयात नीति को परिवर्तित करता है किन्तु उन्होंने यह कहने मे 
गलती की हे कि तारीख 15-10-1981 के जा भादेश सं उल्लिखित 
शर्ते आयात नीति 1981-82 के पैरा 138 (1) में दिखाई नहीं देता। इस 
बात पर ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है कि वैरा 138(1) का उल्लेख श्रायात 
नीति 1981-82 के पैरा 140 में नहीं किया गया था इस बात पर भी 
ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भायात नीति में जो पश्चातूवर्ती 
वर्ष 1982-83 के लिए थी, उक्त शब्द “उनके द्वारा विनिमित उत्पादों के 
उनके निर्यात के विरुद्ध” वास्तव में “विनिर्माता निर्यातक को जारी की गईं 
अनुज्ञप्तियां” शब्दों के पश्चात्‌ और “वास्तविक उपयोगिता” शर्त के अधीन 
“अपने कारखानों में प्रयोग करने के लिए उनके दारा. अपेक्षित कच्चे माल, 
संघटक, उपभोज्य, फालतू पुर्जे और पैकिंग सामग्री की किसी मद के निर्यात 
के लिए कुल मूल्य के भीतर विधिमान्य होगा” शब्दों से पूवं पैरा 138(1) 
में वास्तव में अन्तःस्थापित किए गए हैं। प्रत्यथियों की दलील को देखते हुए 
कि तारीख 31-8-1981 का परिपत्र केवल श्रासातनीति 1981-82 के 
पैरा 138 (1) का स्पष्टीकारक है ओर उस पेरा को संशोधित अथवा 
` उपांतरित नहीं करता है, हमारे लिए इस प्रश्‍न पर विचार करना अनावश्यक 
है कि बया संयुक्‍त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात द्वारा जारी किया गया 
परिपत्र विघिमान्य रूप. से 1981-82 की आयात नीति को संशोधित करता 
है । श्रायात नीति 1981-82 के सुसंगत पैरा के परिशीलन पर जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया हे, हम सहमत हैं कि तारीख 15-10-1981 के 
तृतीय प्रत्यर्थी के आक्षेपित पत्र में उल्लिखित शतं आयात नीतिः 1981-82 
के पैरा 138(1) में नहीं है, कि 31-8-1981 का परिपत्र अविधिमान्य हे 
और पिटीशनरों का अनुरोध जो तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा 15-10-1981 के पत्र 


में और 23-9-1981 के पत्र में किया था, अविधिमाच्य है और कि 


पिदीशनरों के अनुरोध की नामंजूरी जो 23-9-1981 के पन्र में तृतीय 
प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 15-10-1981 के पत्र में की थी असमथित है भौर उस 


अनुरोध का अनुपालन किया जाना चाहिए । अतः हम इससे सहमत होने में. 
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ग्रसमर्थ हैं कि तारीख 15-10-1981 के पत्र में उल्लिखित शर्ते आयात 
नीति 1981-82 के पैरा 138(2) में मिलती है। (पैरा 15) 

सिविल अपीली ध्धिकारिता : 1982 की सिविल अपील सं० 591. 
1 


1981 के सिविल रिट पिटीशन में दिल्ली उच्च न्यायालय के 
_ त्तारीख 18 नवम्बर, 1981 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत 
लेकर की गई अपील । 


इसके साथ 
1982 का च्टि पिटीशन सं० 802. के 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अघीन पिटीशन । 


अपीलार्थो को धोर से सवंश्री सोली जे० सौराबजी और राजीव 
| दत्ता । 
भत्यर्थो की शोर से ` ` सवेश्री एम० एम० अब्दुल कादिर भौर 
| गिरीश चन्द्र तथा कुमारी ए० 
सुभाषिणी । 
पिटीश्ञनर की ओर से सर्वश्री वी० एंम० तारकंडे तथा 
(रिट पिटीशन में) राजीव दत्ता । 


न्यायालय का निर्णय न्यायाविपति ए० बरदराजन्‌ ने दिया । 
-न्यायाधिपति वरदराजन्‌— 


विशेष इजाजत लेकर की गई यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड 
स्पायपीठ के निर्णय के विरुद्ध निदिष्ट है जिसमें 1981 का सिविल रिट पिटीशन 
2581 को इस मत के साथ प्रारम्भमें ही खारिज कर दिया था क्रि तारीख 
31. अगस्त, 1981 का परिपत्र से जो प्रत्यर्थी संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात 
"एवं निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि 
-उससे आयात नीति बदल दी गई है, कि यह दलील कि रिट पिटीशन में 
` अपेक्षित आदेश में उल्लिखित शतं सन्‌ 1981-82 की श्रायात नौति के पैरा 
138 में नहीं मिली है स्वीकार्यं नहीं है कि आयात नीति के पैरा 138 (1). 
को पढ्ने से यह पता चलता है कि आयात क्षतिपूर्ति (रेप) अनुञ्चप्ति, यदि ` 
हस्तांतरणीय हो और उस पर एक पृष्ठांकन किया गया हो तो (रेप). 
अनुज्ञप्ति में उल्लिखित सामग्री के सम्बन्ध में होनी चाहिए और किसी सामग्री 


क 
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प्रथम प्रत्यर्थी भारत संघ की दलील, कि 


` सम्बन्ध में नहीं, भोर कि 
याची निर्यात के विरुद्ध ही किया जा सकता ह) 


` पृष्ठांकन केवल स्वयं भ्रावेदक द्वारा 
सही है । * 
2. अपीलाधियों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन 

1982 का रिट पिटीशन सं० 802 उन्हीं तीन ्रत्यथियों के विरुद्ध 
फाइल किया है ओर सिविल अपील में उन्हीं अनुतोषों का अनुरोघ 
किया है अर्थात्‌ (1) मुख्य नियंत्रक, श्रायात एबं निर्यात, नई दिल्ली द्वारा 
जारी किए गए तारीख 31.8.1 981 के परिपत्र को अघिकारातीत और 
मक्त तथा शूरय होने के कारण भमि खंडित कर दिया जाए, (2) तृतीम्न 


प्रत्यर्थी, उप मुख्य नियंत्रक, भायात एवं निर्यात, अमृतसर, के तारीख 
ग दिसम्वर, 1981 के आदेश को, जिसमें भ्रतूज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करने से 
मना कर दिया गया था वापस लेने का (नदेश दिया जाए, (3) प्रत्यर्थी सं० 2 
शोर 3 को निदेश जारी किया जाए कि 1981-82 की. आयात नीति. के 
वैरा 138 में अनुध्यात (रेप) अनुज्ञ प्ति पर पृष्ठांकन कर दिया जाए, ओर 
(4) प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 को तारीख 31 अगस्त, 1981 के परिपत्र ओर: 


तारीख 7 दिसम्बर, 1981 के आदेश का अनुपालन करने से रोका जाए । 


3. सुविधा के लिए पक्षकारों को सिविल अपील में उसी प्रकार से 
पेश किया जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन में प्रस्तुत 
किया गया है । र 


4. उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए रिट पिटीशन की कोई 
प्रति इस. अपील में पेश नहीं की गई है । पिटीशनरों का पक्षकथन, जैसा कि 
विशेष इजाजत पिटीशन में उपर्वाणित किया गया है, इस प्रकार हैं--प्रंथम 
|. पिटीशनर मैससे ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड, लुधियाना मूलतः 1981-82 
'की आयात नीति के पैरा 5 (7) के अर्थान्तगंत निर्यात घराने के रूप में 
| रजिस्ट्रीकृत था भ्रौर सन्‌ 1977 से वे विनिर्माता निर्यातक रहे ओर चूंकि प्रथम 

पिटीशनर के आयात घराना प्रमाणपत्र को 1981-82 को मायात नीति के 

पैरा 195 (1), के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया था अभी 
भी उन्हें व्यापार घराने के रूप्‌ में मान्यत्ता प्राप्त है । मान्यताप्राप्त 

व्यापारी घराने 1981-82 की आयातं नीति के. पैरा 195 (4) 

के अन्तगंत कतिपय सुविधाओं के हकदार हैं ओर उनमें से पैरा 195 (4) 

_ (ग) में उल्लिखित एक आयात क्षतिपूति अनुज्ञप्ति का. है जो दूसरों 
के द्वारा उन्हें हस्तांतरित किए' जाते हैं । पेरा 195 (4) (1). निम्त 
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प्रकारं पठित है-- 


“ब्यापार घरानों को आयात नीति के अधीन निम्तलिखित 
सुविधाएं अनुदत्त की जाएंगी 

अन्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें हस्तांतरित आयात ` क्षतिपूर्ति ` 
अनुज्ञप्तियां ।” 

5. उक्त सुविधा अभिप्राप्त करने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी ने हस्ता 
तरण द्वारा क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति अर्थात्‌ अनुज्ञप्ति सं० पीडब्ल्यू/2941/ 
669/सी/2%/78/जेड/80 दिनांक 27 फरवरी; 1981 को 2,020,781 
रुपये के कुल मूल्य में अनुज्ञप्तिघारक से जो स्वयं विनिर्माता निर्यातक था 
तारीख 8.7.81 के हस्तांतरण-पत्र के अधीन अजित किया भोर उसे उस 
पर पृष्ठांकन अभिप्राप्त ` करने के प्रयोजन के लिए तृतीय प्रत्यर्थी को भेज 
दिया । सन्‌ 1981-82 की आयात नीति का पैरा 140 में रेप अनुज्ञप्ति के 
हस्तांतरण के लिए उपबंघ है और वह इतत प्रकार पठित है-- 


“रेप श्रनुज्ञप्ति केवल रजिस्ट्रीकृत निर्यातक के नाम में जारी 
की जाएगी और वह 'वास्तविक उपयोगिता? की शते के अधीन 
नहीं होगी । पैरा 136 (2), 185 (2) ओर 181 (1) में 
सम्मिलित मामलों को छोड़कर कोई अहुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को 
किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भागतः या पूर्णतया हस्तांतरित कर 
सकेगा । अनुज्ञप्तिघारी या ऐसा हस्तांतरिती उसमें अनुज्ञात साल 
आयात कर सकेगा, किन्तु पैरा 136 (2) 137 और 146 की 
सुविधा तब तक किसी हस्तांतरिती को उपलब्ध नहीं होगी जब 
तक कि हस्तांतरिती रजिस्ट्रीकृत निर्यातक न हो और सीमा कर 
प्राधिकारियों को माल की निकासी के समय अपनी सदाशयता के 


बारे में संतुष्ट न कर दे ।” 


6. इस प्रकार से रेप अनुज्ञप्तिघारी आर उसका हस्तांतरिती जहां. 
तक कि -अतुज्ञप्ति के आधार पर आयात करते का अधिकार है, एक ही 
स्थिति में हैं किन्तु अनुशप्ति के हस्तांतरित को कुछ अन्य शते पूरी करती 
होंगी अर्थात्‌ कि उसे स्वयं रजिस्ट्रीकृत निर्यातक होना चाहिए और उसे सीमा 
कर प्राधिकारियों.को 1981-82 को आयात नीति के परा 136 (2), 
137 और 146 में उपबंधित सुविधाओं के बारे में माल की निकासी के. 

समय अपनी सदाशयता के बारे में उनका समाधान करना चाहिए । प्रथस 
` पिटीजञनर विनिर्माता तिर्यातक हे और -उसके पास 21.7.4 978 का 
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रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं० फीड/टीडी-ई-3 (153 ॥/78-] 32 है ग वह र 
अनुज्ञप्ति के अधीन जो उसने 8.7.1981 को हस्तांतरण दज अ x हे 
थी, कच्चा माल, घटक, उपभोज्य और पेकिंग सामग्री को यात. गा के 
हितबंद्ध था जो 1981-82 की आयात नीति के पैरा 138 (1) के शब्द 

'उसक्रे कारखाने में प्रयोग के लिए अपेक्षित थो, जो कि सिम्म प्रकार पठित है-- 


“रेप अनुज्ञप्ति जो विनिर्माता निर्यातक को जारी की गई थी, 

"कच्चे माल, घटक, उपभोज्य थोर पेकिंग सामग्री बी अन्य मदो के 

. आयात के लिए विधिमान्य होगी जो उनके द्वारा उनके. का रखानों म 
प्रयोग के लिए अपेक्षित हों । तथापि वर्जित मदों का आयात इस शत 

के अधीन रेप _अनुज्ञाप्त के अंकित मुल्य के 20 प्रतिशत तक के 
अनुज्ञात होगा, कि एक मद का मुल्य एक लाख रुपये से अधिक नह 

होना चाहिए | विविर्माता निर्यातकों को जारी की गई रेप 
अनुज्ञप्तिथां जो इस सुदिघा को लेना चाहते हैं, वास्तबिक उपयोगिता 

की शर्ते के साथ जारी की जाएंगी रौर ऐसी अनुज्ञप्तियां हस्तांतरणीय 

नहीं होंगी । वितिर्माता निर्यातक के लिए इस सुदिधा का प्रयोग 

करते की केवल अपनी रेप हकदारी के एक भाग के लिए ही इस सुविधा 

का प्रयोग करने की' छूट होगी और शेष भाग के लिए मुक्त रूप से 

. हस्तांतरणीय रेप अनुज्ञप्ति लेनी होगी ।” ४ 

न. प्रथम पिटीशनर ने तृतीय प्रत्यर्थी से 23.9.1981 के अपने पत्र 
द्वारा यह ग्रतुरोध क्रिया कि प्रश्तगत रेप अनुज्ञप्ति उसे हस्तांतरित कर दी. 
जाए ओर उपर्युक्त पृष्ठांकन उस पर कर दिया जाए जिससे उसे वास्तविक 
उपयोगिता ओर गेर-हस्तांतरणीय शंतों के साथ पेरा 138 के अधीन 
अनुज्ञात मंदों के भायात के लिए विधिमान्य कर सके । किन्तु तृतीय प्रत्यर्थी 
ने अपने 15.10.1981 के पत्र सं० 0-33/बबू/00-80/ईपीटी/एएस 


` आर/85 के हारा उस अनुरोध को इस आघार पर नामंजूर कर दिया कि 


पुरां 138 में पृष्ठांकन केवल उनके अपने निर्यातो के विरुद्ध विविर्माता 
निर्यातको के लिए ही अनुज्ञेय हे । यह नामंजूरी सन्‌ 1981-82 की आयात 


` नीति के पैरा 138 के पूर्ण रूप से गलत मर्थान्वयन पर आधारित है | वह 
. विनिश्चय' 31.8.1981 के एक कार्यालय परिपत्र पर आधारित है जो 
` द्वितीय प्रत्यर्थी दारा जारी किया गया था जिसमें सारतः यह निदेश दिया 


गया था कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आयात नीति 1981-82 के पेरा 138 के 


अधीन पृष्ठांकन तब तक अनुदत्त नहीं करेगा जब तक कि रेप अनुज्ञप्ति 
 मअपीहार्धी को उसके अपने उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध जारी नहीं की गई 


वै 
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है 3+.8.1981 का परिपत्र इस प्रकार पठित है— 


“4.8.1980 के रेप परिपत्र सं० 10/80 के पेरा 2 (1) | 
की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो उस पृष्ठांकत के .बारे . 


में है जो अनुज्ञव्ति प्राधिकारियों द्वारा रेप अनुञ्ञप्ति पर किया जाना 


है, जिसकी आयात नीति 1981-82 के पेरा 138 के अधीन . 


उपयोग करने की इच्छा की गई है । उक्त पेरा 138 का अभिप्राय ' 
उनके दारा विनिमित किए गए उत्पादों के निर्यातों पर विनिर्माताओं 
को रेप अनुज्ञप्ति जारी करना है, इसलिए उक्त पेरा 138 के अधीन 
रेप अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी को यह 
वात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि प्रश्‍नगत रेप अनुज्ञप्ति अपीलार्थी 
को उसके श्रमने उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध जारी की गई थीं 
अर्थात्‌ जिसके लिए अनुज्ञप्तिवारी विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकृत 
था जो उसके द्वारा घारित सुसंगत रजिस्ट्रोकरण तथा सदस्यता 


प्रमाणपत्र के अनुसार था । इसी प्रकार से पैरा 138 (7) के अधीन , 


सुविधा उत्त विनिर्माताओं के लिए हो. अभिप्रेत हे जिनका उत्पाद 

वास्तविक रूप से निर्यात किया जाता था, न कि उसी उत्पाद के : 

अन्य विनिर्माताओं के लिए ।” चनन 

8. परिपत्र विधि के किसी प्राधिकार के विना है ओर यह आयात 
नीति 1981-82 के पैरा 138 को संशोधित या उपातरित नहीं कर सकता । 
पिदौक्षनरों ने.2.11.1981 के उनके नोटिस का जवाब 'भेजने में तृतीय 
प्रत्यर्थी के असफल होने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल 
की जिसके द्वारा उसे तारीख 15.10.1981 के उसके पत्र में प्रस्तविष्ट 
विनिश्वय को और ऊपर उल्लिखित (रेप) अनुज्ञप्ति पर 1981-82 की 
आयात नीति के पैरा 138 के अधीन आवश्यक पृष्ठांकन करने के लिए कहा 
गया । रिट पिटीशन उच्च न्यायालय ने प्रारम्भ में ही खारिज कर दिया । 


9. प्रत्यथियो ने विशेष इजाजत पिटीशन में किए गए प्रकथनों को 


पूरा करने के लिए प्रतिशपथपत्र फाइल किया है। उन्होंने इस बात को . 


स्वीकार किया है कि 1.4.1978 को या उसके पश्चात्‌ किए गए 'निर्यातों 
पर जारी की गई (रेप) अनुज्ञप्तियां वास्तविक उपयोगिता शर्त के भ्रध्यघीत. 
नहीं हैं और एष्ठांकन की किसी आवश्यकता के बिना कतिपय-मामलों को. 


बंधित 


छोड़कर जैसा कि 1981-82 की झायात नीति के पेरा 140 में उपबंधित | 
है, किसी भी व्यक्ति को मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। यह सुविधा 
_ विनिर्माता निर्यातकों रौर विनिर्मोताओं को दी गई थी जिन्होंने अन्य लोगों ' , 
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त रेप अनुज्ञप्ति का उपयोग करने की 
के द्वारा उपयोग की गई दों 
पभोज्य भौर उनके कारखानों में 


के माध्यम से उन्हें भ्रायात क्षतिपूर्ति 
अनुज्ञा देकर आयात किए गए उत्पादों में उन 
को ही नहीं 'अवितु कच्चे माल, संघटक, उ राती 
प्रयोग के लिए उनके द्वारा भ्रपेक्षित पैकिंग सामग्री को आयात करने के लिए 
उनके द्वारा विनिमित उत्पादों के निर्यात पर उनको उपगत किया था । किन्तु 
आयात नीति 1981-82 के पैरा 138 से यह दात स्पष्ट हू कि. उस पैरा 
में उपबंधित सुविधाओं का केवल विनिर्माता निर्याठकों को ऐसे विनिर्माताओं 
को जारी की गई (रेप) अनुज्ञ प्तियों के विरुद्ध या उनके अपने निर्यातों पर 
लाभ उठाया जा सकता था जिनके उत्पाद एक अन्य निर्यातक के माध्यम से 
निर्यात किए जाते हैं । इसलिए यह सुविधा अन्य रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों से 
हस्तांतरण के द्वारा उनके द्वारा अजित “रेप” अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध विनिर्माता 
निर्यातको को उपलब्ध नहीं थी चाहे पश्चात्वर्ती विनिर्माता निर्यातक हो । 


10. तारीख 31.8.1981 का परिपत्र केवल इस वात को सुनिश्चित 
करने के लिए जारी किया गया था कि विनिर्माता निर्यातक ने इस सुविधा 
काः लाभ केवल पैरा 138 में कथित नीति के अनुसार उसके अपने उत्पादों 
के निर्यात पर जोरी की गई (रेप) भनुज्ञप्ति के. विरुद्ध ही ओर इस बात को 

स्पष्ट करने के लिए उठाया था कि यह सुविधा केवल उन विनिर्माताओं को 
ही उपलब्ध है जिनके उत्पाद वास्तविक रूप से किसी अन्य निर्यातक के 
माध्यम से निर्यात किए जाते हैं श्रौर कि यह सुविधा उसी उत्पाद के अन्य 
विनिर्माताओं को उपलब्ध नहीं थी! यह विशेष सुविधा ऐसे एककों के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए दी गई थी ओर आशयित है जिसके उत्पाद उन्हें 
(रेप) अनुज्ञप्ति के द्वारा आयात करने की अनुज्ञा देकर न केवल उन मदों 
को निर्यात किए जाते थे जिनका निर्यातित उत्पादों में उपयोग किया जाता 
था किन्तु ऐसी कच्ची सामग्री संघटक, उपभोज्य भर उस एकक द्वारा 
अपेक्षित पैकिंग सामग्री की श्रन्य मद भी थी। इस स्पष्ट कारण से यह 
सुविधा अनुञ्चप्ति को विस्तारित नहीं की गई थी जो निर्यातकों द्वारा ऐसे 
एकक को हस्तांतरित कर दी गई थी जिन्होंने निर्यातित उत्पाद के लिए 
जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति जारी की गई थी योगदान नहीं दिया था । 

11. आयात नीति 1981-82 का परा 138(1) काफी स्पष्ट है 
ओर यह तारीख 31.8.1981 के भाक्षेपित परिपत्र में अन्तविष्ट निर्वचन से 
भिन्न किसी अन्य निर्वेचन को स्वीकार नहीं करता । परिपत्र न तो पैरा 138 
में अन्तविष्ट 1981-82 की भायात नीति को संशोधित करता और नही 

'उपान्तरित करता है। पैरा 138 में निंदिष्ट विशेष लाभ हस्तांतरणीय नहीं 
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हैं और इसलिए पिटीशनरों की तरह श्रनुञ्ञप्तियों के हस्तांतरिती विधिमान्य 
रूप से उक्त मदों का निर्यात नहीं कर सकते । अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का 
पिटीशनरों द्वारा अर्जित अनुज्ञप्तियों पर 23.1.1981 के पत्र द्वारा कहा 
गया पृष्ठांकन करने से मना करने का विनिश्चय पैरा 138 में उल्लिखित 


नीति के अनुसार था । पिटीशनरों द्वारा दिए गए आधार में कोई सार नहीं 
हैं और वे 1981-82 की आयात नीति पैरा 136, 138 और 140 के 


विषय का विरूपण हैं । उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन प्रारम्भ में ठीक 
ही खारिज की गई थी । 

12. चूंकी सिविल अपील में चाहे गए वे ही अनुतोष रिट पिटीशन 
में भी चाहे गए हैं, रिट पिटीशन में उठाई गई पिटीशततरों की दलीलों को. 
रौर इस निर्णय में उनके द्वारा फाइल किए गए प्रतिशपथपत्र में प्रत्यथियों 
द्वारा उठाई गई दलीलों को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है । सिविल अपील 
में दिया गया हमारा निष्कर्ष एक या दूसरे प्रकार से रिट पिटीशन का 
निपटान करने के लिए पर्याप्त होगा । 

13. प्रथम पिटीशनर मुलतः आयात नौति 1981-82 के पेरा 5(7) 
के श्रर्थान्तर्गंत रजिस्ट्रीकृत निर्यात घराना था ओर 1971 से विनिर्माता 
निर्यातक रहा है । यह एक सुमान्य व्यापार घराना हो गया है चूंकि इसका 
निर्यात घराना प्रमाण-पत्र व्यापार घराना प्रमाण-पत्र के रूप में आयात नीति 
1981-82 के परा 195(1) के अनुसार संपरिवतित हो गया है । सुमान्य 
व्यापार घराने पैरा 195(4) के अधीन कतिपय सुविधाओं के हकदार हैं 
और उनमें से एक का उल्लेख पैरा 195(4)(i) में किया गया है वह 
. आयात क्षतिपूति (रेप) अनुज्ञप्ति है जो अन्य लोगों के द्वारा उन्हें हस्तांतरित 
किए जाते हैं। ऊपर उल्लिखित आयात क्षतिपूर्ति (रेप) अनुञ्चप्ति विनिर्माता 
निर्यातक को उसके वास्तविक निर्यात के विरुद्ध जारी की गई थी। प्रथम 
पिटीशनर ने वह अनुज्ञप्ति आयात नीति 1981-82 के पैरा 140 में यथा 
उपबन्धित दिनांक 8.7.1981 के पत्र द्वारा हस्तांतरित कराई थी जिससे कि 
बह-पैरा 195(4)(म) के अधीन सुविधा अभिप्राप्त कर सके । इसके पश्चात्‌ 
23.9.1981 का एक आवेदन प्रथम पिटीशनर ने उस हस्तांतरण को मान्यता 
देने के लिए और उप पत्र के साथ प्रेषित तृतीय प्रत्यर्थी को उक्त अनुज्ञप्ति 
पृष्ठांकन करने के लिए किया था जिससे कि प्रथम पिटीशनर कच्चा माल, 
संघटक, उपभोज्य भोर 1981-82 की आयात नीति के परा 138(1) के 
प्रथम भाग के अनुसार उसके अपने कारखानों में प्रयोग के लिए उसके द्वारा . 
अपेक्षित पैकिंग सामग्री को आयात करने में समर्थ हो सके । उस पत्र में यह 
कहा गया है कि प्रथम पिटीशनर श्रनुज्ञप्ति का कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य 
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नौर आयात नीति 1981-82 के पैरा 138(1) के अनुसार उसकी अपने 
कारखाने में प्रयोग के लिए अपेक्षित पैकिंग सामग्री को आयात करने के 
लिए उपयोग करना चाहता है और इसलिए वह श्रनुज्ञप्ति प्रथम पिटीशनर 
के नाम में हस्तांतरित कर दी जाए और उस परं वास्तविक उपयोगिता मौर 
गैर-हस्तांतरणीय शर्तों के साथ पैरा 138 के. अधीन अनुज्ञात मदों के 


'आयात के लिए विधिमान्य करते के लिए उस पर पृष्ठांकन कर दिया जाए । 


इस अनुरोध को तृतीथ प्रत्यर्थी हारा इस आधार पर उसके तारीख 


15.10.81 के पत्र द्वारा नामंजूर कर दिया गया या कि प्रश्‍नगत (रेप) 
अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिघारी को उसके अपने उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध अर्थात्‌ 
जिसके लिए अतुज्ञप्तिघारी को उसके द्वारा घारित सुसंगत रजिस्ट्रीकरण 
तथा सदस्यता ` प्रमाण-पत्र के अनुसार विनिर्माता निर्यातक' के रूप में 


रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जारी की गई थी । इत तथ्यों के बारे में कोई 
विवाद नहीं है । 

१4.. विटीशनरों की दलीज़ यह है कि प्रथम पिटीशनर आयात नीति 
1981-82 के पैरा 138(1) के अनुसार इस तथ्य के होते हुए भी आयात 
'नीति 1981-82 के पैरा 140 द्वारा अनुज्ञात (रेप) अनुज्ञप्ति के हस्तांतरिती 
की हैसीयत से. उसके अपने कारखाने में प्रयोग के लिए उसके द्वारा अपेक्षित 
कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य ओर पैकिंग सामग्री को आयात करने का 
हकदार है कि प्रथम पिटीशनर विनिर्माता निर्यातक नहीं. है, जिसके निर्यात के 
बिरुद्ध प्रश्‍लगत (रेप) अनुज्ञप्त जारी की गई थी किन्तु एक ऐसा व्यापार 
घराना. है जिसने उक्त अनुज्ञप्ति को आयात नीति 1981-82 के 
पैरा 195 (4)(9) के अनुसार 8.7.198 1 के पत्र द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को 
हस्तांतरित करवाया था। प्रत्याथयो की दलील यह है कि चूंकि प्रथम 
' पिटीशनर विनिर्माता निर्यातक नहीं है, जिसको कि (रेप) अनुञ्ञप्ति उसके 
निर्यात के विरुद्ध जारी .की गई थी, वह 1981-82 को. आयात नीति के 

` देरा 138(1) के अधीन तारीख 23.9.1981 के प्रथम पिटीशनर के पत्र भें 
उल्लिखित कच्चे माल आदि को आयात करने का हकदार नहीं था। प्रश्‍न 
यह है.कि इनमें से कौन-सी दलील सही है । 5% 

15. पैरा 140 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि (रेप) अनुज्ञप्ति 
केवल रजिस्ट्रोकृत निर्यातक के नाम में ही जारी की. जाएगी और वास्तविक 
उपयोगिता की शते के अधीन नहीं होगी ओर कि पैरा 136 (2), 185(2) 
ओर 186(1) में सम्मिलित मामलों को छोड़कर अनुज्ञप्तिधारक को किसी 

अन्य व्यक्ति के पक्ष में मागतः या पूर्णतया हस्तांतरित कर सकेगा ओर कि 
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सनुज्ञप्तिघारक या ऐसा हस्तांतरिती उसमें अनुज्ञात माल का आयात कर 
सकेगा किन्तु पैरा 136, 137 और 146 की सुविधाएं तब तक किसी 
हस्तांतरिती को उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि हस्तांतरिती स्वयं रजिस्दी कृत 
निर्यातक नहीं है और सीमा कर घ्राचिकारियों का माल की निकासी के समय 
अपनी सदाशयता के बारे में समाधान नहीं कर देता । प्रश्‍नगत अनुज्ञप्ति के 
आधार पर प्रथम पिटीशनर द्वारा आयात क्रिया जाने वाला माल आयात 
नीति 1981-82 के परा 140 में उल्लिखित पैरा 136(2), 137, 146 

155(2) और 186(1) के अधीन नहीं आता । पेरा 195(4)(7) प्रथम 
पिटीशनर जसे व्यापार घरानों को आयात नीति के अधीन सुविधाएं अर्थात्‌ 
अन्य लोगों द्वारा उन्हें हस्तांतरित आयात क्षतिपुति (रेप) अनुज्ञप्तियां देता 
है । इस प्रकार से प्रथम पिटीशनर पैरा 140 क्षोर 195(4)(1) के श्रघीन 
वास्तविक विनिर्माता निर्यातक के नाम में जारी की गई (रेप) अनुज्ञप्ति के 
हस्तांतरिती के रूप में उस विनिर्माता निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातो के 
विरुद्ध आयात नीति की सुविधा का पैरा 140 और 195(4)(1) का 
हकदार है । प्रत्यथियों की यह दलील कि पैरा 138(1) के अघोन (रेप) 
अनुज्ञप्ति के अवीन कच्चा माल आदि आयात करने की सुविधा केवल 
वास्तविक विनिर्माता निर्यातक को है जिसके निर्यातक के विरुद्ध अनुञ्चप्ति 
जारी को गई थी उपलब्ध है उसका अर्थ पेरा 138(1) में “विनिर्माता 
निर्यातकों” शब्दों के पश्चात्‌ और (विधिमान्य होगा'" शब्दों से पूवं “उनके 
द्वारा विनिमित उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध” शब्दों को पढ़ना होगा । इसी 
बात को 31.8.1981 के आक्षेपित परिपत्र द्वारा करने की मांग की गई है। 
प्रत्यर्थी की प्रस्तुत दलील यह है कि 31.8.1981 का परिपत्र ही आयात 
नीति 1981-82 के .पंरा 138(1) को स्पष्ट करता है श्रोर उस पॅरा 
को उपांतरित या संशोधित नहीं करता। यही कारण है कि उच्च 
न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलाधीन अपने निर्णय में परिपत्र 
को समक्षा है। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में यह कहा है 
कि 31.8.1981 के परिपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वह आयात नीति 
को परिवर्तित करता है और कि उनके समक्ष पिटीशनरों की दलील कि 
तारीख 15.10.1981 के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित शते आयात नीति 
1981-82 के परा 138 में दिखाई नहीं देती . है, उन्हें स्वीकार्यं नहीं है। 
विद्वान न्यायाधीश उत समय ठीक थे जब उन्होंने यह कहा कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि परिपत्र आयात नीति को परिवर्तित करता है किन्तु उन्होंने यह 
कहने में गलती की है कि तारीख 15.10,1981 के आक्षेपित आदेश में , 
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उल्लिखित शते आयात नीति 1981-82 के पैरा 13६( 1) में दिखाई नहीं 
देती । इस वात पर घ्यान देना बड़ा महत्ववृण है कि परा 138(1) का 
उल्लेख आयात नीति 1981-82 के पैरा 140 में नहीं he गया था । इस 
बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आयात नीति में जो पश्चातृवर्ती 
वर्ष 1982-83 के लिए थी, उक्त शब्द “उनके द्वारा विनिमित उत्पादो के 
उनके निर्यात के विरुद्ध” वास्तव में “विनिर्माता निर्यातक को जारी की गई 
(रेप) अनुज्ञप्तियां” शब्दों के पश्चात्‌ और “वास्तविक उपयोगिता "उ के 
अधीन “अपने कारखानों में प्रयोग के लिए उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल, 
संघटक, उपभोज्य फालतू पूर्जे और पैकिंग सामग्री की किसी जै के लिपि के 
लिए कुल मूल्य के भीतर विधिमान्य होगा 1” शब्दों से पूवं परा 1 ५3 ) 
में वास्तव में अन्तःस्थापित किए गए हैं । प्रत्याथयों की दलोल को देखते हुए 
कि तारीख 31.8.1981 का परिपत्र केवल आयात नीति 1981-82 के परा 
138(1) का स्पष्टीकारक है और उस पैरा को संशोधित अथवा उपांतरित 
नहीं करता है, हमारे लिए इस प्रश्‍न पर विचार करना aan हैकि 
क्‍या संयुक्‍त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात द्वारा जारी किया गया परिपत्र 
विधिमान्य रूप से 1981-82 को आयात नौति को संशोधित करता हे । 
आयात नीति 1981-82 के सुसंगत पैरा के परिशीलन पर जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है, हम अपीलाथियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता 
श्री सोली जे० सोराबजी से सहमत हैं कि तारीख 15.10.1981 के तृतीय 
प्रत्यर्थी के आक्षेपित पत्र में उल्लिखित शते आयात नीति 1981-82 के 
वैरा 138(1) में नहीं है, कि 31.8.1981 का परिपत्र 'अविधिमान्य है 
और पिटीशनरों का अनुरोध जो तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा 15.10.1981 के पत्र 
में 23.9.1981 के पत्र में किया था, भ्रविधिमान्य है और कि पिटीशनरों के 
अनुरोध की नामंजूरी जो 23.9.1981 के पत्र में तृतीय प्रत्यर्थी द्वारा 
तारीख 15.10.1981 के पत्र में की थी असमथित है और उस श्रनुरोध का 
अनुपालन किया जाना चाहिए । हम प्रत्यथियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता 
श्री. एम० एस अब्दूल कादिर के साथ सहमत होने में श्रसमर्थ हैं कि 
तारीश 15.10.1981 के पत्र में उल्लिखित शर्ते आयात नीति 1981-82 
के परा 138(1) में मिलती है । ' 

तदनुसार, हम खचों सहित अपील और खचों के बिना रिट पिटीशन 
को मंजूर करते हैं । ; ठ 


५ ` अपील मंजूर की गई । 
स० 


जनि-+ +++ +++ 
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एच० सी० शर्मा ऑर अन्य 
बनाम 


दिल्लो नगर निगम ओर अन्य 
Ff 
(H.C. Sharma and Others 


Ye 


Municipal Corporation of Delhi and Others) 


तथा 


अजहर अलो खान और अन्य 
बनाम 
दिल्ली नगर निगम और अन्य 


(Azhar Ali Khan and Others 


V, 


“Municipal Corporation of Delhi and Others) 
(13 जुलाई, 1983) 
(न्यायाधिपति बी० डी० तुलज्ञापुरकर शोर ए० वरदराजन) 


दिल्ली बगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66)-- 
घारा 98 ग्रोर 487--फानूनी निगम अर्थात्‌ दिल्‍ली नगर तिगस 
के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त धारा 487 के अनुसार केस्रोय 

4 सरकार के तियः्त्रण के श्रधीन रहते हुए, उसके आपने नियसों- 
विनियमों का लागू होना--निगस के अनुमोदन और अपनाए जाने 
पर ही सरकार के नियमों का लागु होना-केस्दरोथ जोक निर्माण 
“विभाग की काम करते को पद्धति का नियम द्वारा अपनाया जाया; 

किन्तु सात वर्ष तक सोधो अरी निलम्बित करने का संकल्पन 
अपनाया जाना--सरंक्षार का निगम को परासशं कि वेदन आयोग की 
# सिफारिशों के आधार पर निगम सोधी भर्ती केस्ट्रीय लोक निर्माण 
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बिभाग की सलाह पर निषिद्ध कर सकती हे--ऐसी या 
घारा 487 के अधीन निदेश नहीं है, श्रतः pr नहीं है~ 
फलतः धारा 98 के अघीन विरचित अपने भर्ती विनियमों के अनुसार 


निगम द्वारा की गई सीधी भर्ती उचित है! 


दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66)-- 
घारा 98--ज्येष्ठता ओर प्रोन्तति के विषय सें कोटा नियम--उषत' 
धारा 98 फे श्रधीन बनाए गए मतो विनियमों के अनुसार निघत 
कोटा भूतलक्षी प्रभाव देने वाले शब्दों के न होने की दक्षा में, सभी 
भादी नियुक्षितयों और प्रोन्नतियों में लागु होगा, क्योंकि विनियमों 
के अनुमोदन और प्रवर्तन के समय अस्तित्वयुवत पदों को ही लागू 
नहीं होता अपितु बाद में बढ़ाए गए पदों के सम्बन्ध में भी लागू 
होता है। 


संविधान, 1950--अनुच्छेद 14 श्रोर 16-_वर्गीकरण-- 
विभेद-एक ही प्रवर्ग में ग्रहंता पर आधारित वर्गीकरण अनुज्ञेय 
हीं है- कनिष्ठ इन्जीनियरों का एक पृथक वर्ग है और उनमें से 
इन्जीनियरी स्तातक डिप्लोमाधारकों की भांति एक पृथक्‌ प्रवं तथा 
कोटे का दावा नहीं कर सकते । ह 


संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए इन दो रिट 
पिटीशनों के पिटीशनर प्रथम प्रत्यर्थी, दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ. 
इन्जीनियर हैं । 1979 का रिट पिटीशन सं० 221 कनिष्ठ इन्जीनियरों में 
से डिप्लोमाधारकों ने परमादेश रिट या अन्य समुचित रिट जारी किए जाने 
के लिए फाइल किया । 1979 का रिट पिटीशन सं० 1194 स्नातक जुनियर 
इन्जीनियरों एवं सहायक इन्जीनियर के रूप में सीधी नियुक्ति के. लिए चने 
गए स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों हारा परमादेश सरशियोरेराइ या अन्य कोई 
समुचित रिट जारी किए जाने के लिए फाइल किया गया है । 1979 के. 
रिट पिटीशन सं० 221 के पिटीशनरों (डिप्लोमाघारक कनिष्ठ इन्जीनियरों) 
का पक्षकथन है कि वे प्रत्यर्थी 1 की सेवा में 16 से 18 वर्ष से कनिष्ठः 
इन्जीनियर के पद पर हैं। उन्होंने 1967 से 1970 के दौरान कनिष्ठ. 
इन्जीनियरो के पद पर कार्यभार संभाला जबकि प्रत्यर्थी सं० 3 से 46 वे 
लोग हैँ जो सरकार की घोषित नीति के उल्लंघन में, जिसके द्वारा सीधी 
भर्ती को निषिद्ध किया गया था, 1974-78 के दौरान सहायक इन्जीनियर” 
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'के पद पर सीधे भर्ती किए गए हैं । पिटीशनरों के अगले प्रोन्नति पद सहायक 
इन्जीनियर के हैं । प्रथम प्रत्यर्थी बराबर 50 प्रतिशत सहायक इन्जीनियर के 
“पद सीधी भर्ती से भर रहा है, जिसके फलस्वरूप पिटीशनरों के लिए कनिष्ठ 
इन्जीनियरों को श्रेणी में ठहराव आ गया है यह भर्ती प्रोन्नति ओर अन्य 
सेवा शर्तों के सभी विषय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके 
वाद “के० लो० नि० वि” कहा गया है) में प्रचलित कार्य प्रणाली का 
अनुसरण करता है । के० लो० नि० विण ने केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा में सीधी 
भर्ती निलभ्वित करने का विनिश्चय किथा क्योंकि केन्द्रीय इन्जीनियरी/ 
वेद्युत इन्जीनियरी सेवा (वगं-2) के लिए कोई प्रोन्नति अवसर सुलभ नहीं. 
थे । अगस्त, 1975 में किया गया यह विनिश्चय 1-4-72 से प्रभावी हुआ 
(उपावन्ध “ख”) 1 प्रथम प्रत्यर्थी ने संकल्प सं० 416 और 78 तारीख 
27-7-1970 भोर 21-2-1971 द्वारा यह विभिश्चय किया कि सभी मूल 
"नियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और संशोवनों सहित 
अनुपूरक नियम प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात्‌ निगम के नियम आदि माने जायेंगे । 
इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार में लागू केन्द्रीय सेवा संचालन नियम और . 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और संशोधन सहित सामान्य 
सूल नियम प्रथम प्रत्यर्थी-निगम में लागू किए गए हैं । ज्यों ही पिटीशनरों 
को पता चला कि के० लो० नि० वि० में सीघी भर्ती निलम्बित कर दी गई 
है, पिटीशनरों ने नवम्बर, 1975 में प्रथम प्रत्यर्थी का ध्यान इस तथ्य की 
भोर आकर्षित किया ओर सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती एर निषेध के 
लिए प्रार्थना की । उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों की 
उपेक्षा नहीं की जाएगी । पिटीशनरों ने 24-1-1979 (उपाबंध “ड?') के 
अभ्यावेदन सहित श्रनेक अभ्यावेदन किए । प्रथम प्रत्यर्थ के तत्कालीन 
आयुक्त ने पिटीशनरों को मौखिक रूप से यह आश्वासन दिया कि प्रथम 
प्रत्यर्थी भी वही पद्धति भ्रपनाएगा जो के० लो० नि० वि० में अंगीकृत है । 
किन्तु, फिर भी, उसने पिटीशनरों को यह लिखकर सूचित किया कि यह 
विषय बिचाराधीन हे । पिटीशनर 23-1-79 को प्रथम प्रत्यर्थी के उपायुक्त 
से मिला गौर उन्होंने सीघी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियर के 8. पद भरने 
के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के खिलाफ विरोध प्रकट किया, भौर 
चूंकि उसने पिटीशनरों का सुझाव मान लिया था, इसलिए उन्हें प्रत्याशा थी 
'कि विज्ञापन वापस ले लिया जाएगा । किन्तु प्रत्वर्थी-1 सीघी भर्ती द्वारा पद 


- भरने के लिए कटिबद्ध है, हालांकि सहायक इन्जीनियर के पद पर प्रोन्तति 


“के आकांक्षी 400 कनिष्ठ इन्जीनियरों में से 275 से भी अधिक विचार किए 
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जाने के लिए पात्र हैं। केळीय सरकार को प्रथम प्रत्यर्थी पर सामान्य 
अधीक्षण की षित प्राप्त है, अतः उसने तारीख 23 फरवरी, 1976 के पत्र 
द्वारा (उपाबंघ “च”) प्रथम प्रत्यर्थी को सूचित किया है कि तीसरे वेतन 
आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप प्रथम प्रत्यथी सीधी भर्ती निषिद्ध कर 
सकेगा जैसा के० लो० नि० वि० द्वारा किया गया है । निर्माण महानिदेशक, 
भारत सरकार के कार्यालय में निदेशक ने प्रथम प्रत्यर्थी के सहायक आयुक्‍त 
(स्थापन) को 16-2-1978 के पत्र द्वारा (उपाबंध “च1”) यह सूचित किया 
कि केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा)केन्ट्रीय वैद्युत इन्जीनियरी सेवा, समूह-ख में 
सीधी भर्ती अभी तक निलम्बनाधीन है, हालांकि तीसरे वेतन आयोग की 
रिपोर्ट में प्रथम प्रत्यर्थी, नगर निगम के कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई विशेष 
उल्लेख नहीं है, फिर भी प्रथम प्रत्यर्थी ने उसकी सिफारिशों का अनुसरण 
किया है और उसके कमंचारियों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है, 
जैसा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया जाता है; 
क्योंकि उनके वेतनमान और सेवा शते एक-सी हैं । सहायक इन्जीनियरों के 
8 पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती ज्येष्ठता सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के 1959. 
के ज्ञापन की दृष्टि से पिटोशनरों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव डालती है, अतः 
प्रथम प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया जाए कि वह वहो नीति अपनाए जो 
केन्द्रीय सरकार के इन्जीनियरी विभाग में अपनाई जाती है । प्रत्यर्थी 3 से 
46 की जो 197478 के दौरान सहायक इन्जीनियर के पद पर सीधे 
भर्ती किए गए थे, नियुकितियों से सम्बन्धित उपाबन्ध क-1 में दिए गए ब्यौरों " 
से यह दशित हो जाएगा कि सन्‌ 1974 के सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति 
पिटीशनरों से पंक्ति में ऊपर हैं जो बहुत पहले भर्ती किए गए ये । प्रत्यर्थी 
की सेवा में 400 कनिष्ठ इन्जीनियरों में से. 36 1978 से सहायक 
इन्जीनियर के रूप में वतमान ड्यूटी भारसाघन संभाले हुए हैं श्रौर श्रन्य 
श्रनेक तदर्थं धाधार पर सहायक इन्जीनियरों का कार्यभार संभाले हुए हैं। 
वे कनिष्ठ इन्जीनियर जो सहायक इन्जीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप में 
कायं कर रहे हैं, नियमित रूप से नियुक्‍त किए गए सहायक इन्जीनियरों के 
रूप में माने जाने घ्राहिएं। किन्तु 2-9-1978 को परिचालित की गई 
ज्येष्ठता-सुची (उपाबन्ब “छ”) में उनके नाम नहीं हुँ । यह ज्येष्ठता-सूची 
दिसम्बर, 1979 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन के आधार 
पर तैयार की गई है जो उस ज्येष्ठता नियम जैसी है, जिसे इस न्यायालय ने - 
एस० बी० पटवर्धन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में अवैध 
घोषित कर दिया है । प्रत्यर्थी सं० 1 केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसारः 
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विधि के किसी प्राधिकार के विना ज्येष्ठता-सूची तैयार कर रहा है। इसके 
अनुसार जो पहले पुष्ट किए जा चुके हैं, वे बाद में पुष्ट किए गए व्यक्तियों 
से पंक्ति में ज्येष्ठ हो जाएंगे । प्रत्यर्थी-1 द्वारा कृत्रिम ज्येष्ठता प्रदान करने से 
पिटीशनर अपनी वास्तविक ज्येष्ठता से वंचित हो गए हैं ओर ऐसा करना 
समता के मूल अधिकार को नष्ट करना है। दिल्ली नगर निगम एक कानूनी 
प्राधिकरण है ' जो निस्संदेह दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की 
घारा 487 में वणित सीमा तक केन्द्रीय सरकार के नियत्रण में है। सहायक 


: इन्जीनियर (सिविल) पद की भर्ती विनियम राजपत्र में 27-6-1970 


(उपाबंघ-द-1) में अधिसूचित किया यया था। उनमें उपबंघित है कि सहायक 
हुन्जीतियरों की भर्ती 50 प्रतिशत कनिष्ठ इन्जीनियरों की प्रोन्नति द्वारा 
आर 50 प्रतिशत सीघी भर्ती द्वारा की जाएगी । के० लो० नि० वि० ने 
1972 से सात वर्ष तक केन्द्रीय इम्जीनियरी सेवा वगे-2 में सीधी भर्ती 

निलम्बित करने का विनिश्चय किया था । प्रथम प्रत्यर्थी ने संकल्प सं० 50 
तारीख 20-7-1964 द्वारा यह संकल्प किया था कि केवल निर्माण के 
निष्पादन की बाबत ही कें० लो० नि० वि० की पद्धति अपनाई जाए, न कि 
भर्ती के भिन्न सेवा सम्बन्धी अन्य विषयों की बाबत । केन्द्रीय सरकार के 
नियम निगम द्वारा अंगीकार तथा अनुमोदित किए जाने पर प्रत्यर्थो-1 के 
कर्मचारियों को लागू किए जाते हैं, अन्यथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
दिल्ली नगर निगम श्रधिनियम, 1957 की धारा 97 के ग्रघीन स्वयं निगम 
द्वारा बनाए गए नियम ओर विनियम लागू होते हूँ । सहायक इन्जीतियरों को 
सीधी भर्ती निलम्बित करने के लिए समय-समय पर जो अम्यावेदन प्राप्त 
हुए, उनपर सम्थक्‌ रूप से विचार किया गया, किन्तु यह निष्कर्षं निकाला 
गया कि इस प्राथना को स्वीकार करने के लिए कोई औचित्य नहीं है तथा 
निगम की परिषद्‌ ने 19-4-1978 को (उपाबन्ध द-2) इस बाबत एक 
विनिश्चय किया । 401 कनिष्ठ इन्जीनियरों मे से निरहित है आर 343 
डिप्लोमाधारक हैं तथा केवल 57 सिविल इन्जीनियरी में स्तातक हैं। सीधी 
भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरते का विनिश्चय भर्ती विनियमों 
के अनुसार प्रोन्नति कोटा की तुलना में सोधी भर्ती का कोटा कम हो जाने के 
कारण किया गया था । भर्ती विनियमों में उपबन्धित है कि 50 प्रतिशत पद 
प्रो्तति द्वारा और 50 प्रतिशत सहायक इम्जीनियरों की सीधी भर्ती द्वारा 
भरे जायेगे यद्यपि डिप्लोमाधारकों में पर्याप्त कनिष्ठ इन्जीनियर. सहायक 
इन्जीनियर के पदों के लिए पात्र बन चुके थे। मतः सीधी भर्ती निलम्बित करने 
की पद्धति, जिसका अनुसरण केन्द्रीय सरकार के भ्रनेक विभाग करते हैं, प्रत्यर्थी- 1 
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द्वारा नहीं अपनाई जा सकती। 1979 के रिट पिटीशन सं० 1194 के 
पिटीशनर स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं। उनका पक्षकथनं है कि प्रथम 
प्रत्यर्थी ने उन्हें और अभ्य स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों को पिछले 6-7 वर्ष से 
के० लो० नि० वि० की पद्धति का अनुसरण करते हुए नियमों के भ्रनुसार 
सहायक इन्जीनियरों के पद पर नियुक्ति के उनके साधिकार कोटे से वंचित 
रखा है हालांकि प्रथम ध्रत्यर्थी पर 50: 50 के आधार पर सहायक 
इन्जीनियर के पदों को भरने का कानूनी कर्तव्य डाला गया है । प्रथम प्रत्यर्थी 
ने उत्तर शपथ-पत्र फाइल किया है, जिसमें यह दलील दी गई है कि 
27-6-1970 को अधिसूचित भर्ती विनियमों में विहित अहता सिविल 
इन्जीनियरी में डिप्लोमा या कोई उच्च अहंता है और चूंकि डिग्री या 
डिप्लोमा वाले सभी कनिष्ठ इन्जीनियर एक सा काम करते हैं, इसलिए 
स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई पृथक्‌ प्रवगे नहीं बन सकता । उन 
भर्ती विनियमों में उपबम्धित है कि सहायक इन्जीनियरों के 50 प्रतिशत पद 
कनिष्ठ इन्जीनियरों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे और 50 प्रतिशत सीघी 
भर्ती द्वारा 1 सीघे भर्ती के लिए सिविल इन्जीनियरी में डिग्री और दो साल 
का वृत्तिक अनुभव न्यूनतम भहंताएं हैं -जबकि प्रोन्ततियों के लिए डिप्लोमा- 
घारकों की दशा में कनिष्ठ इन्जीनियर के रूप में 5 वर्ष का वृत्तिक अनुभव 
आवश्यक है और स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों की दशा में तीन वर्ष का 
वृत्तिक अनुभव न्यूनतम अपेक्षित अहंताएं हैं। स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों 
को एक पृथक्‌ प्रवंग मानते का पिटीशनरों का सुझाव प्रथमं प्रत्यर्थी को 
स्वीकार्य नहीं हे । 1979 के रिट पिटीशन 221 में पिटीशनरों के अनुसार 
जो डिप्लोमाधारक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं, प्रत्यर्थी सं० 1 भर्ती, प्रोन्नति और 
सेवा की अन्य शर्तों की. बाबत के० लो० नि० वि० में प्रचलित कार्य पद्धति 
-का अनुसरण करता है । कें० लो० नि० वि०.ने केन्द्रीय इन्जीनिदरी सेवा में 
सीधे भर्ती निलम्बित करने का विनिश्चय किया है क्योंकि केन्द्रीय इंजीनियरी 
सेवा/वैद्युत इन्जीनियरी सेवा बग-2 में प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं । 
ग्रगस्त, 1975 में किया गया उक्त विनिश्चय 1 अप्रेल, 1972 से प्रभावी 
हो गया है। प्रथम प्रत्यर्थी 1 ने क्रमशः तारीख 27-1 0-1970 और 
21-2-1971 के संकल्प संख्या 416 श्रौर 78 द्वारा यह विनिश्चय किया है 
कि सभी मूल नियम ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों 
भोर आदेशों सहित सभी नियम, मनुपूरक नियम प्रयम प्रत्यर्थी के नियम 
आदि के रूप में माने जायेंगे । केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम ओर 
कैन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों एवं आदेशों सहित साधारण 
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नियम प्रत्यर्थी-1 में लाग्‌ कर दिए गए हैं। ज्योही पिटीशनरों को पता 


चला कि के० लो० नि० वि० में सीधी भर्ती निलम्वित कर दी गई है, 
उन्होंने नवम्बर, 1975 में प्रत्यर्थी सं० 1 का ध्यान इस तथ्य की ओर 
आकर्षित किया और प्रार्थना वी कि सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती 
वर्जित कर दी जाए। तब उन्हे आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों 
की उपेक्षा नहीं की जाएगी | पिटीशनरों ने अनेक अभ्यावेदन किए, जिनमें 
तारीख 24-1-1979 का अन्तिम अभ्यावेदन उल्लेखनीय है । प्रत्यर्थी सं० 1 
के तत्कालीन आयुक्त ने पिटीशनरों को यह मौखिक आश्वासन दिया कि 
प्रत्यर्थी सं. 1 कें० लो० नि० विऽ द्वारा अपनाई गई पद्धति का . अनुसरण 
करेगा । उसने बाद में पिटीशनरों को लिखकर बताया कि मामला विचारा- 
धीन है । पिटीशनरों ने प्रत्यर्थी-! के उपायुक्त से 23-1-1979 को मुलाकात 
की और सीधे भर्ती द्वारा सहायक इन्जीमियरों के 8 पद भरने के लिए. 
30-12-1978 को समाचारपत्रों में प्रकाशित अधिसूचना के प्रति विरोध 
प्रकट किया । उन्होंने प्रत्याशा की कि श्रधिसूचना वापस ले ली जाएगी 
क्योंकि उपायुक्त ने उनका सुझाव मान लिया धा! किन्तु फिर भी प्रत्यर्थी 
सं० ! के सीधी भर्ती करने के लिए कटिबद्ध है यद्यपि सहायक इन्जीनियर के 
पद पर प्रोन्नति के लिए आकांक्षी 400 कनिष्ठ इन्जीनियरों में से 275 से 
अधिक कनिष्ठ इन्जीनियर विचार किए जाने लिए पात्र हें । केन्द्रीय सरकार 
को प्रथम प्रत्यर्थी पर साधारण अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है । उसने अपने 
पत्र तारीख 22-3-1976 द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को सुचित किया है कि तीसरे 
वेतन भ्रायोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सीधे भर्ती प्रत्वर्धी-! हारा वर्जित 
की जा सकती है, जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया है । भारत' 
सरकार के निर्माण महानिदेशक के कार्यालय में निदेशक ने प्रथम प्रत्यर्थी के 
सहायक आयुक्त (स्थापन) को यह सुचित किया कि केन्द्रीय इन्जीनियरी 
सेवा और केन्द्रीय वेद्युत इन्जोनियरी सेवा (समुह-ख) में सीधी भर्ती अभी 
तक निलम्वनाधीन है । हालांकि तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रथम. 
प्रत्यर्थी के कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी 
प्रथम प्रत्यर्थी ने उसकी सिफारिश अपना ली हैं ओर उसके कर्मचारियों के 
साथ वैसा ही बर्ताव क्रिया जाता है जैसा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
के साथ होता हे । प्रथम प्रत्यर्थी घौर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के 
वेतनमान भोर सेवा झर्ते एक सी हैं। सहायक इन्जीनियरों के 8 पदों पर 


` प्रस्तावित सीधी भर्ती पिटीशनरों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः 
` प्रथम प्रत्यर्थी से कहा जाए कि वह वही नीति अपनाए जो केन्द्रीय लो० नि० 
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बि० ने भ्रपनाई है तथा सीधी भर्ती द्वारा 8 सहायक इन्जीनियर' नियुक्‍त न 


करे । 1979 के रिट पिटीशन सं० 221 में फ्टीशनरों ने इसी ढंग से. 


प्रथम प्रार्थना वाले अनुतोष की मांग की है । 1979 के रिट पिटीशन १194 
में की गई प्रथम प्रार्थना सम्बन्धी प्रतिरक्षा के रूप में भी यही आधार 
अपनाया गया हे जोकि प्रथम प्रत्यर्थी को चयन सुची में से सीधी भर्ती द्वारा 
सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरने के लिए निदेश देना है । 1979 का रिट 
पिटीशन 221 खारिज करते हुए श्रोर 1979 का रिट पिटीशन 1194 
भागतः मंजूर करते हुए, `. 

अमिनिर्घारित--दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की घारा 487 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को निदेश दिए जाते के लिए उपबंध 
करती है । किन्तु केन्द्रीय सरकार का तारीख 23-2-1976 का यह पत्र कि 
तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप प्रत्यर्थी 1 सीघी भर्ती 
वर्जित कर सकता है जेसा कि कें० लो० नि० वि० द्वारा किया गया है, इस 
धारा के अघीन दिया गया निदेश नहीं है, अत: प्रत्यर्थी-1 पर भावद्धकर नहीं 
है । दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 98 के अधीन बनाए गए भर्ती 
विनियम तारीख 27-6-1970 में उपबंघित है कि सहायक इन्जीनियरों के 
50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती द्वारा भरे जायेंगे और 50 प्रतिशत पद कनिष्ठ 
इन्जीनियरों की प्रोन्नति द्वारा । सोधी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 
8 पद भरने का विनिश्चय प्रोन्तति कोटे की तुलना में सीघी भर्ती के कोटे 
में कमी की दृष्टि से किया गया था । (पेरा 29) | 

दिल्ली नगर निगम, दिल्‍ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा 

शासित एक कानूनी प्राधिकरण है । केन्द्रीय सरकार निगम को इस 
अधिनियम को केवल घारा 487 के अधीन निदेश दे सकती है । इस घारा 
के अनुसार केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध निगम या नगरपालिक प्राधिकारी को, 
ययास्थिति, कत्तंव्य पालन के लिए उसके समाधानप्रद रूप में प्रबन्ध करने या 
कत्तव्य पालन के लिए उसके समाधानप्रद रूप से वित्तीय उपबंध करने का 
निदेश दे सकती है, यदि धारा 485 या घोरा 486 के अधीन भ्रभिप्राप्त 
किसी जानकारी या रिपोर्ट पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि, 
(क) उस अधिनियम द्वारा या के अधीन निगम या किसी नगरपालिक 
प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है या 
6 पालन त्रुटिपुणं, . अपर्याप्त या अनुपयुक्त रीति में किया गया है; या 
(ख) किसी ऐसे कत्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय उपबन्ध नहीं किया 
चया है । (पैरा 35) 


TT 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


एच० सी० शर्मा ब० दिल्‍ली नगर तिगस 171 


दिल्‍ली नगर निगम जोकि एक कानूनी प्राधिकरण है, किसी ऐसे 
विनिश्चय द्वारा स्वतः आबद्ध नहीं है, जो सहायक इन्जीनियरों की सीधी: 
भर्ती के विषय में कें० लो० नि० वि० द्वारा किया जाए, और यह कि निगम 
संकल्प द्वारा कें० लो० नि० वि० की किसी नीतिं को अपनाने के लिए स्वतंत्र 
है, तभी वह नीति निगम पर आबद्धकर होगी । तारीख 27-6-1970 को 
अनुमोदित भर्ती विनियमों में नियत किए गए 50:50 कोटे में कोई परिवर्तेन 
नहीं किया गया हे किन्तु निगम ने श्रपने संकल्प संख्या 348, तारीख 
10-7-1978 में इसका अनुमोदन किया है । अतः 1979 के रिट पिटीशन 
सं० 221 में पिटीशनरों को या 1979 के रिट पिटीशन सं० 1194 में 
विरोधी प्राइवेट प्रत्यथियों की इस दलील में कोई सार नहीं है कि प्रत्यर्थी- 
को सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती निलम्बित कर देनी चाहिए थी ओर 
भर्ती विनियमों में अधिकथित कोटा नियम का अनुसरण नहीं किया जाना 
चाहिए । (पैरा 38) 


यह सही है कि जब. तारीख 27-6-1970 को भर्ती विनियम 
अनुमोदित किए गए थे तो प्रत्यर्थी-1 निगम में सहायक इन्जीनियरों (सिविल) 
के केवल 60 पद थे । जब 1979 का रिट पिटीशन 1194 फाइल किया 
गया तो यह सं० 99 हो गई भोर जब इस मामले की इस न्यायालय में 
सुनवाई हुई तो यह सं० 115 हो गई। यह दलील कि 50:50 का कोटा 
नियम केवल उन 60 पदों को लागू हो सकता है जो उस समय विद्यमान थे 
जब भर्ती विनियम अनुमोदित किये गये थे ओर यह उन पदों को लागू नहीं 
होंगे जोकि उस सं० से अधिक हैं, पूर्णतः अयुवितयुक्त भोर अभान्य है तथा 
परिणामतः रहू की जाती है । (पेरा 34) 


भर्ती विनियमों में भी यह बात नहीं बताई गई है कि वे 1958 से 
भुतलक्षी रूप से प्रवृत्त हैं। प्रथमदृष्टया, ये विनियम सभी भविष्य में होने 
वाली सीधी भती और प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियों को लागू होंगे । प्रत्यर्थी-1 
निगम के प्राधिकारियों ने, जब सहायक इन्जीनियर के 8 पदों को सोधी भर्ती 
द्वारा भरने का विनिश्चय किया तो इन ठिनियमों को इस प्रकार समझा है 
यद्यपि उस समय सीघे भर्ती किए गए 36 सहायक इन्जीनियर थे जोकि ऐसे 
0 पदों के. 50 प्रतिशत से अधिक थे । (पेरा 39) 


कनिष्ठ इन्जीनियरों के उसी प्रवं में, मात्र उनकी महताओं के 
भाधार पर उन्हें दो वर्गो में अलग-अलग करने के सिवाय नहीं किया जा 
सकता जोकि विधितः अनुज्ञेय नहीं है, यद्यपि उसी योग्यता ओर/या ज्येष्ठता 
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के आधार पर उसी प्रवगे में चयन-श्रेणी के बनाए जाने वाली बात सर्वेबिदित 
और अनुज्ञेय है । कनिष्ठ इन्जीनियर भी वही काम करते हैं और एक जैसा 
उत्तरदायित्व निभाते हैं चाहे उनकी कुछ भी अंहँताएं हों ओर चाहे वे डिग्री- 
धारक हों या डिप्लोमाधारक । (पेरा 57) 


1979 के रिट पिटीशन 1194 में पिटीशनर ज्येष्ठ इन्जीनियरों के 
एक पृथक्‌ वर्ग के रूप में माने जाने के लिए हकदार नहीं हैं । (परा 58) 


प्राथना सं 6 यह घोषित करने के लिए है कि प्रत्यर्घी-1 को सेवा 
में पिटीशनर स्नातक ज्येष्ठ इन्जीनियर, अन्य सरकारी विभागों में अपने 
प्रतिपक्षियों के बराबर होने के हकदार हैं और प्रार्थना सं०-7 में प्रत्यर्थी 
सं० 1 को 1979 की रिट पिटीशन 1194 में पिटीशनरों और अन्य स्नातक 
कनिष्ठ इन्जीनियरों के 550-900 के संशोधित वेतंनमान देने का निदेश 
देना है, जसा कि अन्य सरकारी विभागों में वर्ग-3 सेवा में स्नातक कनिष्ठ 
इन्जीनियरों के भामले में है । 550-900 रुपए वाला यह वेतनमान कनिष्ठ 
इंजीनियरों की चयन श्रेणी का हे । प्रत्यर्थी-1 की इन्जीनियरी सेवा (सिविल) 
में 13 चयन श्रेणी पद हैं। पिटीशनर इन दोनों अनुतोषों के भी हकदार नहीं 
हैं। (पेरा 59) | 


अवलम्बित निर्णय 


11978] [1978]3 उम० नि० प० 609=[1977] 
3 एस० सी० आर० 775 : 
एस० बी० पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य 
(S. B. Patwardhan y. State of 


Mabarashtra). 57 


निर्दिष्ट निर्णय 


[1977] ए० बाई० आर० 1977 एस० सी० 2051 : 
` एस० बी० पठवर्धन भोर अन्य बनाम भहाराष्ट्र 
राज्य और अभ्य 
(&. B. Patwardhan and Others ४. ४ 
State’ of Maharashtra and Others); 3 
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[1975] [1975] 2 एस० सी० आर० 979: 
ए० के० सुब्बारमन और अन्य बनाम भारत 


संघ 

(A.K. Subbaraman and Others $. 

Union of India}. 44 
आरम्निक (रिट) अधिकारिता : ` 1979 का रिट पिटीशन' सं० 221. 


(1979 का रिट पिटीशन सं 1194 भी इसके साथ सुना गया) 
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन) 


, 1979 के रिट पिटीशन सं० 221 में 


पिटीशनर की ओर से श्रीमती श्यामला पप्पू और श्री ए७ 
मिनोचा 
प्रत्यर्थी सं० 1-2 की ओर से सर्वेश्री यू० श्रार० ललित, बी० पीठ 


माहेश्वरी, सुरेश सेठो और कुमारी 
न आशा रानी जैन 
प्रत्यर्थी सं० 9, 13 झौर 28 की श्री आर० पी० शर्मा 
शोर से 
प्रत्यर्थो सं० 3, 4, 6, 10, 12, श्री जी० एल० सांधी, कुमारी कामिनी 
13, 20, 38, 44 और 45 की जायसवाल भौर कुमारी निशी पुरी एवं 
ओर से उमिला कपुर | 


1979 के रिट पिटोशन सं० 1194 में 
पिटीशनर सं० 1 से 10 की श्री वी० एम० ` तारकुण्डे,. कुमारी 


भोर से कामिनी जायसवाल भोर कुमारी निशी 
पुरी 

पिटीशनर सं० 11-21 की श्री जी० एल० सांधी, कुमारी कामिनी 

ओर से जायसवाल भोर कुसारी निशी पुरी 

प्रत्यर्थी सं० 1 और 2 ङी श्री यू० आर० ललित, श्री बी० पी० 

ओरसे . माहेश्वरी और श्री सुरेश सेठी 

प्रत्यर्थी सं० 13, 25 और 27 सवेश्री एस० सी० गुप्त और रमेश 

की ओर से चन्द्र ; | अ 
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न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ए० वरदराजन ने दिया। 


` ्यायाधिपति वरदराजत-- | 
संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए इन दो रिट 
पिटीशनों के पिटीशनर प्रथम प्रत्यर्थी, दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ 
इंजीनियर हैं। 1979 का रिट पिटीशन सं० 221 कनिष्ठ इन्जीनियरों मे 
ठे डिप्लोमाधारकों ने परमादेश रिट या ' अन्य समुचित रिट जारी किए जाने 
के लिए फाइल किया है जिल्षसे कि-- 
(1) प्रत्यर्थी सं० 1 को सीधे सहायक इन्जीनियर भर्ती करने 
से और सहायक इन्जीनियर के पद भरने से अवरुद्ध किया जा सके; 

_ (2) प्रत्यर्थी सं० 1 को प्रोन्नति आदि के नियमों और नीति 
से सम्बन्धित तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश को प्रभावी रूप 
देने का निदेश दिया जा सके;' 

(3) प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा तैयार की. गई ज्येष्ठता सूची 
` (उपाबन्ध छ) अभिखण्डित की जा सके; 

(4) प्रत्यर्थी सं० 1. को पिटीशनरों की ज्येष्ठता उनको सेवा 
अवघि से तियत करने का निदेश दिया जा सके; ओर 


(5) प्रत्यर्थी सं 1 को यह निदेश दिया जा सके कि उन 
सभी पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न पड़े जो तदर्थं भारसाघन भोर 
वर्तेमान ड्यूटी भारसाघन किए हुए हैं । 


1979 का रिट पिटीशन सं० 1194 स्नातक जूनियर इन्जीनियरों एवं 
सहायक इन्जीनियर के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए चुने गए स्नातक 
कनिष्ठ इन्जीनियरों द्वारा परमादेश सरशियोरेराइ या अन्य कोई समुचित 
रिट जारी किए जाने के लिए रिट पिटीशन किया गया है जिससे क्रि-- 
| (1) प्रत्यर्थी सं० 1 को प्रवर सूची में से सहायक इंजीनियरों 
के 8 पद भरने के लिए निदेश दिया जा सके; 

५ (2) कार्यालय यादेश तारीख 10-4-1978 (उपाबस्ध 1) 
जिसके द्वारा कनिष्ठ इन्जोनियरों को सहायक इन्जीनियरों के पद का 
वर्तमान ड्यूटी चाज सौंपा गया था और कार्यालय आदेश तारीख 
21-6-1979 (उपाबन्ध ड) है, जिसके द्वारा दो कनिष्ठ इस्नीनियरों 
को उनके अपने वेतनमान पर वतंमान ड्यूटी चार्ज पर सहायक 
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इन्जीनियर के पद पर प्रोन्तत किया गया, अभिखण्डित किया जा 
सके; 


(3) प्रत्यर्थी सं० 1 को यह निदेश दिया जा सके कि वह्‌ 
सीधी भर्ती के कोटे में सहायक इन्जीनियर के शेष पद प्रतीक्षा-सुची 
के पिटीशनरों में से भरे जाएं जो स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं; 


(4) पिटीशनरों-स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों का एक पृथक्‌ 
प्रवगे घोषित किया जा सके और सहायक इंजीनियरों के पद पर 
विभागीय प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत समान कोटा दिया जा सके; 


(5) प्रत्यर्थी सं. 1 को कनिष्ठ इन्जीनियरों में से वर्तमान 
ड्यूटी भारसाधकों को तदर्थ परोन्नतियां देने से श्रवरुद्ध किया जा सके; 

(6) यह्‌ घोषणा कि जेसा कि प्रत्यर्थी सं० 1 की सेवा में 
विटीशनर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर अन्य सरकारी विभागों में अपने 
समकक्ष पदों के समकक्ष रखे जाने के लिए हकदार हैं; 


(7) प्रत्यर्थी सं. 1 को यह निदेश दिया जा सके कि वह 
पिटीशनरों और अन्य स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों को 55 0-900 रु० 
का पुनरीक्षित वेतनमान दे, जैसा कि अन्य सरकारी विभागों में 
वर्गे-3 की सेवा के स्नातक कनिष्ठ इस्जीनियरों को मिलता है। यह 
वेतनमान राम कुमार ओर अन्य बनाम भारत संघ में किए गए 
विनिश्चय की दृष्टि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लाग तारीख 
से दिया जाए; ओर E 


(8) प्रत्यर्थी सं 1 को निदेश दिया जा सके कि पिटीशनरों 
ओर अन्य स्नातक कनिष्ठ इन्जीनिथरों को, जो हकदार हैं, 1-1-79 
से 40 रुपए प्रतिमास विशेष वेतन के स्थान पर 75 रुपए विशेष 
वेतन दिया जाए । 


2. 1979 के रिट पिटीशन सं० 221 के पिटीशनरों (डिप्लोमा- 
धारक कनिष्ठ इस्जीनियरों) का पक्षकथन है कि वे प्रत्यर्थी 1 की सेवा में 
16 से 18 वर्ष से कनिष्ठ इन्जीनियर के पद पर हैं। उन्होंने 1967 से 
1970 के दौरान कनिष्ठ इन्जीनियरों के पद पर कार्यभार संभाला जबकि 
त्यर्थ सं० 3 से 46 वे लोग हूँ जो सरकार की घोषित नीति के उल्लंघन 
में, जिसके द्वारा सीधी भर्ती को विषिद्ध किया गया था, ! 974-78 के दीरान 
सहायक इन्जीनियर'के पद पर सीधे भर्ती किए गए हैं। पिटीशनरों के अगले 
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प्रोन्तति पद सहायक इन्जीनियर के हैं। प्रथम प्रत्यर्थी बरावर 50 प्रतिशत' 
सहायक इन्जीनियर के पद सीधी भर्ती से भर रहा है, जिसके फलस्वरूप 
पिटीशनरों के लिए कनिष्ठ इन्जीनियरों की श्रेणी में ठहराव श्रा गया है । 
यह भर्ती प्रोन्नति और अन्य सेवा छर्तों के सभी विषय में केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके बाद के० लो० नि० वि० कहा गया है} 
में प्रचलित कार्यप्रणाली का अनुसरण करता है। के० लो० नि० विन्ने 
केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा में सीधी भर्ती निलम्बित करने का विनिश्चय किया 
क्योंकि केन्द्रीय इन्जीनियरी/वेद्युत इंजीनियरी सेवा (वर्ग-2) के लिए कोई 
प्रोन्नति अवसर सुलभ नहीं थे । अगस्त, 1975 में किया गया यह व्रिनिश्चय 
1-4-72 से प्रभावी हुआ (उपाबंघ 'ख') । प्रथभ प्रत्यर्थी ने संकल्प सं 416 
'झौर 78 तारीख 27-7-1970 और 21-2-1971 द्वारा यह विनिश्चय 
किया कि सभी मूल नियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रादेश 
और संशोधनों सहित अनुपुरक नियम प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात्‌ निगम के नियम 
आदि माने जायेंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार में लागू केन्द्रीय सेवा 
संचालन नियम भोर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश श्रौर 
संशोधन सहित सामान्य सूल नियम प्रथम प्रत्यर्थी-निगम में लागू किए गए 
हैं । ज्यों ही पिटीशनरों को पता चला कि के० लो० नि० वि० में सीघी 
भर्ती निलम्बित कर दी गई है, पिटीशनरों ने नवम्बर, 1975 में प्रथम 
प्रत्यर्थी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया और सहायक इंजीनियरों 
की सीघी भर्ती पर निषेध के लिए प्रार्थना की । उन्हें यह आश्वासन दिया 
गया कि उनके अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जाएगी । पिटीशनरों ने 
24-1-1979 (उपाबंध ड) के अभ्यावेदन सहित अनेक अभ्यावेदन किए । 
प्रथम प्रत्यर्थी के तत्कालीन आयुकत ने पिटीशनरों को मौखिक रूप से यह 
आश्वासन दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी भी वहु पद्धति अपनाएगा जो कें० लो० 
नि० वि० में अंगीकृत है। किन्तु, फिर भी, उसने पिटीशनरों को यह लिखकर 
सुचित किया कि यह विषय विचाराधीन है। पिटीशनर 23-1-79 को 
प्रथम प्रत्यर्थी के उपायुक्त से मिला और उन्होंने सीधी भर्ती द्वारा सहायक 
इन्जीनियर के 8 पद भरने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के 
खिलाफ विरोध प्रकट किया, ओर चूंकि उसने पिटीशनरों का सुझाव माच 
लिया था, इसलिए उन्हें प्रत्याशा थी कि विज्ञापन वापस ले लिया जाएगा । 
किन्तु प्रत्यर्थी-1 सीधी.भर्ती द्वारा पद भरने के लिए कटिबद्ध है, हालांकि 
सहायक इंजीनियर के पद पर प्रोन्तति के आकांक्षी 400 कनिष्ठ इंजीनियरों 
में से 275 से भी अधिक विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय 
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सरकार को प्रथम प्रत्यर्थी पर सामान्य अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, अतः 
उसने तारीख 23 फरवरी, 1976 के पात्र द्वारा (उपबन्ध 'च') प्रथम 
प्रत्यर्थी को सूचित किया है कि तीसरे वतन आयोग की सिफारिश के 
फलस्वरूप प्रथम प्रत्यर्थी सीधी भर्ती निषिद्ध कर सकेगा जैसा के० लो० नि० 
वि० द्वारा किया गया है । निर्माण महा निदेशक, भारत सरकार के कार्यालय 
में निदेशक ने प्रथम प्रत्यर्थी के सहायक आयुक्‍त (स्थापन) को 16-2-1978 
के पत्र द्वारा (उपाबन्ध “च”) यह सूचित किया कि केन्द्रीय इन्जीनियरी 
सेवा/केन्द्रीय वं्युत इन्जीनियरी सेवा, समुह-ख में सीघी भर्ती अभी तक 
निलम्बनाघीन है, हालांकि तीसरे वेतन आयोग की रिपोटे में प्रथम प्रत्यर्थी 
नगर निगम के कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी 
प्रथम प्रत्यथी ते उसकी सिफारिशों का अनुसरण किया है और उसके कमें- 
चारियों के साथ वेसा हीं बर्ताव किया जाता है जैसा केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया जाता है । क्योंकि उनके वेतनमान . 
ओऔर सेवा दाते एक-सी हैं । सहायक इन्जीनियरों के 8 पदों पर प्रस्तावित 
सीधी भर्ती ज्येष्ठता सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के 1959 के ज्ञापन की दृष्टि 
-से पिटीशनरों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः प्रथम प्रत्यर्थी को 
यह निदेश दिया जाए कि वह वही नीति अपनाए जो केन्द्रीय सरकार के 
इन्जीनियरी विभाग में अपनाई जाती हे । डि 


3. प्रत्यर्थी 3 से 46, कौ.जो 1974-78 के दौरान सहायक 
इन्जीनियर के पद पर सीधे भर्ती किए गए थे, नियुक्तियो से सम्बन्धित 
उपबन्ध क-1 में दिए गए ब्यौरों से यह दशित हो जाएगा कि सन्‌ 1974 के 
सीघे भर्ती किए गए व्यक्ति पिटीशनरों से पंक्ति में ऊपर हैं जो बहुत पहले 
भर्ती किए गए थे । प्रत्यर्थी-1 की सेवा में 400 कनिष्ठ इन्जीनियरों में से 
36 1978 से सहायक इन्जीनियर के रूप में वर्तमान ड्यूटी भारसाधन 
संभाले हुए हैं और अन्य अनेक तदर्थं आघार पर सहायक इन्जीनियरों का 
कार्यभार संभाले हुए हैं । वे कनिष्ठ इन्जीनियर जो सहायक इन्जीनियर के 
पद पर स्थानापन्न रूप में कारय कर रहे हैं, नियमित रूप से नियुक्त किए गए 
सहायक इन्जीनियरों के रूप में भाने जाने चाहिएं । किन्तु 2-9-1978 को 
परिचालित की गई ज्येष्टता-सूची (उपाबन्ध “छ”) में उनके नाम नहीं हैं । 
यह ज्येष्ठता-सुची दिसम्बर, 1979 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी ऽकिए गए 
ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई है जो उम ज्येष्ठता नियम जैसी है, जिसे 
इस न्यायालय ने एस० बी० पटवर्धेन ओर श्रन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य भोर 
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ग्न्य! में अवैध घोषित कर दिया है । प्रत्यर्थी सं० 1 केन्द्रीय सरकार के 


अनुदेशों के अनुसार विधि के किसी प्राधिकार के विना ज्पेष्ठता-सूची तैयार . 


कर रहा है । इसके अनुसार जो पहले पुष्ट किए जा चुके हैं, वे बाद में पुष्ट 
किए गए व्यक्तियों से पंबित में ज्येष्ठ हो जायेगे । प्रत्य्धी-1 द्वारा कृत्रिस 
ज्येष्ठता प्रदान करने से पिटीशनर अपनी वास्तविक 'ज्येष्ठता से बंचित हो 
गए हैं और ऐसा करना समता के मूल अधिकार को नष्ट करना है । 


4. प्रथम प्रत्यर्थी, निगम ने उत्तर रापथ-पत्र फाइल किया है ओर 

` दलील दी है कि निगम अपनी इन्जीनियरी सेवा से सम्बन्धित अपने नियमों 
के अनुसार चलता है, हालांकि उसके अधीन सेवा की शर्तें के० लो० नि० वि० 
में विद्यमान सेवा शर्तों से कम आकर्षक नहीं हो सकती जिससे कि वहू उचित 


प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित कर सके । 700 रुपए प्रतिमास से कम. 


वेतन पाने वालों की निगम में सभी नियुक्तियां भर्ती नियमों के अनुसार 
10-1-1975 से निगम आयुक्त हारा की जा सकती हैं । ये भर्ती नियम संघ 
लोक सेवा आयोग से परामर्श करके बनाए गए हैं। हालांकि उस तारीख से 
पहले 350 रुपए थौर अधिक ध्रतिमास के न्यूनतम वेतन के पदों पर नियुक्ति 
के विषय में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक था । 
कार्येपालेक इन्जीनियरों और अधीक्षण इन्जीनियरों के अलावा प्रथम प्रंत्यर्थी- 
` निगम को इन्जीनियरी सेवा (सिविल) में (1 ) 425-700 रुपए के वेतनमान 
में 450 कनिष्ठ इन्जीनियर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तिविल 
इन्जीनियरी में डिप्लोमा की न्यूनतम अहंता वाले लोग लिए गए हैं और 
20 प्रतिशत पद पहले से ही निगम की सेवा निर्माण सहायकों में से प्रोन्नति 
द्वारा भरे जाते हैं जिनके पास सिविल इन्जीनियरी में डिप्लोमा होता है भ्रोर 
` कम से कम दो वर्ष का अनुभव होता है, (2). 550-900 रुपए के वेतनमान 
में 13 चयन श्रेणी कनिष्ठ इन्जीनियर जो ज्येष्ठता के आघार पर 12 वर्ष 
की सेवा पुरी होने पर जूनियर इन्जीनियरों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हुँ 
औरं (3) 650-1200 रुपए के वेतनमान में 99 सहायक इन्जीनियर, जिनमें 
~ से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हुँ और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 
द्वारा । सिविल इन्जीनियरी में डिग्री और 2 ै 
के लिए आवश्यक हैं, जबकि कनिष्ठ इन्जीनियरों के काडर में से प्रोन्नति के लिए 
डिग्री-घाइुकों के लिए तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव और कनिष्ठ इन्जीनियरों की 
श्रेणी में डिप्लोमाघारक के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भावश्यक है । 
कार्यपालकं इन्जोनियरों और अधीक्षण इंजीनियरों के न 
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सहायक इन्जीनियरों और कार्यपालक इंजीनियरों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाते 
हुँ । इन उच्चतर पदों के लिए बेहतर श्रहुता ओर अनुभव अपेक्षित है। इस 
प्रयोजन के लिए सहायक इन्जीनियर के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के लिए 
आरक्षित हैं, जिसके लिए सिबिल इन्जीनियरी में डिग्री और दो साल का 
वृत्तिक भ्रनुभव अनिवायं अहंताएं हैं । 

5. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समी पदों के लिए विज्ञापन 
निकाला जाता है और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है 
तथा किया गया चयन निगम द्वारा अनुमोदित किया जाता है । प्रोन्तति के 
लिए भी एक विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाती है, जिसका एक 
सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का होता है और पात्र अभ्यर्थियों की एक 
सूची तैयार की जाती है और चयन करने से पहले उनकी जांच-पइताल की 
जाती है | इस सब में समय लगता हे भोर इस बीच निगम का काम नहीं 
रोका जा सकता, अतः ठीक निचले प्रवर्ग के अधिकारियों में ज्येष्ठ कार्मिक 
'तदथ आधार पर खाली पदों पर वर्तमान ड्यूटी भारसाघन के अधीन धारित 
पदों पर देय वेतन और अन्य उपलब्धियों के साथ रखे जाते हैं किन्तु उस पद 
पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता । ये पद नियमों के अनुसार या तो 
्रोन्तति द्वारा या सीधे भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, चूँकि कार्यपालक इन्जीनियरों 
भौर अधीक्षण इन्जीनियरों की उच्चतर श्रेणी में भर्ती क्रमशः सहायक ` 

, इन्जीनियरों और कार्यपालक इन्जीनियरों में से प्रोन्नति द्वारा की जाती हे; 
इसलिए बेहतर अहंता वाले इन्जीनियरों को सेवा में लेने का एकमात्र उपाय 
50 प्रतिशत सहायक इन्जीनियरों को सीधी भर्ती द्वारा लेना है । यदि सीधी 
भर्ती का यह रास्ता बन्द कर दिया जाए तो ऐसा कोई स्रोत नहीं रहेगा 
जिससे उच्चतर डिग्री की अहंता से युक्‍त बेहतर श्रहित इन्जीनियर उपलब्ध हो 
सके । निगम ने,अतेकों बार सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती निलम्बित 
करने के प्रश्‍न पर विचार किया किन्तु वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा करना 
'न तो व्यावहारिक है और न ही इन्जीनियरी विभाग के हित में है। पिटीशनरों 
के मूल अधिकार की तो बात क्या, रिट पिटीशन में किसी भी अधिकार के 
अतिक्रमण को बात प्रकट नहीं कही गई है । पिडीशनरों को ऐसा कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे एक कानूनी निकाय, श्रथम प्रत्यर्थी नियम-को 
'एक विशेष ढंग से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर 
सके जो कि नियमों के प्रतिकूल हो । 

6. दिल्ली नगर निगम एक कानूनी प्राधिकरण है जो निस्संदेह दिल्ली 
नगर विगम अधिनियम, 1957 की घारा 487 में वणित सीमा तक केन्द्रीय 
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सरकार के नियंद्रण में है। सहायक इन्जीनियर (सिविल) ह की भर्ती 
विनियम राजपत्र में 27-6-1970 (उपाबंघ द-1) में अधिसुचित किया 4 गया 
था। उनमें उपबंधित है कि सहायक इन्जीनियरों की भर्ती 50 प्रतिशत 
कनिष्ठ इन्जीनियरों की प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 
की जाएगी । कें० लो० ति० वि० ने 1972 से सात क तक केन्द्रीय. इन्जी- 
नियरी सेवा वगं-2 में सीधी भर्ती निलम्बित करते का वनिश्चय किया था । 
प्रथम प्रत्यर्थी ने संकल्प सं० 50 तारीख 20-7-1964 द्वारा यह्‌ संकल्प 
किया धा कि केवल निर्माण के निष्पादन की बावत ही क्कश लो० नि० वि० 
की पद्धति अपनाई जाए, न कि भर्ती के भिन्न सेवा सम्बन्धी अन्य विषयों की 
बाबत । केन्द्रीय सरकार के नियम निगम द्वारा अंगीकार अनुमोदित किए जाने 
पर प्रत्यर्धी-! के कर्मचारियों को लागू किए जाते हैं, अन्यथा उसके कर्मचारियों 
के सम्बन्ध सें दिल्‍ली नगर निशम अधिनियम, 1957 की धारा 97 के अधीन 
स्वयं निगम द्वारा बताए गए नियम और विनियम लागू होते हें ॥ सहायक 
इन्जीनियरों की सीघी भर्ती निलम्बित करने के लिए समय-समय पर जो 
अभ्यावेदन प्राप्त हुए, उन पर सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया, किन्तु 
यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कोई 
औचित्य नहीं है तथा निगम की परिषद्‌ ने 19-4-1978 को (उपाबंध द-2) 
इस बाबत एक विनिश्चय किया । 401 कनिष्ठ इम्जीनियरों में से निरहित 
है और 343 डिप्लोमाधारक हैं तथा केवल 57 सिविल इन्जीनियरी में 


स्नातक हैं । सीधी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरने का 


“विनिश्चय भर्ती विनियमों के अनुसार प्रोन्नति कोटा की तुलना में सीधी भर्ती 


का कोटा कम हो जाने के कारण किया गया था। भर्ती विनियमों में उप- 


बन्धित है कि 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा ओर 50 प्रतिशत सहायक इन्जी- 


नियरों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगे यद्यपि डिष्लोमाघारकों में पर्याप्त कनिष्ठ, 


इन्जीनियर सहायक इन्जीनियर के पदों के लिए पात्र बन चुके थे । अतः सीधी 
भर्ती निलम्बित करने की पद्धति, जिसका अनुसरण केन्द्रीय सरकार के अनेक 
विभाग करते हैं, प्रत्यर्थी-1 द्वारा नहीं अपनाई जा सकती | दिल्ली नगर 
निगम अधिनियम की घारा 47 में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
निदेशों के लिए उपबन्ध है किन्तु केन्द्रीय सरकार का 23 फरवरी, 1976 
. को इस आशय का पत्र कि निगम तीतरे वेतन श्रायोग की सिफारिशों के 


फ़लेस्वरूप प्रत्यर्थी-1 सीधी भर्ती निषिद्ध कर सकता है, जैसा कि के० लो० ' 


नि० वि० द्वारा किया गया है, दिल्ली नगर निगम श्रधिनियम की घारा 47 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नहीं लिखा गया था, अतः उसे केन्द्रीय 


सरकार के निदेशों के रूप में नहीं माना जा सकता । 
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7. सीधी भर्ती द्वारा किए गए ओर प्रोन्नतियों की तुलनात्मक 
ज्येष्ठता का अवधारण गृह मंत्रालय के ज्ञापन सं० 9/11/55-आ० ,पी० 
एस० तारीख 22-12-1959 के अनुदेशों के अनुसार क्रिया गया है। 401 
कनिष्ठ इन्जीतियरों में से 36 व्यक्ति कनिष्ठ इन्जीनियरों के वेतनमान में 
तदर्थं आघार पर सहायक इन्जीनियरों के पदों पर हैं प्रौर वे त्यों ही प्रत्या- 
वर्तित हो जायेंगे ज्यों ही भर्ती विनियमों के अनुसार पद नियमित आधार 
पर भर लिए जाएंगे | तदर्थं आधार पर और वतमान ड्यूटी भारसाधन के 
आधार पर नियुक्त अधिकारी भर्ती विनियमों के अनुसार नियुक्तियों के 
बिना नियमित रूप से नियुक्त नहीं माने जा सकते । भ्रतः उनके नाम 
ज्येष्ठता सूची में ठीक ही सम्मिलित नहीं किए गए हैं । उनसे पहले पुष्ट किए 
गए व्यक्ति उन व्यक्तियों से ज्येष्ठ रखे गए हैं जो गुह मंत्रालय के ज्ञापन तारीख 
22-12-1959 के पैरा 3 के अनुसार उस श्रेणी में स्थानापन्न रूप से कार्ये 
कर रहे हैं । फलस्वरूप, पिटीशनरों के किसी मूल अधिकार का अतिलंघन 
नहीं हुः्रा है। 

8. प्रत्यर्थी 3 से 10 और 12 से 15 ने उत्तर शपथ-पत्र फाइल 
किए हैं और यह दलील दी है कि 1979 के रिट पिटीशन 221 में प्रार्थना 
सं० 1, 2 और 4 सहायक इन्जीनियरों विषयक भर्ती विनियमों के प्रत्यक्ष 
उल्लंघन में हैं । प्रत्यर्थी 3 से 7 संघ लोक सेवा भायोग के समक्ष हाजिर 
हुए थे और 2-1-1974 को सहायक इन्जीनियरों के रूप में सम्यकतः चुने 
गए थे, जैसा कि प्रथम प्रत्यर्थी के सहायक आयुक्‍त (स्थानापन्न) के तारीख 
4-6-1975 के कार्यालय आदेश (उपावन्ध “दक-1) में वणित है । प्रत्यर्थी 
8 से 18 भी, जिनमें से प्रत्यर्थी 11 का कुछ वर्ष पहले देहान्त हो चुका था, 
-सीघी भर्ती के कोटे में 2-1-1974 से सहायक इन्जीनियरों के पद पर 
नियुक्त किए गए थे । प्रत्यथी 19 से 46 तक भी सीधी भर्ती के कोटे में. 
2-1-74 के बाद भिन्न-भिन्त तारीखों को सहायक इन्जीनियरों के पद पर 

“नियुक्त किए गए । श्रत: पिटीशनर कानूनी नियमों के अनुसार बहुत पहले 
"नियत की यई प्रत्यर्थी सं० 3 से 46 की ज्येष्ठता को चुनौती नहीं दे सकते । 
प्रत्यर्थी सं० 3 से 10 और 12 से 17 चार वर्षो से तदर्थं आधार पर कार्य 
पालक इन्जीनियरों के रूप में काम कर रहे हैं । 

9, प्रत्यर्थी 1 की प्रोन्नति नीति संघ लोक सेवा आयोग के परामशें 

- से 1970 में अनुमोदित किए गए कानूनी नियमों के अनुसार वनाई गई है 
और वह न तो मनमानी है और त ही विधि के प्राधिकार से रहित । भर्ती 
“विनियमों के अनुसार सहायक इन्जीतियरों के 50 प्रतिशत पद सोधे भर्ती 
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रा भरे जाने पर कोई वर्जन नहीं है। प्रत्यर्थी 3 से 46 सिविल इन्जी-- 


तियरी में स्तातक. हैं और पिटीशनरों से अधिक अहंता प्राप्त हें । पिटीशनर 
केदल' डिप्लोमाधारक हैं । पिटीशन 50 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा में सहायक 
इन्जीनिथरों के पद पर प्रोन्नति: के लिए पात्र हैं । प्रथम प्रत्यर्थी भर्ती के 
विषय में और अन्य सेवा-शतों के विषय में के० लो० नि० वि० की चालू 
बाेप्रणाली का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि उसके श्रपने भर्ती विनियम 
हैं जो संघ लोक सेवा भ्रायोग द्वारा अनुमोदित किए गए हैं तथा 27-6-1970 
को सभ्यकतः अधिसूचित किए गए हैं । क० लो० नि० वि० ने वर्ग-2 में सहायक 
इन्जीनियर की सीधी भर्ती अस्थायी रूप से 1-4-1972 से 7 वर्ष के लिए. 
निलङ्गिबत की है । प्रत्यर्थी-1 सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती उच्च शिक्षा 
प्राप्त और प्रतिभाशाली इन्जीनियरों को रखने के लिए एवं स्तर ओर दक्षता 
बनाए रखने के लिए करता हे । पिटीशनरों को भर्ती विनियमों के अनुसार 


अपने से ज्येष्ठ 1974 के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई 


शिकायत नहीं हो सकती । सहायक इन्जीनियरों की अन्तिम ज्येष्ठता-सूची 
जो 31-5-1975 को परिचालित की गई हे (उपाबन्ध “दक-111 ”) आक्षेपों 
पर विचार करने के बाद भन्तिम रूप से तेयार की गई .थी. आर वह ग्रह 
` मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन तारीख 22-12-1959 के अनुसार एक कार्या- 
लय ज्ञापन में लिखा है कि सीधे भती किए गए व्यक्ति और प्रोन्तति की 


तुलना में ज्येष्ठता का अवघारण सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्ततियों के वीच 


रिक्तियों के चक्रानृक्रम के अनुसार किया जायेगा जो. भर्ती विनियमों में 


आरक्षित कोटे पर आधारित होगी । पांच दषं की लम्बी अवघि के बाद कोई 
चुनौती नहीं दी जा सकती । अतः पिटोशनर किसी भी अनुतोष के लिए. 


हकदार नहीं हैं । 


-10. 1979 के रिट पिटीशन सं० 1194 के पिटीशनर स्नातक 


कनिष्ठ इन्जीनियर हूँ । उनका पक्षकथन है कि प्रथम प्रत्यर्थी . ने उन्हें भोर 
अन्य स्नातक कनिष्ठ इन्जौनियरों को पिछले 6-7 वषं से कें० लो० नि० वि० 
की पद्धति का अनुरसण करते हुए नियमों के अनुसार सहायक इन्जीनियरों के 


"पद पर नियुक्ति के उनके साधिकार कोटे से वंचित रखा है, हालांकि प्रथम: 


प्रत्यर्थी पर 50 : 50 के आधार पर सहायक इन्जीनियर के पदों को भरने 


का कानुनी कत्तंग्य डाला गया है । परिणामस्वरूप -सीघी भर्ती के ` कोटे में. 


सहायक इन्जीनियरों के 26 पद बिना भरे रखे गए हं, जेस! कि सहायक 
इन्जीनियरों की अन्तिम ज्येष्ठता-सूची तारीख 2-9-1978 (उषावन्ध “छ”) 
से प्रकट है। यद्यपि ऐसे 50 स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं जो इन पदों परः 
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प्रतियोगिता करने के लिए पात्र हैं । यद्यपि सहायक इन्जीतियरों के 26 पद 
20-12-1978 को भरे जाने के लिए उपलब्ध थे किन्तु केवल 8 पद ही 
बिज्ञापित किए गए (उपाबंध “ज”) भोर पिटीशनर 1 से 21 के नाम 
सम्थकतः तैयार की गई चयन-सूची में दिखाए गए । प्रथम प्रत्यर्थी ने उस 
चयन-सूची के अभ्यर्थियों से वे 8 पद भी नहीं भरे बल्कि डिप्लोमाधारक 
कनिष्ठ इन्जीनियरों को जो. कि प्रत्यर्थी 5 से 51 हैं, 10-4-1928 के. 
उपाबंघ “झ” के अनुसार वर्तमान ड्यूटी भार साघन पर रखकर 6 पद भरे हैं 
जो कि नियमों के और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन गारन्टीकृत 
पिटीशनरों के अधिकार के उल्लंघन में हैं। सीधी भर्ती के कोटे के कुछ पदों 
में से कुछ के सहित सभी 37 सहायक इन्जीनियरों के पद केवल डिप्लोमा- 
घारक कनिष्ठ इन्जीनियरों से ही वर्तमान ड्यूटी भारसाघन पर भरे गए हैं, 
जिसका उद्देश्य डिप्लोमाधारकों के साथ पक्षपात करना है, जिनका अत्यधिक 
राजनेतिक प्रभाव है। ये पद कार्यालय आदेश तारीख 21-6-1979 
(उपांबध “ड”) से भरे गए हैं । सहायक आयुक्त (इन्जीनिय री) ने 6-9-1 979 
को प्राप्त अपने उत्तर में (उपाबंध “त”) पुर्णत: एक नया आघार अपनाया हे 
और येह कहा है कि अनुमोदित सूची का कार्यान्वयन नई भर्ती पर 
10-8-1979 को आयुक्त द्वारा लगाए गए वर्जन के फलस्वरूप व्यवहाये नहीं 
था । वतमान ड्यूटी भारसाधन पर सहायक इन्जीनियरों के रूप में लगाए 
गए डिप्लोमाधारक तारील 10-8-1979 के कार्यालय श्रादेश (उपाबंघ “द”) 
द्वारा तदर्थ ग्राघार पर प्रोनन्त कर दिए गए हैं। इस तदर्थ नियुक्ति का प्रभाव 
यह हुआ है कि तदर्थ आघार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति सहायक 
इन्जीनियरों के उच्च वेतनमान में वेतन लेते हैं जबकि वतमान ड्यूटी भार* 
साधन में वे केवल कनिष्ठ इन्जीनियरों की निचली श्रेणी में अपने वेतनमान के 


` हकदार थे। अतः पिटीशनरों ने तारीख 10-4-1978 मौर 21.6.1979 


(उपाबंघ 'झ” ओर “ड”) को अभिखण्डित करने के लिए प्रार्थना की है । 

11. स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों के सहायक बनने के अवसर अल्प 
हैं । कनिष्ठ इन्जीनियरों में डिप्लोमाधारकों और स्नातकों दोनों के साथ न्याय 
दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम की भांति सहायक इन्जीनियरों की नियुक्ति के 
विषय में प्रोन्नतियों के लिए श्रारक्षित 50 प्रतिशत कोटे में दोनों प्रवरो 
के लिए युबितयुक्त कोटे का उपबन्ध करके किया जा सकता है जिससे कि 
कनिष्ठ इन्जीनियरों में स्तातक ओर डिप्लोमाघारकों को प्रोन्नति के समान 
भवसर मिल सकते हैं । 
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12. पिटीशनरों का जो कि स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर है, एक वमे 
है और वे डिप्लोसाधारक कनिष्ठ इन्जीनियरों से पृथक विशेषता रखते हैं । 
उच्चतम न्यायालय ने यह. भभिनिर्धारित किया है कि शैक्षिक अहंताओं के 
आधार पर एक ही प्रवर्ग के अन्दर पृथक वर्ग स्पष्टतः अनुज्ञेय है की इससे 
संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता । किन्तु प्रथम प्रत्यर्थी दोनों 
प्रवगों को समान मानता है । स्नातक इन्जीनियरों ने उपायुक्त (इन्जीनियरी) 
को सुझाव दिया था कि 550-900 रुपए के वेतनमान में स्नातक कनिष्ठ 
इन्जीनियरों का एक पृथक काडर बना दिया जाए और उनका पद नाम 
डिजाइन सहायक रख दिया जाए! सहायक आयुक्‍त (इन्जीनियरी) ने 
-27-3-1976 के श्रपने पत्र (उपाबंध “ठ”) द्वारा यह उत्तर दिया है कि 
नगरपालिक मुख्य लेखाकार ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया है । केन्द्रीय 
सिविल सेवा नियम, 1973 के अनुसार और तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट 
के आधार पर पिटीशनरगण जो स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं, 550--900 ₹० 
के वेतनमान के हकदार हूं । यह अन्य सरकारी विभागों में वगं-3 सेवा 


के स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों का पुनरीक्षित वेतनमान है। पिटीशनर भी | 


उन अन्यं स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों जैसी परिस्थितियों में आते हैं, इसलिए 

अन्य सरकारी विभागों में वर्ग-3 सेवा के अभ्य स्तातक कनिष्ठ इन्जीनियरों 
की. तुलना में पिटीशनरों के साथ विभेद करने का कोई न्याय-संगत या 
विधिमान्य कारण नहीं है । 

13. प्रथम प्रत्यर्थी--निगम ने उस तारीख से विशेष वेतन 
(आयोजन भत्ता) पुनरीक्षित नहीं किया है जिससे स्तातक कनिष्ठ इस्जीनियरों 
के रूप में पिटीशनर उसके लिए विधितः हकदार हूँ । कें० लो० नि० वि० 
ने आयोजन भत्ता तारीख 1-1-1979 के आदेश द्वारा (उपाबंध “म क” 
1-1-1979 से 40 रुपए की जगह 75 रुपए प्रतिमास कर दिया है। संकल्प 
सं० 184 तारील 21-6-1971 द्वारा निगम ने अनुभाग अधिक्रारियों को 
जो आयोजन सकल में काम करने वाले कनिष्ठ इन्जीनियर के रूप में जाने 
जाते हैं, स्तातकों की दशा में 40 रुपए प्रतिमास के हिसाब से और अन्य 
डिप्लोमाधारकों की दशा में 25 रुपए प्रतिमास के हिसाव से 1-4-1971 से 
कें० लो० नि० वि० की पद्धति के आघार पर मंजूर कर दिया है। 
के० लो० नि० वि० में श्रायोजन भत्ता और श्रावास मंत्रालय, भारत सरकार 
के पत्र सं 28017 (17)/78/ई० डब्ल्यू०-1 तारीख 1-1-1979 (उपाबंध 
“म क”) हारा 1-1-1979 से 40 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 75 रुपए 
प्रतिमास कर दिया और आयुक्त ने अपने पत्र में 49 रुपए के स्थान पर 
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~ 75 रुपए की सिफारिश की, फिर भो पुनरीक्षण इस आधार पर नहीं किया 
गया कि नगरपालिक परिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ हे । प्रथम 
प्रत्यर्थी द्वारा 30-9-1972 को परिचालित दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना 
तारीख 19-9-1972 (उपाबंघ “म ग”) से पता चलता है कि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा जारी किए गए संशोघनों और आदेशों सहित साधारण वित्तीय 
नियम हर तरह से चाहे दह वेतन हो या सामान्य भत्ता, प्रत्यर्थी-1 को लागू 
होते हैं । अतः प्रथम प्रत्यर्थी. का यह आधार कि आयोजन भत्तों का पुनरीक्षण 
नगरपालिका परिषद्‌ के अनुमोदन की तारीख से ही प्रभावी होगा, निराधार, 
नसद्भावपूर्ण और अवध है । 


14. इन परिस्थितियों में पिटीशनरों ने पूर्वोक्त अनुतोयों की प्राथना 
की है। 


15. प्रथम प्रत्यर्थौ ने उत्तर शपथ-पत्र फाइल किया है, जिसमें यह 
दलील दी गई है कि 27-6-1970 को श्रधिसूचित भर्ती विनियमों में विहित 
अहंता सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या कोई उच्च झर्हता है और चूंकि 
डिग्री या डिप्लोमा वाले सभी कनिष्ठ इन्जीनियर एक सा काम करते हैं, 
इसलिए स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई पृथक्‌ प्रवर्ग नहीं बन सकता । 
उन भर्ती नियमों में उपबंधित है कि सहायक इन्जीनियरों के 50 प्रतिशत 
पद कंनिष्ठ इन्जीनियरों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ओर 50 प्रतिशत 
सीधी भर्ती हारा । सीधे भर्ती के लिए सिविल इन्जीनियरी में डिग्री और दो. 
साल का वृत्तिक अनुभव न्यूनतम अहंताएं हैं जबकि प्रोन्नतियों के लिए 
डिप्लोमाघारकों की दशा में कनिष्ठ इन्शीनियर के रूप में 5 वर्ष का वृत्तिक 
अनुभव आवश्यक है और स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों की दशा में तीन वषं 
का वृत्तिक अनुभव न्यूनतम अपेक्षित भहुंताएं हैं । स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों 
को एक पृथक्‌ प्रवर्ग मानने का पिटीशनरों का सुझाव प्रथम प्रत्यर्थी को स्वी काये 
नहीं है । 


16. स्नातक कनिष्ठ इश्जीनियरों में से सहायक इन्जीनिपरों के पद 
पर सीधी भर्ती की चयन-सूची 2 मई, 1979 को सक्षम प्राधिकारी ने 
अनुमोदित की थी ओर चूंकि नियुक्ति का मामला भमी तक विचाराधीन था, 
इसलिए केवल वर्तमान ड्यूटी भारसाधन के आघार पर 2 हो नियुक्तया 
21-5-1979 (उपाबन्घ ¦ ड”) ज्येष्ठतम कनिष्ठ इन्जीनियरों में से की गई । 
1970 में भर्ती विनियमों की भ्रधिसुचना के बाद सीघे भर्ती के कोटे में 
36 स्नातक्र इन्जीनियर और स्तातकों में से 10 प्रोन्नतियां सहायक 
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इन्जीनियर के पद पर नियुक्‍त किए गए। कनिष्ठ इन्जीनियरों की सहायक 
इन्जीनियरों के रूप में प्रोन्नति की कसौटी चयन एवं ज्येष्ठता है । प्रथम 
ब्रत्यर्थी-निगम को लागू प्रोन्नति नियम कें० लो० नि० वि० में लागू तियमों 
के प्रतिकूल से भिन्त हैं और कें 
प्रथम प्रत्यर्थी पर आाबद्धकर नह्‌ 
किया है कि पिटीशनर पात्र हैं मोर सहायक इन्जीनियरों के पद पर उनका 


चयन हुआ है। पिटीशनरों के नाम चयन-सूची में शामिल हैं जो 2 मई, 
1979 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है और दिसम्बर, 1978 
में विज्ञापित 8 पदों के लिए चुने गए सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की 
- नियुक्ति के वारे में अन्तिम विनिश्चय के लिए लम्बित है। उपाबन्ध “ड” में 

_ वणित वर्तमान ड्यूटी भारसाधन व्यवस्था विभाग की तत्काल क्षावश्यक- 
ताओं को पुरा करने के लिए स्थायी व्यवस्था के रूप में की गई है त कि 
डिप्लोमाधारकों को कोई पक्षपात देने के लिए। अतः इससे भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं होता । यह स्वोकार नहीं किया गया 
कि सहायक इन्जीनियरों की 26 रिक्तियां श्रमी भी हैं जो सीधे भर्ती द्वारा 
भरे जाने है । प्रोम्तति कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति निस्संदेह विहित प्रतिशत से 
भ्रधिक हैं क्योंकि कुछ प्रोन्नतियों. को अल्पकालीन रिक्तियों पर समायोजित 
किया गया है। 

17. स्नातक इन्जीनियरों के लिए रु 550-900 के वेतनमान में 
एक पृथक्‌ काडर बनाने के लिए स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों के संघ की मांग 
पर प्रथम प्रत्यर्थी-निगम के वित्त विभाग ने आपत्ति की और उसका निष्क था 
कि उसमें अन्तविष्ट वित्त की दृष्टि से ऐसा व्यावहारिक नहीं है । 

18. स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों और डिप्लोमाघारक कनिष्ठ 
इन्जीनियरों को संदत्त 40 रुपए भौर 25 रुपए का आयोजन भत्ता पुनरीक्षित 
करने की बात विचाराघीन है । 


19. 27वें प्रत्यर्थी ने 1979 के रिट पिटीशन 1194 में फाइल 


किए गए रोक आदेश के पिटीशन में उत्तर शपथ-पत्र फाइल किया है। 
| यद्यपि उसने मुख्य रिट पिटीशन में एक विस्तृत उत्तर शपथ-पत्र फाइल करने 
के लिए इस उत्तर शपथ-पत्र में इजाजत मांगी है किन्तु ऐसा कोई उत्तर 
शपथ-पत्र फाइल नहीं किया गया । हमारे समक्ष बहस के दौरान पक्षकारों 
के विद्वान काउन्सेल ने उसके प्रति निर्देश किया जो कुछ उपरोक्त शपथ-पत्र 
में कहा गया है। अतः हम संक्षेप में उन दलीलों का उल्लेख करना चाहेंगे 
जो उस उत्तर शपथ-पत्र में 27वें प्रत्यर्थी ने पेश की हैं । 
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20. 11-10-1979 को प्रकाशित ज्येष्ठता-सूची से पता चलता है 
कि प्रोन्नति सहायक इंजीनियरों का कोटा कम है । उसमें प्रोन्नति के कोटे 
में से 21 पद अभी तक-भी खाली हैं जबकि सीधे भर्ती का सम्पुणं कोटा 
पहले ही भरा जा चुका है। वह ज्येष्ठता-सूची कार्यालय आदेश सं० 2(90). 
ई० सी० आई०/इंजी ५,इस्टै ०/1574 तारीख 11-10-1979 के द्वारा आयुक्त 
के अनुमोदन से. जारी की गई है ' और उससे पता चलता है कि सीधी भर्ती 
द्वारा भरे जाने के लिए कोई भी पद खाली नहीं है। 


21. चयन बोर्ड का गठन उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया 
गया । कम-से-कम दो उपायुक्त चयन बोर्ड में होने चाहिएं जबकि सहायक 
इन्जीनियरों के रूप में नियुक्ति के लिए स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों के चयन 
की दशा में चयन बोर्ड में एक भी उपायुक्‍त नहीं था । जब चयन बोडं के 
गठन की इस वैधता का पता चला तो निगम प्राधिकारियों ने उपायुक्त 
(स्था०) का नाम डाल दिया और चयन बोडं की कार्यवाही पुरी हो जाने के 
बाद तथा कायंवृत्त पर सदस्यों के' हस्ताक्षर हो जाने के बाद किसी समय 

` उनके हस्ताक्षर ले लिए गए । चयन वोडं की कार्यवाहियों के पृष्ठ 180 
(इस उत्तर शपथ-पत्र का उपावन्ध द111) से पता चलता है कि हर मोहिन्दर 
रिंह (क्रमांक 15) साक्षात्कार के लिए अनुपस्थित था। फिर भी उसे 
साक्षात्कार के चार अंकों सहित कुल 34 अंक दिए गए हैं भौर उसका नाम 
चयन-सूची में क्रमांक 14 पर रखने का निवेदन किया गया है । चयन बोर्ड 
का गठन संसूचित करने वाले आदेश से पता चलता है कि केवल (चार सदस्य 
थे, जिनमें नगरपालिक इन्जीनियर भी था जो अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित 
किया गया था । किन्तु अन्तिम कायंवृत्त पर उपायुक्त (स्था०) समेत 
5 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । हे 


22. निगम का गठन 7-4-1958 को किया गया था। तब से 
लेकर कुल 95 सहायक इन्जीनियर सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं 
` जबकि कनिष्ठः इन्जीनियरों का निचले प्रवर्गों में से केवल 78 को सहायक 
इन्जीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है । 36 प्रत्यर्यी जो 10-4-1978 
और 21-6-1979 के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों से सहायक इन्जीनियरों के 
पद पर वर्तमान कार्यभार संभाले हुए हैं, 18 से 20 वर्ष पहले .कनिष्ठ 
इन्जीनियर आए थे अर्थात्‌ 14-10-1959 भौर 24-8-1961 के बीच के 
काल में आए थे और वे बहुत पहले निगम के नियमों के अनुसार नियमित 
क्षाघार पर सहायक इन्जीतियर के रूप में प्रोन्नति के लिए पात्र बन गए हैं ७ ' 
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अत: सहायक इन्जीनियर के रूप में वर्तमान चार्ज के आधार पर उन्हें प्रोन्नत 
करने में कोई गलती नहीं है। 

23. भर्ती विनियम सहायक इंजीनियरों के केवल 60 पदों के विषयं 
में है और अभिव्यक्त रूप से लागू होते हैं । अतः सीधे भर्ती किए गए लोग 
50 प्रतिशत के आघार पर केवल 30 पदों के लिए हरुदार हैं किन्तु उन्हें 
स्वीकृत रूप से 36 पद दिए गए हूँ । इसलिए उन्हें वतंमान ड्यूटी भारसाघन 
रखने वाले किसी भी प्रत्यर्थी के कनिष्ठ इम्जीनियर के रूप में प्रत्यावतित 
'होने पर सहायक इंजीनियर .का कोई भी प॒द नहीं दिया जाएगा । निगम की 
प्रक्रिया ओर नियमों के अनुसार वर्तमान ड्यूटी भारसाधकों को यथासंभव 
शीघ तदर्थ नियुक्ति दी जाती है, तथा आयुक्त के पत्र सं० 34 सी० एण्ड 
सी० तारीख 11-9-1979 की उद्देशिका के अनुसार यह श्रपेक्षित है कि 
वर्तमान ड्यूटी भारसाधन की आरम्भ की तारीख से तदर्थ घ्रास्थिति प्रदात 
की जाए । 

24. चयन बोडं द्वारा तयार की गई सूची में जो अभी तक जारी 
नहीं की गई है, यह माना जाता है कि 36 ताम होंगे यद्यपि नियमानुसार 
सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए विज्ञापित सहायक इन्जीनियरों के 8 पदों 
के लिए केवल 8 जमा उसका 20 प्रतिशत का चयन करना होगा । मजे की 
बात यह हे कि चालु कतंव्य भारसाघन घारण करने वाले कनिष्ठ इन्जीनियरों 
की सं० भी 37 है। हमने परमादेश रिट या अन्य समुचित रिट निकालने 
कै लिए फाइल किए गए रिट पिटीशन में की गई प्रार्थनाओं का क्रम फिर से 

ठीक किया.है श्रोर सुविधा की खातिर उनका एक बार फिर उल्लेख करेगे । 
वे इस प्रकार है-- 
1979 का रिट पिटीशन सं० 221 : 
(1) प्रत्यर्थी-1 को सहायक इन्जीनियृरों को सीघे भर्ती करने 
से ओर सहायक इन्जीनियरों के पद भरने से अवरुद्ध करने के लिए 
(2) प्रत्यर्धी सं. 1 को प्रोन्नति आदि के नियम और नीति 
के विषय में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी छप देने 
के लिए निदेश देने के लिए; 
(3) प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा तैयार की गई ज्येष्ठता सूची 
(उपाबंध 'छ') को अभिखण्डित करने के लिए; ` 


(4) प्रत्यर्थी सं. 1 को पिटीशनरों की ज्येष्ठता उनकी सेवा 
अवधि से मानने के लिए निदेश देने के लिए ; 
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(5) प्रत्यर्थी 1 को चालू कर्तव्य भारसाधन वाले और सहायक 
इन्जीनियरों के रूप में तदर्थ नियुक्तियों वाले समस्त कनिष्ठ 
इस्जीनिथरों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़ने देने का निदेश . 
देने के लिए; 

1979 का रिट पिटीशन सं० 1194 : 

(1) प्रत्यर्थी सं० 1 को सहायक इन्जीनियरो के 8 पद चयन- 
सूची में स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों में से सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने 
कां निदेश देने के लिए ; 

(2) कार्यालय आदेश तारीख. 10-4-78 (उपाबंध क) को 
ग्रभिखण्डित करने के लिए, जिसके द्वारा कनिष्ठ इन्जीनियरों को 
सहायक इन्जीनियरों के पद का वतंमान ड्यूटी भारसाधन सौंपा 
गया और कार्यालय भादेश तारीख 21-6-1979 (उपाबंध-ड) 
जिसके हारा कनिष्ठ इन्जीनियरों को चालू कतव्य भारसाधन पर 
सहायक इन्जीनियर के रूप में प्रोन्‍्तत किया गया, अभिखण्डित करने 
के लिए ; 

(3) सीघे भर्ती के कोटे में प्रत्यर्थी-1 को सहायक इन्जीनियरों 
के शेष पद सूची वाले पिटीशनरों में से जो स्वातक कनिष्ठ 
इन्जीनियर हैं, भरे जाने का निदेश देने के लिए स्तातक कनिष्ठ 
इन्जीनियर पिटीशनरों को कनिष्ठ इन्जीनियरों में एक पृथक प्रवर्ग | 
के रूप में घोषित करने के लिए भोर सहायक इन्जीतियरों के ४ 
पर विभागीय कोटे में से डिप्लोमाधारक कनिष्ठ इन्जीतियरों की 
तरह बराबर कोटा देने के लिए ; 

(4) पिटीशनर स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों जे कनिष्ठ 
इन्जीनियरों में एक पृथक्‌ वर्ग के रूप में घोषित करने के लिए र 
उन्हें सहायक इन्जीतियरों के पदों सें विभागीय कोटे में से 
डिप्लोमाधारक कनिष्ठ इन्जीनियरों की तरह बराबर का कोटा देने 
के लिए ; के को ; 

(5) प्रत्यर्षी-1 को कनिष्ठ इन्जीनियरों में सै RS ड्यूटी 
भारसाधकों को तदर्थ प्रोग्नतियां देने से अवद्ध करन के लिए ; 


र... .. 


(6) यह घोषणा करने के लिए क्रि प्रत्यर्थी-1 की सेवा में 
स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर-पिटीशनर अन्य सरकारी विभागों के अपने 
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समकक्षियों के बराबर रखे जाने के लिए हकदार हैं ; 


(7) प्रत्य्थी-1 को पिटीशनरों और अन्य स्वातक कनिष्ठ 
इन्जीनियरों को 550-900 रुपए का पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने 
का निदेश देने के लिए, जैसा कि अन्य सरकारी विभागों में वर्ग 3 
सेवा के स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों की दशा में है, जो कि उत 
तारीख से प्रभावी होगा जिसको यह कें० लो० निर वि० में लागू 
किया गया है 
(8) प्रत्यर्थी-1 को पिटीशनरों और अन्य स्तात कनिष्ठ 
इन्जीतियरों को जो कि 1-1-1979 से उसके लिए हकदार हैं, 
विशेष वेतन 40 रुपए के स्थान पर 75 रुपए प्रतिमास दिए जाने 
का निदेश देने के लिए; 


26. अब हम 1979 के रिट पिटीशन 221 में प्राथना 1 और 2 
पर तथा 1979 के रिट पिटीशन सं० 1194 में प्राथंना 1 पर विचार 
करेगे । यह सब प्रार्थनाएं इन्जीनियरों के 8 पदों पर सीधे भर्ती से सम्बंधित हैं । 
प्रत्यर्थी-1 की ओर से फाइल किए गए उत्तर शपथ-पत्र के अनुसार सहायक 
इन्जीनियरों, के अधीक्षण इन्जीनियरों और नगरपालिक इन्जीनियरों जोकि 
वाच्च होता है, के अलावा प्रत्यर्थी-1 को इन्जीनियरी सेवा. (सिबिल) में - 
निम्नलिखित शामिल है-- 


(1) 425700 रुपए के वेतनमान में 450 कनिष्ठ 
इन्जीनियर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा मरे जाते हैं, 
जिनके पास सिविल इन्जीनियरी में कम-से-कम डिप्लोमा अहंता है 
ओर 20 प्रतिशत निर्माण सहायकों में से प्रोम्तति द्वारा भरे जाते 
है जोकि पहले से प्रत्यर्थी-1 की सेवा में हैं और जितके पास सिविल 
इन्जीनियरी में डिप्लोमा श्रौर कम-से-कम 2 वर्ष का अमुभव है ; 


(2) 550-900 रुपए के वेतनमान में 13 चयन श्रेणी के 

कनिष्ठ इन्जीनियर जिन्हें ज्येष्टता के आधार पर. 12 वर्ष बी सेवा 

पुरी होने पर कनिष्ठ .इन्जीनियरों की प्रोत्नति द्वारा भरे जाते 
` हैं; और i कि 


(3) 650--1200 रुपए के वेतनमान में 99 सहायक 
इन्जीनियर हैं जिनमें से 50 प्रतिशत कनिष्ठ इन्जीनियरों की प्रोन्नति 
द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत सीधे भर्ती हारा भरे जाते हुँ 


TTT 


Po रहमान कभककआालम का ल्ना 2 हय 


RT पटकशफे 
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सिविल इम्जीनियरी में डिग्री और दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव सहायक 
इन्जीनियरों के रूप में सीघे भर्ती के लिए अनिवार्य महंताएं हैं जबकि 
कनिष्ठ इन्जीनियरों में से सहायक इन्जीनियरों के रूप में प्रोन्नति 
के लिए डिग्रीघारकों के लिए कम-से-कम 3 वषं की सेवा और 
कनिष्ठ इन्जीनियरों की श्रेणी में डिप्लोमाधारकों के लिए 5 वर्ष की 
सेवा अनिवार्य है । कार्यपालक इन्जीनियरों, अधीक्षण इन्जीनियरों 
आर नगरपालक इन्जीनियरों के अन्य सभी उच्च पद क्रमशः सहायक 
इन्जीमियरों, कार्यपालक इन्जीनियरों और अधीक्षण इन्जीनियरों की 
प्रोन्नति हारा प्रधानतः भरे जाते हैं। 700 रुपए प्रतिमास से कम 
के वेतनमान वाले प्रत्यर्थी संख्या 1; निगम की सब नियुक्तियां भर्ती 
नियमों के अनुसार 10-1-75 से निगम के श्रायुक्त द्वारा की जाती 
सकती हैं। 'ये नियम संघ लोक सेवा आयोग के परामश से 
बनाए जाते हैं यद्यपि उस तारीख से पहले संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श 350 रुपए प्रतिमास ओर इससे अधिक 
के न्यूनतम वेतन वाले पदों पर नियुक्तियों के विषय में अनिवार्य 
था । सीघे भर्ती चयन बोर्ड की सिफारिश परकी जाती है, 
जिसका गठन इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर किया जाता है । 
सहायक इन्जीनियरों के पदों पर नियुक्ति के लिए जोकि चयन पद 
हैं, कनिष्ठ इन्जीतियरों में से प्रोन्नतियों के लिए 50 प्रतिशत और 
बाहर के लोगों एवं स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों में से सीघे भर्ती के 
लिए 50 प्रतिशत का कोटा प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली नगर निपम 
अधिनियम, 1957 की घारा 98 के अधीन सहायक इन्जीनियर 
(सिविल) पद के लिए भर्ती के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 97 
- तारीख 4-5-1970 द्वारा बनाए गए 27-6-1970 के भर्ती विनियम , 
द्वारा नियत किया गया था भौर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा भारत 
सरकार के गृह मंत्रालय को अधिसूचना तारीख 19.10.1966 के 
साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 480(2) के अधीन अनुमोदित 
किया गया था। स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों के मुकदमें की पैरवी 
स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर संघ द्वारा की गई है जबकि डिप्लोमा 
धारक कनिष्ठ इन्जीतियरों के मुकदमें की पैरवी म्युनिसिपल 
कारपोरेशन आफ दिल्ली असिस्टैन्ट इर्जीनियसं (आरगे०) (रजि०) 
द्वारा की गई है । प्रोन्नति कनिष्ठ इन्जीनियरों के लिए 50 प्रतिशत 
ओर स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों सहित सीघे भर्ती किए गए स्नातक 
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इन्जीनिदरों के लिए 50 प्रतिशत. कोटे से सम्बन्धित तथ्यों के सिवाय 
इत तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है । 

2; 1979 के रिट पिटीशन 221 में पिटीशनरों के अनुसार जो 
डिप्लोमाधारक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं, प्रत्यर्थी सं० 1 भर्ती, प्रोन्नति और 
सेवा की अन्य शर्तों की बाबत के० लो० नि० वि० मेँ प्रचलित कार्य पद्धति 
का अनुसरण करता है। कें० लो० नि० वि० ने केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा भे 
सीधे भर्ती निलम्बित करने का विनिश्चय किया है क्योंकि केन्द्रीय इन्जीनियरी 
इस्जीनियरी सेवा वर्ग 2 में प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं । 


सेवा/वैद्युत 3 
कज 4975 में किया गया उक्त विनिश्चय 1 अप्रेल, 1972 से प्रभावी 
हो गया है। प्रथम प्रत्यर्थी-1 ते क्रमशः तारीख 27-10-1970 और 


21-2-1971 के संकल्प सं० 416 और 78 द्वारा यह विनिश्चय किया है 
कि सभी मूल नियम ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए संशोघनों 
क्षौर आदेशों सहिंत सभी नियम, अनुपूरक नियम प्रथम प्रत्यर्थी के नियम 
आदि के रूप में माने जायेंगे । केद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और 
क्वेद्धीय सरकार द्वारा जारी किए गए संशोघनों एवं आदेशों सहित साधारण 
नियम प्रत्यर्थी-1 में लागू कर दिए गए हैं । ज्योंही पिटीशनरों को पत! चला 
कि कें० लो० नि० वि० में सीधी भर्ती निलम्बित कर दी गई है, उन्होंने 
नवम्बर, 1975 में प्रत्यर्थी सं० 1 का ध्यान इस तथ्य की श्रोर आकर्षित 
किया श्रौर प्रार्थना को कि सहायक -इन्जीनियरों की सीधे भर्ती वर्जित कर 
दी जाए। तब उन्हें आश्‍वासन दिया गया कि उनके अधिकारों की उपेक्षा 
नहीं की जाएगी । पिटीशनरों ने अनेक अभ्यावेदन किए, जिनमें तारीख 
24-1-1979 का अन्तिम अभ्यावेदन उल्लेखनीय है । प्रत्यर्थी संख्या 1 के 
तत्कालीन भायुक्‍त ने पिटीशनरों को यह मौखिक आश्वासन दिया कि प्रत्यर्थी 
सं० 1 के० लो० नि० वि० द्वारा अपनाई गई पद्धति का अनुसरण करेगा । 
उसने बाद में पिटीशनरों को लिखकर बताया कि यह मामला विचाराधीन 
है । पिडीशनरों ने प्रत्यर्थी-| के उपायुक्त से 23-1-1979 को मुलाकात की 
ओर सीधे भर्ती द्वारा सहायक इभ्जीनियरों के 8 पद भरने के लिए 
30-12-1978 को,समाचारपत्रों में प्रकाशित अधिसूचना के प्रति विरोध प्रकट 
किया । उन्होंने प्रत्याशा की कि अधिसूचना वापस ले ली जाएगी क्योंकि 
उपायुक्त ने उनका सुझाव मान लिया था । किन्तु फिर भी प्रत्यर्थी सं० 1 
ने सीधी भर्ती करने के लिए कटिबद्ध है यद्यपि सहायक इन्जीनियर के पद 
हे ्रोन्तति के लिए आकांक्षी. 400 कनिष्ठ इन्जीनियरों में से 275 से 
अधिक कनिष्ठ इन्जीनियर विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय 
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'सरकार को प्रथम प्रत्यर्थी पर साधारण श्रधीक्षण की शकित प्राप्त है । उसने 
अपने पत्र तारीख 22-3-1976 द्वारा प्रथम प्रत्यथी को सुचित किया है कि 
"तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सीधे भर्ती प्रत्यर्थी | द्वारा 
वर्जित की जा सकती है, जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया 
है । 16-2-1978 के पत्र द्वारा मारत सरकार के निर्माण महानिदेशक के 
कार्यालय में निदेशक ने प्रथम प्रत्यर्थी के सहायक आयुक्‍त (स्थापन) को यह 
सूचित किया कि केन्द्रीय. इन्जीनियरी सेवा और केन्द्रीय वैद्युत इन्जीनियरी 
सेवा (समूह ख) में सोबी भर्ती अभी तक निलम्बनाधीन है । हालांकि तीसरे 
वेतने श्रायोग की रिपोर्ट में प्रयम प्रत्यर्थी के कनिष्ठ इन्जीनियरों का कोई 
विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी प्रथम प्रत्यर्थी ने उसकी सिफारिशें अपना ली 
हैं ओर उसंके कमंचारियों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जेसा 
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ होता है । प्रथम प्रत्यर्थी और केन्द्रीय 
सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शते एक-सी हैं। सहायक 
इन्औीनियरों के 8 पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती पिटीशनरों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालती है, अतः प्रथम प्रत्यर्थी से कहा जाए कि वह वही नीति 
अपनाए जो केन्द्रीय लो० नि० वि० ने अपनाई है तथा सीधे भर्ती द्वारा 
8 सहायक इन्जीनियर नियुक्त न करे.। 1979 के रिट पिटीशन सं० 221 
में पिटीशनरों ने इसी ढंग से प्रथम प्रार्थना वाले अनुतोष की मांग की है । 
1979 के रिट पिटीशन 1194 में की गई प्रथम प्राथना सम्बन्धी प्रतिरक्षा 
के रूप में भी यही भाधार अपनाया गया है- जोकि प्रथम प्रत्यर्थी को चयन 
सूची में से सीधी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरने के. लिए 
निदेश देना है । 


28. 21वें प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर शपथ-पत्र में दलील दी है कि 
चूंकि 7-4-1958 को प्रथम प्रत्यर्थी निगम बनने के बाद सीधे भर्ती द्वारा 
95 सहायक इन्जीनियर नियुक्त किए गए हैं, जबकि कनिष्ठ इन्जी नियरों में 
से प्रोन्नति के रूप में सहायक इन्जीनियरों के पद पर केवल 78 नियुक्त किए 
गए हैं। जब भर्ती विनियम तारीख 27-6-1970 . बनाए गए. थे तो केवल 
सिविल इन्जीनियरों के 60 पद थे ओर और वे विनियम सहायक इन्जीनियरों 
के केबल 60 पदों को ही लागू हो सकते थे तथा सीधे भर्ती किए गए केवल 
- 30 पदों के लिए हकदार होंगे और अब वे सीघे भर्ती द्वारा ओर अधिक 
पदों के लिए हकदांर नहीं हैं क्योंकि उन्हें पहले ही 36 पद दिए जा चुके 
हैं। 27वें प्रत्यर्थी ने सीधे मर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरने के 
विनिश्चय के अनुसरण में गठित चयन-बोर्ड. द्वारा-36 पदों कीः सूची. की! 
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चयन को इस आधार पंर चुनौती दी है कि चयन बोडे का गठन उचित रूप 
से नहीं किया गया है भ्रौर कुछ अन्य अनियमितताएं भी र हैं। 27वें 
प्रत्यर्थी सीधी भर्ती द्वारा 8 इन्जीनियरों को नियुक्त करने के विनिश्चय को 
तथा चयन बोडं द्वारा तैयार की गई, सूची को इस ढंग से इस प्रकार चुनौती 
दे रहा है। 

29. प्रथम प्रत्यर्थी की दलील है कि दिल्ली नगर निगम एक कानूनी 
प्राधिकरण है जिस पर निस्संदेह केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है किन्तु यह 
नियंत्रण दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को धारा 487 में वणित 
सीमा तक ही है । निगम ने संकल्प सं० 50 तारीख 20 जुलाई, 1964 
द्वारा के० लो० नि० वि० की पद्धति अपनाने का संकल्प केवल निर्माण के 
निष्पादन की बावत किया है न कि भर्ती वे ढंग भोर श्रन्य सेवा सम्बन्धी 
बातों की बाबत | प्रथम प्रत्यर्थी के कर्मचरियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 
के नियम तभी लागू होते हैं जब वे निगम द्वारा अंगीकृत और अनुमोदित कर 
दिए जाते हैं अन्यथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम. की 
घारा 98 के श्रधीन स्वयं निगम द्वारा वताए गए नियम और विनियम लागू 
होते हैं। सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती निलम्बित करने के लिए 
समय-समय पर किए गए भभ्यावेदनों पर सम्यकतः विचार किया गया किन्तु 
यहं वितिश्चय किया गया कि इ प्राथना का अनुपालन करना न्यायोचित 
नहीं है ओर निगम के हित में निगम परिषद्‌ ने 19-4-1978 को इस आशय 
का विनिश्चय किया। दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 487 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को निदेश दिए जाने के लिए उपबंध करती है 
किन्तु केन्द्रीय सरकार का तारीख 23-2-1976 का पत्र कि तीसरे बेंतन 
आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप प्रत्यर्थी-1 सीधी भर्ती वर्जित कर सकता 
है जैसा कि कें लो० नि० वि० द्वारा किया गथा है, इस धारा के अधीन दिया 
गया निदेश नहीं है, अतः प्रत्यर्थी-1 पर आबद्धकर नहीं है। दिल्ली नगर 
निगम अधिनियम की घारा 98 के अधीन बनाए गए भर्ती विनियम 
तारीख 27-6-1970 में उपबंघित है कि सहायक इन्जीनियरों के 50 प्रतिशत 
पद सीघे भर्ती द्वारा भरे जायेगे ओर 50 प्रतिशत पद कनिष्ठ इन्जीनियरों 
की प्रोन्नति द्वारा । सीधे भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के 8 पद भरने 
का विनिश्चय प्रोन्नति कोटे की तुलना में सीधे भर्ती के कोटे में कमी की 
दृष्टि से किया पया था। | 


30. 1979 के रिट पिटीशन सं० 221 में प्रत्यर्थी 3 से 10 और 
12 से 15 ने अपने उत्तर शपथ-पत्र मैं दलील दी है कि उस रिट पिटीशन 


छ ___ डा न 
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“में की गई प्रार्थना 1, 2 और 4 भर्ती विनियम तारीख 27-6-1970 के 
प्रत्यक्ष उल्लंघन में हैं। उनकी यह भी दलील है कि. प्रत्यर्थी-1 भर्ती के विषय 
“में और श्रन्य सेवा शर्तों के विषय में के० लो० नि० बि० की चालू कायं- 
प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है बल्कि अपने निजी भर्ती विनियमों का 
अनुसरण करता है जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए 
गए हैं तथा 27-6-1970 को सम्यकतः अधिसूचित कर दिए गये है । प्रत्यर्थी-1 
-उच्च शिक्षा प्राप्त और प्रतिभाशाली इन्जीनियरों को लाने के लिए.तथा 
स्तर और दक्षता बनाए रखने के लिए सीधे भर्ती करता है । 


31. 1979 के रिट पिटीशन सं० 1194 के पिटोशनरों की दलील 
है कि प्रत्यर्थी-1 पर 50 : 50 के आधार पर इन्जीनियरों के पद भरने का 
'कानूनी कतंव्य है यद्यपि सीधे भर्ती द्वारा उस आधार पर भरे जाने के लिए 
सहायक इन्जीतियरों के 26 पद थे, फिर भी सीवे भर्ती द्वारा भरे जाने के 
लिए केवल 8 पद 30-12-1978 को अधिसूचित किए गए थे। किन्तु प्रथम 
प्रत्यर्थी ने ये 8 पद भी नहीं मरे हैं बल्कि कुछ सहायक इन्जीनियरों के पद 
उसके बाद तदर्थ आघार पर कनिष्ठ इन्जीनियरों से भरे हैं हालांकि सीधे 
भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के पद भरने के विनिश्चय के सम्जेन्ध में 
6 भर 7 मार्च, 1979 को लिए गए साक्षात्कारों के श्रनुसरण में 2-5-1979 
को चयन सूची अनुमोदित कर दी गई है । 


32, प्रथम प्रत्यर्थी ने 1979 के रिट पिटीशन संख्या 1194 में 
अपने प्रतिशपथ-पत्र में यह दलील दी है कि स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरों में 
से सहायक इन्जीनियरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन-सूची को सक्षम 
प्राधिकारी ने तारीख 2-5-1979 को अनुमोदित किया था भोर 8 सहायक 
इन्जीनियरों की नियुक्ति का मामला विचाराधीन हे । पिटीशनरों के नाम 
चयन-सूची में दिए गए हैं और सहायक इन्जीनियरों के पदों पर उनको ' 
पात्रता और चयन से इन्कार नहीं किया गया है और सीधी भर्ती द्वारा 
सहायक इन्जीनियरों के रूप में उनकी नियुक्ति विचाराधीन है। 

33. हम यहां यह बता दें कि प्रत्यर्थी-1 श्रौर 2 की ओर से उप- . 
स्थिति होने वाले ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री यू० आर० ललित ने हमारे समक्ष 
तारीख 29-7-1981 को यह कथन किया था कि सहायक इन्जीनियरों की 
रिक्तियों की कुल संख्या का अभिनिशचय 25 मास के भीतर कर दिया 

- जायेगा और उसके पश्चात्‌ अगले 2 मास में सीधी भर्ती द्वारा सहायक 
इन्जीनियरों की नियुक्ति के आदेश प्रत्यर्थी-1 द्वारा जारी कर दिए जाएंगे । 
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34. 1979 के रिट पिटीशन ,221 में पिटीशनर की ओर से 


ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती श्यामला पप्द ने हमारा ध्यान कुछ दस्तावेजों 

दरी और दिलाया गौर यह दलील दी है कि तारीख 1-4-1972 से 7 वर्ष 
के लिए सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती निलम्बित करने के लिए केन्द्रीय 
लोक निर्माण विभाग द्वारा लिए गए विनिश्चय का अनुसरण प करते | हुए 

सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती को प्रध्यर्थी-1 द्वारा निलम्बित किया 
जाना चाहिए था । उसने यह भी दलील दी है कि तारीख 27-61 970 को 
अनमोदित किए गए भर्ती विनियमों में 50 : 50 कोटा नियम का अनुसरण 
नहीं किया जाना चाहिए । यदि उनकी यह दलील है कि कोटा नियम का 
बिलकुल अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए तो यह ब्रात 274 प्रत्यर्थी द्वारा 
अपने प्रतिशपथ-पत्र में और 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्रत्यर्थी 13, 
25 और 27 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउच्सेल, श्री एस 
सी० गुप्त द्वारा मी लिए गए आधार के अनुरूप नहीं है । ऊपर निर्दिष्ट 27वें 
प्रत्यर्थी की दलील है .कि कोटा नियम सहायक इन्जीनियरों के केवल उन 
60 पदों को लागू हो सकता हे “जो उस तारीख को, जिसको अर्थात्‌ 
27:6-1970 को भर्ती विलियम अनुमोदित किये गये थे, बिद्यमान थे और 
चूंकि जब 1979 का रिट पिटीशन 1194 फाइल किया गया था, तब सीधी ' 
भर्ती द्वारा तियुक्त किए गए सहायक इन्जीनियर 36 थे जो कि 60 पदों के 
50 प्रतिशत से अधिक थे, अतः अब सीधी भर्ती द्वारा मरे जाने वाले सहायक 
इन्जीनियरों के और कोई पद नहीं थे। यह अभिनिर्धारित करने में कोई 
कठिनाई नहीं हो सकती कि 27वें प्रत्यर्थी की दलील पुणंतः अस्वीकायं है । यह 

' सही हे कि जब तारीख 27-6-1970 को भर्ती विनियम अनुमोदित किए गए 
थे तो प्रत्यर्थी-1 निगम में सहायक इग्जीनियरों (सिविल) के केवल 60 पद 
थे । जब 1979 की रिट पिटीशन 1194 फाइल किया गया तो यह्‌ संख्या 
99 हो गई और जब इस मामले की इस न्यायालय में सुनवाई हुई तो यह 
संख्या 115 हो गई । यह दलील, कि 50 : 50 का कोटा नियम केवल उन 
60 पदों को लागू हो सकता है जो उस समय विद्यमान थे जब भर्ती विनियम 
अनुमोदित किए गये थे और यह उन पदों को लागू नहीं होंगे जो कि उस 
संख्या से अधिक हैं, पूर्णतः अयुक्तियुक्त श्रौर अमान्य है तथा परिणामतः रद्द 
की जाती है + 


35. अब हम उन दस्तावेजों का उल्लेख करेंगे. जिनका श्रीमती 
श्यामला पप्पू ने. अवलम्ब लिया है.। भारत सरकार के निर्माण और आवास; 
मंत्रालय के अवर सचिव ने अपने तारीख 23-2-1976 के पत्र द्वाराः 
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अत्यर्थी-1 के आयुक्त का ध्यान कनिष्ठ इन्जीनियरों की प्रोत्तति की बावत 
अगतिरोध से बचने के उद्देश्य से तीसरे वेतन आयोग की प्रिफारिशी के 
(परिणामस्वरूप 1972 से 7 वर्ष के) लिए वगं-2 इन्जीनियरों की 
भर्ती पर रोक लगाने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर दिलाया 
और यह बताया गया कि यह बात सराहनीय होगी यदि आयुक्‍त निगम में ` 
उस नीति के अनुसरण की संभाव्यता पर विचार करे जिससे निगम 
'में कनिष्ठ इन्जीतियरों की प्रोन्नति की बाबत प्रगतिरोघ काफी हद तक कम 
“किया जा सके । स्वीकृत रूप से तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रत्यर्यी-1 
निगम के कनिष्ठ इन्जीनियरों के प्रति कोई सीधा निर्देश नहीं है। तारीख 
1.4.1972 से सात वर्ष के लिए सी० ई० सी० वर्ग-2 पर सीधे भर्ती को 
-निलम्बित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विनिश्चय केन्द्रीय 
लोक निर्माण विभाग निर्देशिका के 1975 के संस्करण के खण्ड-1 के 
पृष्ठ 20 ओर 21 पर है । दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम अधि- 
नियम, 1957 द्वारा शासित एक कानूनी प्राधिकरण है। केन्द्रीय सरकार 
निगम को इस अधिनियम की केवल धारा 487 के अधीन निर्देश दे सकती 
हे। इस धारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध निगम या नगरपालिक 
प्राधिकारी को, यथास्थिति, कत्तंव्य के पालन के लिए उसके समाघानप्रद रूप 
में प्रबन्ध करने या कर्तव्य पालन के लिए उसके समाधानप्रद रूप से वित्तीय 
उपबंध करते का निदेश दे सकती है, यदि घारा 485 या धारा 486 के 
अधीन श्रशिप्राप्त किसी जानकारी या रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा केन्द्रीय 
सरकार की यह राय हो कि ह 


(क) उस अधिनियम द्वारा या के ग्रधीन निगम या किसी 
नगरपालिक प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कतंब्य का पालत नहीं 
किया गया है या उसका पालन त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त या श्रनुपयुक्त रीति 
में किया गया है ; या | 

(ख) किसी ऐसे कतेब्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तोय. 
उपबंध नहीं किया गया है। 
36. धारा 487 की उपघारा (2) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम 

या दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम से सम्बन्धित नगरपालिक 
ब्राधिकारियों को निर्देश देने से सम्बन्धित है, जिनके साथ इन दोनों रिट 
` अवरीज्ञनों में हमारा कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि 1979 के रिट 
“पिटीशन 1194 में पिटीशनरों की ओर से श्री वी० एम० तारकुन्डे, ज्येष्ठ 
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अधिवक्ता ने ठीक ही दलील दी है कि ऊपर निदिष्ट तारीख 23.2.1976. 


के पत्र में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम 
की घारा 47 के अधीन जारी कर सकती थी और वह प्रत्यर्थी-1 पर 
आबद्धकर नहीं है। 
37. दिल्ली नगर निगम सहायक इन्जीनियर (संघ) (रजिस्ट्रीकृत) 
के अध्यक्ष ने प्रत्यर्थी-1 के आयुक्त को भेजे . गये तारीख 134.1978 के 
अपने पत्न में यह कथन किया है कि प्रत्यर्धी-1 ने सहायक इन्जीनियरो त 
पदों को भरने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विमाग की पद्धति को अपनान 
के लिए सहमति दे दी है। यह दर्शित करने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत 
नहीं किया गया कि उस करार के वस्तुत: निबंधन कया हैं? इस पत्र से 
हमारे लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भ्रायुक्त सहायक इंजीनियरों 
की सीधी भर्ती को निलम्बित करने के लिए सहमत हो गया है। दिल्‍ली 
नगर निगम सहायक इन्जीनियर (संघ) (रजिस्ट्रीकृत) के सचिव ने श्रपने 
तारीख 24.'.1979 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी-1 के उपायुक्‍त से सहायक 
इन्जीनियरों की सीधी भर्ती के लिए तारीख 30.1 2.1 978 को प्रकाशित 
अधिसूचना को रह करने की प्रार्थना की है। प्रत्यर्थी1 के आयुक्त ने 
तारीख 20.8.1979 के अपने पत्र सं० 5504/सी० एण्ड सी० में यह कथन 
किया है कि निगम साघारणतः के० लो०' नि० वि० में विद्यमान पद्धति का 
श्रनुसरण करता है । निगम की स्थायी समिति ते निगम से सिफारिश करने का 
यह संकल्प किया था कि “कनिष्ठ इन्जीनियर (सिविल) में व्यापक प्रगतिरोघ 
को देखते हुए सहायक इन्जीनियरों (सिबिल) के पदों पर सी धी भर्ती पर/को 
सिविल निकाय द्वारा श्रपनाए गए रूप में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों 
के फलस्वरूप भी सिविल निकाय के अधीन 7 वर्ष की अवधि के लिए पाबन्दी 
लगाई जा सकती है । निलम्वित किया जा सकता है” और यह कि “चूँकि 
सहायक इन्जीनियरों (सिविल) के पदों पर भर्ती 1.4.1972 से 
31.12.1978 तक कोन्मवधि के दौरान भारत सरकार की उपरोक्त पाबन्दी 
के अतिक्रमण में निगम द्वारा पहले ही की जा चुकी है, अतः उत्त पदों पर 
भर्ती का प्रस्तावित निलम्बन 1 जनवरी, 1979 से 7 वर्ष के लिए प्रवृत्त रद्द 
सकता है ।” किन्तु आयुकत ने, सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती को 
रोकने के विरुद्ध अपने. तारीख 19.4.1978.के टिप्पण में यह कथन किया 
क्रि सीघी भर्ती को रोकता और उच्चतर ग्रहताओं वाले नए इन्जीनियरों की 
भतीं न होने देना निगम के अधिक हित में नहीं है । उस टिप्पण में आयुक्तं 
ने यह निदिष्ट किया था किं प्रोन्नति और सीधी भर्ती के कोटे के लिए नाम' | 


काकाला पडटा 
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सूचियां बंनाई जाएं और सहायक इन्जीनियरों कीं सीघी भर्ती के लिए 
समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी को जाए । सहायक इन्जीनियरों के पदों के 
लिए विद्यमान भर्ती श्रौर प्रोन्नति नियमों के संशोधन के बारे में संकल्प के 
लिए नगरपालिक सभासद की सूचना के बावजूद तारीख 5.4.1978 की 
नियुक्ति, प्रोन्नति या आनुशासनिकं और सहबद्ध विषयों वाली समिति को 
कार्यवाहियों के बारे में, प्रत्यर्थी-1 के आयुक्त ने अपने टिप्पण में निम्नलिखित 
कथन किया है-- | 
“दिल्ली नगर निगम में, केवल सहायक इन्जीनियरों के स्तर 
पर ही डिग्रीधारकों की सीधी भर्ती का उपबन्ध है ओर वह भी 
केवल 50 प्रतिशत पदों तक सीमित है । चूंकि निगम में इस समय 
उच्चतर अहंता वाले इन्जीनियर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैँ 
और जबकि नगरपालिक इन्जीनियर के पद तक सभी उच्चतर पद 
सहायक इन्जीनियरों के काडर से भरे जाने होते हैं, अतः उस काडर 
में उच्च योग्यता वाले अधिकारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए । 
अततः, यह निगम के हित में नहीं है कि सहायक इन्जीनियरों के पदों 
पर सीघी भर्ती को बन्द कर दिया जाए । इसके अतिरिक्त, सहायक 
इन्जीनियरों (सिविल) (विद्युत) के पदों के लिए संशोधित भर्ती 
विनियमों को निगम ते हाल ही में अनुमोदित कर दिया है, देखिए 
उनका तारीख 10.7.1978 का संकल्प सं० 348, जिसमें भर्ती के 
विद्यमान ढंग में, अर्थात्‌ 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया । स्पष्ट रूप से संघ लोक सेवा आयोग के 
परामश से बनाए गए अनुमोदित. भर्ती विनियमों के अनुसार सीधी 
भर्ती के लिए अलग से रखे गए 50 प्रतिशत पदों के भ्राबंटन के 
विरुद्ध सीधी भर्ती को रोकना न्यायोचित नहीं है ।” 


38. जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि | दिल्लो 
नगर निगम जोकि एक कानूनी प्राधिकरण है, किसी ऐसे विनिश्‍चय द्वारा 
स्वतः आवड नहीं है, जो सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती के विषय में 
के० लो० ति० वि० द्वारा किया जाए, और यह कि निगम संकल्प द्वारा 
के० लो० नि० वि० की किसी नीति को अपनाने के लिए स्वतन्त्र है; तभी 
वह नीति निगम पर आबद्धकर होगी । तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट का 
कोई उपबन्ध हमारे सामने नहीं लाया गया। इसके विपरीत, श्रीमती श्यामला | 
पप्पु ने यह माना है कि किसी ऐसी तारीख से, चाहे वह जो भी हो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


- 200 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिको [1983] 4 उम नि० पः 


सात वर्ष या किसी अवधि के लिए सहायक इन्जीनियरों की सीधी भर्ती पर 
वावन्दी लगाने वाला या निलम्बित करने वाला दिल्ली नगर निगम का कोई 
आ संकल्प नहीं है। तारीख 27 6.1970 को अनुमोदित भर्ती विनियमों में 
नियत किए गए 50: 50 कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है किन्तु 
निगम ने “अपने संकल्प संख्या 348, तारीख 1 0.7.1978 में इसका 
श्रनुमोदन किया हे । अतः 1979 के (रिट पिटीशन सं० 221 में पिटौशनरों 
की या 1079 के रिट पिटीशन सं० 1194 में विरोधी प्राइवेट प्रत्याथियों 
की इस दलील में कोई सार नहीं है कि प्रत्यर्थी-1 को सहायक इग्जीनियरों 
की सीधी भर्ती निलम्बित कर देनी चाहिए थी और भर्ती विनियमों में 
अंधिकथित कोटा नियम का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए । 


39, अव भर्ती नियमों में नियत कोटे की बाबत 1979 के रिट 
पिटीशन 1194 में प्रत्यर्थी सं० 13, 2 $ और 27 की ओर से हाजिर होने 
वाले विद्वात्‌ काउन्सेल, श्री एस० सी० गुप्ता द्वारा जोर देकर दी गई दलील 
वर विचार करते हुए, हमने यह पहले ही अभिनिर्धारित करं' दिया है कि 
यह सहायक इन्जीतियरों के केवल उव साठ पदों तक, जोकि उनके अनुमोदन 
की तारीख को विद्यमान थे, सीमित नहीं रह सकता । भर्ती विनियमों में भी 
यह बात नहीं बताई गई है कि वे 1958 से भूतलक्षी रूप से श्रवृत्त हैं । 
प्रथमदृष्टया, ये , विनियम भविष्य में होते वाली सभी सीधी भर्ती और 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियों को लागू होंगे। प्रत्यर्थी-1 निगम के प्राधिकारियों 
ने, जब सहायक . इन्जीनियर के 8 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का 
विनिश्चय किया तो इन विनियमों को इस प्रकार समझा है यद्यपि उस समय 
सीचे भर्ती किए गए 36 सहायक इन्जीनियर थे जोकि ऐसे 60 पदों के 
50 प्रतिशत से अधिक थे। क 


40. श्री एस०सी० गुप्ता ने हमारा ध्यान 27वें प्रत्यर्थी के प्रतिशपथ- 
पत्र की ओर आकर्षित किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि तारोख 
11.10.1979 वाली ज्येष्ठता सूची से, जिसे 1971 के रिट पिटीशन 
सं० 327 और 1976 के 1631 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तिम 
विनिश्चय के अधीन रहते हुए, प्रत्यर्थी-1 के आयुक्त के अनुमोदन से जारी 

` किया गया तात्पयित था, सहायक इन्जीनियर के प्रवर्ग में घ्रोन्नत व्यक्तियों 
के कोटे में बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। किन्तु उसने यह माना है कि 
उस ज्येष्ठता सूची को बाद में शीघ्र ही वापस ले लिया गया था और यह 
कि प्रत्यर्थी | द्वारा तैयार की गई पश्चातूवर्ती ज्येष्ठता सूची को दिल्ली उच्च 
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न्यायालय ने तारील 11.2.1981 को 1971 के रिट पिटीशन 742 में 
अभिखंडित कर दिया था और वह मामला. विशेष इजाजत पिटीशन में इस 
न्यायालय के .सम्मुख लम्बित है । तारीख 2.9.1 978 वाली ज्येष्ठता सूची 
(1979 के रिट पिटीशन 1194 में उपाबंध 'छ') पर जिसे सभी संबद्ध 
व्यक्तियों को सुनने के पश्चात्‌ तैयार किया गया था, इसके अन्तिम रूप दिए 
जाने से पहले या बाद में, सिवाय 1979 के रिट पिटीशन 221 के, कोई 
आक्षेप किया गया प्रकट नहीं होता । उस चयन सूची में सहायक इन्जीनियर 
के 130 पदों का, उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अनुकल्पत: एक प्रोन्‍्नत व्यक्ति 
द्वारा और एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को लेकर उल्लेख किया गथा 
है । इस प्रकार, जहां तक सहायक इन्जीतियरों के 8 पद भरने के विनिश्चय 
और भर्ती विनियम, 1970 में नियत किए गए कोटे का प्रश्‍न है, 1979 के 
'रिट पिटीशन 1194 के प्रस्टर्थी 13, 25 और 27 की दलील में कोई सार 
नहीं है। 


41. श्री एस० सी० गुप्त ने चयन बोर्ड के गठन के बारे में 21वें 
प्रत्यर्थी के अभिवाक्‌ और सीधी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों को नियुक्ति 
के लिए चयन सूची तैयार करने में अभिकथित अनियमितता के विषय में 
कोई तर्क नहीं दिया है । हमारा घ्य़ान किसी नियम या ऐसे उपबंध की ओर 
-नहीं दिलाया गया, जिससे प्रत्यर्थी-1 के दो उपायुकतों के चयन बोर्ड में उपत्थित 
रहने की उपेक्षा की गई हो । 27वे प्रत्यर्थी ने यह दशित करने के लिए कोई 
अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है कि उपायुक्‍त (स्थापन) का नाम किसी 
-पश्चात्‌वर्ती अवस्था में चयन बोर्ड के अभिलेखों में समाविष्ट किया गया हे 
या यह कि मोहिन्दर सिह जिसे साक्षात्कार के लिए अनुपस्थित रूप में 
“चिन्हित किया गया कहा गया है, वास्तव में अनुपस्थित था और उसे दिए 
गए 34 अंकों में, जिनमें 4 अंक साक्षात्कार के भी हैं, अनियमित है। 27वें 
-प्रस्यर्थी ने तथ्य के किसी विवादग्रस्त प्रश्‍न को सिद्ध नहीं किया है जिस पर 
उसने उन व्यक्तियों के चयन के बारे में अपने प्रतिशपथ-पत्र में जोर दिया 
था जो अब सहायक इन्जीनियर की चयन नाम-सूची में हैं । 


42. श्री जी० एम० तारकुन्डे ने दलील दी है कि सहायक इन्जीनियरों 
की सीधी भर्ती के लिए गठित किए गए चयन बोर्ड दारा 6 और 7 मार्च, 

1979 को किए गए आयुक्त के चयन का अनुमोदन कर देने के बावजूद, 
` 1979 के रिट पिटीशन 1194 में उन पिटीशनरों की जगह जिन्हें सहायक 
-इन्जीतियरों के रूप में नियुक्ति के लिए चूना गया हैं, नियुतरित नहीं की गई 
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भर इसके विपरीत, तारीख 19.6.1979 के उपायुक्त के आदेशों के श्रधीन 
तारीख 21.6.1979 को दो कतिष्ठ इन्जीनियरों को तत्काल वर्तमान ड्यूटी 
भारसाघन के आधार पर सहायक इन्जीनियर (सिविल) के रूप में नियुक्‍त 
किया गया है भोर यह कि तारीख 2.6.1 979 के आयुक्त के आदेश के 
अनुसरण में तारीख 5.61979 के आदेश द्वारा पिटीशनरों में से एक 
सुखबीर सिह को, जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां लम्बित दिखाई 
पड़ती हैं। तारीख 2.1.1975 से सहायक इन्जीनियर (सिविल) के रूप में 
प्रोन्नत किया गया हैं और उसे उस पद पर बने रहने का आदेश दिया गया, 
जिस पर वह तदर्थं रूप.में काये कर रहा था यद्यपि तारीख 2.9.1979 
वाली अन्तिम. ज्येष्ठता सूची (उपाबंध छ) से यह दशित होता है कि सीधी 
भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक इन्जीनियरों के 26 पदों को 1971 से 
रिक्त रखा गया है। विद्वान्‌ काउन्सेल ने यह भी बताया कि तारीख 
12.3.1979 को एक ओर आयुक्‍त और प्रत्यथीं-1 के अन्य अधिकारियों 
झोर दूसरी ओर स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर संघ के महासचिव की बैठक में 
यह विनिश्‍चय किया गया कि सहायक इन्जीनियर (सिविल) के पदों पर 
नियुक्ति/प्रोत्तति को भर्ती वितियमों के अनुसार कड़ाई से ओर ठीक-ठीक 
किया जाना चाहिए और किसी डिप्लोंमावारक की, जव तक कि सीधी मर्ती 
के कोटे को भर नहीं लिया जाता, प्रोन्नति नहीं की जानी चाहिए तथा 
उपायुक्त ने उस बैठक में यह कथन किया कि सहायक इन्जीनियर (सिविल) 
के पदों पर नियुक्तियों/परोन्ततियां भर्ती वितियमों के अनुसार ही की जा 
रही थीं । श्री वी० एम० तोरकुन्डे ने ठीक ही बताया कि इस बात को 
प्रत्यर्थी-। और 2 की ओर से फाइल किए गए प्रतिशपथ पत्र में माना गया 
है कि 1979 के रिट पिटीशन 1194 के पैरा 14 में दी गई निम्नलिखित 
प्रविष्टियों से यह दिखाई देता है कि 1972 और 1978 के बीच कनिष्ठ 
इन्जीनियरों की सहायक इम्जीनियरों के रूप में की. गई 33 नियुक्तियां 
` अनियमितता से की गई हैं । ६ 


` 50 प्रतिशत श्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 
द्वारा नियुक्तियां नियत करने वाले भर्ती विनियम, 1970 के पश्चात्‌ , 
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की गई नियुक्तियां : 


प्रोन्तत व्यक्ति सोधी मर्तो द्वारा नियुक्त व्यक्ति 
1972 नियमित--47 1974नियमित--18 , 
1975 नियमित--13 1976--नियमित -- 3 
1979 नियमित--1 1977-78 -- नियमित--13 
तदर्थं —3 1978---नियमित--2 
वर्तमान ड्यूटी 
भारसाघन--39 | 
कुल जोड़ 103 ते कुल जोड़ 3 6 


43. प्रत्यर्थी-! और 2 के प्रतिशपथ पत्र में यह कहा गया है कि 
प्रोन्नति कोटा में सहायक इन्जीनियरों की नियुक्ति बेशक विहित सीमा से 
अधिक है और यह कि सहायक इन्जीनियरों (सिविल) के पदों पर सीघो 
भर्ती का प्रइन विचाराधीन है और 1979 के रिट पिटीशन 1194 में 
पिटीशनरों की पात्रता और सीधी भर्ती द्वारा सहायक इन्जीनियरों के पदों 
पर उनके चयन से प्रत्यर्थी 1 भोर 2 ने इन्कार नहीं किया । 


44. इस न्यायालय ते ए० के० सुब्बारमन भोर भ्रन्य बनाम भारत 
संघः वाले मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया-- 

“जब भर्ती दो या कई स्रोतों से की जाती है तो इस बात का 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोटा पद्धतिको लाने और इसे 
चक्रानुक्रम के नियम द्वारा निकालने में कोई अन्तनिहित अविधि- 
मान्यता नहीं है। कोटा और चक्रानुक्रम नियम से ही संविधान के 
अनुच्छेद 14 या 16 का अतिक्रमण नहीं हो जाएगा ।” 


45. ऊपर कथित सभी कारणों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी 1-- 
निगम के भर्ती विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वार सहायक इन्जीनियरों 
(सिबिल) की नियुक्ति करने या 50 : 50 कोटा नियत करने और इसका 
हल निकालने या 6 या 7 मार्च, 1979 को उस प्रयोजन के लिए हुए 
साक्षात्कार में सीधी भर्ती द्वारा 8 सहायक इम्जीनियरों (सिविल) की 


1 [1975] 2 एस० सी० ध्रार० 979. 
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“नियुक्ति करने के विनिश्चय के अनुसरण में 1979 के रिट पिटीशन 1194 
में पिटौशनरों के सहायक इन्जीनियरों के रूप में चयन में कुछ गलत नहीं है 
श्रौर यह कि प्रत्यर्थी 1 श्रोर 2 को 1979 के रिट पिटीशन 1194 के 
8 पिटीशनरों को उन पदों पर नियुवित आदेश, इस तारीख से 6 सप्ताह के 
भीतर, यदि इन्हें पहले से ही जारी नहीं किए गए हैं, जैसा कि श्रौ यू० श्रार० 
ललित ने उस तारीख से 5 मास के भीतर करने के लिए 29.7.1981 को 
बचनबद्ध क्रिया था, जारी किये जाने चाहिए जो चयन सूची में हैं । 

` - 46. 1979 के रिट पिटीशन 1194 में की गई प्रार्थना संख्या 3 
में उन पैनल के पिटोशनरों. में से, जोकि स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर हैं, सभी 

भर्ती कोटा में सहायक इन्जीनिथरों के शेष पदों को भरने के लिए प्रत्यर्थी- 1 

` को निदेश दिया गया । 1979 के रिट पिटीशन 221 में प्रार्थना सं) | और 
2 तथा 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्राथना सं 1 के विषय में जो कुछ 
ऊपर कथित किया गया है, उसके पश्चात्‌ इस प्रश्‍न पर ओर आगे चर्चा की 
कोई आवश्यकता नहीं है । प्रत्यर्थी-1 स्वीकृत रूप से उक्त अधिनियम की 
घारा 480 (2) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बनाए 
गए भर्ती विदियमों द्वारा आबद्ध है और वह सीधी भर्ती के कोटे में, जिसे 
तारीख 2.9.1978 की ज्येष्ठता सूची (1979 की रिट पिटीशन 1194 में 
उपाबंध छ) में रिक्त रखा गया है ओर इसके अतिरिक्त कोई पद जो इसके 
बाद इन दोनों रिट पिटीशनों में या न्यथा उन भर्ती विनियमों के अनुसार 
हमारे विनिश्चयों को . ध्यान में रखते हुए उपलब्ध हो गए हों या उपलब्ध हो 
जाएं, आज से 6 मास के भीतर या यथास्थिति ऐसी तारीख से जिसको 
सोधी भर्ती के कोटे में सहायक इन्जीनियरों.के पदों में और कोई रिक्ति 

* होती है, .यदि तारीख 2.5.1979 को अनुमोदित चयन सुची में से अघुज्ञात 
हो तो सहायक इन्जीनियरों के शेष पद भरेगा । 

47. इसके बाद हम 1979 के रिट पिटीशन 221 में प्रार्थना 
सं० 2 और 5 तया 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्रार्थना सं० 2 पर 
विचार करेंगे जिनका कनिष्ठ इन्ज्जीनियरों की सहायक इन्जीनियरों के रूप में 
वर्तमान ड्यूटी भारसाधन नियुक्ति ओर तदर्थं नियुक्ति से संबंध है। 

- जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 1979 के रिट पिटीशन 1194 के 
वैरा 14 में इस अभिवाथन को प्रत्यर्थी ! और 2 की ओर से फाइल किए 
गए प्रतिशपथपत्र में स्वीकार किया गया है कि चालू वर्तमान ड्यूटी भार 
साधन पर सहायक इन्जीनियरों के रूपं में 39 कनिष्ठ इन्जीनियर कायं कर 
रहे हैं और ठदथं आधार पर सहायक इन्जीनियरों के खूप में 3 कनिष्ठ 
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इन्जीनियर कार्यं कर रहे हैं । 27वें प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिशपथपत्र में यहः 
माना है कि सहायक इन्जीनियरों के रूप में वर्तमान ड्यूटी भारसाघन धारण 
करने वाले 37 कनिष्ठ इन्जीनियर हैं 1 1979 के रिट पिटीशन 1194 के 
एक अन्य भाग में, यह अभिकथित है कि कुल मिलाकर सहायक इन्जीनियर 
के 37 पदों को, जिसके अन्तगंत सीघी भर्ती के कोटे के कुछ पद भी हैं, 
डिप्लोमाघारकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 8 स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों 
को सहायक इन्जीनियर के रूप में नियुक्त किए बिना ऐसे कनिष्ठ इन्जीनियरों 
द्वारा भरा गया है जिनके पास केवल वतमान ड्यूटी भारसाघन का 
डिप्लोमा है, जिनमें तारीख 21.6.1979 के कार्यालय आदेश (उपाबंघ ड) 
- द्वारा नियुक्त दो अन्य भी सम्मिलित हैं, यद्यपि सक्षम प्राधिकारी ने तारीख 
2.5.1979 को उनके चयन का श्रनुमोदन कर दिया है ओर यह कि सहायक 
इन्जीनियर के 6 पूर्वतर पदों को नियमों और पिटीशनरों के संविधान के 
अनुच्छेद 16 के अधीन गारंटीकृत अधिकारों का अतिक्रमण करके तारीख 
10.4.1979 के कार्यालय आदेश (उपाबंघ झ) द्वारा वर्तमान डयटी भार- 
साधन पर डिप्लोमा-प्राप्त कनिष्ठ इन्जीनियरों को लेकर भरा गया है ॥ 
इसके अतिरिक्त रिट पिटीशन में यह अभिकथित है कि तदर्थ नियुक्तियों से 
परिणाम यह निकला कि तदर्थं आधार पर नियुक्ति इन्जीनियर सहायक 
इन्जीनियर से उच्चतर वेतनमान पा रहे हैं यद्यपि जव वे वर्तमान डयटी 
भारसाघन पर होते हैं तो वे कनिष्ठ इन्जीनियर की निम्न श्रेणी में केवल 
अपना वेतन पाने के हकदार होते हें । अतः पिटीशनरों ने तारीख 
10.4.1978 और 21.6.1979 के उन दो कार्यालय आदेशों के अभिखंडित 
किए जाने की प्रार्थना की है । . 


48. प्रत्यर्थी-1 के प्रतिशपथपत्र में प्रतिरक्षा यह है कि तारीख 
21.6.1979 के कार्यालय आदेश में किए गए वतमान ड्यूटी भारसाधन 
प्रबन्ध को विभाग को न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने श्रौर किसी 
डिप्लोमाधारक के साथ पक्षपात न करने के उद्देश्य से काम चलाऊ प्रबन्ध . 
के रूप में किया जाना था और यह कि इससे संविधान के अनुच्छेद 16 
का अतिक्रमण नहीं होता । 21वें प्रत्यर्थी ने दलील दी है कि निगम के 
प्रक्रिया और नियमों के अनुसार वर्तमान ड्यूटी भारसाधन धारकों 
की यथाशक्यशीघ तदर्थं नियुक्तियां की जानी होती हैं और यह कि 
आयुक्‍त के पत्र सं 346/सी० एण्ड सी० तारीख 1 1.9-1979 की उद्देशिका ; 
के भ्रनुसार तदथं स्तर के वर्तमान ड्यूटी भारसाधन को प्रारम्म की तारीख. 
से प्रदत्त किए जाने की धरपेक्षा होती है। 1979 के रिट पिटीशन 221 में: 
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दिटीशतरों ने दलील दी कि प्रत्यथी-1 की सेवा में कनिष्ठ इन्जीनियरों की 
कुल संख्या में से 26 कनिष्ठ इन्जीनियर 1 978 से वर्तमान ड्यूटी भारसाधन 
पर काम कर रहे हैं और कई अन्य तदर्थ आघार पर सहायक इन्जीनियरों 
के रूप में भारसाघन किए हुए हैं और यह कि उच सभी कनिष्ठ इन्जीनियरों 
को जो सहायक इन्जीतियरों के रूप में स्थानापम्त हैं, नियमित आधार पर 
नियुक्त सहायक इन्जीनियरों के रूप में माना यया है। 1979 के रिट 
पिटीशत 221 में फाइल किए गए प्रतिशपथ-पत्र में प्रत्यर्थी-1 ने दलील दी 
है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों को विज्ञापित किया जाता 
है और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और किए गए 
चयन का निगम हारा अनुमोदत किया जाता है तथा प्रोन्नति के लिए भी 
'एक्क विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें एक सदस्य संघ लोक सेवा ज्ञायोग. 
का होता है; गठित की जानी होती है और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची 
तैयार की जाती है तथा चयन किए जाने से पूर्व उनको परखा जाता है 
झागे चलकर यह दलील दी गई कि इन सभी प्रक्रियाम्रों में समय लग जाता 
है ओर निगम के काम को बिना किसी व्यक्ति की देखरेख के छोड़ा नहीं जा 
सकता अतः अधिकारियों कें ठीक निचले प्रवर्ग से ज्येष्ठ कामिकों को तदर्थ 
आधार पर सहायक इन्जीतियरों के खाली पदों को भरने के लिए उन पदों 
पर बिना किसी अधिकार के भर्ती की जाती है जिनको नियमों के भ्रनुसार 
या तो प्रोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना होता है । 


49, 1979 के रिट पिटीशन 221 में पिटीशनरों की ओर से 
श्रीमती श्यामला पप्पू, प्रत्यर्थी सं०-3, 4, 6, 10, 12, 20, 38 और 44 ` 
की और से ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री जी० एल० सांघी ततथा उस पिटीशन में 
प्रत्यर्थी सं. 9 से 13 ओर 28 की ओर से अधिवक्ता, श्री आर० पो० शर्मा 
तथा 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्रत्यर्थी तं) 13, 25 और 27 की 
ओर से हाजिर होने वाले श्री एस० सी० गुप्त ने सहायक इन्जीनियरों के 

` रूप में कनिष्ठ इन्जीनियरों के वर्तमान ड्यूटी भारताधन और तदर्थं नियुक्ति 
की बावत कोई तकं प्रस्तुत नहीं किया जोकि 1979 के रिट पिटीशन 1194 
में आक्षेपकृत था। श्री वी० एम० तारकुन्डे ने दलील दी कि सहायक 
इन्जीनियरों के रूप में की जाने वाली तदथं नियुक्तियों के सम्बन्ध में 
्रत्यर्थी-1 के ` लिए कोई विनिदिष्ट उपबन्ध नहीं है ओर उसने बताया कि 
तारीख 2.9.1978 वाली संशोधित ज्येष्ठता सूची (1979 के रिट पिटीशन 
1194 में उपाबंध छ) से यह दशित होता है क्रि तदर्थ नियुक्तियां तारीख 
22.6.1962 से की जा रही हैं यद्यपि भारत सरकार के मंत्रीमण्डल 
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सचिवालय, कार्मिक भोर प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन 
सं० 22011/6/75 स्थापन (डी०) तारीख 30.12.1976 आपवादित 
परिस्थितियों में और लोक सेवा की अत्यावइयकताओं में ही विहित प्रक्रिया 
अपनाए बिना तदर्थं नियुक्तियां करने की आवश्यकता हो सकती है श्रौर ऐसी 
नियुक्तियां निम्नलिखित भनुदेशों के भ्रधीन रहते हुए होनी चाहिएं, भर्थात्‌-- 


(क) छुट्टी, अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण भ्रादि द्वारा 
होने वाली केवल अल्पकालिक रिक्तियां तदर्थं नियुक्तियों द्वारा भरी 
जा सकती हैं यदि नाम-सूची में ठीक अगले व्यक्ति के तैनात करने 
में कोई प्रशासनिक कठिनाई हो, या यदि उस व्यक्ति की ऐसी 
अल्पकालिक प्रोन्नति में दिलचस्पी न हो । ऐसी नियुक्तियां तब भी 
की जा सकती हैं जब नाम-सूची समाप्त हो गई हो या उसका अवसान 
हो गया हो और यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक बुलाने 
तथा नई नाम-सूची तैयार करने का समयन हो । अल्पकालिक 
रिक्तियों को भरने के लिए की गई तदर्थ नियुक्तियां विभागीय 
अभ्यर्थियों की केवल प्रोन्नति द्वारा होनी चाहिएं ओर सीधी भर्ती 
द्वारा नहीं होनी चाहिएं । 


(ख) मृत्यु सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, प्रोन्नति और एक वर्ष से 
अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुव्ति के कारण नियमित रिक्तियों 
को दशा में, ऐसी रिक्तियां नियमित पद्धति हारा भरी जानी 
चाहिएं और तदर्थं नियुक्तियों द्वारा नहीं भरी जानी चाहिएं । 
तथापि यदि नाम-सूची समाप्त हो जाती है भोर नई नाम-सूची 
तयार करने में विलम्ब की संभावना हो और यदि लोकहित की 
अत्यावश्यकताश्रों में रिक्ति को तुरन्त भरने की अपेक्षा हो तो विहित 
प्रक्रिया का पालन किए बिना तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है । 


50. किन्तु वतमान ड्यूटी भारसाघन व्यवस्था के बारे में प्रत्यर्थी-1 
को तारीख 14.12.1973 का एक परिपत्र है और उसमें उच्चतर पदों के 
लिए वर्तमान ड्यूटी भारसाधन नियुक्तियां करने के लिए निम्नलिखित मान 
'दण्ड भधिकथित किए गए हैं अर्थात्‌ 


(1) वर्तमान ड्यूटी भारसाधन व्यवस्था केवल ज्येष्ठता के 
क्रम में इस शतं के अधीन रहते हुए किए जाने चाहिएं कि अधिकारी, 
सेवा, चरित्र-पंजी बौर डी० ओ० वी०/डी० ओ० आई० से निकास 
रिपोर्टों के संदर्भ में अन्यथा योग्य हो; न 
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(2) यदि पदधारी से ज्येष्ठ अन्यथा कोई उपयुक्त व्यक्ति 
उपलब्ध हो तो वर्तमान ड्यूटी भारसाधत नहीं किया जाना चाहिए 
हवाय वहां के जहां वर्तमान भारसाधन भब ऐसी आत अवचि 
के लिए है कि इससे पात्र व्यक्ति को उसके विद्यमान कायंभार से 


अस्तव्यस्त करना प्रशासनिक हित में नहीं होगा; 
(3) वर्तमान इयटी भारसाघन प्रबन्ध त्योंही तुरन्त बंद हो 


| जाना चांहिए ज्यों ही कोई अधिकारी उक्त पद पर तदथे/नियमित' 
नियुक्ति का पात्र हो-जाए। तदर्थं/नियमित नियुक्तियों के मामलों 


को वर्तमान भारसाधन प्रबन्ध करने के साथ-साथ ही आरम्भ कर 

देना होता है । ~ 

51. प्रत्वर्थी-1 के आयुक्त ने तारीख 10-8-1979 का एक 
कार्यालय आदेश जारी किया हे जिसमें उसने उन पांच सहायक इंजीनियरों 
(विद्युत) की बाबत, जोकि 29-2-1980 को समाप्त होने वाली अवधि के 
लिए या.जब तक पदों को नियमित श्राधार पर नहीं भरा जाता, अपने नामों 
के सामने अंकित वर्तमान ड्यूटी भारसाधन संभालने या न्यस्त करने. की 
तारीख से वर्तमान ड्यूटी भारसाधन .पर अब तक कार्यं कर रहे थे, 
650-1200 रुपए के वेतनमान में, उनमें सामान्य मत्तों को मिलाकर, 
सहायक इन्जीनियर (वदयुत) के पद पर तदर्थं प्रबन्ध का अनुमोदन किया है। 
इस पांच व्यक्तियों में से एक 1974 से और दूसरा 1976 से वर्तमान ड्यूटी 
भारसाघन पर था तथा तीन 1978 से वर्तमान ड्यूटी भारसाघन पर थे। 
इस प्रकार यह दिखाई देता है कि प्रत्यर्थी ने वंद्युत लाइन में व्यक्तियों कों 
1974, 1976 भौर 1978 से 29-2-1980 तक वर्तमान ड्यूटी भारसाघन 
पर रखा हुआ है यद्यपि ऊपर उल्लिखित तारीख 14.12.1973 के परिपत्र 
के ध्रनुसार वर्तमान भारसाधन प्रबन्ध करते समय तद्थं/नियमित नियुक्तियों 

* को साथ-साथ शुरू किया जाना चाहिए । | * 


श्री.वी० एम० तारकुन्डे ने बताया कि 15.6.1970 से कुल 
मिलाकर कुल 55 वर्तमान भारसाधने नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें 
2 नियुक्तियां .15-6=1970 को, 22 नियुक्तियां 1978. में, 15 नियुक्तियां 
1979 में, 6 नियुक्तियां 1980 में ओर 10 नियुक्तियां 1981 में की गई - 
थीं भर. यह कि वे सव 22-7-1981 को भी चल रही थीं। यह विवादग्रस्त 
नहीं है कि वर्तमान ड्यूटी भारसाधन पर कार्य कर रहे कनिष्ठ इन्जीनियर 
कनिष्ठ इन्जीनियरों के रूप में केवल अपने वेतनमान के आधार पर ही 
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उपलब्धियां पाते हैं श्रौर कि सहायक इन्जीनियरों के रूप में उनकी तदर्थ 
नियुक्ति पर वे ठीक उस तारीख से जिसको वे वर्तमान ड्यूटी भारसाधन पर 
रखे गए थे, सहायक इन्जीनियरों के उच्चतर वेतनमान के आघार पर 
उपलब्धियां पाते हैं । यह स्पष्ट है कि कनिष्ठ इन्जीनियर वर्तमान ड्यूटी 
भारसाघन पर रखे जाने के लिए उत्सुक होंगे क्योंकि उन्हें विश्‍वास है कि 
यदि बाद में उनकी तदर्थ आधार पर नियुक्ति की जाती है तो वे ठीक उस 
तारीख से जिसको उन्हें वतमान ड्यूटी भारसावन पर रखा गया है, उच्चतर 
वेतनमान पर उपलब्धियां पाने के हकदार हो जायेंगे । 

52. इस प्रश्‍न से संबंधित वह सव जो श्री यू० आर० ललित ने 
हमारे समक्ष किया, वह यह था कि उन्होंने हमारा ध्यान तारीख 14.12.73 
के पूर्वोकत परिपत्र ओर स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर संघ द्वारा प्रत्यर्थी-1 को 
प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की ओर दिलाया, जिसमें तारीख 17.8.1974 को 
स्थापन वोडं द्वारा लिए गए निम्नलिखित विनिश्चय का सार यह है, अर्थात्‌ -- 


“तारीख 17.8.1974 को हुई स्थापन बोर्ड की बैठक में _ 
न० इ० (नगरपालिक इन्जीनियर) ने यह बात स्पष्ट की थी और 
यह सिफारिश की कि सीघो भर्ती कोटा के अधीन केवल वही अहित 
व्यक्ति पात्र हैं, जिनके पास इन्जीनियरी की डिग्री है । श्रतः, यह 
विनिश्चय किया गया कि चयन उन विभागीय कनिष्ठ इन्जीनियरों में 
से, जिनके पास इन्जीनियरी में डिग्री है, उनकी गोपनीय रिपोर्टो को 
देखने के बाद ओर स्थापन बोर्ड द्वारा उनके गृणागृण का अवधारण 
करने के बाद किया जाए, उनको आरम्भ में ही वर्तमान ड्यूटी 
भारसाघन/तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाएगा भ्रौर जसे ही संघ 
लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए व्यक्ति उपलब्ध हो जाएं, उन्हें हटा 
दिया जाएगा ।” 
53. श्री यू० आर० ललित ने 1974 से 1981 तक की गई वतमान 

ड्यूटी भारसाधन नियुक्तियों के बारे में, जिनमें 2.5.1979 को सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सहायक इन्जीतियरों के आठ पदों पर नियुक्ति के 
लिए 37 व्यक्तियों की सूची तेयार करने के पश्चात्‌ भी तारीख 21.6.79 
क्ले ग्राक्षेपकृत आदेश द्वारा दो नियुक्तियां को गई थीं, श्री वी० एम० तारकुन्डे 
द्वारा उल्लिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया । श्री यू० आर० ललित 
ने श्री तारकुन्डे द्वारा किए गए इन ताथ्यिक कथनों पर भी कोई विवाद नहीं 
किया कि केवल डिप्लोमाधारक ज्येष्ठ इन्जीनियरों को ही वर्तमान ड्यूटी 
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- ++ तदर्थ आधार पर सहायक इन्जीनियरों के रूप 
भारसाधन पर रखा कट pe म १ लिए विली यला वाता 
में नियुक्‍त jad ही चुनने के लिए तारीख 17.8.1974 को हुई 
केवल कनिष्ठ नीड नीय लिए गए उपरोक्त विनिश्चय के होते हुए भी 
बैठक. में न र र ही डिग्रीधारक कनिष्ठ इन्जीनियर को नहीं चूना 
ऐसी नियुवित कई टो झारसाघन और तदर्थं नियुक्तियों को भारत सरकार 
गया है ॥ वतम 1976 के उक्त ज्ञापन में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि 
के तारील ल मय तक जारी रखना अनियमित है यद्यपि उस ज्ञापन के 
से प्रधिक ऐ सतः शाबढकार होने मे बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो 
प्रत्यर्थी-] कह लत है, वह यह है कि सहायक इन्जीनियरों के रूप में वर्तमान 
बात पूर्णतः ग के कळ कनिष्ठ इन्जीनियरों की नियुक्ति: तारीख 21.6.1979 
err द्वारा 8 सहायक इन्औतियरों कीः नियुक्ति के लिए तयार 


में रो क्ति के आदेश जारी किए बिना, की गई है । 
+ दि वकीय पो शच करते हैं कि तारीख 10.4. वना 78 
पाड (उपाबन्ध झ) द्वारा 6 डिप्लोमाघारक कनिष्ठ इन्जीनियरों और 
तारीख 21.6.1979 के. आदेश (उपाबन्ध ड) द्वारा दो ळक क 
इन्जीनियरों की वर्तमान ड्यूटी भारसाधन पर कनिष्ठ.इम्जीनियरों के रूप 
नियक्ति, जोकि बहुत लम्बी सिद्ध. हुई है, अनियमित है ओर हम इसे 
अभिखण्डित करते हैं । 


54. प्रत्यर्थी-1 तारीख. 2:5:1979 को अनुमोदित की गई चयन- 
सुची में. उन व्यक्तियों में से 8 डिग्रीघारक कनिष्ठ. इम्जीनियरों की नियुक्ति 
के आदेश इस: तारीख़ से ! महीने के-भीतर जारीःकरेगा और शेष पदों के 
लिए सहायक इन्जीनिरों की नियुवित को भर्ती बिनियमों में नियत किए गए 
* कोटे के अनुसार नियमित-श्राघार पर इस तारीख-से 6 मास के भीतर पूरा 
करेगा । तब तक वर्तमान ड्यूटी भारसाधक व्यक्ति और तदर्थ नियुक्ति किए: 
गए व्यक्ति ज्येष्ठता के. अनुसार शेष पदों पर तेनात रहेंगे । प्रत्यर्थी-1 
वर्तमान ड्यूटी भारसाधत|तदर्थ नियुक्तियां और प्रोन्ततियां ऊपर निदिष्ट . 
अनुदेशों और विनियमों तथा. इस वारे में जारी किए गए अन्य अनुदेशों, यदि 
कोई हो, के अनुसार कड़ाई से भोर पूर्णतः करेगा, अन्यथा नहीं । 


55. केवल एक अन्य प्रार्थना, जिसके बारे में श्री वी० एम० तारकुन्डे . 
ने तकं दिया है, वह 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्रार्थना सं० 8 हँ, 
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जिसमें योजना सकल में काम करने वाले स्नातक ज्येष्ठ इन्जीनियरों के लिए 
विशेष वेतन या आयोजन भत्ता 40 रुपए प्रतिमास से 75 रुपए प्रतिमास 
संशोधित करना है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आयोजन भत्ता, स्नातक 
कनिष्ठ इन्जीनिररों की दशा में संकर्म महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग (उपावन्ध जेड० ए० ) को सम्बोधित निर्माण भौर आवास मन्त्रालय 
(संकर्मं खण्ड) के .पत्र संख्या 28017 (17)-६० डब्ल्यू आई०, तारीख 
1.1.1979 के भ्रनुसरण में 1.1.1979 से 40 रुपए से 75 रुपए प्रतिमास 
संशोधित किया गया है । प्रत्यर्थी-1 के आयुक्त ने तारीख 20.8.1979 के 
अपने पत्र (उपाबन्ध जेड० बी०) में यह कहा है कि निगम ने 1.4.1976 से 
योजना सकल में काम करने वाले कनिष्ठ इन्जीनियरों के लिए डिग्रीघारकों 
'की दशा में 40 रुपए प्रतिमास मौर डिप्लोमाघारकों की दशा में 25 रुपए 
प्रतिमास विशेष भत्ता देने के लिए 21.6.1971 को संकल्प किया है थर 
-यह कि उन्होंने सिफारिश की है कि इस बात को देखते हुए कि निगम 
साधारणतया केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विद्यमान पद्धति का अनुसरण 
करता है ओर सूल आयोजन भत्ता भी उस पद्धति का पालन करके मंजुर 
किया गया था, इसे: 40 रुपए से 75 रुपए प्रतिमास, तक बढ़ो दिया जाए, 
जेसा-कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने तारीख 1.1.1979 से किया है । 


1979 के रिट पिटीशने 1194 में यह अभिकथित है कि प्रत्यर्थी-1 
ने स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियरो के सांथ मर्नेमाना और अवैध व्यवहार किया 
है, जैसा कि इस तथ्य से सिद्ध हैं कि आयोजने भत्ता उस तारीख से संशोधित 
नहीं किया गया है जिस तारीख से स्नातक कनिष्ठ इन्जीनियर उस वृद्धि के 
हकदार. हैं । प्रति-शपय-पत्र में, प्रत्यर्थी-1 ने बताया है कि कनिष्ठ इन्जीनियरों 
के लिए आयोजन भत्ते के संशोधन की वावत विवांद्य अभी भी विचाराधीन 
है। श्री वी० एम० तारकुन्डे ने हमारे समक्ष यह माना है कि संशोधन 
तारीख 19.5.1980 से लागू किया गया है जबकि 1979 की रिट 
पिटीशन 1194 में पिटीशनरों का दावा यह है कि इसे तारीख 1.1.1979 से 
संशोधित किया जाना चाहिए । 1979 के रिट पिटीशन 1194 में पिटीशनरों 
को एक अवसर पर कुछ भोर दूसरे अवसर पर कुछ भौर कहने की अनुज्ञा 
नहीं दो सकती । तारीख 1.4.1972 से सात वर्ष के लिए सहायक 
इन्जीनियरों की सीधी भर्ती के निलम्बन की नीति के वारे में उनकी दलील 
यह है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नीति निगम को तव तक स्वतः 
लागू नहीं होती जब तक इसे किसी संकल्प द्वारा अपनाया नहीं जाता । अब्र : 
नियोजन भत्ते के विषय में उनकी यह वात नहीं सुनी जा सकती कि संशोधन 
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केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पद्धति का अनुसरण ह इए तारीख 

1. 1.1979 से स्वतः किया जाना चाहिए। स्पष्टतः कथे शो बढ़े कं पळ 

ह। रोख 19.5.1980 से ही देने का विनिश्चय किया है। पिटीशनर 
क 1.1.1979 से संशोधन का दावा करने के ल है श्रौर उन्हें 
तारीख 19.5.1980 से हुए संशोधन से ही संतुष्ट होना होगा । 


, 56. इसके पश्चात्‌. हम 1979 के रिट पिटीशन 221 में प्रार्थना 
:० 3 और 4 पर विचार करेंगे, जिसमें तारीख 2.9.1975 दाली ज्येष्ठता 
की न 1979 के रिट पिटीशन 1194 में उपावन्ध छ) को अभिखण्डित करने 
दणी: व क गया है ओर प्रत्यर्थी-1 को यह निदेश देने क be कहा म है 
कि पिटीशनरों की ज्येष्ठता उनकी सेवाओं की अवधि टा खते हुए हिसांब 
में लौ जाए। श्रीमती श्यामला पप्पू ने बताया के 1979 के 5 
पिटीशन 221 के पिटीशनरों के नाम ज्येष्ठता-सूची में नहीं हैं और यह कि 
उनकी ज्येष्ठता के प्रश्न[पर चर्चा कौ'जा सकती है। प्राथना का श्री जी० 
एल० सांघी ने विरोध किया । उन्होंने कहा कि र 979 के र्ट 
पिटीक्षन 221 में विचार करने के लिए प्रश्‍न अपने आप नहीं उठता । अपने 
प्रति-शपथ-पत्र में, प्रत्यर्थी-1 की दलील है कि वर्तमान ड्युटी भारसाघन ओर 
तदर्थ श्राघार पर सहायक इग्जीनियरों के रूप में काम करने वाले कनिष्ठ: 
इन्जीनियरों के नाम उस ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित नहीं हैं क्यो किवे तो 
कनिष्ठ इन्जीनियर हो हैं जिन्हें सहायक इन्जीनियरों के रूप में नियमित' 
आधार पर नियुक्‍त नहीं किया गया। यह दलील सही है और इसे कायम 
रखा जाता है । 1979 के रिट पिटीशन 221 में पिटीशनर केवल कनिष्ठ. 
इन्जीनियर हैं जबकि तारीख 2.9.1978 वाली ज्येष्ठता सूची क सिल 
सहायक इन्जीनियरों से है । 1979 के रिट पिटीशन 221 में पिटीशनरों का 
यह मामला नहीं है कि कनिष्ठ इन्जीनियरों के रूप में उनकी ज्येष्ठता ठीक 
प्रकार से नियत नहीं की गई है। वे केवल कनिष्ठ इन्जीनियर हैं और 
परिणामतः वे सहायक इन्नीनियरों से सम्बन्धित तारीख 2.9.1978 वाली 
ज्येष्ठता-सूची के सही होने के बारे में विवाद नहीं कर सकते । चूंकि उन्हें 
अभी तक सहायक इन्जीनियरों के रूप में नियमित आधार पर नियुक्‍त यां 
प्रोन्नत नहीं किया गया है, अतः उन्हें अपने नामों के उस ज्येष्ठता-सूची में 
उल्लिखित न होने के बारे में कोई रंजिश नहीं हो सकती। अत 
तारीख 2.9.1978 वाली ज्येष्ठता-सूची को अभिखण्डित करने की यां 
प्रत्यर्थी-! को, जैसा कि ज्येष्ठता के बारे में 1979 की रिट पिटीशन 221 
में पिटीच्नरों ने प्रार्थना की है, कोई निदेश देने की आवश्यकता नहीं है! 
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57. अब हमारे सामने 1979 के रिट पिटीशन 1194 में प्रार्थना 
सं० 4, 6 और 7 शेष बची हैं, जिनके वारे में श्री वी० एम० तारकुन्डे ने 
उचित रीति से कोई त्क प्रस्तुत नहीं किया । प्रार्थना सं० 4 में पिटीशनरों 
को ज्येष्ठ इन्जीनियरों में से पृथक प्रवगे के खूप में स्नातक इन्जीनियर 
घोषित करना है और उन्हें सहायक इन्जीनियरों के रूप में प्रोन्नति के लिए 
50 प्रतिशत कोटे में से डिप्लोमाघारक कनिष्ठ इन्जीनियरों की तरह समान 
कोटा देना है । इन्हें कनिष्ठ इन्जीनियरों के उसी प्रवरे में, मात्र उनकी अहंताओं 
के आधार पर उन्हें दो वर्गों में अलग-अलग करने के सिवाय नहीं किया जा 


-सकता जोकि विधितः अनुज्ञेय नहीं है, यद्यपि उसी योग्यता श्रौर/या ज्येष्ठता 


के आधार पर उसी प्रवर्ग में चयन-श्रेणी के बनाए जाने वाली बात सर्वविदित 
और अनुज्ञेय है । कनिष्ठ इन्जीनियर भी वही काम करते हैं श्रौर एक जैसा 


उत्तरदायित्व निभाते हैं, चाहे उनकी कुछ भी अहंताएं हों ओर चाहे वे 


डिग्रीघारक हों या डिप्लोमाघारक हों । इस सम्बन्ध में वह सब देखना 
उपयोगी होगा जो इस न्यायालय ने एस० बी० परउबर्घब बनाम महाराष्ट्र 


'राज्यम वाले मामले में मत व्यक्त किया है, अर्थात्‌ 


“यद्यपि सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति और प्रोन्तत व्यक्ति दो 
भिन्न-भिन्न स्रोतों से लिए-गए हैं तथापि इस मामले में वे एक ही 
एकीकृत काडंर गठित करते हैं। वे एक-जैसे काये करते हैं, उनके 
एक-जसे उत्तरदायित्व निभाते हैं, तथा अपने-अपने पदों पर वे 
एक-जैसा अनुभव अजित करते हैं | फिर भी नियम 8 के खण्ड (1) 
में यह उपबन्वित है कि किसी वषं के दोरान भर्ती क्रिए गए 
परिवीक्षाचीन व्यक्तियों को उस वर्ष के दौरान पृष्ट किए गए प्रोन्नत 
प्राधिकारियों से सामूहिक रूप में ज्येष्ठ माना जाएगा!” **'यह 
सिद्धांत ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ सीवे भर्ती किए गए व्यकितयों को 
प्रशिक्षण की एक वर्ष की कालावधि ओर परिवीक्षा की एक भ्रौर 
वर्ष की कालावधि का फायदा भी देता है और प्रोन्नत व्यक्तियों को 
उनके दीर्घकालीन और मूल्यवान अनुभव का फायदा भी प्रदान नहीं 
करता है । यदि इस प्रभेद के लिए कोई ऐसा बोबगम्य आघार होता 
जोकि लोक सेवा में दक्षता से सम्बन्धित होता तो शायद ऐसे 
वर्गीकरण का समर्थन.करना सम्भव हो सकता घा ।” 


1 [1978] 3 उम० नि० प० 609=[1977].3 एस « सी प्रार> 775. 
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58. हमारा विचार है कि इस मत का विनिश्चयाधार प्रार्थना सं० 4 
के बारे में इस मामले के तथ्यों में लागू होता है भौर यह कि 1979 के रिट 


में ज्येष्ठ इन्जीनियरों प T 
पिटीशन 1194 में पिटीशनर ज्येष्ठ इन्जीनियर के एक पृथक वर्ग के माते 


जाने के लिए हकदार नहीं हैं। 

` 5 प्रार्थना सं० 6 यह घोषित करने के लिए है कि भ्रत्यर्थी-1 की 
सेवा में पिटीशनर स्तातक ज्येष्ठ इम्जीनियर, अन्य सरकारी र अपने 
प्रतिपक्षियों के बरावर होने के हकदार हैं और प्राथना सं० 7 में प्रत्यर्थी सं० 1 | 
को 1979 की रिट पिटीशन 1194 में पिटीशनरों और अन्य स्नातक भि 
इन्जीनियरों के 550-900 के संशोधित वेतनमान देने का निदेश देना है, 


जैसा कि प्रन्य सरकारी विभागों में वगे-3 सेवा में स्तातक कनिष्ठ इन्जीनियरों ' 


के मामले में है । 550-900 रुपए वाला यह वेतनमान कनिष्ठ इन्जीनियरों 


की चयन श्रेणी का है । प्रत्यर्थी-1 की इन्जीनियरी सेवा (सिविल) में 13 . 


चयन श्रेणी पद हैं । हमारे विचार में पिटीशनर इन दोनों अनुतोषों के भो 
हकदार नहीं हैं । | - 

: 60. परिणामस्वरूप, 1979 का रिट पिटीशन 221 श्रसफल होता है 
श्रौर इसे विरोधी प्राइवेट प्रत्यथियो के खर्चे सहित खारिज किया जाता है 
` तथा 1979 'के रिट पिटीशन 1194 को, जैसा कि ऊपर दशित है, 
प्रार्थना सं० 1, 2, 3 और 5 की बावत भागतः मंजूर किया जाता हे ओर. 
ग्रन्यथा इसे खारिज किया जाता है। 1979 के रिट पिटीशन 1194 में 


विरोधी प्रत्यर्थी, पिटीशनरों के खच देंगे । दोनों रिट पिटीशनरों में . 


अधिवक्ताओं के एक सट की फीस अनुज्ञात होगी । 


1979 का-रिट पिटीशन 221 खारिज 
किया गया ओर 1979 का रिट 
पिटीशन 1194 भागतः मंजुर किया: 
गया । 
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माछी सिह 
वनाम 
| ` _ पंजाब राज्य 


(Machhi Singh 
¥ 


State of Punjab) 
(20 जुलाई, 1983) 


(न्यायाघिपति एस० मुतंजा फजल अली, ए० दरदराजन्‌ और 
एम० पी० ठक्कर) - 


भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)-घारा 
302 [सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)-- 
( घारा 354 (3) ग्रौर 386 ]--मृत्यु दण्डादेश--श्रापवादिक मामला 
(रेयरेस्ट झाफ रेयर फेपतेज़) अवधारित करने की कसोटी जिसमें मृत्यु 
का दण्डादेश गधिरोपित किया जा सकता है--मा्गदर्शंक सिद्धांतों 
का दर्शित किया जाना--कुदुम्ब-शत्रुता के प्रतिशोध फे रूप में नृशंस, 
पूर्व नियोजित और अनेक घिनोनी ह॒त्याएं करने के तथ्यों को लागू 
होना--17 निस्सहाय, श्ररक्षित और निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं 
झौर बच्चों को, जो मुल्य विरोधी के नातेदार थे, भिन्न पड़ोसी 
ग्रामो में एक के बाद एक को रात्रि में सोते समय निष्ठ्रतापुर्वक गोली ' 
मारकर हत्या कर देना--विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु का दण्डादेश ' 
शगधिरोपित किया जाना तथा उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि 
की जाना--इन तथ्यों मोर परिस्थितियों पर मृत्यु का दण्डादेश 


न्यायोचित हे । 
र साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) घारा 9--दाण्डिक 
हि.) विचारण--संवेह का लाम--स्वयं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 


श्रौर मवलंबित 'सविस गन' द्वारा गोली मारने से सम्बन्धित साक्ष्य द्वारा 
युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होना क्योंकि बन्दूक अव्य अधिकारी को जारी 
की गई थी, न कि अभियुक्त को--यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा 
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` बन्दूक से गोलो मारने से सम्बन्धित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मोखिक 
परिसाक्ष्य में कोई दौबंल्य हो फिर भी अभियुक्त को संदेह का लाभ 


अवश्य दिया जाएगा । 

. दाण्डिक विचारण--पहजान- श्रंघेरी रात में लालटेन के 
प्रकाश में दृष्टि-सीमा-प्रामों में जहां विद्युत नहीं है वहां ग्रामीण 
लालटेन के प्रकाश में बस्तुप्नों को देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं श्रौर 
उन्हें सुगमतापूवक पहचान सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं । | 

साक्ष्य अधिनियस, 1872 (1872 का 1)--घारा 32--मृत 
व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथन उसको मृत्यु के 
पश्चात्‌ मृत्युकालिक कथन के रूप में समझा जाना--मजिस्ट्रेट को 
न बुलाया जाना क्‍योंकि. आहत व्यक्ति की दशा में सुघार हो रहा 
था--मात्र इसलिए कि कथन पुलिस द्वारा श्रभिलिखित किया 
गया था उसे झविशवसनीय नहीं समझा जा सकता । 


दाण्डिक विचारण--साक्षी मृत व्यक्ति का निकट का नातेदार 
होना— ऐसा साक्षी जिसके निकट सम्वन्धी की हत्या की जाती है 
वास्तविक व्यक्ति को छोड़कर अन्य को मिथ्या नहीं फंसाएगा । 


संविधान, 1950--अनुच्छेद 136--दाण्डिक विचारण-- 
पद्धति ओर प्रक्रिया-उच्चतम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के मुस्यां- 
कन का प्रश्‍न पुनः नहीं उठाया जा सकता । 


` कुटुम्ब सम्बन्धी शत्रुता, के परिणामस्वरूप मभियुक्त-अपीलाथियों 

` द्वारा प्रतिशोध लेने के हेतु से पांच निकटवर्ती ग्रामों में एक ही रात को एक 
के बाद एक हुई पांच घटनाओं में सत्रह्‌ हत्याएं की गई । मृत व्यक्ति तथा तीन 

अन्य व्यक्ति जिन्हें उन घटनाओं के अनुक्रम में क्षति कारित हुई थी और जो 

जीवित बच गये थे उनमें पुरुष, महिला ओर बच्चे सम्मिलित थे। ये सभी 

एक व्यक्ति 'क' और 'क' की वहिन 'अ' के नातेदार थे जो कि अपोलाथियों 

के मुख्य विरोधी थे । आहत व्यक्ति घटना की रात को उस समय सोये हुए 

थे जब अभियुक्त व्यक्ति उनके घरों में प्रविष्ट हुए श्रौर बन्दूक से गोली 

मारी तथा उन पर कृपाण से प्रहार किया । निस्सहाय आहत व्यक्ति इसका 

विरोध नहीं कर सक्रे और उनमें से सभी की, सिवाय तीन व्यक्तियों के, उन 

क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने सम्बन्धित घटनाओं को 
लालटेन के प्रकाश में देखा । सेशन न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के 
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परिसाक्ष्य पर तथा बन्दूक की बरामदगी से सम्बन्धित साक्ष्य का भी अवलंब 
लेते हुए सभी अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की 
धारा 302 के अधीत दोषसिद्ध ठहराया ओर उनमें से चार को (माछी सिंह, 
कश्मीर सिह, जागीर सिह ओर मोहिन्दर सिंह) को मृत्यु का दण्डादेश दिया 
और शेष लभियुक्‍तों को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया । उच्च 
न्यायालय ने दोषसिद्धि और दण्डादेश की अभिपुष्टि की । संदेह के लाभ के 
आधार पर मोहिन्दर सिंह की अपील मंजूर करते हुए तथा उसकी दोषसिद्धि 
"और दण्डादेश को अपास्त करते हुए; किन्तु शेष अपीलों को खारिज करते 
'हुए, 


अभिनिर्धारित--सेशन न्यायालय ततथा ' उच्च न्यायालय द्वारा यह 
सही तौर पर अस्वीकार कर दिया गया है कि ऐसे ग्रामों के रहने वाले 
ग्रामीण जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, लालटेन के प्रकाश में वस्तुओं 
को देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं । उनकी आंख की ज्योति उस परिस्थिति 
'के अनुरूप हो गई है । इसलिए देखने को उनकी शक्ति में इस परिस्थिति 
द्वारा कमी नहीं हुई कि वह घटना लालटेन के प्रकाश में देखी गई है, न कि 
'बिजली के प्रकाश में । (पेरा 5) 


निस्संदेह यह सही है कि यह अमावस्या से पूर्व की रात्रि थी । जो भी 
'हो उस साक्ष्य से यह स्पष्टतः दशित होता है कि लालटेन आंगन में जल रही | 
थी । इस पहलू पर इसके पूर्वे संक्षेप में विचार किया जा चुका है पूर्वतर 
विचार विमर्शं के अनुक्रम में उपदशित कारणों से सेशन न्यायालय तथा 
उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया एक जैसा दृष्टिकोण कि अपराधियों की 
पहचान को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त प्रकाश था, की पुष्टि कौ जानी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त यह साक्ष्य के मूल्यांकन का सीधा प्रश्‍न है जिसे 
यहां दुबारा नहीं उठाया जा सकता । तथापि, उस मुद्दे/साक्ष्म पर विचार 
किया है और इस न्यायालय का यह समाधान हो गयां है कि सेशन 
न्यायालय ओर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण निरपवाद 
हैं । (वरा 12) | । 

सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करके ओर 
उन दो साक्षियों के परिसाक्ष्य पर कार्रवाई करके, जिनका साक्ष्य क्षतिग्रस्त . 
साक्षी, अर्थात्‌ अभि० सा० 22 के साक्ष्य को बल और समर्थन देता है, 
पूर्णतया न्यायोचित कदम उठाया है । इस दलील पर कि अभियुक्त व्यक्तियों 
को उस लालटेन के प्रकाश में नहीं पहचाना जा सकता जो आंगन में लटक 
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रही थी पहले ही विचार किया जा चुका है, अस्वीकार जा. चुका हैँ । 
इसलिए अपीलाथियों की ओर से विद्वान्‌ काउन्सेल द्वारा दिए गए तकं को 
स्वीकार करना अनुचित है । (पैरा 22) 

श्रीमती सब्बन का रात्रि के समय स्वयं अपने . मकान में उपस्थित 
रहना स्वभाविक है । उसके पति ओर प्रपत्र मारे गए हुँ । वह कुटुम्ब में 
एकमात्र उत्तरजीची रह गई है। इसलिए उसका साक्ष्य अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा साक्षी, जिसने 
अपने पति तथा अपने प्रपौत्र को खो दिया है, वास्तविक अपराधी व्यक्तियों से 
भिन्न व्यक्तियों को आलिप्त करना चाहेगी । जो एकमात्र श्रनुरोध किया 
गया था वह प्रकाश के अर्पाप्त होने से सम्बन्धित घिसा-पिटा अनुरोध था। 
उसे निचले न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उपदर्शित 
कारणों से इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है । प्रस्तुत मामले में 
प्रश्‍नगत राइफल से सम्बन्ध जोड़ने वाला अपीलार्थी का साक्ष्य वही साक्ष्य है, 
जिस पर हमने श्रपराघ सं० 1 के संदभं में अविश्वास प्रकट किया है । 
शासकीय अभिलेख से यह दशित होता है और बह स्त्रयं अभियोजन पक्ष का 
कथन भी है कि वह्‌ राइफल 16 अक्तूबर, 1974 को अभि० सा० 15 के नाम 
जारी की गई थी । यह दशित करने के लिए दिए गए साक्ष्य कि इसे वापस 
ले लिया मया था और 13 अप्रेल, 1977 के कुछ दिन पहले अपीलार्थी 
मोहिन्वर किह को दे दिया गया था, विश्वसनीय नहीं हैँ । (परा 24) 

अभि० सा० 2 ने अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी ` 
माछी सिह के सिवाय किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लिखवाया है । उसका 
साक्ष्य इस आशय का है कि अपीलाथीं माछी सिंह के साथियों के बारे में उसे 
जानकारी नहीं थी । इससे यह दशित होता है कि वह ईमानदार साक्षी है। 
(पंरा 27) 

यह सही है कि मृत्युक्कालिक कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित नहीं 
किया गया है । किन्तु उस साक्ष्य से यह दशित होता है कि मुख्तार पिह की. 
दुशा में सुधार हो रहा था और उसके स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए उसके 
जीवन के बारे में किसी जोखिम की श्राशंका नहीं थी । इसी स्थिति के कारण 
मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया था | इसलिए इस मुद्दे पर विधिसम्मत रूप. 
से कोई त्रुटि नहीं पायी जा सकती । (पैरा 29) 


अत्यधिक आपराधिक प्रकार के गम्भीरतम मामलों के सिवाय). 
मृत्यु की पराकाष्ठा की शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए, 
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मृत्यु की शास्ति का विक्रल्प करने से पूर्व “अपराघ” की परिस्थितियों 
सहित “अपराधी” की परिस्थिति को भी विचारगत किया जाना 
चाहिए, 


नियम आजीवन कारावास है ओर मृत्यु का दष्डादेश एक . 
अपवाद है । दूसरे शब्दों में, मृत्यु का दण्डादेश तभी अधिरोपित 
किया जाना चाहिए जव अपराघ को सुसंगत परिस्थिति को दृष्टि 
में रखते हुए आजीवन कारावास कुल मिलकर अपर्याप्त दण्ड प्रतीत 
होता हो मोर आजीवन कारावास के दण्डादेश के विकल्पका उपबंध 
ओर मात्र इसी का उपबंघ किया गया हो, अपराध को प्रकृति और 
परिस्थिति को तथा सभी सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टि में रखते 
हुए शुद्ध श्रन्तःकरण से आजीवन कारावास का दण्डादेश अधिरो- 
पित्त करने का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 


(1) गुरुतर बनाने वाली ओर शमनकारी परिस्थितियों का 
लेखा-जोखा तयार करना होगा ओर ऐसा करते हुए झमनकारी 
परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा भोर विकल्प का प्रयोग 
करने से पूर्व बढ़ाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों के 
बीच न्याय संतुलन करना होगा । (पेरा 33) 
इन मागं-दर्शक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ- 

साथ निम्नलिल्लित प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं और .इनके उत्तर दिए जा 
सकते हैं :-- 

(क) कया अपराध के बारे में ऐसी कोई असामान्य बात है 


जो आजीवन कारावास का दण्डादेश अपर्याप्त बनाती है और मृत्यु 
का दण्डादेश अपेक्षित है ? 


(ख) वया अपराघ की परिस्थितियां, जो श्रपराघ के पक्ष में 
जाती हैं, ऐसी शमनकारी परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के 
पश्चात्‌ भी मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित करने के सिवाय कोई 
भोर विकल्प नहीं है ? (पेरा 34) 
मामले को परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्यु का दण्डादेश आवश्यक 

बन जाता है इसलिए न्यायालय ऐसा करने के लिए अग्रसर होगा । 
(पेरा 35) 
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निर्दिष्ट निर्णय 
पैरा 
[1983] [1983] 1 उम्र० नि० प० 10213 
[1980] 2 एस० सो० सी० 684 : 
बचन सिह बनाम पंजाब राज्य 


(Bachan Singh y. State of Punjab). 


'दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1981 की दाण्डिक अपील सं० 78, 79 
80-84, 85-86, 87 भोर 88-89 मर 


1982 की सं 419 


[1979 के हत्या निदेश सं० 14, 18, 16 भोर 19 तथा 1980 
का । तथा 1979 को दाण्डिक अपील सं० 933; 1176, 935, 977, 
978, 972, 992, 979, 976, 980, 981, 991, 827 भौर 1105 
में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 1 सितम्बर, 1980 के 
आदेश और निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत पिटीशन द्वारा अपील] 


अपीलाशियों की ओर से सबंश्री आर० एल० कोहली श्रौर 
. ग्रार० सो० कोहली 

प्रत्यर्थों को भोर से सर्वश्री हरबंस सिह ओर डी० डी० 

$ शर्मा 


न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एम० पी० ठक्कर ने दिया । 
-च्यायाधिपति ठककर-- 


“आंख के लिए आंख के समर्थकों की मांग” मृत्यु के लिए मृत्यु 
है। दूसरी ओर '“मानवतावादी” अन्य पराकाष्ठा के. दार्शनिक की मांग 
“किसी भी मामले में मृत्यु दण्ड नहीं” हे । वचन सिह बनाम पंजाब राज्यः 
वाले मामले में एक सिद्धान्त विरचित किया गया है जिसमें हत्या के मामले 
में मृत्यु दण्डादेश भेघिरोपित करने के लिए एक आपराधिक मामले को इसे 
न्यायालय द्वारा रेएरेस्ट-आफ-रेयर-केसिज्च” के रूप में तैयार किया गया है । 
बह अवधारित करने के लिए कि वचन सिह वाले मामले में मार्गदर्शक 

सिद्धांत की पहचान अधिकथित की गई है कि मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित 


? [1983] 1 उम० ति० प० 1021==[1980] 2 एस० सी सी० 684. 
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किया जाना चाहिए श्रथवा नहीं एक ऐसी समस्या है जिसको भोर हमारा 
ध्यान आकर्षित होता है जिसके प्रति हम सम्यक्‌ प्रक्रम पर स्वयं मत व्यक्त 
करेंगे । 


2. दो कुटुम्बों के बीच झत्रुता के परिणामस्वरूप लगातार पांच 
घटनाओं के श्रनुक्रम में 17 व्यक्तियों की जानें गई । 12 और 13 अगस्त के 
वीच की रात में, जिसे कोई व्यक्ति भुलाना भी चाहे तो भी नहीं भुला 
सकता । पंजाब के पांच अलग-अलग गांवों में जो कि एक दूसरे के आस-पास 
हैँ पांच घटनाओं के अनुक्रम में 17 व्यक्तियों की जानें गई । वे सत्रह व्यक्ति 
जिनकी जानें गईं थर वे तीन व्यक्ति जिन्हें क्षतियां कारित हुई, अमर सिंह 
और उसकी बहन प्यारोवाई से सम्बन्धित व्यक्ति, महिलाएं आर बच्चे 
सम्मिलित हैं । 


3. इस संबंध में माछी सिंह म्रौर उसके ग्यारह साथी निकट के. 
रिश्तेदारों और सहयुवतों को पांच सेशन मामलों में अभियोजित किया गया 
था। इनमें से प्रत्येक उस ग्राम के अन्तर्गत आते हैं जिसमें हत्याएं हुई थीं । 
माछी सिंह प्रत्येक विचारण में सामान्य अभियुक्त व्यक्ति था । विचारणों की 
श्युखला के निष्कर्ष पर पूर्णतया दोषी पाए गए व्यक्तियों को समुचित 
उपबंधों के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था। इनमें से चार व्यक्तियों को 
मृत्यु का दण्डादेश दिया गया था जब्र कि उनमें से नो को आजीवन कारावास 
का दण्डादेश भ्रधिरोपित किया गया था । उन्हें विभिन्न अपराधों के लिए 
भी सिद्धदोष ठहराया गया था और उस निमित्त उनमें से प्रत्येक को समुचित 
दण्ड दिया गया था । सिद्धदोष और दण्डादेश में से पंजाब-हरियाणा उच्च 
न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पांच हत्यारों से संबंधित निर्देश 
और चौदह अपीलें उद्भूत हुईं । उच्च न्यायालय ने प्रत्येक व्यष्टिगत अपील 
कौ पृथक्‌तः सुनवाई की, किन्तु सुविधा की दृष्टि से एक ही निर्णय द्वारा 
अपीलों के इन ग्रुपों को निपटा दिया। अपीलों का वर्तमान समूह उच्च 
न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है। 
हम प्रत्येक अपील को. अनुप्रक रूप में और प्रथकूतः स्त्रयं उनकी गुणिता के 

` आधार पर तथा प्रत्येक सेशन मामले से विचारण के दौरान अभिलिखित 
साक्ष्य के आधार पर विचार करेंगे, जिनके विरुद्ध सम्बन्धित अपीलें उदूभूत 
हुई हैं। किन्तु सुविधा के लिए हम इन अपीलों को एक ही निर्णय द्वाराः 
निपटाएंगे । भ्रांति से बचने के लिए प्रत्येक ग्राम में हुई घटना का उसी रीति 
में उल्लेख किया जाएगा जिस में उच्च न्यायालय ने किया है, अर्थात्‌ अपराध: 
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सं० 1, ॥ए, एबी, 11, 1ए और ५। 


का 4.. हेतु से सम्बन्धित पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 
व्यापक निर्णय के तीसरे पैरा में निःशेषक रूप में विचार किया गया है । हमें 
इस पहलू का विस्तार से उपवणंन करने की या गहराई से इसकी परीक्षा 
करने को आवश्यकता नहीं है। इसलिए बार-बार प्रत्येक अपराध के संदर्भ 
'में इस- पहलू पर प्रख्यान करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि बार-बार 
इससे दोहराए जाने से बचा जा सक्रे यह कहना पर्याप्त होगा कि- अपराध 
-करने का हेतु प्रतिशोध था । 


सामान्य आलोचना 


5. प्रत्येक अपील में अपीलाथियों के विद्वान काउन्सेल की ओर से 
भतिं ण्म्भीर दलील एक-सी है । प्रत्येक विषय के संदर्भ में बार-बार एक 
ही दलील पर (आलोचना) एक ही रीति में विचार करने के बजाय हम इस 
परिस्थिति में' इस पर विचार करने की प्रस्थापना करते हैं। ग्रालोचना इस 
प्रकार है। अन्वेरी रात थी। उस समय संबंधित, ग्राम में बिजली नहीं पहुंची | 
थी। प्रत्येक अपराध में पहचांन से संबंधित साक्ष्य की विवेचना तथ्य संबंधी 
स्थिति के संदर्भ में करना होता है कि जलती हुई' लालटेन आंगन में भूल 
रही थी जहां'भाहत व्यक्ति चारपाई पर सोये थे। लालटेन का प्रकाश 
अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों कों समर्थं बनाने: 
के लिए पर्याप्त विचारगत नहीं किया जां सकता (ऐसी दलील दी गई है) । 
यह' अनुरोध इस आधार पर सेशन न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय 
द्वारा उचित ही अस्वीकार कर दिया गया है कि ऐसे ग्रामों के रहने वाले 
ग्रामीण जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, लालटेन के प्रकाश में वस्तुओं ` 
को देखने के अभ्यस्त हैं । उनकी आंख की ज्योति उस परिस्थिति के अनुरूप 
हो गई है । इसलिए देखने की उनकी शक्ति में इस परिस्थिति द्वारा कमौ 
नहीं हुई कि वह घटना लालटेन के प्रकाश में देखी, गई है मौर बिजली के 
प्रकाश में नहीं देखी गई है। इसके अतिरिक्‍त, पहचान से कोई गम्भीर समस्या 
उद्भूत नहीं होती क्योंकि अभियुक्तों को साक्षी जानते थे । वस्तुतः वे काफी 
दिन से चली भा रही कुटुम्ब से संबंधित शत्रुता में उलभे हुए ये । चृंक्रि 
अपराधियों ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए अपने चेहरे को ढका नहीं 
था इसलिए उनकी मुखाकृति, गठन और चाल आदि से उनकी पहचान करने 
में कोई कठिनाई नहीं थो । लालटेन से थाने वाले प्रकाश उन परिस्थितियों - 
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के अधीन अपराधियों को पहचानने के लिए साक्षियों को समर्थ बनाने के निए 


पर्याप्त था । 


6. इस निमित सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा 
अभिलिखित तथ्य संबंधी एक जैसे निष्कपं के बारे में इस मुद्दे पर इसर 


न्यायालय की ओर से हस्तक्षेप करने की मांग नहीं की गई है । 


7. अब हम स्वयं विभिन्‍न अपीलों से संबंधित तथ्यों के बारे में मत्न 


व्यक्त करेंगे । 


अपराध सं० 1 हर 


8. इन कार्यवाहियों को उद्भूत करने वाली घटना, जो इस श्रपील 
में इस न्यायालय के समक्ष पराकाष्ठा पर है, 12 अगस्त; 1977 को लगभग 
8-30 बजे रात में अलाही बबश बादला ग्राम में घटी । अभि० सा० अमर 
सिंह के कुटुम्ब के चार सदस्य. हमलावरों का निशाना बने ओर नृशंस हमले 
के अनुक्रम में अपनी जानें गवाई । चार आहत व्यक्ति अभि० सा० अमर सिंह 
की पत्नी और उसके तीन पुत्र थे, अर्थात्‌ (1) बीबांबाई (आयु लगभग 
45 वर्षे), (2) गुरचरण सिंह (आायु.लगभग 14 वषं), (3). जगतारः सिह 
(आयु लगभग 10 वर्ष) भोर (4) वलवंत सिंह (आयु लगभगः 9 वर्ष)। 
सौमाग्य. तते कुटुम्ब का मुखिया अमर सिंह और उसकी 10 वर्षीय पुत्री अभि० 
सा० मोहिन्दो नृशंस हमले से बच गए.और न्यायालय में भयंकरः हत्या कौ' 
कहानी को कहने के. लिए जीवित रहे । अभि० सा० अमर सिह के साक्ष्यः से 
यह दशित होता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को वह भौर उसके कुटुम्ब के 
सदस्य आंगन में सो रहे थे । आंगन में एक जलती हुई. लालटेन थी जो कि 
रसोई घर को छोटी चारदीवारी पर रखी हुई थी । भ्रभि० सा० अमर त्तिह्‌ 
चारपाई पर सो रहा था । उसकी लड़की अभि० सा० मोहिन्दो जो हमले के 
बाद जीवित थी वहं भी उसी चारपाई पर सो रही थी । उसके बगल में एक 
दुसरी चारपाई थी, जिस पर उसकी पत्नी. वीबांबाई सो रही थी और उसी 
चारपाई पर उसके साथ एक बच्चा सो रहा था । उसके दो पुत्र गुरचरण 
सिंह मौर बलवंत सिंह उसके निकट एक अन्य चारपाई पर. एक साथ सो 
रहे थे। श्रभि० सा० अमर सिंह कुत्ते मौंकने की ' आवाज सुनकर अचानक 
जय गया क्योंकि कतिपय परेशानियों से आतंकित होकर वह अर्ध-निद्वा में 
था इसका कारण एक हत्या का मामला था जो उसके नतेदारों के विरुद्ध 
दाण्डिक न्यायालय में लम्बित था । अमर सिंह आवाज सुनकर उछल पड़ा 
और स्वाभाविक रूप से भ्रन्दर की ओर गया जहां.पर कतिपय सरकण्डे पड़े 
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हुए थे और उसमें ग्रपते को छिपा लिया । वह छिपने के स्थान से ताक-झांक 

कर रहा था ओर जो कुछ हो रहा था वह उसे देखे में क था। जब वह 
झांक रहा था तभी उसने पांच अपीलाधियों को आंगन में प्रविष्ट होते हुए 
देखा जिनके बारे में वह जानता था, ग्रपीलार्थी माछी सिंह ओर अपीलार्थी 
मोहिन्दर सिंह प्रत्येक रायफल से लैस थे। उनके तीन साथी अपीलार्थी 
भजन सिंह, कश्मीर सिंह श्रोर चीन्ना सिंह कृपाण से लैस थे। श्रपीलार्थी 
माछी सिंह नें बीबांबाई पर गोली दागी जो कि चारपाई पर सोई हुई 
थो । उस समय अपौलार्थी मोहिन्दर किह ने बलवंत सिंह पर गोली दागी 
जो उस चारपाई परसो रहा था। तमी अपीलार्थी माछी सिंह ने जगतार 
सिंह पर एक अन्य गोली दागी तथा एक ओर गोली कुलवंत सिंह पर दागी । 
प्रपोलार्थी मोहिन्दर सिह ने अपनी ओर से गुरचरण सिंह पर एक गोली 
दागी । यह अभि० सा० अमर सिंह का कथन है कि उसकी लड़को चारपाई 
के नीचे चली गई जिस चारपाई के नीचे वह पहले सोई हुई थी, जबकि 
हमलावर अन्ये आहत व्यक्तियों पर हमला कर रहे थे । अपीलार्थी माछी 
सिंह और मोहिन्दर सिंह के तीन साथी, अर्थात्‌ कश्मीर सिह, चीन्ना सिंह 
और भजन सिंह ने कृपाण से हमला किया जिसका बीबांबाई के सिर की 
ओर लक्ष्य किया गया था जोकि राइफल दागे जाने से पहले ही क्षतिग्रस्त 
हो घुकी थी । कृपाण का प्रहार बीबांबाई के सिर पर नहीं पड़ा, किन्तु उस 
टेबल की सतह पर लगा जो उसके निकट पड़ा हुआ था। उसके पश्चात्‌ 
पांचों अभियुक्त व्यक्ति अपने हथियारों सहित वहां से बच कर निकल गए । 
दिन होने पर ग्रमर सिंह प्रधान कांस्टेबल वासन सिंह अभि० सा० ३31 के 
साथ घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घर से निकल पड़ा । 


9. इस घटना के संवंघ में सात व्यक्ति अभियोजित किए गए थे 
उनमें पांच व्यक्ति दोषमुक्त कर दिए गए। सात मुल अभियुक्तों में से केवल 
दो, अर्थात्‌ अपीलार्थी माछी सिंह श्रौर मोहिन्दर सिंह हत्या के लिए सिद्धदोष 
ठ्हराए गए श्रौर उन्हें मृत्यु का दण्डादेश दिया गया है। हम उनके द्वारा 
फाइल की गई अपीलों पर पृथक्‌त: विचार करने की प्रस्थापना करते हैं । 


अपोलार्थो माछो सिह र 
10. जहां तक माछी सिह का संबंध है सेशन न्यायालय द्वारा अभि- 
लिखित दोष का निष्कष ओर उच्च न्यायालय द्वारा सुस्पष्ट क्रिए गए 
निष्कर्षं प्रत्यक्षदर्शी दो साक्षियों के अभिताक्ष्य पर निर्भर करता है अर्थात्‌ 
अभि० सा० अमर सिंह ओर उसकी पुत्रो अमि० सा० मोहिन्दो । यह्‌ साबित 
करने के लिए भी साक्ष्य दिया गया है कि नृशंस हमले के अनुक्रम में प्रयुक्त 
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बन्दूकों में से एक माछी सिंह को उसे पंजाब होमगार्ड के अधिकारी की हैसियत 
में दी गई थी । प्राक्षेपिकी विज्ञान के साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि 
उक्त बन्दुक का हाल ही में प्रयोग किया गया था और घटना-स्थल से प्राप्त 
किए गए कतिपय खाली कारतूसों का उस बन्दूक से दागे गये थे । इस साक्ष्य की 
अपीलार्थी माछी सिंह के निवेदन पर राइफल की बरामदगी से संबंधित 
साक्ष्य द्वारा भी सम्पुष्टि को गई है जिसे सेशन . न्यायालय और उच्च 
न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। 


11. अंपीलार्थी के विद्वान काउन्सेल ने यह दलील दी है कि को 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात्‌ अभि० सा० अमर सिह ओर अभियोजन साक्षी. 
,मोहिन्दो का साक्ष्य ऐसा नहीं था जिसका निविवाद रूप से अवलम्ब लिया 


जा सकता है ओर शेष साक्ष्य न तो पर्याप्त था और न ही अपीलार्थी माछी 
सिह के दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त ही है । 


12. पैशन न्यायालय श्रोर उच्च न्यायालय ने अभि० सा० 
अमर सिंह ओर उसकी पुत्री भभि० सा० मोहिन्दो के साक्ष्य की निकट 
से और सावघानी पूर्वक जांच करने के पश्चात्‌ स्वीकार कर लिया है । हम 
यह नहीं समझते कि उनके साक्ष्य के निर्धारण के संबंध में भिन्न मत व्यक्त 
करने के लिए कोई औचित्य है। घटना-स्थल पर अमर सिह और उकषकी 
पुत्री मोहिन्दो की उपस्थिति वहां तक स्वाभाविक है जहां तक घटना अमर 
सिह के घर पर हुई थी । श्रपीलार्थी के विद्वान्‌ काउन्सेल ने इस तकं पर बल 
देकर सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित ओर उच्च न्यायालकद्वारा पुष्टि 
किए गए निष्कर्षं का विरोध किया है कि क्योंकि उस आंगन में केवल एकः 
ही लालटेन जल रहा था और चूंकि यह अंधेरी रात थी, क्योंकि यह कृष्ण 
पक्ष का चौदहवां दिन था, इसलिए अमर सिंह और मोहिन्दो अपराधियों को 
पहचान नहीं सकते थे । निस्संदेह यह सही है कि यह अमावस्या के पूवं कीः 
रात्रि थी । जो भी हो उस साक्ष्य से यह स्पष्टतः दशित होता है कि लालटेन 
आंगन में जल रहा था । इस पहलू पर इसके पूर्व संक्षेप में विचार किया जा 
चुका हैं, पूर्वतर विचार विमश के अनुक्रम में उपदशित कारणों. से हम यह 
समझते हैं कि सेशन न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया' 
गया एक जसा दृष्टिकोण. कि अपराधियों के पहचान को समर्थ बनाने के 
लिए पर्याप्त प्रकाश था की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्‍त यह 
साक्ष्य के मूल्यांकन का स्पष्ट प्रश्‍न है जिसे हमारे समक्ष दुबारा नहीं उठाया 
जा सकता । ऐसा होने पर भी स्वयं हमने उन मुद्दों के साक्ष्य पर विचार 
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किया हैं. और हमारी यह समाधान हो गया है कि पेशन न्यायालय और 
उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण विरपवाद हुँ। 

13. अपीलार्थी के विद्वान क्ाउन्सेल ने दूसरी यह दलील दी कि राइफल 
बरामद करने से सम्बन्धित साक्ष्य तथा यह साबित करने के लिए अभियोजन 
पक्ष हारा किए गए साक्ष्य कि घटना के अनुक्रम में प्रमुक्त राइफलों में से 
एक राइफल अपीलार्थी माछी सिंह को पंजाव ग्रह रक्षक होम गार्ड की हैसियत 
में उसे दी गई थी, संतोषप्रद नहीं था और उस पर अवलस्न नहीं लिया जा 
सकता । सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस निमित्त साक्ष्य स्वीकार 
किया है । हमने स्वप्रेरणया साक्ष्य का परिशीलन किया है भोर' हम अपराध 
के हथियार (प्रदर्श पी-18) सहित अपीलार्थी माछी सिह से सम्बन्धित साक्ष्य 
से अविश्वास प्रकट करने का कोई कारण नहीं देखते । श्रभि० सा० 15 
श्री यशपाल, पंजाब होम गाडे के पलाटून कमाण्डर का साक्ष्य प्रविष्टि प्रदर्श 
32/ए हारा समर्थित है जो होम गाडे के स्वयं सेवकों को शस्त्र और भायुद्धों 
के जारी करने से सम्बन्धित रजिस्टर में हैं । पंजाब होम गाडंस के क्वाटर 
मास्टर अभि० सा० 32 नरेन्द्र सिह के साक्ष्य से निश्चायक रूप से यह साबित 
होता है कि वह रायफल अपीलार्थी माछी सिह को जारीं किया गया था । उस 
साक्ष्य से यह दशित होता है कि अपीलार्थी को साक्षी व्यक्तिगत रूप से 
जानते ये । उसने अपीलाथीं माछीं सिंह के हस्ताक्षर को भी पहचाना है जो । 
बिन्दू “बी” पर चिह्नित है यह उल्लेख किया जा सकता है कि दण्ड 
प्रक्रिया संहिता कौ घारा 313 के अधीच अपने कयन के दौरान :अपीलार्थी 
मांडी सिंह नें यह स्वीकार किया कि हस्ताक्षर प्रदर्श पी-डब्ल्यू 32/ए पर 
किया गया हस्ताक्षर उसका हंस्ताक्षर था । वस्तुतः उसके अनुसार उक्त 
हस्ताक्षर पुलिस द्वारा प्रपीड़न के अधीन अभिप्राप्त किया गया था । जब तक 
हम यह अभिनिर्घारित नहीं करते कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी और 
और होम गाडं के अधिकारियों ने माछी सिह के विरुद्ध साक्ष्य 
गढ़ने के लिए दुरभिसंधि की थी तव तक इस साक्ष्य पर अविश्वास 
नहीं किया जा सकता। ऐपी उपधारण की कोई. आवश्कता नहीं 

है । उनके साक्ष्य . अन्यथा परिपूर्ण है और दृढ़ है। इसलिए हम अभि० | 
सां० 32 (क्वाटर मास्टर नरेन्द्र सिह और श्रभि० सा० 15) (पलादून 
कमाण्डर यशपाल) के अभिसाक्ष्य के बारे में अविश्वास करने के लिए कोई 
कारण नहीं पाते । इस मुद्दे पर साक्ष्य का निकट से और सावघानीपूर्वक. 
जांच करने पर सेशन न्यायालय ओर उच्च न्यायालय ने इस श्राशय का सही 
ही निष्कर्ष निकाला है क्रि रायफल प्रदर्श पी-18 अपीलार्थी माछी सिह को 
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15 फरबरी, 1977 को.पंजात्र-हरियाणा के सदस्य के रूप में उप्त हैसियत 
में उसे जांरी किया गया था और यह कि उक्षत रायफल ओर शस्त्र तब से 
अपीलार्थी माछी सिह के पास था । इस मुद्दे पर साक्ष्य का निकट से जांच 
'करने पर प्रह गविरोध्य है भौर सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा 
अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में आक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रश्‍नगत 
रायफल प्रदर्श पी-18 और कुछ जीवित कारतुस अपीलार्थी माछी विह द्वारा 
किए गए कथन के अनुसरण में बरामद किए गए थे। अभि० सा० 18 
के साक्ष्य से यह भी दशित होता है कि श्रपीलार्थी माछी श्षिह ने 
पुलिस दल का नेतृत्व किया था जिसमें स्वतन्त्र साक्षी उस स्थान पर गए थे 
जहां से रायफल प्रदशं-28 आर जीवित कारतूस बरामद किए गए थे । 
सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को स्वीकार किया और 
हम उससे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते । इस प्रकार इस 
साक्ष्य से स्पष्टतः यह दशित होता है कि अपीलार्थी माछी सिंह ने 
उस रायफल वा प्रयोग किया था जिसके द्वारा 3 व्यक्तियों को गोली 
दागी गई थी और वह मृत्यु कारित करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी 
था। इसलिए दोषसिद्धि का आदेश थविरोध्य है. ओर इसको सम्पुष्टि 
अवश्य होनी चाहिए । हम दण्डादेश के प्रश्‍न के वारे में निर्णय के अंत में 
विचार करेंगे । 


ग्रपीलार्थी मोहिन्दर सिह: 


14. जहां तक भपीलार्यी मोहिन्दर सिंह का सम्बन्ध है उसे अपराध 
से जोड़ने वाला साक्ष्य दो भागों में है । साक्ष्य के प्रथम माग में 
अभि० सा० भमर सिंहृ और अभि० सा० मोहिन्दो के साक्ष्य भ्रन्तविष्ट हैं । 
इन दोनों ने ही. अपीलार्थी मोहिन्दर विह अपोलाथी माछी सिंह (जिसके 
मामले में हम कुछ क्षण पूर्व विचार कर चुके हैं) ओर ग्रन्य तीन अपीलाथियों 
को भालिप्त क्रिया गया है। अपीलार्थी माछो किह के संदर्भ में की गई 
आलोचना अपराध के साथ अपीलार्थी मोहिन्दर विह को जोड़ने के साक्ष्य के 
संदर्भ में दोहरायी गयी है । हम पहले ही इन दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के 
साक्ष्य का मुल्यांकन कर चुफे हैं इसलिए हमें इस दलील को अस्वीकार 
करने के लिए अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह के संदर्भ में उसी तर्फाघार को पुनः 
दोहराने की ग्रावश्यकता नहीं है । 


15. साक्ष्य का दूसरा भाग अपोलार्यी मोहिन्दर सिह कौ दूसरी 
राइफल से सम्बन्ध जोड़ता है जिसका कि अपराध करने के अनुक्रम में प्रयोग 
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किया गया था । सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने इन दोनों मुद्दों परः 
- साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। ग्रपीलार्थी के विद्वान ह ने क दोनों 
मुद्दों पर सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कषे 
की विधिमान्यता को चुनौती दी है । हमारे मतानुसार, यह साबित न के 
लिए कि इस मुद्दे से अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अभियोजन साक्षियों दारा 
„ दिया गया यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी मोहिम्दर सिंह के कब्ज़े में क से 
सम्बन्धित शस्त्र था अर्थात्‌ दूसरी राइफल जिसका प्रयोग भपीलाथियों दारा 
किया गया था.। विद्वान काउन्सेल की यह दलील सही है कि इस मुदे पर 
दिए गए साक्ष्य से संतोषप्रद रूप से यह साबित नहीं होता । वस्तुतः साक्ष्य 
से यह दशित होता है कि अपराध करने के लिए प्रयुक्त दूसरी राइफल 
मुलतः कश्मीर सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम जारी की गई थी । इससे 
अभियुक्त व्यक्ति के पहचान से सम्बन्धित संदेह दशित होता है जिसने दूसरी 
राइफल से गोली दागी । 


16. स्वीकृत रूप से प्रश्‍नगत शस्त्र अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह को 
जारी नहीं किया गया था। आयुध (20 राउंड) सहित शस्त्र मुलतः 
1 6 भ्रवतूबर, 1974 को पंजाब होम गार्ड बी कम्पनी हारा अभि० सा० 27 
कश्मीर सिंह को जारी किए गये थे । कार्यालय सम्बन्धी अभिलेख से यह 
तथ्य दशित होता है । यह दशित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं है कि 
यह राइफल अभि० सा० 27 द्वारा लोटाया गया था। अभि० सा० 27 के 
इस, साक्ष्य से सेशन न्यायालय द्वारा अविश्वास किया गया है कि होम गाड 
के पलाटून कमाण्डर काकाराम नामक एक व्यक्ति द्वारा उसका वह राइफल 
और गोला बारूद उससे वापस ले लिया गया था और उसे अभि० सा० 27 
की उपस्थिति में 13 अप्रैल, 1977 से कुछ दिन पूर्व अपीलार्थी मोहिन्दरः 
सिंह को दे दिया गया था । 


उच्च न्यायालय ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के ओचित्य के बारे में 
कोई विश्‍वसनीय कारण नहीं'दिया है । इस प्रकार अपराध के शस्त्र तथा 
अपीलार्थी मोहिन्दर सिह के वीच कोई सम्बन्ध साबित नहीं होता । वस्तुतः 
उस साक्ष्य से यह दशित होता है कि उसे घटना के लगभग तीन वषं पूरवे 
अभि० सा० 27 को जारी किया गया था । भले ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ' 
को उंसके प्रत्यक्षतः महत्व के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता है तो भी 
इससे यह साबित नहीं होता कि वह शस्त्र किसी भी समय अपीलार्थी 
मोहिन्दर सिंह के पास था, अनुमानतः अपराध किए जाने के समय । इनः 
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“परिस्थितियों के अधीन हम उच्च न्यायालय से इस बारे में सहमत होने में 
असमर्थ हैं कि अपीलार्थी मोहिन्दर सिह के पास अपराध करने के समय' 
अपराघ का शस्त्र था! साक्ष्य में इस कमी को दृष्टि में रखते हुए हम यह्‌ ` 

> अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हैं कि दूसरी राइफल जिसका उपयोग श्रपराध 
करने में किया गया था, अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह द्वारा गोली दागी गई थी । 


17. इस आयाम से एक दुविधा उत्पन्न होती है | स्वयं श्रभियोजन 
पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य अपीलार्थी की सम्पूर्णता के सम्बन्ध में संदेह 
(युक्तियुक्त संदेह) उत्पन्न करता है। यद्यपि हम उस तथ्य को दृष्टि में 
रखते हुए जो अपीलार्थी के पक्ष में है, अभि० सा० अमर सिंह भोर अभि० 
सा० मोहिन्दो के साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं देखते तथापि हमें संदेह के 
फायदे के सिद्धांत का अवलम्ब अवश्य लेना चाहिए । अतएव हम अपोलार्थी 
मोहिन्दर सिह को युक्तियुक्त संदेह का फायदा प्रदान करते हैं। इसलिए जहां 
तक वह इससे सम्बन्धित है दोषसिद्धि और दण्डादेश आदेश अवश्य अपास्त 
“किया जाना चाहिए | तदनुसार हम अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह को दोषमुक्त 

| करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उसे तुरन्त निमु क्त कर दिया जाए बशर्ते 
` - क्रि उसकी किसी अन्य श्रादेश के संदर्भ में निरोध रखना अपेक्षित न हो । 


अपराध सं० ॥ए ओर [बी 
छ 

18. 12 अगस्त, 1977 को लगभग 9-10 बजे रात्रि में सोबया 
राय ग्राम में कहर सिह नामक एक व्यक्ति के घर में 9 व्यक्ति घुस पड़े जो 
“कि घातक शस्त्रों से लैस थे जिसमें रायफल, पिस्तौल ओर कृपाण सम्मिलित 
हैं। उन्होंने रायफल से गोली मारकर कुटुम्ब के 2 वासी (श्रीमती घामोबाई 
और श्रीमती राजोबाई) की मृत्यु कारित की श्रोर तीसरी (श्रीमती 
नानकोबाई) को क्षतिग्रस्त किया । 


गा बी 


र , , 19. वहांसे वे सीधे खो “कुंजुका”के रूप में ज्ञात स्यात की ओर 
“अग्रसर हुए जो क्रि उक्त ग्राम से लगभग 2 फर्लांग की दूरी पर स्थित 
था! वे बिशन सिंह नामक व्यक्ति के. घर में बलपूर्वक घुस गए । 
उन्होंने ग्रहवासियों पर हमला किया और रायफल से गोलो मारकर 
“बिशन सिंह, श्रीमती पारो और उसके पुत्र ब्रलबीर सिंह को जान से मार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


230 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1983] 4 उल० नि० प 


डाला । अभि० सा० हाकम सिंह बिशन सिंह के मकान के अहाते के बाहर 
एक चारपाई पर सो रहा था । उसे अपनी जान की भशंका थी और वह 
वहां से भाग गया । अपीलार्थियों में से 2 ने, अर्थात्‌ माछी सिंह ओर जागीर 
सिह ने उसका पीछा किया और उस पर गोली दागी । इसके परिणामस्वरूप 
हाकम सिंह को बन्दूक दागते -की-क्षति कारित हुई थी । 

20. इन दो घटनाओं के सम्बन्ध में अपीलाथियों . का विभिन्न 
अपराधों के लिए सेंशन न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था । सेशन 
न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 149 के साथ पठित धारा 302 
के अधीन अपराघ के लिए अपीलाथियों को सिद्धदोष ठहराया क्योंकि उसके 
दृष्टिकोण से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित हो गया था कि 9 श्रपी- 
लाधियों ने श्रीमती घामोबाई, श्रीमती राजोबाई, श्रीमती पारोबाई भोर 
बलवीर सिंह की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य सहित विधिविरुद्ध जमाव किया 
था। अपीलाधियों को अभि० सा० 20 नानकोबाई और अभि० सा० 22 हाकम 
सिह की हत्या करने के प्रयत्न का भी दोषी पाया गया था जिन्हें इन घटनाओं 
के अनुक्रम में गोली लगने ते क्षतिकारित हुई थी किन्तु वे न्यायालय के समक्ष 
घटना से सम्बन्धित वृदांत सुनाने के लिए नृशंस हमलों के बाद जीवित बच 

गए । सेशन न्यायालय ने श्रपीलाधियों में से 3 अर्थात्‌ माछी सिंह, कश्मीर सिंह 
और जागीर सिंह पर मृत्यु की शास्ति अघिरोपित की । शेष 6 अपराधियों 
को आजीवन कारावास भुंगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था। उच्च 
न्यायालय ने दोषसिद्धि और दण्डादेश के आदेश की पुष्टि की ओर भपीलाथियों: 
द्वारा फाइल की गई अपीले खारिज कर दीं । 
(पर ए) 

21. जहां तक पहली घटना का सम्बन्ध है, अपीलार्थी की दोषसिद्धि 
3  साक्षियों, अर्थात्‌ अभि० सा० 16 काका राम, अभि० सा० 21 
वगीचा सिंह और भभि* सा० 20 नानकोबाई के परिसाक्ष्य पर निभेर 
करता है। इन तीन साक्षियों में से अभि० सा० 20 नानकोवाई का साक्ष्य 
वहां तक अधिक महत्वपुर्ण है जहां तक स्वयं उसके सिर पर गोली लगने के 
कारण से क्षति कारित हुई थी । यह तथ्य कि श्रीमती नानकोबाई को इस' 
संव्यवहार के भ्रनुक्रम में गोली लगने से क्षति कारित हुई चिकित्सा. साक्ष्य 

द्वारा संतोषप्रद रूप में साबित हो गया है । अब अभि० सा० 20 केसर सिंह. 
गृहवासी था । इसलिए उस गृह में उसका उपस्थित होना स्वाभाविक था.। 
इसलिए चिकित्सा-साक्ष्य से उसके इस वृतांत को पूर्णतया सम्पुष्टि ओर 
समर्थन होता है कि वह ग्रहवासियों में से एक थो और वह घटनास्थल पर” 
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उपस्थित थी । इसलिए अपराध के समय उसकी उपस्थिति के वारे में 

विवाद नहीं किया जा सकता । चूंकि वह क्षतिग्रस्त साक्षी है इसलिए उसका 

साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है । यहं बिल्कुल स्पष्ट है कि वह उस घटना के 
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी । उसके साक्ष्य से यह विश्वसनीय रूप में साबित होता 

ह हे कि अपीलार्थी ऐसे व्यक्ति ये जो केसर सिह के मकान में घुस गये थे और 
पराध किए थे जिसके परिणामस्वरूप श्रीमंती गामोबाई और श्रीमती 

राजोबाई को मृत्यु हुई थी, इन क्षतियों के कारण उन दोनों की मृत्यु हुईं 

थी । उनके परिसाक्ष्य से यह भी साबित होता है कि स्वयं वह अपीलार्थी 

कश्मीर सिंह द्वारा घटना के अनुक्रम में रायफल से चलाई गई गोली द्वारा 

क्षतिग्रस्त हुई थी | यह सौभाग्य की बात थी कि अभि० सा० 20 की उन 

क्षतिश्रों के कारण मृत्यु नहीं हुई और यह कहानी कहने के लिए जीवित बच. 

गई । उसके परिसाक्ष्य के बारे में संदेह करने का या अविश्वास करने का 

कोई कारण नहीं है ॥ तिस्संदेह यह सही है कि वह अस्पताल में पुनः चेतना 

अवस्था में आने के पूर्व पांच या 6 दिनों तक अचेत पड़ी रही। किन्तु तब 

उसके साक्ष्य से यह्‌ स्पष्टतः दशित होता है कि हमलावरों द्वारा श्रीमती 
गोमावाई भोर श्रीमती राजोबाई को गोली मारकर हत्या करने के पश्चात्‌ ही 

| उसे क्षति कारित हुई थी । उक्त क्षति कारित होने के पश्चात्‌ ही वह श्रचेत हो 
गई धी । उसका यह साक्ष्य कि उसने श्रीमती गामोबाई और श्रीमती राजोबाई 
पर नुशंस हमला होते देखा था तथा हमलावरों को पहचान लिया था, अटल/ 
दृढ़ रहा और सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय हारा स्वीकार किया 
गया है । इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई विधिमान्य कारण 
` नहीं है । अपर्याप्त प्रकाश के बारे में दिया गया तकं पहले ही अस्वीकार 
कर दिया गयाहै। इसलिए अभि० सा० 20 का साक्ष्य निचले न्यायालयों 
द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के आदेश को कायम रखने के लिए पर्याप्त है । 
इसके अतिरिक्त साक्ष्य अभि० सा० काकाराम श्रोर अभि० सा० बगीचा सिंह 
का साक्ष्य है । उसके पड़ोस में श्रभि० खा० 16 का मकान है। वह गोली 
चलने की आवाज सुनकर बाहर आया । वह मकान के भीतर खड़ा था भोर 
उसने घटना घटित होते देखी थी । उसने अभियुक्तों के झप में अपीलाथियों 
को पहचाना था। उसका साक्ष्य अभि० सा० 20 बगीचा सिह द्वारा पुनः 
च परिवतित किया गया है जो (बगीचा सिंह) साथ वाले मकान की छत पर 
सो रहा था । उसने भी घटना को घटित होते देखा था और हमलावरों को 

पहचाना था । ये ऐसे हितबद्ध साक्षी दशितं नहीं किए गये हैं जो कहानी गढ़ 

सकते हैं। उन्हें क्यो ऐसा करना चाहिए ? वस्तुतः स्वयं वे यथेष्ट . जोखिम 
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उठा रहे थे । इसलिए इन संभाव्यताओं पर यह बिल्कुल नामुमकिन है कि 
ये दोनों साक्षी अपीलाथियों को आलिप्त करेंगे । उस घटना के सम्बन्ध में 
उनके साक्ष्य से सेशन. न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित 
दोषिता के निष्कषं की बिना किसी हिचकिचाहट के अवश्य ही सम्पृष्टि की 
जानी चाहिए । 

(गा बी) 

22. जहां तक दूसरी घटना का सम्वन्ध है, अभि० सा० 22 
हाकम सिंह वहां तक अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्षी है जहां तक स्वयं उसे 
अश्तगत घटना के अनुक्रम में बंदूक की गोली द्वारा क्षति कारित हुई थी। 
यह कि वह घटना के समय उपस्थित था श्रौर उसने घटना देखी थी 
निविषाद है । यह विशवास करना कठिन है कि अभि० सा० 22 जिसका 
स्वयं हमलावरों ने. पीछा किया था और जिसे गोली लगने से क्षति कारित 
हुई थी । वास्तविक अभियुक्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को श्रालिप्त 
करना चाहेगा । उसके साक्ष्य से यह भी दशित होता है. कि दो अपराधियों 
में से दो अर्थात्‌ अपीलार्थी माछी सिंह और श्रपीलार्थी जागीर सिंह ने उसका 
पीछा किया भोर उसे पर गोलो मारी जिसमें उसे क्षतियां कारित हुईं । 
चिकित्सा सम्बन्धी साक्ष्य से उसके परिसाक्ष्य को पूर्ण समर्थन मिलता 
है ओर यह सावित होता है कि उसे उस घटना के अनुक्रम में गोली लगने 
धरे क्षति कारित हुई थी । एकमात्र इस साक्षी का साक्ष्य अपीलाथियों की 
दोषिता साबित करने के लिए पर्याप्त है, भले ही किसी व्यक्ति द्वारा अभि० 
सा० 16 काकाराम भोर अभि० 21 बगीचा सिंह के साक्ष्य को विचार में 
नहीं लिया जाए। वहरलाल, ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है । इन 
दोनों ने शपथ पर यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने घटना घटित होते देखी . 
थो । ये हितवद्ध साक्षी प्रतीत नहीं होते और इस बात के लिए कोई कारण 
नहीं है क्यों वे अपीलाधियों को मिथ्या आलिप्त. करेंगे और उससे उद्भूत 
होने वाले प्रकट जोखिम में स्वयं को डालना चाहेंगे। सेशन न्यायालय और 
उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करके और उन दो साक्षियों के परिसाक्ष्य 
पर कारवाई करके, जिनका साक्ष्य क्षतिग्रस्त साक्षी, अर्थात्‌ अभि० सा० 22 
हाकम सिंह के साक्ष्य को और बल ओर समर्थन देता है, पुर्णंतया न्यायोचित 
कायं किया है। इस कठोर दलील (आलोचना) पर कि अभियुक्त व्यक्तियों 
को उस लालटेन के प्रकाश में नहीं पहचाना जा सकता जो आंगन में लटक 
रही थी पहले ही विचार किया जा चुका है, अस्वीकार किया जा चुका है । 
इसलिए हम अपीलाधियों की ओर से विद्वान काउन्सेल द्वारा दिए गए तके 
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को स्वीकार करने में असमर्थ है । इसलिए दोषिता के निष्कषं को और दोष- 
सिद्धि के आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए । जहां तक दण्डादेश का 
सम्बन्ध है 6 श्रपीलाधथियों पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दण्डादेश 
की तथा इसके परिणामस्वरूप उन पर अधिरोपित अन्य दण्डादेशों की पुष्टि 
करनी ही होगी । उनकी अपीलें खारिज की जाती हैं । जहां तक अपीलार्थी 
माछी सिह, कश्मीर सिंह और जागीर सिंह का सम्बन्ध है, सेशन न्यायालय 
ने उनमें से प्रत्येक पर मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित किया है; उच्च 
न्यायालय ने उसकी पुष्टि की है । हम अपनी ओर से अपने निर्णय के अन्तिम 
पैरा में उन पर दण्डादेश के प्रश्न पर विचार करेगे। _ 


भ्रपराघ सं० 1 


23. वंजर सिह (65) और उसके प्रपोत्र सतनाम सिंह (16) को 
12 अ्रगस्त, 1977 की रात्रि को लगभग 11 बजे मामूजोआ ग्राम में वंजर 
सिंह के मकान में इस घटना के अनुक्रम में गोली मारकर हत्या की गई थी । 
एकमात्र गृहवासी जो बच गई अभियोजन साक्षी 16 श्रीमती सब्बन, वंजर 
किह की पत्नी थी जिसने अपने वृतांत का निम्नलिखित रूप में उल्लेख 
किया 


वह अपने मकान के आंगन में सो रही थी । रात्रि के लगृभग 11 बजे 
बहु जागी थोर उसने अपीलार्थी माछी सिंह को भोर उसके दो भाई 
अपीलार्थी छीना सिह मर अपीलार्थी कश्मीर सिंह को देखा जो क्रमशः 
रायफल से,और कृपाणे से लस थे जो सतनाम सिह के पैरों के निकट खड़ा था 
'जो कि चारपाई पर सो रहा था । ये तीनों अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह और 
भजन सिंह, के साथ थे जो कि क्रमशः रायफल ओर कृपाण से लेस थे। 
अपीलार्थी कश्मीर सिंह ने सतनाम पर टाचे से प्रकाश डाला । इसके उपरांत 
अपीलार्थी माछी सिंह ने 2 गोलियां चलाई जो दोनों सतनाम सिंह को लगीं। 
मोहिन्दर सिंह ने उसके पश्चात्‌ बंजर सिह पर गोली चलाई जो कि उसके 
निकट चारपाई पर सो रहा था । वंजर सिंह और उसके प्रपौत्र सतनाम सिंह 
की घटनास्थल पर अपनी चारपाई पर ही मृत्यु हो गई। उसने (श्रीमती 
सब्बन ने) सहायता के लिए शोर मचाया और चिल्लाने लगी । अपलाथियों 
ने जो कि जाने वाले थे पीछे मुड़े श्रपीलार्थी माछी सिंह ने उस पर (श्रीमती 
सब्बन पर) गोली चलाई । जिससे वह बच गई किन्तु उसके बैल (जो कि 
आंगन में बंधे थे) के दाहिने पैर में लगी । साक्षी ने शोर मचाया और 
सहायता के लिए चिल्लाया । किन्तु रात्रि के दौरान कोई नहीं आया । सवेरा 
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होने पर चौकीदार सरदार राम घटना-स्थल पर आया। उसने (श्रीमती 
सब्बन ने) उससे शव के निकट रहने का निवेदन किया । स्वयं वह गुर मार 
सहाय पुलिस थाने की ओर रवाना हुई ओर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी० 
डब्ल्यू 10/बी दर्ज कराई । 


24. श्रीमती सब्बन का रात्रि के समय स्वयं अपने मकान में 
उपस्थित रहना स्वाभाविक है। उसके पति और उसके प्रपोत्र मारे गए हैं। 
बह कुटुम्व में एकमात्र उत्तरजीवी है। इसलिए उसका साक्ष्य भत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा साक्षी 
जिसने अपने पति तथा अपने प्रपौत्र को खो दिया है, वास्तविक अपराधी 
व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को आलिप्त करना चाहेगी। एकमात्र जो 
अनुरोध किया गया था वह प्रकाश के, अपर्याप्त होने से सम्बन्धित घिसा-पिटा 
अनुरोध था। उसे निचले न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था । 
हम पहले ही इस पर विचार कर चुके हैं और पहले उपदर्शित कारणों से इस 
अनुरोध को अस्वीकार कर दिए हैं; उसके साक्ष्य से यह भी दाशित होता है 
कि अपीलार्थी कश्मीर सिह ने उसके पति (वंजर सिंह) और उसके प्रपौत्र 
(खतनाम सिंह) पर अपनी टां से प्रकाश डाला था, यह कि स्वयं वह इसे 
वृतांत का उल्लेख करने के लिए जीवित रही, सौभाग्य की बात थी । 
भ्रपीलाथियों ने उस पर गोली मारी थी किन्तु रायफल की गोली उसे लगने 
के बजाय उसके बेल पर लगी । स्वाभाविक है कि अभियुक्त व्यक्ति वहां से 
भागने में जल्दी कर रहे. थे । यह निश्चित करने के लिए रुकना नहीं चाहते 
थे कि उसे गोलो लगी अथवा नहीं । उसका साक्ष्प अटल और दृढ़ है इसलिए 
निचले न्यायालय ने उतत पर सही विचार किया है ओर उस पर कार्यवाही 
करना सुरक्षित समझा है और अपीलार्थी भोहिन्दर मिह के सम्बन्ध में जिसके 
दारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने दूसरी रायफल का प्रयोग 
किया यह विषय कुछ भिन्न आधार पर स्थित है । प्रस्तुत मामले में प्रश्‍नगत 
रायफल से सम्बन्ध जोड़ने वाला अपीलार्थी का साक्ष्य वहो साक्ष्य है, जिस पर 
हमने अपराधी सं० 1 के संदर्भ भें अविद्वास किया हैं । शासकीय अभिलेख से 
यह दशित होता है भ्रौर यह स्वयं अभियोजन पक्ष का कथन है कि वह 
रायफल 16 अक्तूबर, 1974 को अभि० सा० 15 कश्मीर सिंह को 
जारा [कया गया था। यह दशित करने के लिए दिए गए साक्ष्य कि इसे 
वापस ले लिया क्ल था ओर 13 अप्रेल, 1977 के कुछ दिन पहले 
लक ५-० "अमळ गया था, विश्वसनीय नहीं है । हम 

सहमत हैं। हमें उन कारणों को नहीं. 


RSS द 
उराच ल नस 
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दोहराना चाहिए जिन्हें हमने अपराध सं० 1 से सम्बन्धित विचार-विमर्श 
के अनुक्रम में कुछ विस्तार से उपर्वाणत किए हैं। यह कहना पर्याप्त होगा 
कि संदेह के फायदे का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर झवलम्ब लेने के लिए 
अपेक्षित है। तदनुसार मोहिन्दर सिंह की ग्रपील मंजूर करते हैं । दण्डादेश 

का आदेश और. उसके विरुद्ध पारित दण्डादेश अपास्त करते-हैं भोर यह 
निदेश देते हैं कि उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाए बशर्ते कि उसे किसी अन्य | 
सम्बन्ध में निरोध करना अपेक्षित न हो । 

25. जहां तक शेष अपीलाथियों का सम्बन्ध है, इस साक्षी का साक्षप 
सेशन न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हे 
ओर उस पर कार्यवाही की गई और हम इसमें अन्यथा (मंत व्यक्‍त) करने 
के लिए कोई कारण नहीं देखते । इन परिस्थितियों के अधीन अन्य 
अपीलाधियों के विरुद्ध पूवॉक्त अपराध के लिए सेशन न्यायालय ओर उच्च 
न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषिता के निष्कर्ष की अवश्य ही पुष्टि की 
जाती चाहिए । जब हम दण्डादेश के प्रश्‍न पर विचार करते हैं तो माछी सिह 
पर मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित किया गया हे । हम इस प्रश्‍न के बारे में 
“कि क्या मृत्यु का दण्डादेश आवश्यक है, अपने निर्णय के अन्तिम पैरा में 

विचार करेंगे। जहां तक शेष अपीलाथियों का सम्बन्ध है आजीवन कारावाप्त 
| के दण्डादेश की और उनमें से प्रत्येक पर अधिरोपित अन्य दण्डादेश की' 
अवश्य ही पुष्टि की जानी चाहिए । इसलिए उनकी अपीसें खारिज की 

` जाती हैं । न 

अपराध सं० 1४ 

26. 12 नगस्त और 13 अगस्त, 1977 की रात्रि के बीच लगभग 
पूर्वाह्न ! बजे कमरे वाला ग्राम में घटना घटित हुई । अमर सिंह का 32 
वर्षीय भाई मोहिन्दर सिंह को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी । आहेत 
व्यक्ति मोहिन्दर सिंह की पत्नी प्यारोबाई द्वारा पूर्वाह्न डेढ़ बजे के लगभग 
आधे घण्टे के भीतर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई! श्रीमती प्यारोबाई 
के साक्ष्य से यह दशित होता है क्रि उस रात्रि को उनके मकान में जागर सिह 
नामक एक व्यक्ति अतिथि था । उसका (प्यारोबाई का) पति मोहिन्दर सिह 
चारपाई पर सो रहा था। अतिथि अभि० सा० जागर सिह दूसरी 
चारपाई पर उसके निकट सो रहा था । स्वयं साक्षी अपने दो बच्चों सहित 
आंगन में चारपाई पर सो रही थी । एक जलता हुआ लालटेव दीवाल की 
खूंटी पर लटक रही थी । पूर्वाह्न में लगभग 1 बजे मकान के बाहर से किसी 
ब्यक्ति ने उसके (प्यारोबाई के) पति को आवाज दी.। प्यारोबाई ने. उसे 
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जगाया और इसके बारे में उसे बताया । उसका पति अभी चारपाई पर बेठने की 
मुद्रा में ही था तभी आंगन में 5 व्यक्ति घुस पड़े । घुसने वाले पांच व्यक्तियों 
में से केवल एक के वारे (माछी सिह के बारे) में वह जानता था । शेष चार 
व्यक्तियों के बारे में वह नहीं जानता था । उनमें से एक व्यक्ति रायफल से 
और शेष व्यक्ति कृपाण से लैस थे । भपौलार्थी माछी सिंह ने रायफल से 
गोली चलाई जो उसके पति के स्कंध के निकट लगी । गोली लगने से उसके 
पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात्‌ भ्रभियुवत व्यक्ति 
उस मकान से चले गए। वह अभि० सां० हरनाम सिंह को साथ लेकर 
पुलिस थाने की ओर अग्रसर हुई और पूर्वाह्न डेढ़ बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 
दर्ण करवाई | 


, 27, अभि० सा 2 प्यारोबाई और अ्रभि० सा० 4 जग्गा सिह 
का साक्ष्य विश्‍वसनीय और विश्वस्त है और श्रपीलार्थी - माछी सिंह को 
दोषिता को साबित करने के लिए उस पर सुरक्षापूवंक कार्यवाही की जा 
सकती है । अपने घर में उसका (प्यारोबाई का) रात्रि में उपस्थित रहना 
स्वाभाविक है। अभि० सा० 4 जग्गा सिंह के साक्ष्य से भी उसके 

. उपस्थित रहने और घटना के सम्बन्ध में दिए गए साक्ष्य की पुष्टि होती है । 
` अभियोजन साक्षी 2 ने अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में श्रपीलार्थी माछी विह 
के सिवाय किसी श्रौर व्यक्ति का नाम आलिप्त नहीं किया है । उसका साक्ष्य 
इस आशयका है कि अपीलार्थी माछी सिह के साथियों के बारे में उसे 
जानकारी नहीं थी । इससे यह दशित होता है कि वह ईमानदार साक्षी है। 
“प्रकाश के अपर्याप्त होने से सम्बन्धित सामान्य दलील पहले ही उपदर्शित 
कारणों से अवश्य ही अस्वीकार को जानी चाहिए । इस मामले में प्रथम 
इत्तिला रिपोर्ट घटना घटित होने के 1/2 घण्टे के भीतर दर्ज कराई गई 
थी। अभि० सा० 4 का साक्ष्य जो कि उस मकान में एक अतिथि था 
झभि० सा० 2 के परिसाक्ष्य की पूर्णतया पुष्टि करता है। इस साक्ष्य से 
-यह दशित होता है कि उसका कथन रात्रि में लगभग 4 बजे अभिलिखित 
क्रिया गया था, अर्थात्‌ घटना के तीन'घण्टे के भीतर । उसके साक्ष्य से यह 
उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी माछी सिंह ने रायफल से गोली मारी थी । 
उसके साक्ष्य से यह भी दशित होता है कि अपीलार्थी माछी सिंह ने रायफल 
से गोली दागी थी । इत साक्ष्य को सेशन न्यायालय में और उच्च न्यायालय 
द्वारा सही ही स्वीकार किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है। 
हम तथ्य सम्बन्धी एक जैसे (इस एक ही) निष्कर्ष को अस्वीकार करने के 
“लिए कोई कारण नहीं देखते । इसलिए हमें सेशन न्यायालय द्वारा श्रभिलिखित 
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दोषिता के निष्कर्ष को, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पृष्ट किया गया है, 
जहां तक अपीलार्थी माछी सिंह का सम्बन्ध हे, अवश्य ही पुष्टि की जानी 
चाहिए । हम पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दण्डादेश के प्रश्‍न पर विचार करेंगे । 


अपराध सं० V 


> 28. 12 ओर 13 अगस्त, 1977 के बीच की रात्रि को लगभग 

3.30 बजे पूर्वाह्न में घातक शस्त्रों से लेस पांच उपद्रवी व्यक्ति दण्डी खुर 

नामक ग्राम में उजागर सिंह नामक व्यक्ति के मकान में बलपूर्वक घुस पड़े । 

उन्होंने शुहवासियों पर हमला किया भोर उसकी बहन पालोवाई (35) पालो- 

बाई के निकट के चार नातेदारों अर्थात्‌ (1) उसके ससुर साहिव सिह (70), 

(2) उसकी सास मातोबाई (60), (3) उसके पति जीत सिह (35), 

(4) अन्तिम नाम जीतिह के भतीजा मुख्तार सिह (25) को हत्या कर दी । 

इन पांचों आहत व्यक्तियों में से 3 की घटना-स्थल पर मृत्यु हो गई" जब कि 

दो व्यक्ति अर्थात्‌ साहिब सिंह श्रोर मुख्तार सिंह को रायफल की गोली से 

क्षतिकारित हुई और क्रमशः 16 अगस्त, 1977 और 18 अगस्त 1977 को 

5 दिन के पश्चात्‌ अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना लगभग 

3.30 बजे पूर्वाह्न में घटी और प्रथम इत्तिला रिपोट अभि० सा० 37 

| उजागर सिंह द्वारा 9.30 बजे पूर्वाह्न में लगभग 6 घण्टे के भीतर दर्ज 
कराई गई । न 


29. (सेशन न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट 
किए गए) दोषसिद्धि का आदेश अन्य बातों के साथ-साथ मुख्तार सिंह के 
मृत्युकालिक कथन पर आधारित है। उस पर 13 अगस्त, 1977 को 
प्रातःकाल में ही आधी रात के तुरन्त पश्चात्‌ गोली,मारी गई ओर क्षतिग्रस्त 
किया गया था । उसी दिन उसे अस्पंताल ले जाया गया था। उसका पुलिस 
सम्बन्धी कथन (जिसे इसके पश्चात्‌ मृत्युकालिक कथन के रूप में समझा गया 
है) 16 अगस्त को, अर्थात्‌ हमले के 3 दिन पश्चात्‌ अभिलिखित किया गया 
था। 18 तारीख को, 2 दिन पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्ष्य से यह 
दर्शित होता है कि वह कथन करने की स्थिति में था ओर उसका कथत 
सचाईपूर्वक ओर विश्वासपुर्ेंक्र अभिलिखित किया गया था । सेशन न्यायालय 
हारा और उच्च न्यायालय हारा उसके कथन को असली और सही होने के 
रूप में विचारगत किया गया है | हमारी भी वही राय है। यह सही है कि 
मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया हे । किन्तु 
तब उस साक्ष्य से यह दशित होता है कि मुख्तार सिंह क्री दशा में सुधार हो 
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-रहा था और उसके स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए उसके जीवन के कन भे किसी 
` जोखिम की आशंका नहीं थी । इसी स्थिति के कारण करी यातो 
नहीं गया था । इसलिए इस मुद्दे पर विधिसम्मत रूप से कार त्रुटि न 
जो सकती । इसके अतिरिक्त अब एकात महरवपुग र हो ल 
विश्वसनीयता के सम्बन्ध में हैं जो अभिलिखित ,किया गया है । चूंकि यह 
कथन वास्तविक नर सही पाया गया है । इसलिए इसके सूल्य/महत्व में से 
छ भी नहीं निकाला जा सकता । मृत्युकालिक कथन द्वारा उपबग्बित साक्ष्य 
स्वतः दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है । किन्तु ऐसा 
बिल्कुल नहीं है। .अभि० सा० 37 उजागर सिंह ओर पुत्र बदु मुन्ती 
(अभि० सा० 38) का साक्ष्य भी उपलब्ध है। इन दोनों साक्षियों के 
साक्ष्य से आहेत व्यक्ति के कथन की पूर्णतः सम्पुष्टि होती है की सेशन 
न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सहो ही इस पर अवलम्ब लया हे गया 
है । हमारे पास इस साक्ष्य को संदेह से देखने के लिए कोई कारण नहे है। 
ुम्ब में इन दो साक्षियों.की उपस्थिति स्वाभाविक थी । eer से यह . 
दर्शित होता है कि बन्दूक की आवाज सुनकर स्वयं वे मवेशियों के झुण्ड के 
बीच छुप गए और वहां से घटना को घटित होते देखा था । हमारे पास सेशन 
न्यायालय और उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से असहमत होने के लिए 
कोई कारण नहीं है कि उनका साक्ष्य विश्वसनीय है। इस अनुरोध में कोई 
“त्त्व नहीं है कि श्रभियुक्त व्यक्तियों को पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि 
लालटेन से आने वाली रोशनी पहचान के लिए पर्याप्त नहीं थी । हम इस 
दलील को अस्वीकार करते के लिए पहले ही अपने कारण वता चुके हैं । इस 
प्रकार दोषसिद्धि के निष्कषं को इस साक्ष्य द्वारा पूणंतः समर्थन मिलता है । 
तदनुसार हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि करते हैं। इन 
क्षपीलाधियों में से दो को: (श्र्थात्‌ माछी सिंह और जागीर सिह को) मृत्यु का 
दण्डादेश दिया गया है । जहां तक इसका सम्बन्ध है हम दण्डादेश के प्रश्त पर 
कुछ समय पश्चात्‌ विचार करेगे। शेष तीन के सम्बन्ध में झर्थात्‌ वाधवा सिह 
के पुत्र फुमन सिंह, जगतार सिंह और कश्मीर सिंह पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 302-क सपठित घारा 149 के अघीन अपराध के लिए ओर अन्य 
अपराधों के लिए निचले न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश की अवश्य 
पुष्टि की जानी चाहिंए। उनकी अपीलें खारिज की जाती हैं 


मृत्यु का दण्डादेश 


30. दोषिता के सबूत के और दोषसिद्धि के आदेश की विधिमाच्यता 
या अविधिमान्यता के दृष्टिकोण से गुणागुण पर अपीलों पर विचार कर 
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लेने के पश्चात्‌ जब आवरण हटाया गया तब हम उपदशित समस्या के 
आमने-सामने आते हैं, अर्थात्‌ सुसंगत मागदर्शन के सिद्धांत के संदर्भ में 
व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों का दुर्लभ मामलों वाला नियम लागू होना, इसके 
पूवं की हम प्रस्तुत अपीलों के समूह के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रश्‍न पर विचार 

> करें, मृत्यु की शास्ति के प्र्न पर समुचित रूप से कतिपय विचार किए बा 
सकते हैं । 


31. यह कारण कि क्यों सम्पूर्ण समुदाय “किसी भी दशा में मृत्यु 
इंड न दिया जाए” सिद्धांत में प्रतिबिम्वित मानवतावादी दृष्टिकोण छा 
समर्थन नहीं करता, -पता लगाने के लिए दूर जाने कीं आवश्यकता नहीं है । 
आरम्भ में मानवतावादी इमारत का ही सन्निर्माणं जीवन के प्रति श्रद्धा के 
सिद्धांत की आधारशिला पर किया गया है। जब समुदाय का कोई सदस्य 
किसी अन्य सदस्य को हत्या करके इस सिद्धांत का ही अतिक्रमण करता हे 
'तब समाज इस सिद्धांत की बेड़ी/बंधन में स्वयं को नहीं जकड़ सकता । दूसरे 
इस बात को चरिताथं करना होगा कि समुदाय के संरक्षण के र उसके 
द्वारा प्रवतित विधि सम्मत शासन के कारण समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने 

जीवन को जोखिम में डाले बिना सुरक्षापूर्वक जीने के लिए समर्थ है। विधि 
सम्मत शासन का अस्तित्व में होना श्रौर पकड़े जाने का भय ही उनके लिए 
भयोपरत तत्व के रूप में प्रवतित होता है, जो अन्य व्यक्तियों की हत्पा 
करने में नियमनिष्ठ नहीं है यदि ऐसा करने से उनके उद्देश्य की पूर्ति होती 
है । नियमनिष्ठ समुदाय का प्रत्येक सदस्य इस संरक्षण के लिए उस समुदाय 
का ऋणी है। जब उस समुदाय के किसी सदस्य की हत्या करके जो स्वयं _ 
हत्यारे की हत्या करने से संरक्षण करता है, कृतज्ञता की बजाय कृतघनता 
दशित किया जाता हैन या जव समुदाय यह अनुभव करता है कि स्वयं के 
संरक्षण के लिए 'हत्यारे' को मार डालना आवश्यक है, तो समुदाय़/समाल 
मृत्यु की शास्ति.की मंजूरी देकर संरक्षण वापस ले सकता है । किन्तु समुदाय 
प्रत्येक मामले/दशा में ऐसा नहीं करेगा । वह ऐसा (दुर्लभ मामलों में) तब 
कर सकता है जब संयुक्त रूप से उसका (समाज का) अन्तकरण इतना 
व्यथित हो जाए जिससे वह न्यायिक शक्ति धारण करने वालों से, मृत्यु की 
शास्ति की वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यवित्तगत राय को 
बिचार में लिए बिना, मृत्यु की शास्ति अधिरोपित करने की प्रत्याशा करना 
चाहे । समुदाय में ऐसी भावना तब उत्पन्न हो सकती है जव अपराध पर हेतु 
के रंग मंच से हेतु विचार किया जाता है या अपराध करने की रीति या 
अपराध की ससाज विरोधी या घृणित प्रकृति की दृष्टि से देखा जाता है, 
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अर्थात्‌ उदाहरणार्थं :-- 
1, हत्या करने की रीति | | 

जब हत्या अत्यधिक पाशविक, विकृत, क्रूर, घिनावने रीति से या 
कायरतापूर्वंक की गई है जिससे समुदाय में अत्यधिक उत्तेजना, क्रोघ उत्पन्न 
होता है। उदाहरण के लिए, 

(1) जब घटना के शिकार किसी व्यक्ति को मकान में उसे 
जीवित जलाने की दृष्टि से उसके मकान में ्ाग लगाई जाती है । 


(ग) जब घटना के शिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित 
करने के लिए यातना या क्रूरता की ` श्रमानुषिक कारंवाई की 
जाती है । ` 

(1) जब घटना के शिकार किसी (आहृत) व्यक्ति का शरीर 
टुकड़े-टुकढ़े कर दिया जाता है या. निष्ठुरतापूरवंक उसके शरीर का 
अंग-विच्छेद कर दिया जाता है। 


2. हत्या करने के लिए हेतु 
जब हत्या ऐसे हेतु के लिए की जाती है जिससे पुणं चरित्रहीनता' 
और नीचता प्रदर्शित होती है । उदाहरण के लिए, 


(क) भाडे पर लिया गया हत्यारा घन या इनाम के लिए 
हत्या करता है; (ख) हत्यारे के नियन्त्रणाधीन किसी प्रतिपाल्य 
या किसी व्यक्ति की या उसके संबंध में जिस पर हत्यारे का 
तुलनात्मक दृष्टि से अधिक प्रभुत्व है या उसका विश्वास पात्र हैं, 
की सम्पत्ति विरासत में लेने के लिए या उस पर नियंत्रण प्राप्त करने 
के लिए सुनियोजित रूप से नृशंस हत्या की जाती है; (ग) मातृभूमि 
से विश्‍वासघात करने के अनुक्रम में हत्या की जाती है । 


3. लपराष की समाजविरोधो या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति 


(क) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय इत्यादि के 
किसी सदस्य की हत्या किसी निजी कारण से नहीं बल्कि उत 
परिस्थितियों में की जाती है जिससे समाज में क्रोघ उत्पन्न होता 
है.। उदाहरण के लिए जब कोई ऐसा अपराध ऐसे व्यक्तियों को 
आतंकित करने के लिए और किसी स्थान से उन्हें भगाने के लिए या 
पुराने अन्यायों को बदलने ओर सामाजिक संतुलन बनाए रखने की 
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दृष्टि से उनको प्रदत्त भूमि या फायदों से वंचित करने के लिए या 
उन्हें अम्यपित करने के लिए किया जाता है। 

(ख) “नव-वधू जलाने” की दशा में श्रोर जिसे “दहेज-सृत्यु” 
के रूप जाना जाता है, या जब कोई हत्या एक बार पुनः दहेज ऐंठने 
के लिए पुनविवाह करने हेतु या प्रेमोन्माद के कारण किसी अन्य 
महिला से विवाह करने के लिए की जाती है। 


. 4. झपराघ का परिमाण 
जब वह अपराघ अनुपात में बहुत बड़ा है । उदाहरण के लिए 
अनेक हत्यायें, अर्थात्‌ किसी कुटुम्ब के सभी या लगभग सभी सदस्यों 
की या किसी विशेष जाति, समुदाय या परिक्षेत्र के अनेक सदस्यों की 
हत्या की जाती है। 


5. हत्या के शिकार/घाहत व्यक्ति का व्यक्तित्व 

32. जब हत्या का शिकार (क) ऐसा अबोध शिशु है जिसे हत्या . 
के लिए न्यूनाधिक उत्तेजना नहीं हो सकती है या जिसे क्षमा नहीं किया गया 
है । (ख) वृद्धावस्था या दोर्बेल्यता के कारण कोई असहाय-महिला या व्यक्ति 
असहाय हो जाते हैं (ग) जब आहत व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिस पर हत्यारे 
का प्रभुत्व है या विश्वास है (घ) जब आहत व्यक्ति लोकमूति है जिसे 
साधारणतया उसके द्वारा दी गई सेवाश्रो के लिए समुदाय के उन लोगों द्वारा 
प्यार और सम्मान किया जाता है, और निजी कारणों से भिन्त राजनीतिक 
या वैसे ही कारणों से हत्या की जाती है । 

33. इस पृष्ठभूमि में ऊपर, निर्दिष्ट बचन सिह वाले मामले में 
उपदशित मार्गदर्शक सिद्धांत को ओर ध्यान देना होगा और प्रत्येक मामले 
के तथ्यों में इसे वहां लागू करना होगा जहां मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित 
करने का प्रश्‍न उठता है। बचन सिंह वाले मामले में से निम्नलिखित 
प्रतिपादनाएं प्रकट होती हैं :-- 

(1) अत्यधिक अपराधिक प्रकार के गम्भीरतम मामलों के 
सिवाय मृत्यु की पराकाष्ठा को शास्ति अधिरोपित वहीं की जानी. 

चाहिए ; 2; 
(ॐ) मृत्यू की शास्ति का विकल्प करने के पूर्व 'अपराध' की 
परिस्थितियों सहित 'अपराधी' की परिस्थिति को भी विचारगत 
किया जाना चाहिए ; न 
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(19) वियम ग्राजीवन कारावास है और मृत्यु का, दण्डादेश 
एक अपवाद है । अन्य शब्दों में मृत्यु का दण्डादेश तभी अधिरोपित 
किया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थिति को दृष्टि में 
रखते हुए आजीवन कारावास झुल मिलाकर अपर्याप्त दण्ड प्रतीत. 
होता हो और आजीवन कारावास के दण्डादेश के विकल्प का 
उपबंध और एकमात्र इसी का उपबंध किया गया हो; अपराध की 
प्रकृति और परिस्थिति को तथा. संभी सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टि 
में रखते हुए शुद्ध अन्तःकरण से आजीवन कारावास का दण्डादेश 
अधिरोपित करने का प्रयोग नहीं किया जा सकता ; 


(1) बढ़ाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों का 
तुलन पत्र |लिखा-जोखा तैयोर करना होगा और ऐसा करते हुए कम 
करने वाली परिस्थितियों को पुरा महत्व देना होगा क्षौर विकल्प का 
प्रयोग करने के पूव बढ़ाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों 
के बीच न्याय संतुलन करना होगा । 


34. इन माग-दर्शक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अन्य बातों के 
साथ-साथ निम्नलिखित प्रशत पूछे जा सकते हैं और इनके उत्तर दिए जा 
“सकते हैं :-- 

(क) क्या अपराघ के बारे में ऐसी कोई असामान्य बात है जो 


झाजीवन कारावास का दण्डादेश अपर्याप्त बनाती है बर मृत्यु का 
दण्डादेश अपेक्षित है ? 


(ख) क्या अपराध की परिस्थितियां, ऐसी हैं, कि अपराध को 
कम करने वाली परिस्थितियों को जो श्रपराधी के पक्ष में हैं, अधिकतम 
महत्व देने/के पश्चात्‌ भी, मृत्यु का दण्डादेश अधिरोपित करने के 
अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है ? 


35. यदि पूर्वोक्त प्रतिपादना को प्रकाश में रखते हुए सभी 
परिस्थितियों के बारे में सब प्रकार से व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर तथा 
ऊपर बताएं'गए प्रइनों के उत्तर को विचार में लेने पर मामले की परिस्थितियां 


ऐसी हैं कि मृत्यु का दण्डादेश आवश्यक बन जाता है तो न्यायालय ऐसा करने 
'के लिए अग्रसर होगा । 


36. प्रस्तुत भपोलो के समूह में श्रब,हमारा संबंध सेशन न्यायालय 
द्वारा प्रपीलार्थी (1) माछी सिंह (2) कश्मीरतिह तथा (3) जागीरसिह 


या ____४ क्या न 


ft 
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पर अधिरोपित मृत्यु के दण्डादेश से है जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि 
की गई है । 
भाछो सिह , 
37. उच्च न्यायालय ने अपने अत्यधिक सुविचारित निर्णय में प्रत्येक 
: 6 अपराधों के संदर्भ में (अपीलार्थी माछी सिह पर मृत्यु की शास्ति अघिरोपित 
करते के लिए निम्नलिखित कारण बताया है प्रत्येक अपराघ के संदर्भ में 
उच्च न्यायालय द्वारा) दिएं गए उन्हीं के शब्दों में कारणों को उद्धृत करने 
के सिवाय हम कुछ वेहतर नहीं कर सकते :-- 
“अपराध सं० 1 (दाण्डिक अपील सं० 78-79/81 कामन) 


“माछी सिह ने विवन बाई और जगतार सिंह. की मृत्यु 
कारित की जबकि मोहिन्दर सिंह ते बलवन्त सिह ओर गुरचरण सिह 
की मृत्यु कारित की जिसके कारण उन पर मृत्यु की शास्ति 
अघिरोपित की गई है । अव इस मामले की परिस्थितियों में यही 
प्रकट होता है कि यह नृशंस हत्या थी और आहत व्यक्ति असहाय 
और श्ररक्षित थे और उनकी त्रुटि कया थी, सिवाय इसके कि वे 
अमर सिह के निकट संबंधी थे। किया गया अपराध साधारण रूप 
से भ्रष्ट और जघन्य प्रकृति का था । इसके तिष्पादन की रीति तथा 
उसकी कल्पना अत्यधिक नृशंसता और क्रूरता के स्तर की रही होगी । 
मृत महिला भोर उसके बच्चों ने माछी सिह भौर मोहिन्दर सिह के 
प्रति कोई श्रपराघ नहीं किया! था ।” ` 

अपराध सं० ]] (दाण्डिक अपील सं० 80-84/81 कामन) 


“हुमें यह प्रतीत हुआ है कि घामो बाई और राजो बाई नामक 
दो निर्दोष और असहाय महिलाओं को स्वयं उनके मकान में असहाय 
और अरक्षित अवस्था में क्रूरता पूर्वक जान से मार दिया गया था और 
इसी प्रकार वृद्ध विशन सिंह ओर उसकी पत्ती पारो बाई को साछी 
पिह और जागीर सिह, अपीलाथियों द्वारा ऐसी ही परिस्थितियों में 
जान से मार दिया गया था। किए गए अपराध में ऐसे लक्षण हैं जो 
कि अत्यधिक नृशंस हैं, विशेष रूप से तब जब कि शस्त्रों के बारे में 

- तथा.उनके प्रयोग की रीति के बारे में उन्हें जानकारी है । श्राहत 
व्यक्ति अभियुक्त-अपीलाथियों के विरुद्ध किसी बलका प्रयोग नहीं 
कुर सकते। चूँकि अपराध जघन्य और नृशंस और क्रूर प्रकृति का है 
इसलिए विधि कठोर दण्ड की दुहाई देती दे” रि 
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झपराध सं० गा (दाण्डिक अपील सं० 85-86/81 कॉमन) 


“एक वृद्ध व्यक्ति वंजर सिह और युवा व्यक्ति सतनाम सिंह ` 
को जान से मार दिया गया था जिसके लिए माछी सिंह को पश्चात्‌ 
कथित की हत्या करने के लिए मृत्यु का दण्डादेश दिया नुज 

` तथा मोहिन्दर सिह को पूर्वोक्त की हत्या कारित करने के लिए 
मत्य को दण्डादेश दिया गया था । इन दोनीं अरक्षित और असहाय 
“दितो की तभी मृत्यू कारित की गई थी जब वे शयन हे रहे. 
थे। यह पराध घिनौना ओर नृशंस था जो कि अभियुक्त-अपीरलाथयों 
की हत्या करने की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैँ 1” 


प्रपराध सं० 1५ (दण्डिक अपील सं० 87/81 कॉमन) 


कुट्स्ब के लिए जीविकोपार्जन करने वाले मोहिन्दर सिंह 
नामक युवक की हत्या माछी सिह द्वारा उस समय की गई थी जब 
वह अपने आवास में सुख की नींद सो रहा था। यह पूर्वनियोजित 
अपराध था और जिस अनुक्रम में यह कारित किया गया था, वह 
सम्पूर्ण समाज के लिए भवोपरक था जिससे अनेक व्यक्तियों के मन 

` मे गम्मीर शारीरिक क्षति का और मृत्यु का भय समा गया था । 


अपराध सं० \ (दाण्डिक अपोल सं० 88-89/81 कॉमन) 


“साहिब सिह, मुख्तियार विहे, मन्तो बाई, पालो बाई मौर. 
जीता सिंह की 5 व्यक्तियों द्वारा मृत्यु कारित की गई थी जिसमें 
माछी सिंह और जागीर सिह अपीलार्थी भी सम्मिलित थे । इन दोनों 
अपीलाथियों ने ग्रत्यधिक क्रूरता और नृशंसता के अनुक्रम के 
अनुसरण में काम किया । यह अपराध न केवल नृशंस, सुविचारित 
और घिनौना प्रकृति के थे बल्कि ये मार डालने के खुले खेल 
का आतंक फैलाते हुए कारित किए गए थे। इन्होंने एक नव-विवाहित 
दम्पति की मृत्यु कारित की थी .ओर एक युवा महिला को विधवा _ 
बना दिया था । आहत व्यक्तियों की असहाय दशा ओर मामले की : 
परिस्थितियां हमें, मृत्यु के दण्डादेश की पुष्टि करने के लिए प्रेरित 
करती हैँ" - 

जागोर सिह 
38. जहां तक अपीलार्थी जागीर (सिह का सम्बन्ध है, उस पंर मृत्यु | 
का दण्डादेश सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया. है ओर अपराध 
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सं० 1ए-बी और ४ के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है । 
इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सुसंगत अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित मत 
-ज्यक्त किया :— 


अपराध सं० ]] ए और बो (दाण्डिक अपील सं० 80-84/81 कामन) 


“हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि घामोबाई भर, राजो 
बाई नामक दो निर्दोष ग्रोर असहाय महिलाग्रों की मृत्यू उन्हीं के 
मकान में असहाय और अरक्षित स्थिति में कारित की गई थी भोर 
इसी प्रकार बयोवृद्ध दम्पति अर्थात्‌ बिशन सिह और उनको पत्नी ' 
पारोबाई की मृत्यु अपीलार्थी माछी सिंह ओर जागीर सिह द्वारा ऐसी 
'ही परिस्थितियों में कारित की गई थी 1 किए गए अपराध ऐसे लक्षणों 
वाले हैं जो ग्रत्यधिक जघन्य हो सकते हैं, विशेष रूप से जब हमें शस्त्र 

' "के बारे में और उसके प्रयोग की रीति के बारे में जानकारी हो । 
आहत व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते । चूंकि . 
अपराध जघन्य नृशंस और क्रूरता पूर्णं हैं इसलिए विधि में कठोर 
दण्ड की दुहाई दी गई है ।” 


अपराध सं० ४ (दा० अपील सं० 88-89/81 कासन) 


“साहिब सिह, मुर्तयार सिंह, मन्तो बाई, पालोबाई ओर जीता 
सिह की मृत्यु 5 व्यक्तियों द्वारा कारित की गई थी जिसमें माछी सिह 
और जागीर सिंह अपोलार्थी भी सम्मिलित थे । इन दोनों अपीलाथियों 
ने अत्यधिक क्रूरता भोर नृशंसता के अनुक्रम के अनुसरण में काम . 

- किया । यह अपराध न केवल नृशंस सुविचारित और घितोना प्रकृति - 
के थे बल्कि ये मार डालने के खुले खेल का आतंक फेलाते हुए कारित - 
किए गए थे। उन्होंने एक नव-विवहित दम्पत्ति की मृत्यु कारित की थी 
और एक युवा महिला को घिघवा वना दिया था । आहत व्यक्तियों 
की असहाय दशा ओर मामले को परिस्थितियां हमें मृत्यु के . 
दण्डादेश को पुष्टि करने के लिए प्रेरित करती हैं । 


- कशमीर सिह पुत्र रजेन सिह 


39. जहां परक अर्जन सिह के पुत्र अपीलाथीं कश्मीर सिंह का संबंध 
है मृत्यू का दण्डादेश सेशन न्यायालय द्वारा दिया गेया है और उच्च 
-न्यांयालय द्वारा निम्नलिखित कारणों से उसकी पुष्टि को गई है 


„ “इसी प्रकार अपीलार्थी कश्मी रसिह ने 6 वर्ष की आयु के बालक 
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बलबीर सिह की मृत्यु कारित की जब वह सो रहा था, इत्या करने: 


की गम्भीर प्रकृति को दशति हुए अष्ट मस्तिष्क बात उसा के आसा 


एक श्रसहाय ग्ररक्षित व्यक्ति का जीवन समाप्त किया गया है 
. 40. हमारा यह मत है कि जहां तक इत तीन अपीलाथियों का 
सम्बन्ध है, ऊपर विनिदिष्ट बचन सिह वाले मामले में (1) विहित बहुत 
कम मामले वाला नियम स्पष्टतः लाग्‌ होता है ओर Fe का दण्डादेश 
अपेक्षित है । हम स्वयं यह स्वीकार करने में है कि आजीवन 
कारावास का दण्डादेश इस अपराध की परिस्थितियों में पर्याप्त > 
इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा -उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए समवतं 
देष्टिकोण की पूर्णतः सम्पुष्टि करते हैं और अपीलार्थी सं० (1) माछी सिह 
(2) कश्मीर सिंह पुत्र अजेन सिह (3) जागीर बिह पर मुत्यु की चरम 
- ज्ञास्ति अधिरोपित क्रिया जाना अपेक्षित है। तदनुसार हम उन पर 
ग्रधिरोपित मृत्यु के दण्डादेश की पुष्टि करते हैं ओर उनको अपीलें नामंजूर 
करते हैं। | 
परिणामस्वरूप हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं ! 
I 
41, अपीलार्थी मोहिन्दर सिंह द्वारा फाइल की गई श्रपीलें दाण्डिक 
अपील सं० 79/81 और 1981 की 86 मंजूर की जाती हैं। निचले 
न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश का आदेश जहां तक 


उसका सम्बन्ध है, अपास्त किए जाते हैं। उसे तुरन्त निमु कत किया जाएगा , 


वशते कि किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में या कतिपय अन्य श्रादेशों के 
सम्बन्ध में जिसके द्वारा उसका निरोध किया जाना प्राधिकृत किया गया हो, 
उसका निरोध किया जाना अपेक्षित न हो । 

॥( 


शेष भ्रपीलाथियों द्वारा फाइल की गई शेष अपीलों के सम्बन्ध में 
निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि श्रौर दण्डादेश के आदेशों की पुष्टि 
की जाती है और संभी अपीलें खारिज की जाती हैं । विभिन्न अभियोग के 
अधीन कारावास का दण्डादेश और सम्बन्धित अपीलों में सम्पूषत अपीलार्थी 
पर अधिरोपित दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे । 


I 


अपीलाथियों पर अधिरोपित मृत्यु के दण्डादेश की जिनके नाम 
इसके पश्चात्‌ दिए गए हैं (1) माछी सिह (2) कशमीर सिह पुत्र अर्जन सिह 
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(3) जागीर सिंह की पुष्टि की जाती है । दण्डादेश विधि के अनुसरण में 
निष्पादित किया जाएगा । क 


IV 
सभी विषयों में अपीलार्थी माछी सिंह पर मृत्यु का दण्डादेश पृथक्‌त। 
अधिरोपित किया गया है । इन बातों की प्रकृति से ही वह दण्डादेश सभी 
मामलों में निष्पादित किया गया समझा जाएगा यदि इसे एक बार ऐसे 
निष्पादित कंर दिया जाता है। 


V 


` दाण्डिक भ्रपील सं० 419/82 में श्रपीलार्थी अर्थात्‌ (1) फमन सिंह 
(2) जगतार सिंह, और (3) कशमीर सिंह पुत्र वघवा. सिंह जो कि 
15 सितम्बर, 1982 को इस न्यायालय द्वारा पारित तार आदेश के अनुसरण 
में जमानत पर हैं, उच्च न्यायालय द्वारा भधिरोषित दण्डादेश को जिसकी 
पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई है, भुगतने के लिए झपने जमानत पत्र 
अभ्यपित करेंगे । जमानत पत्र रद्द किए जाते हैं । ऐसे अन्य अपीलार्थी, यदि 
कोई हैं, जो जमानत पर हैं, निचले न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेशं 
जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई है, को भुगतने के लिए अभ्यपित 


करेंगे और उनके जमानत पत्र रह किए जाते हैं । 


दाण्डिक अपील सं० 79 और 86/81 
मंजूर की गई। शेष अपीले खारिज 
की गई ! 


प्र/भु० 


८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड 


RN 


` बनाम 
मारत संघ और अन्य 
| (Delhi GEloth & General Mills Go. Ltd. 


Y 


Urion of India and Others) 
और 
मंसस अरविद मिल्स लिमिटेड 


बनाम 
मारत संघ: 


(M/s. Arvind Milis Ltd. 
४. 
, Union of India) 


और 


` मधुसुदन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड 
बनाम 
भारत संघः 


(Madhusudan Vegetable Products Co. Ltd. 
v. 
हि Union of India) 


ओर ` 
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अैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड विविग मिल्स कम्पनो लिमिटेड 
और एक अन्य 
बनाम 
मारत संघ और एक अन्य 


(M/s, Modi Spinning & Wvg. Mills Co. Ltd. and Another 
आक 
Union of India and Another) 
तथा 
मेससे गेटे (इंडिया लिमिटेड) 
बनाम 
भारत संघ 


[M/s. Goetze (India) Ltd. 
v 


Union of India] 
( 21 जुलाई, 1983 ) 


(न्यायाधिपति डो० ए० देसाई, वी० बालकृष्ण इराडि , 
_ और आर० बी० मिथ) 


कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)--घारा 58क-- 
फम्पनोज़ (एक्सेष्टेन्स ऑफ डिपाजिट) रूल्स, 1975 विरचित 
किये जाना--उकत नियमों फे नियम 3क के' अधीन कम्पनी द्वारा 
निक्षेपों के रूप में संगुहीत रकम का 10 प्रतिशत निक्षेप करने फो . 
SN शर्त अधिरोपित को जाना--ऐसी झरत मनमानी नहीं है एवं नियम 
3क विधिषात्य है तथा धारा 58क को अविकारातींत नहीं है । 


संविधान, 1950 --ग्रनुच्छेद 19, 32 एवं 22 6--निगमित 
“ 5 कम्पनी द्वारा अनुच्छेद 19 के अधीन प्रत्याभूत स्वतंत्रता से प्रध्या - 
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हयात के बारे में शिकायत करते हुए हिट पिटीशन फाइल किया 
जाता - उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अघोन फाइल किए 
गए पिटीशन . की परीक्षा करनी चाहिए--ऐते पिटीशन चलने 
योग्य हैं । 

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)—घारा 58क 
,एवं 642-- उक्त अधिनियम की धारा 58क के अधीन कम्पनीज् 
(एक्सेप्टेन्स ऑफ डिपाजिट) रूल्स, 1975 विरचित किये जाना--- 
धारा 58क उक्त नियमाबलि विरचित करने में प्रस्यायोजित 
विधान को भ्रमुज्ञेय सीमा का अतिक्रमण नहीं करती है । 


संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशनों भोर 
अनुच्छेद 136 के अघौन विशेष इजाजत लेकर की गई अपीलों के इस समूह 
में कम्पनीज (एक्सेप्टँस ऑफ डिपाजिट) अमेंडमेंट रूल्स, 1978, द्वारा जो 
तारीख़ 1 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त हुए थे, कम्पनीज (एक्सेप्टेंस श्राफ 
डिपाजिट) रूल्स, 1975 में पुनः स्थापित नियम 3क की सांविधानिक 
विधिमान्यता और कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974, जो तारीख 
1 फरवरी, 1975 से प्रवृत्त हुआ था, द्वारा पुर स्थापित कस्पनी अधि- 
_ नियम, 1956 की घारा 58क को भी सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती 
दी गई है। चुनौती मुख्यतया इस माघार पर दी गई है कि मार्गदर्शन के 
प्रभाव में घारा 58क और धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए अधिनियमित कम्पनीज (एक्सेप्टेस आफ डिपाजिट) रूल्स, 1 975 का 
नियम 3क दोनों ही मनमानी ओर अनियंत्रित शवित प्रदत्त करते हैं और 
इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 14 के क्षतिक्रमणकारी हैं । एक अन्य आधार, 
जिस पर चुनौती दी गई यह है किं अधिनियम की धारा 58क में उपबम्धित 
बहुत से अन्तरनिहित रक्षोपायों ओर आक्षेपित नियम की, यदि वह निक्षेप 
कर्ताओं के लिए अधिनियमित किया गया था, अपेक्षानुसार रीति में एक वर्ष 
में परिपक्व होने वाले कुछ निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने के दायित्व 
के अधिरोपण को ध्यान में रखते हुए, संरक्षण भ्रामक है और वह उस 
प्रयोजन को पुरा नहीं करता है जिसके लिए वह अधिनियमित किया गया है 
आर इसलिए अपेक्षा पूर्णतया भयुक्तियुक्त है तथा अनुच्छेद 19 (1) (छ) 
द्वारा प्रदत्त कारवार करने की स्वतन्त्रता पर अयुवितयुक्त निबेन्वन अधिरोपित 
करती है। इसके परिणामस्वरूप यह कहा गया था कि यदि नियम 3क 
निक्षेपकर्ताओं को संरक्षण देने के सीमित प्रयोजन के लिए अधिनियमित नहीं 


जाए 
SS या ह 


NNT 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कृ 


र Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स व० भारत संघ 251 


किया गया है, किन्तु यदि उसका विशेषतः देश की उदार पद्धति के 
विनियमन और भारत की अर्थ-व्यवस्था में धन के परिचालन के नियंत्रण 
तथा वित्तीय अनुशासन के अधिरोपण को ध्यान में रखते हुए व्यापक उद्देश्य 
है तो स्पष्ट रूप से नियम 3क धारा 58क का अघिकारातीत है । तकं के 
दूसरे रूप में यह दलील दी गई थी कि यदि घारा 58क एक विधायी नीति 
को श्रविनियमित करती है तो नीति को कार्प्रान्वित करने के लिए ,विरचित 
नियम इस प्रकार अधिकथित नीति को कार्यान्वित करने से अवश्य ही सुसंगत 
होना चाहिए किन्तु नियम 3क में अन्तविष्ट उपबन्ध न तो सुसंगत है और न 
ही. नीति को कार्यान्वित करने के लिए सुसंगत रूप में माते जाने हेतु समर्थ 
है और इसलिए भौ नियम 3क घारा 58क का अधिकारातोत है । पिटीशन 
और अपीलें खारिज करते हुए, 


अमिनिर्धारित--किसी नियमित कम्पनी हारा फाइल किए गए 
पिटीशनं के चलने योग्य होने के सम्बन्ध में विधि अस्पष्ट स्थिति में है औरं 
इसलिए प्रारम्भ में ही पिटीशन को नामंजूर करना सम्भव नहीं है । 
विशेषतया इसलिए चूँकि संविधान के; अनुच्छेद 226 के अधीन कम्पनी 
द्वारा पिटीशन किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी फाइल किया जा सकता है 
तथा पिटीशनर संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमणकारी की शिकायत 
कर सकते हं । विधि के अस्पष्ट स्थिति में होने के अतिरिक्त, प्रबृत्ति यह 
अभिनिर्वारित करने की दिशा में रही है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत 
मुल स्वतन्त्रता के मामले में अंशघारी तथा कम्पनी के, जो अंशधारियों ने 
बनाई है, अधिकार सहविस्तारी है तथा मूल स्वतन्त्रताओं में से किसो एक 
की भी इनकारी दूसरे की इनकारी होगी । 'यह इस विवाद को समाप्त करने 
का समय है, किन्तु विधि को वर्तमान स्थिति में ही पिटीशन. प्रारम्भ में हीं 
नामंजूर नहीं कर दिए जाने चाहिए । हमारा यह भी निष्कर्ष है कि व्यापार 
या कारबार करने के मुल अधिकार की इनकारी की शिकायत के अतिरिक्‍त 
कई अत्य दलीलें दी गई हैं जिनकी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के 
` ग्रधीन पिटीदान में परीक्षा करनी थी । अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्थाभुत खूप में 
विधि के समक्ष समता की इनकारी के बारे में भी शिकायत है । (परा 12) 


इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि जहां 
किसी प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए शक्ति प्रदत्त को गंई हो ओर उसके 
लिए शर्तें अधिरोपित करना हो तो शर्तों को विधिमान्य होने के लिए शर्तें 
समुचित और युक्तियुक्त रूप से चाहे गए उद्देश्य से सम्बन्धित होनी चाहिएं i 
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इस नैमित्तिक सम्बन्ध के अभाव में शते श्रनावश्यक या मनमानी भर 
प्रयोजन से असम्बन्धित रूप में नामंजूर की जा सकती है । सोमाएं जिन तक, 
रीति जिसमें तथा शर्तें जिनके अधीन निक्षेप गैर बेककारी कम्पनियों हारा ` 
आमंत्रित या स्वीकार किए जा सकते हैं, विहित करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार को घारा 58क द्वारा प्रदत्त शेक्ति का निश्चित उद्देश्य था अर्थात्‌ 
उद्देश्य निगमित क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने तथा निक्षेपकर्ताओं और 
वितियोजक्ों को संरक्षण देने का था । रिष्टि ज्ञात थो तथा वितियामक 
उपाय रिष्टि को दर करने के लिए ही जोड़े गये थे। शतं, जो इप प्रयोजन 
को प्रभावी करने के लिए विहित की जा सकती हैं, सुतराम विधिमान्य, 
उचित-आर युक्तियुक्त होनी चाहिए तथा निगमित क्षेत्र द्वारा निक्षेपकर्ताओं, 
'विनियोजकों की कड़ी मेहनत द्वारा अजित घन के साथ छल करने के 
दुरुपयोग को रोकने वाले उपाय से सम्बन्धित होनी चाहिए तथा उन्हें 
संरक्षण का उपाय प्रदत्त करने वाली होनी चाहिए अर्थात्‌ निक्षेप का 

. पुनः संदाय करने की बाध्यता को पुरा करने के लिए अस्थिर 
आस्तियां उपलब्ध कराने दाली होनी चाहिएं जो कि निक्षेप स्वीकार 
करने में विवक्षित हैं । यह नहीं कहा जा सकता है कि निक्षेप 
नियमावली द्वारा विहित शर्तें इतनी असंगत. हैं या उसका चाहे गये उद्देश्यों 
को पूरा करने से कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है जिससे कि उन्हें मनमानी 
कहा जा सके । कल्याणकारी राज्य में निगमों द्वारा किए जाने वाले शोषण : 
के विरुद्ध समाज के कमजोर वर्गो को सामाजिक और आथिक रूप से संरक्षण ` 
देने की राज्य पर सांविधानिक वाध्यता है । श्रतः इस दलील में कोई गुणा- 
गुण प्रतोत नहीं होता है कि विहित शर्तों का उस उद्देश्य या प्रयोजन से कोई 
सम्बन्ध नहीं है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को घारा 58क के अघीन 
शक्ति प्रदत्त की गई थी । (पेरा 28) 


नियम 3क से किस्ती मी निक्षेपकर्ता को, चाहे वह कितनी हो अल्प- 
राशि वाला हो, कुछ संरक्षण देने तक विस्तारित नहीं होता है । जब नियम 
3क को निक्षेपकताओं श्रोर विनियोजकों को संरक्षण विस्तारित करने के लिए 
परिकल्पित विभिन्न अन्य उपबन्धों के संदमं में देखा जाता है तो उसकी बहुत 
हो छोटी किन्तु प्रभावी भूमिका है जिसके द्वारा वर्ष के दोरान परिपक्व होने 
वाले निक्षेपों का पुनः संदाय करने की कम्पनी की बाध्यता को पूरा करने 
के लिए निक्षेप स्वीकार करने वाली कम्पनी को चल-वित्त उपलभ्य होगा 1 
कई अन्य बातों के वीच धारा 58क निक्षेपकर्ताओं के अंतिम हित में- निक्षेप 


. क ााकाळायच्यउसाय पट: हज 2७७७७ 
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आमंत्रित और स्वीकार करने वाली गैर-बेककारी कम्पनियों पर नियन्त्रण के 
कुछ उपाय लागू करने के लिए परिकल्पित को गई थी तथा घन अजित करने . 
के स्रोतों में सीमित नकदी प्राथमिकता के लिए वाध्य करे उद्योग में रुग्णता 
के सदेव होने वाले भय से संरक्षण देना चाहा था जिसका प्राइवेट सेक्टर 
की कम्पनियों द्वारा प्रायः सुविघापूर्वेक श्रवलंब.लिया जाता था । वारा $8क 
का इस वास्तविक स्थिति की पृष्ठिभूमि में वंघ भर्थान्वयच किया जाना.चाहिए । 
इस दु ष्कोण से देखे जाने पर घारा 58क केन्द्रीय सरकार को वे शर्तें विहित 
करने के लिये समर्थ बनाती है जिनके अध्यघीन निक्षेप स्वीकार किए जा 
सकते हैं तथा ऐसी एक शतं यह होगी कि किस प्रक्रार से घन के पुनः संदाय 
करने के लिये निक्षेप का एंक भाग तुरन्त उपलभ्य होगा क्योंकि निक्षेप 
आमंत्रित और स्वीकार करते समय यह बात विवक्षित होती है कि पुनः 
संदाय परिपक्व होने वाली तारीख को निश्चित रूप से किया जाएगा । 
इसलिए नियम 3क घारा 58क के उपबंघों का भधिकारातीत नहीं है । 
(वेरा. 29, 30) 


सम्पूर्णं कम्पनी अधिनियम ओर भागतः घारा 58क एक विधायी 
नीति अधिकंथित करती हे अर्थात्‌ निगमित क्षेत्र पर क्रमिक रूप से सदेव 
बढ़ता हुआ और प्रभावी नियंत्रण, जिससे कि उससे व्यवहार करने वाले 
व्यवितयों को संरक्षण का उपाय सुनिश्चित किया जा सके। विघायो नीति 
की चातुर्यता के बारे में परीक्षा करना न्यायालय का काम नहीं है। आथिक 
विधान के माले में न्यायालय को विधायी निर्णय के प्रति अधिक न्यायिक 
सम्मान दशित करना चाहिए । नीति निश्चित है तथा मार्गदर्शक सिद्धांत 
विधान और सम्पूर्ण कम्पनी अधिनियम के इतिहास से उपलभ्य है तथा कोई 
भी ब्यक्ति सभी और प्राइवेट सेक्टर के उपक्रमों में जटिल रुग्णता के बारे में 
अपनी आंखे बन्द नहीं कर सकता जिससे केवल संरक्षण का आभास विस्ता- 

. रित करने वाले इस कमजोर उपाय को मनमाने रूप में या प्रत्यायोजित 
विधान की अबुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले रूप .में अभिखंडित 
किया जा सके । इसमें यह तथ्य भो जोड़ा जा सकता है कि निक्षेप नियम 
कम्पनी अधिनियम की धारा 58क ओर 642 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करते हुए विरचित किए गये हैं । धारा 642 में यह अपेक्षित है कि कम्पनी 
अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रधिनियमिति प्रत्येकः 
नियम 30 दिन की कालावधि के लिए संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा , 
जाना चाहिए तथा दोनों ही सदनों को प्रस्तावित नियमों में परिवर्तेन करने 
का सुझाव देने की शक्ति हैं.। संसद्‌ का यह नियंत्रण प्रतिनिधि (डेलीगेट). . 
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द्वारा प्रत्यायोजित विधान की अतुज्ञे य सीमाओं का कोई अतिक्रमण नियं त्रित 
करने के लिए पर्याप्त है इसलिए निस्संदेह संसद्‌ को घारा 58क अधिनिय- 
मित करने की विधायी सक्षमता थी । (पैरा 31, 32) 


जब विधि के बारे में इस आधार पर आक्षेप किया जाता है कि वह 

उस विधानमंडल की शक्तियों के अ्रधिकारातीत है जिसने उसे अधिनियमित 
, किया है, तब जो बात भ्रभिनिश्चित की जानी चाहिए वह विधान का सही 
स्वरूप है । ऐसा करते के लिए किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण अधिनियमिति को 
और उसके उद्देश्यों को और उसके उपबन्धों की परिधि भ्रोर प्रभाव के बारे 
में विचार करना चाहिए । विवाद को हल करने के लिए यदि अभिनिश्चित 
करना आवश्यक हो जाता है कि तीनों सूचियों में से किसी प्रविष्टि 
के प्रति विधान निदिष्ट है, तो न्यायालय को सार तथा संक्षेप का सिद्धांत. 
अपनाना चाहिए। यदि सार और संक्षेप में विधान किसी एक या अन्य 
प्रविष्टि के अन्तगंत आता है, किन्तु विघान का ' विषय-वस्तु का कुछ भाग . 
असंगत: दूसरे का अतिक्रमण करता है -तथा किसी अन्य सूची के क्षेत्र में मा 
सकता है, तब उसे संपूर्ण रूप से विधिमान्य अभिनिर्घारित करना चाहिए 
यद्यपि प्रसंगवश वह ऐसे विषयों. से संबंधित हो सकता है जो उसकी सक्षमता 
से परे हैं। सार और संक्षेप के इस सिद्धांत को लागू करते हुए धारा 58क 
जो कम्पनी अधिनियम में सम्मिलित की गई है, संघ सूची की प्रविष्टि 43 
और 44 को निर्दिष्ट करती है तथा संपूर्ण रूप से अधिनियमिति को देखे 
जाने पर उसे साहुकारी और साहुकार से संबंधित विधान तहीं कहा जा 
सकता अथवा राज्य सूची की प्रविष्टि 30 के प्रति निर्दिष्ट नहीं कहा जा 
सकता। नियम 3क द्वारा श्रधिरोषित वाध्यता नियम 3क में विहित रीति 
में वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने 
की है। कुछ निक्षेप तारीख 1 अप्रैल, 1978 और 31 माचं, 1979 के 
“बीच परिपक्व होंगे । ऐसी सीमान्त स्थिति का उपवन्ध करने के लिए एक 
'परन्तुक अस्तःस्थापित किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखे जाने पर उपबंध 
को उचित रूप से भविष्यलक्षी कहा' जा सकता है न कि भूतलक्षी ! 


(पैरा 33, 34) 
निदिष्ट तिर्णय 


र न पेरा 
[1983] . (1983) 1 एस० सी० सी० 305 : 
डी० एस० नकारा वनाम भारत संघ 


(D. $. Nakara v. Union of India}; . 34 
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[1982] [1982] 1 एस० सी० भार० 947 : Fe 
आर० फे० गर्ग वनाम भारत संघ ओर अन्य 


(R. K. Garg v. Union of India and 
- Others); 31 


[1982] _ ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 697 हि 
वेस्टर्न कोल फोल्ड्स लिमिटेड बनाम स्पेशल 
एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, कोरवा श्रौर एक 
अन्य 
(Western Coal Fields Ltd. v, Special 
Area Development Authority, Koraba ; 
and Another); 12 


[1981] - ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 1368: 
'डिवीजनल फारेस्ट श्राफिसर वनाम विश्वनाथ 
टी कम्पनी लिमिटेड 


(Divisional Forest Officer 7. 
Vishwanath Tea Co. Ltd.); 12 


[1981] [1981] 1 उम० नि० प० 1153= 
` [1980] 3 एस० सी० आर० 331. 
. इश्वरी खेतान शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश 
` राज्य ओर एक अन्य | 
(Ishwari Khaitan Sugar Mils v. U. P 
State and Another) 33 


[1979] [1979] 1 उम० ,वि० प० 1326= 

[1978] 3 एस० सी० आर० 292 
-प्राग लाइस एंड श्रायल मिल्स . ओर एक अन्य 

बनाम भारत संघ 

(Prag Ice & Oil Milis and Aanother | 

y. Union of India); 31 
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[1978] 4 उम० ति» प० 324=[1978] 


1 एस० सी० आर० 641: | 
कर्नाटक राज्य और एक अन्य बनाम रंगनाथ 
रेइडी प्रौर एक अन्य 
(State of Karnataka and Another 7. 


Ranganath Reddy and Another); °” * ढक 


T1978]: | 


[19761 1 एस० सी० आर० 552: 
` केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोंडे बनाम इण्डियन 
एल्युमिनियम कम्पनी 
(Kerala State Electricity Board +. 
Indian ‘Aluminium Company}; 33. 


[1976] 


[1974] [1974] 3 इमः नि० प० . 1045= ` 
[1970] 3 एस० सी० आर० 530 - 
“आर० सो० कूपर बनाम मारत संघ 
(९. C. Cooper 7. Union of India) 12 


[1973] [i 973] 1 उम० नि० प० 527=[1973] 
: 2 एस० सी० आर० 757: 
बेनेट कोलमन एण्ड कम्पनी ओर अन्य बनाम 
भारत संघ और अन्य 


(Rennett Coleman & Co. and Others 
४. Union of India and Others); ; 21 


[1972] [1972] 1 उम० ति० प० 563= [1972] 
2 एस० सी० आर० 33 : 
आरत संघ बनाम एच० एस० ढिल्लों 
(Union of India v. H. 8. Dhillon); 35 


[1965] [1965] अपीत केसेज 735 : 
चेरद्से अर्बन डिस्ट्रिट कोंसिल बनाम 
मिकसनेम प्रापर्टोज लिमिटेड 


(Chertsey Urban District Council y, 
Mixnam’s Properties Ltd.); 28: 
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[1964] [1964] 6 एस० सी० आर० 885: 
` टाटा इंजीनिर्यारग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी 
बनाम बिहार राउय i 


(Tata Engineering & Locomotive Co. 
v, State of Bihar); 12 


[1964] [1964] 4 एस० सी० आार० 99 : 


स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड « 

बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, 
दिशाखापत्तनम 

(State Trading Corporation of India 

Ltd. y. The Commercial Tax Officer, 
Visakhapatnam) डु 19 


[1961] [1961] अपील केसेज 636: 
फासेट प्रापर्टीज लिमिटेड बनाम बंकिगघम 
काउंटी कॉसिल 
( Fawcett Properties Lid. ४. 
Buckingham County Council); 28 


[1959] [1959] सप्लीमेंट एत० सी० श्रार० 792 : 
डी० एस० ग्रवाल वनाम पंजाब राज्य और 
एक अन्य 
(9. $. Grewal 9. The State of Punjab 
and Another); 32 


[1958] [1958] 1 बाल इंग्लेण्ड रिपोर्ट्स 625 : 
पाइफ्त ग्रेनाइड कम्पनी बनाम मिनिस्ट्री आफ 
हाउसिंग एण्ड लोकल गवनंमेंट और एक प्रन्य 
(Pyks Granaide Co, 7. Ministry of 
Housing and Local Govt. and 
Another); 28 
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[1957] [1957] एस? ती०.भार० 399: 
ए० एस० कृष्णा बनाम सद्रास राज्य 
(8. $. Krishna 7. State of Madras); 33 


[1808] 9 ईस्ट 565 : 
सम्राट बनाम दाद 
(९. १. Dad). 


[1808] 
15 


1981 के रिंट पिटीशन सं० 1637, 1733, 
2, 1963-64, 2002-03, 2001, 
2021, 2085, 2109-12; 2114, 2189 2837, 3131, 
3354, 3643, 4233, 46७1, 5723, 7447, 7624 और 
1982 के रिट पिटीशन सं० 2628, 2835, 3471 4310, 
4382, 4385, 8513, 2404, 2748, 5507, 
5508, 2499, 2748 तथा 9341. 


{विल अपीली अधिकारिता : 
1933-35, 1952, 1 961-6 


(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीत पिटीशन) 
और 


1981 की सिविल अपील सं० 747-68, . 850-52, 769-73, 
54, 941, 1091 और 1417. 

1978 के सिविल आवेदन सं० 1138 से 1148, 1150, 1151, 
| 1153-1155, 1166-67, 1170, 1928, 1980 के 868-869, 
1978 के 1152, 2503, 1980 का 1252 और 1978 के 1186, 
1863, 1149, 1187, 1185, 1128, 1188, तथा 1190 में गुजरात 
उच्च न्यायालय के तारीख 5 सितम्बर, 1980 के निर्णय और आदेश के. 

विरुद्ध की गई श्रपीलें । 

और 


1981 की सिविल अपील सं० 1535. 
1981 के विशेष सिविल आवेदन सं० 1281 में गुजरात उच्च 


न्यायालय के तारीख 15 अप्रैल, 198! के निर्णय और आदेश फे विरुद्ध की 
आई अपील । 
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और 


1981 की सिविल अपील सं० 3013. 


1978 के सिविल प्रकीर्ण रिट पिटीशन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
-के तारीख 9. जुलाई, 1979 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत 


"लेकर को गई अपील । 


इसके साथ 


1982 का बिशेष इजाजत पिटीशन (सिविल) सं० 4454. 


1982 के सिविल रिट पिटीशन सं० 1165 में दिल्ली उच्च 
न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 1982 के निर्णय ग्रौर आदेश के विरुद्ध की 


गई प्रपील । 


विटीशातरों को ओर से 
{रिट पिटीशन 1637/81 में) 


पिटींशनरों की ओर से 
(1981 के रिट पिटीशन 
-सं० 8513 में) 


“पिटीशनरों की ओर से 
(1981 के रिट पिटीशन 
सं० 2085 तथा 3131 में) 


“पिटीशनरों कीं शोर से 
(1981 के रिट पिटीशन 
सं० 1935 में) 


“विटीजञनरों की ओर से 
(1981 के रिट पिटीशन 
सं० 1733 में) 

` -पिटीज्ञनरोंकीओरसे | 
{1981 के रिट पिटीशन सं० 
1933, 1934, 1952, 2002 
3643, 7643, 7624 में) 


PPE I SN BP 


सर्वश्री एस० एस० रे, एच० के० पुरी 
भोर वी० के० बहुल 


श्रीं एच० के० पुरी 


सर्वश्री ओ० पी० मल्होत्रा, हरीश 
साल्वे, पी० एच० पारिख भौर 
दिवयांग के० छाया 


सर्वश्री आर० पी० मट्ट; रविन्द्र 
नारायण, ओ० सी० माथुर, श्रीमती 
ए० के० वर्मा, श्री तलत अंसारी, श्री 
डी०.एन० मिश्र, कुमारी मीरा माथुर 
तथा श्रो सुकुमारन 

सवंश्रौ हरीश साल्वे, रवीन्द्र नारायण, 
आओ० सी० माथुर और. डी० एन० मिश्र 


सबंश्री ओ० सी० माथुर, डी० एन० 
मिश्च, सुकुमारन संजय, श्रीमती ए० 
केन वर्मा ओर कुमारी मीरा माथुर 
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पिटीशनरों को भोर से श्री ए० एन० हक्सर, श्री० ओ० सी ०" 
(1981 के रिट पिटीशन माथुर, श्रीमती ए० के० वर्मा, श्री 
सं० 2021 में) सुकुमारन, कुमारी मीरा ठाकुर, श्री 

रवीन्द्र नारायण तथा श्री संजय 

पिटीक्षतरों कौ शोर से सर्वश्री पी० जी० गोखले, बी० आर० 
(1981 के रिट पिटीशन अग्रवाल और कुमारी विजय लक्ष्मी 
सं० 2007 में) मेनन 

पिटीशनरों को ओर से श्री पी० सी० भरतरी 


(1981 के रिट पिटीशन 

सं० 1961-64 में) 

पिटीशनरों क्री घोर से श्री ए० सुब्बाराव 
(1981 के रिट पिटीशन सं० 2003 

तथा 1982 के रिट पिटीशन सं० 

2404 में) 
विटोशनरों की ओर से सर्वश्री जी० ए० शाह, श्री कुमार तथा. 
(1981 के रिट पिटीशन सं ० 2109- एम० एव० श्रॉफ 
2112, 1981 के 7447, 

2837, 3354, 4233 मर 

1982 के 5507-08 में) 

पिटीजनरों की ओर से श्री वी० जे० फ्रांसिस 


(1981 के रिट पिटीशन सं० 
2114 में) 
पिटौशनरों की ओर से श्री एस० एस० खंडूजा 


(1981 के रिट पिटीशन सं० 

2189 तथा 1982 के रिट 
_ पिटीशन सं० 2628 में) 

पिटीज्ञमरों की ओर से श्री एस० के० गंभीर 

(1981 के रिट पिटीशन 

सं० 4681 में) 

पिटोशनरों की ओर से श्री एम० जी० रामचन्द्र 
(1982 के रिट पिटीशन 

सं० 3471 में) 
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“विटोश्ञनरों की ओर से श्री आर० पी० कपुर 


(1982 के रिट पिटीशन सं० 
4310, 4382 ओर 4385 में) 


विटीशनरों की ओर से श्री पी० के० मुखर्जी 
ह (1982 के रिट पिटीशन 
सं० 2748 में) 
पिटोशनरों को र से सर्वश्री श्रो सी० माथुर और डी० 
(1981 के रिट पिटीशन एन० मिश्र 
सं० 5723 में) 
-विटीशनरों की ओर से श्री श्रीनारायण 
(1982 के रिट पिटीशन | 
सं० 2835 में) . 
अपीलाथियों की ओर से सर्वेश्री एस० टी० देसाई, हरीश साल्वे, 
(1981 की सिविल अपील रविन्द्र नारायण, ओ० सी० माथुर, 
-सं० 747-68 में) श्रीमती ए« के० वर्मा, जी० सी० गांधी; 
तलत अंसारी, सुकुमारन, कुमारी मीरा 
माथुर भ्रौर डी० एन० मिश्र 
ग्पीलर्ाथयों को ओर से श्री डी० एन. मिश्र 


{1981 की सिविल अपील 
सं० 850-52, 1535 तथा 
1091 में) 


अपीलाथियों को श्रोर से श्री पो० सी० भरतरी 
(1981 की सिविल अपील 
'सं० 769-773, 854; 941, 
ओर 1417 में) 
अपीलाथिशों को प्रोर से श्री अशोक ग्रोवर 
(1982 के विशेष इजाज़त 

7७ पिटीशन सं० 4454 में) 


अपोलाथियों की ओर से सर्वश्री एस० टी० देसाई और अनिल 
(1981 की सिविल अपील शर्मा 
नसं० 3013 में) 


VV VV Vw VV 
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प्रस्याथयों को ओर से श्री एल० एन० सिन्हा, अटर्नी जनरल 

(सभी मामलों में) कुमारी ए० सुभाषिनी और श्री पी०- 
पी० सिंह 


न्यायालय का निर्णय न्यायाधिषति डी० ए० देसाई ने दिया । 


न्याणाधिपति देसाई-- 


संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशनों और अनुच्छेद 136 
के अधीन विशेष इजाज्ञत लेकर की गई अपीलों के इस समूह में कम्पनीज 
(एक्सेपटेस आफ डिपाज़िट) अमेंडमेंट ख्ल्स, 1978 द्वारा, जो तारीख 
1 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त हुए थे, कंपनीज (एक्सेपटेस आफ डिपाजिट) रूल्स; 
1975 (जिसे संक्षेप में “लिक्षेप लियम' कहा गया है) में पुरःस्थापित नियम 
3क की सांविधानिक विधिमाच्यता और कम्पती (संशोधन) अधिनियम, 
1974, जो तारीख 1 फरवरी, 1975 से प्रवृत्त हुआ था, द्वारा पुरःस्थापित 
कम्पनी अधिनियम, 1956 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा गया है) की 
घारा 58क की भी सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी गई है। 
चुनौती विभिन्न आधारों पर दी गई है जिसे संक्षेप में उल्लिखित किया जा. 
सकता है । | 


2. प्रारम्भ में ही इस बात पर ध्यात दिया जाना चाहिए कि इस 
` मामले में वस्तुतः तथ्यों की“कोई संगति नहीं है । 


3. प्रमुख रूप से दी गई दलील यह थी कि मागंदर्शेन के अभाव में 
घारा 58क श्रौर घारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
अधिनियमित निक्षेप नियमावली का नियम 3क दोनों ही मनमानी और 
अनियंत्रित शक्तियां प्रदत्त करते हैं और इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 14 
के झतिक्रमणकारी हैं। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इस श्रतिरिक्त कारण से 
भी बतलाया गया था कि नियम को लागू करने से छूट देने की शक्ति व्यापक 
विवेकाधिकार प्रदत्त करती है ताकि ऐसी शक्ति का चयन करने के लिए 
मनमाने रूप से प्रयोग किया जा सके जिसका परिणाम यह है कि विधि के 
समक्ष समता से इनकार किया गया है। टीक अगले 31 माचं को समाप्त 
होने वाले वर्षं के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप 
करने की बाध्यता का उपबंधों द्वारा प्राप्त किए जाते वाले उद्देश्य से कोई 
युक्तियुक्त संबंध नहीं है और ऐसी बाध्यता या तो अपेक्षासे अधिक या 
असंगत भौर -किसी भी दशा में मनमानी है। प्राथमिकता के अनुक्रम में 
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अगली चुनौती यह थी कि घारा 58क में उपबंधित बहुत से अम्तनिहित 
रक्षोपायों और आक्षेपित नियम की, यदि वह निक्षेपकर्ताश्रों के लिए 
अधिनियमित किया गया था, अपेक्षानुसार रीति में एक वषं में परिपक्व होने 
वाले कुल निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने के दायित्व के अधिरोपण को 

> घ्यान में रखते हुए, सं रक्षण भ्रामक है और वह उस प्रयोजन को-पूरा करता नहीं 
है जिसके लिए वह अधिनियमित किया गया है और इसलिए श्रपेक्षा पूर्णतया 
अयुकितियुक्त है तथा अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा प्रदत्त कारवार करने की 
स्वतंत्रता पर अयुबितयुक्त निवेन्धन अधिरोपित करती है । इसके परिणामः 
स्वरूप यह कहा गया था कि यदि नियम 3क निक्षेपकर्ताओं को संरक्षण देने 
के सीमित प्रयोजन के लिए अधिनियमित नहीं किया गया है, किन्तु याद 
उसका विशेषतः देश की उधार पद्धति के विनियमन नर भारत की अर्थः 
व्यवस्था में घन के परिचालन के नियंत्रण तथा वित्तीय अनुशासन के 
अधिरोपण को ध्यान में रखते हुए व्यापक उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से 
नियम 3क धारा 58क का अधिकारातीत है। तकं के दूसरे रूप में यह 
दलील दी गई थी कि यदि घारा 58क एक विघायी नीति को अधिनियमित 
करती है तो नीति को कार्यान्वित करने के लिए विरचित नियम इस प्रकार 

१ प्रधिकथित नीति को कार्यान्वित करने से अवश्य ही सुसंगत होना चाहिए 
किन्तु नियम 3क में भ्रन्तविष्ट उपबंध न तो सुसंगत है और न ही नीतिको 
कार्यान्वित करने के लिए सुसंगत रूप में माने जाने हेतु समर्थ है और इसलिए 
नियम 3क घारा 58क का अघिकारातीत है । 


4. श्री एस० टी० देसाई ने, जो कुछ मामलों में हाजिर हुए हैं, आगे 
यह भी दलील दी है कि यदि धारा 58क का कम्पनी को निघियों के उपयोग 
के ढंग या रीति को सम्मिलित करने के लिए व्यापक रूप से अर्थान्वयन किया 
जाता है तो उसमें कम्पनी के पास किए गए निक्षेप भौ सम्मिलित होंगे । 
स्पष्ट रूप से घारा 58क स्वयं प्रत्यायोजित विधान की अनुज्ञेय सीमाओं का 
अतिक्रमण करने के कारण असांविधानिक हो जाएगी और यह प्रतीत होगा 
कि विघानमंडल अपने आवश्यक विधायी कृत्यों के व्याग का दोषी था । यह 
कहा गया था कि नियम 3क को विनियामक उपाय के रूप में व्यक्त नहीं 

-& किया जा सकता क्योंकि विनियामक उपाय से कोई प्रयोजन अवश्य ही पूरा 
होना चाहिए और नियम 3क वह प्रयोजत् पूरा करने में अर्थात्‌ निक्षेपकों 
को संरक्षण देने में असफल रहा है तथा मामले की परीक्षा करने में न्यायालय 
को सैद्धांतिक या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण से दूर रहना चाहिए । 


क किक शक किक क किक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


264 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [ 1983] 4 उम० नि० प° 


5. कुछ मामलों में हाजिर होने वाले. विद्वान काउन्सेल श्री ओ० 
पौ० मलहोत्ना ने यह अतिरिक्‍त दलील दी है कि संसद्‌ को धारा 58क और 
स्वतः नियम 3क अधिनियमित करने की विधायी क्षमता नहीं थी क्योंकि 
विधान राज्य सूची की प्रविष्टि 30 “साहूकारी ओर साहूकार, क्षि ऋणिता 
से मुक्ति’ के प्रति निर्दिष्ट है कि संघ सूची की प्रविष्टि 43 और 44 के 
प्रति निदिष्ट है । | 

6. कुछ मामलों में हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउन्सेल श्री जी० ए० 
शाह ने यह अतिरिक्‍त दलील दी है कि नियम 3क को कुछ तोला तक 
भूतलक्षी रूप से प्रमावी किया गया है तो भी वह घारा 58क और संविधान 
का अधिकारातीत है । 

7. कुछ अन्य मामलों में हाजिर होने वाले विद्वान्‌ काउस्सेल श्री ए० 
सुब्बाराव ने बहस करते समय यह दलील और दी है कि वर्ष में परिपक्व 
होने बाले निक्षेपों की रकम का 10 प्रतिशत निक्षेप करने की बाध्यता किसी 
ग्रतितुलित बाध्यता या फायदे के विना संपत्ति से अस्थायी रूप से वंचित 
होना है और इसलिए वह संविधान की अधिकारा[तीत है । 


8. भारत संघ की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्‌ अटर्नी जनरल 
ते यह प्रारम्भिक आपत्ति की है कि अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए - 
पिटीशन अथवा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में फाइल किए गए 
पिटीशन कायम रहने योग्य नहीं है क्योंकि निगमित कम्पनी को नागरिक न 
होने से अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता नहीं दी गई है तथा 
क्वेवल निदेशक या अंशधारी को पिटीशनरों में से एक पिटीशनर के रूप में 
पक्षकार बनाने से स्थिति में . कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि कम्पनी का 
मंशघारियों और निदेशकों से स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व है तथा कम्पनी द्वारा 
किए जाने वाले व्यापार या कारबार को निदेशक या अंशघारियों द्वारा किए 
जाने वाला व्यापार या कारवार नहीं कहा जा सकता । अनुच्छेद 14 को 
मार्ग से अलग रखने के लिए यह कहा गया था कि वह इस न्यायालय को 
पझ्रधिकारिता का अवलम्ब लेने के लिए एक मोहरा है। इसके आने यह दलील 
दी गई थी कि धारा 58क एक विघायी नीति अधिनियमित करती है तथा 
नीति की चातुर्यंता या आवश्यकता विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में हैं तथा 
न्यायालय कभी भी विधायी नीति की चातुर्यता को या अन्यथा परीक्षा नहीं 
करता है । इस दृष्टिकोण के अनुसार विचार करने पर यह कहा गया था 
कि यदि नियम 3क विघायी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित 
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किया गया है तो न्यायालय को नीति की चातुर्यंता या अन्यथा की परीक्षा 
करने से अपवजित किया गया है क्योंकि विघानमंडल इस निमित्त सर्वोत्तम 
निर्णायक है । यह दलील दी गई थी क्रि अत्यधिक प्रत्यायोजन का मार 
कायम रहने योग्य नहीं है क्योंकि उपबंध में अन्तनिहित विघायी नीति 
कं -भारतीय रिजवे बँक जैसे विशेषज्ञ निकाय से परामश श्रौर मार्गदर्शन प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ परिकल्पित की गई थी तथा सुसंगत नियम संसद्‌ के समक्ष 
रखे गए थे जिसका नियमों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था तथा छूट या श्रपवजित 
खंड को भ्रधिनियम की स्कीम तथा आक्षेपित उपबंध में अन्तरनिहित प्रयोजन 
और उद्देश्य से उपलभ्य मार्गदर्शन के कारण उचित रूप से कार्यान्वित किया 
जा सकता था। वैकल्पिक रूप से “बह दलील दी गई थी कि न्यायालय को 
. छुट उपबंध की विधिमान्यता की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि वह पृथबकरणीय है तथा यदि वह अन्यथा बिघिमान्य था तो उसकी 
अविधिमान्यता शेष स्कीम को प्रभावित नहीं करेगी 1 इस दलील के कि क्या 
आक्षेपित नियम का, नियम के चाहे गए उद्देश्यों और उसके प्रभावी होने से 
कोई संबंध है, उत्तर में यह कहा गया था कि प्रथमतः घारा-58क का इस 
. प्रकार अर्थास्वयन किया जाना चाहिए जिससे कि रिष्टि दबाई जा सके ओर 
4 उपचार श्रग्रसर किया जा सके । यह बतलाया गया था कि रिष्टि जिसका 
उपचार करना चाहा गया था, 1974 का संशोधन अधिनियम पुरःस्थापित 
करते समय अधिनियम के उद्देश्यों श्रौर कारणों के कथन तथा प्रकाशित खंडों . 
से संबंधित टिष्पण से स्पष्ट रूप से विचारणोय है । आगे यह भी दलील दी 
गई थी कि यदि नियम व्यापार या कारबार करने की मूल स्वतंत्रता पर 
निर्वबन्धन अधिरोपित करता है तो वह युक्तियुक्त है क्योंकि वह विनियामक 
प्रकृति का है भर सामाजिक तथा आधिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले 
ऐसे निक्षेपकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया हैं 
जिन्हें निक्षेप आमंत्रण करने वाले विज्ञापन में दिए गए लुभावने वचनों द्वारा 
आकर्षित किया जाता है ओर जब कम्पनी भ्रपना कारबार समाप्त करती 
है । तब उन्हें किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता हे । कम्पनियों 
की रुग्ण और परिसमापन अवस्था में निक्षेपकर्ता को श्रसुरक्षित लेनदार के 
रूप में लाइन में खड़ा होना पड़ता है । अन्त में यह दलील दी गई थी कि 
| यदि यह भी कहा जा सके कि सीमित रूप से भूतलक्षी प्रभाव था तो बह 
्रनुज्ञेय है क्योंकि केवल यह तथ्य क्रि नियप को लागू करने के लिए अपेक्षित 
„एक भाग को किसी पूर्ववर्ती तारीख से लिया गया है, स्वयं को उसे भूतलक्षी 
नहीं बना देगा । 
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9. यहां पर संक्षेप में दी गई विभिन्न दलीलों ब परीक्षा करने से 
पूवं अधिनियम तथा निक्षेप नियमों के सुसंगत उपबंधों का सक्षप मे 
पुनविलोकन लाभप्रद होगा । कम्पनी अधिनियम, 1956 कम्पनियों और 
कतिपय अन्य संगमों से संबंधित विधि को समेंकित और संशोधित करने के 
लिए अधिनियमित किया गया था । घारा 58क कम्पनी (संशोधन) वी 
अधिनियम, 1974 द्वारा पुरःस्थापित को गई थो । घारा 58क का सुसंगत 
भाग यहां पर उद्धृत किया जाता है, जो इस प्रकार है- 

४5 8क---विज्ञापन निकाले बिना निक्षेपों का आमंत्रित न 
किया जाना-(1) 6१000११५0४ 

(2) कोई मी कम्पनी तब तक कोई निक्षेप आमंत्रित नहीं करेगी 
और न किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से आमंत्रित करने के 
लिए अनुज्ञात करेगी या आमंत्रित कराएगी जब तक कि-- 

(क) ऐसा निक्षेप उपधारा (1) के अघीन बचाएं गए नियमों 
के भ्रनुसार आमंत्रित न किया जाए अथवा आमंत्रित न करवाया 
जाए, और 

(ख) कम्पनी ने ऐसे प्रहूप में और ऐसी रीति में, जो 
विहित की जाए, एक विज्ञापन जिसमें कम्पती की वित्तीय 
स्थिति को दक्षित करने वाला विवरण भी सम्मिलित हो, त 
निकाल दिया हो । 

(3) (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ 
के पूर्वं किसी समय किसी कम्पनी द्वारा, भारतीय रिजवं 
बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन भारतीय 
रिजबं बैंक द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार स्वीकार किया 
गया प्रत्येक निक्षे, जब तक कि वह खंड (ख) के भ्रनुसार 
नवीकृत न किया गया हो, ऐसे निक्षेप के निबन्धनों के अनुसार 

प्रतिसंदत्त किया जाएगा । 

(ख) खण्ड (क) में निदिष्ट कोई भी निक्षेप उसकी अवघि 
की समाप्ति के पश्चात्‌ कम्पनी द्वारा तब तक नवीकृत नहीं किया 
जाएगा जव तक कि निक्षेप ऐसा न हो जो उस दशा में स्वीकार 
किया जा सकता. यदि. उपचारा (1) के अधीन बनाए गए नियम 
उस समय प्रवृत होते जब कम्पनी ने वह निक्षेप आरम्भ में स्वीकार ' 
किया था, न 
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(ग) वहां कम्पनी (संशोधन) विनियम, 1974 के प्रारम्भ ` 
के पूर्वे कम्पनो ने भारतीय रिजर्व बैंक भ्रधिनियम, 1934 के 
“अध्याय उख के भ्रघीन दिए गए किसी निदेश के उल्लंघन में कोई 
निक्षेप प्राप्त किया था वहां ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय पुर्णत३- 
1 अप्रैल, 1975 को या उसके पूवं किया जाएगा और ऐसा 
प्रतिसंदाय ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रसाव डाले बिना 
होगा जो ऐसे निदेश के उल्लंघन में ऐसे निश्नेप को स्वीकार 
करते के लिए भारतीय रिजवं बैंक श्रधिनियम, 1934 के अधीन 
की जाए, 

(4) यदि कम्पनी द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974: 
के प्रारम्भ के पश्चात्‌ कोई निक्षेप उपघारा (1) के अबीन बनाए गए 
नियमों के उल्लंघन में स्वीकार क्रिया जाता है तो कम्पनी द्वारा ऐसे 
निक्षेप कर प्रति-संदाय ऐसे निक्षेप को स्वीकार किए जाने की तारीख 
से तीस दिन के भीतर या तीस दिन से मनधिक के ऐसे अतिरिक्‍त 
समय के भीतर, जो कम्पनी द्वारा पर्याप्त कारण दशित किए जाने 

`, पर केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, किया जाएगा । 


(7) (क) इस घारा की कोई बत-- 
() किसी बैंककारी कम्पनी को, अथवा 


(1) ऐसी अन्य कम्पनी को, जिप्ते केन्द्रीय सरकार भारतीय 
रिजवे बैंक से परामर्श करके इस निमित्त वितिदिष्ट करे, लागू, 
नहीं होगी । 

(ख) उपघारा (2) के खण्ड ` (ख) में अन्तविष्ट विज्ञापन 
से संबंधित उपबंधों के सिवाय इस धारा की कोई बात वित्तीय 
कम्पनियों के ऐसे वर्ग को, जिसे केन्द्रीय सरकार भारत के रिजवे बेंक 
से परामर्श करके इस निमित्त विनिदिष्ट करे, लागू नहीं होगी ।” 


10. अधिनियम की घारा 642 के साथ पडित घारा 58क द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के कम्पनीज (एक्सेपटेंस 
ग्राफ डिपाजिट्स) रूल्स, 1975 अधिनियमित और प्रख्यापित किए । 
नियम 2(ख) 'निक्षेप' को परिभाषित करता है और उससे घन का कोई भी” 
निक्षेप अभिप्रेत है. और उसमें. कम्पनी द्वारा उधार ली गई कोई भी रकम" 


/ 
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सम्मिलित है, किन्तु उपखंड (1) से (5) तक में रा कुछ भी उल्लिखित 
किया गया है, वह सम्मिलित नहीं है । नियम 3 शते विहित करता है जिसके 
अध्यघीन निक्षेप स्वीकार किए जा सकते हैं। करिसी लोक कम्पनी के असुरक्षित 
- ऋण पत्रों या अंशधारियों के निक्षेपों या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्याभूत 
निक्षेप, जो प्रत्याभूति देने के समय कम्पनी का निदेशक हो, भर अस्पकालिक 
स्वीकृत निक्षेप, ग्रदि कोई हो, संदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होंगे तथा कम्पनी की सुक्त आरक्षित निधि होगी। इसमें इससे पूव उल्लिखित 
से भिन्त कोई भी निक्षेप संदत्त पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा 
तथा कम्पनी की मुक्‍त आरक्षित निधि होगी । ऐसा कोई भी निक्षेप, ,जो छह 
मास से कम की अवधि का न हो और 36 मास से अधिक का न हो; सिवाय 
इस बात के स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसे अल्पकालिक निक्षेप कहा 
गया है। जैसा कि नियम 3(1)(ख) के परन्तुक में ps किया गया 
है। ब्याज की दर की अधिक्रतम सीमा 15 प्रतिशत वाषिक निर्धारित की 
गई है (देखिए नियम 3) । इसके पश्चात्‌ नियम 3क आता है जो इस तीव्र 
-विवाद का केन्द्र बिन्दु है । उसे यहाँ पर विस्तारपूर्वक उद्धुत किया जा सकता 
: है; जो इस प्रकार हे-- 
*।३क--अस्थायी आस्तियों का बनाए रखना 
(1) प्रत्येक कम्पनी, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल, से पूर्वे निम्त- 
लिखित पद्धतियों में से किसी एक या श्रधिक पद्धति में ऐसी राशि, 
जो ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 
परिपक्व होने वाले अपने निक्षेपों की रकम के दस प्रतिशत से कम 
न हो, यथास्थिति निक्षेप या विनियोजित करेगी, अर्थात्‌ 
(क) किसी अनुसूचित बैक के चालू या अन्य निक्षेप में; 
जो भार या घारणाधिकार से मुक्त हो, 
कपंग्रेजी में यह इस प्रकार है-- 
“3A Maintenance of liquid assets—— 
(1) Every company shall. before rhe 30th day of 
Aprii of each year deposit or invest, as the case may 
be, a sum which shall not be less than ton percent of 
the amount of its deposits maturing duing the year 
ending on the 31st day of March next following, in 
any one or more of the following methods, namely— 


(a) in a current or other deposit account with 
7 any seheduled bank, free from charge or lien; 
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(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की. 
ग्रभारग्रस्त प्रतिभूतियों में : 


(ग) भारतीय न्यास भ्रधिनियम, 1882(1882 का 2) 
की चारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में और (ङड) में वणित 
अमारग्रस्त प्रतिभूतियो में : 
परन्तु 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वषं के दौरान 
परिपक्व होने वाले निक्षेपों के सम्बन्ध में, इस उपनियम के अधीन 
निक्षिप्त या विनियोजित किए जाने के लिए अपेक्षित राशि 
30 सितम्बर, 1978 से पूवं निक्षिप्त या विनियोजित की जाएगी । 

स्पष्टीकरण--इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए खण्ड (ख) 
या खण्ड (ग) में निदिष्ट प्रतिभुतियों की गणना उनके बाजार मूल्य 
पर नहीं की जाएगी । 

(2) उपनियम (1) के अधीन यथास्थिति निक्षिप्त या विनि- 
योजित रकम का उस उपतियम में निर्दिष्ट वर्ष के दोरान परिपक्व 
होने वाले निक्षेपों के पुनः संदाय से भिन्त किसी अन्य प्रयोजन के 


(७) in unencumbered securities of the Central 
Government or of any State Government; 


(०) in Unencumbered securities mentioned in: 


clauses (a) to (d)and (ee) of section 20 of the 
Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) : 


Provided that with relation to the deposits maturing 
during the year ending on the 31st day of March, 1979: 
the sum required to be deposited or invested under this 
sub-rule shall be deposited or invested before the 30th 
day of September, 1978. 


Explanation : For the purposes of this sub-rule, 
the securities referred to in clause (0) or clause (०): 
shall not be reckoned at their. market value. 

(2) The amount deposited or invested, as the case” 
may be, under, sub-rule (1), shall not be utilised for 
any purpose other than for the repayment of deposits- 
maturing during the year referred to in that sub-rule 
provided that the amount remairing deposited or 


TT 
काकार 
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लिए उपयोग नहीं किया जाएगा परन्तु यथास्थिति शेष निश्षिप्त या 
विनियोजित रकम किसी भी समय उस वर्ष 31 मार्च तक परिपक्व 
होने वाले निक्षेपों की रकम के दस प्रतिशत से कम नहीं होगी ।” 


11. नियम 4 ऐसे विज्ञापन का प्ररूप और ब्यौरे विहित करता है 
-जिसे निक्षेप आमंत्रित करने के लिए श्रवश्य हो जारी किया जाता चाहिए। 
नियम 5 निक्षेप के लिए किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप विहित करता है 
और नियम 6 निक्षेप के लिए रसोद पेश करना बाध्यकर बनाता है । 
“नियम 7 कम्पनी को निक्षेपों का रजिस्टर बनाए रखने के लिए बाध्यकर 
बनाता है। नियम 10 रजिस्ट्रार के पास निश्षेपों की विवरणी फाइल करने 
के लिए कम्पनी से अपेक्षा करता है । नियम द्वारा विहिंत यही शते हैं जिनके 
अघ्यधीन निक्षेप आमंत्रित और स्वीकार किए जा सकते हैं । चुनौती केवल 
नियम 3क तक ही सीमित है जो नियंम 3क के उपनियम (1) के खण्ड (क), 
(ख) भौर (ग) में उल्लिखित रीति में विहित वर्ष के दौरान परिपक्व होने 
बाले निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने के लिए कम्पनी को बाष्यकर 
बनाता है। 


12. विद्वात्‌ अटर्नी जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन 

-इस न्यायालय में फाइल किए गए रिट पिटीशनों और संविधान के अनुच्छेद 
226 के अधीन उच्च न्यायालय में फाइल किए गए रिट पिटीशनों के चालू 

- रहने के बारे में प्रारम्भिक आक्षेप किया है। दलील इस आधार पर दी गई 
थी कि निगमित कम्पनी अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए नागरिक न होने 

से वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा प्रत्याभूत मूल स्वतन्त्रता से 

इनकार या वंचित किए जाने के बारे में शिकायत नहीं कर सकती तथा 
' अंशघारी या निदेशक के सह-पिटीशनर के रूप में सम्मिलित हो जाने से 
स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। यह कहा गया है कि कम्पनी का निदेशक 

या अंशघारी से स्वतन्त्र विधिक व्यक्तित्व है तथा कम्पनी द्वारा चलाया जाने 

वाला कारवार या व्यापार श्रंशधारी या निदेशक का कारबार या व्यापार 

नहीं हो सकता । इसके परिणामस्वरूप यह दलील दी गई थी कि यदि 

आक्षेपित नियम 3क व्यापार या कारबार करने को मुल स्वतन्त्रता पर 
झयुक्तियुक्त निर्वन्चन अधिरोपित करता. है तो भो यह न्यायालय न तो 


invested, as the case may be, shall notat any time 
fall below ten percent of the amount of deposits 
maturing until the 31st day of March of that year.’ 


वा 
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-अनुच्छेद 32 के अधीन कोई पिटीशन ग्रहण कर सकता है और न ही उच्च 
न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कोई पिटीशन ग्रहण कर 
सकता है । स्पष्टतया बारम्वार यह दलील उस समय दी जाती है जब कभी 
“पिटीशनर निगमित कम्पनी होती है किन्तु इस निमित्त विधि अस्पष्ट स्थिति में 
है और इसलिए प्रारम्भ भें ही पिटीशन को नामंजूर करना'संभव नहीं है । 
विशेषतया इसलिए चकि संविधान के अनुच्छेद 226 के श्रबीन कम्पनी द्वारा 
-पिटीशन किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी फाइल किया जा सकता है तथा 
पिटीशञनर संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की शिकायत कर सकते 
हैं। यह कहने के लिए कि विधि अस्पष्ट स्थिति में है, कारणों को संक्षेप में 
उल्लिखित किया जा' सकता है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया 
लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर भ्रधिकारी, विज्ञाखापटूनसः तथा टाटा 
इंजीनिर्यारंग एंड लोकोमोटिव कंपनी बनाम बिहार राज्य? के मामलों में इस 
न्यायालय ने यह अभिनिर्घारित किया हैं कि निगम संविघान के अनुच्छेद 
19 की परिधि में नागरिक नहीं है ओर इसलिए वह इस देश के नागरिक 
को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत सूल स्वतन्त्रता की इनकारी के बारे में 
- शिकायत नहीं कर सकता । ये दो विनिश्चय इस प्रतिपादना के लिए नजीर 
है कि निगमित कम्पनी, जो नागरिक नहीं है अनुच्छेद 1 के अधीन नागरिकों 
को प्रत्याभूत मूल स्वतन्त्रता के अतिक्रमण के बारे में शिकायत नहीं कर 
सकती । किन्तु आर० सो० कूपर बनाम भारत संघ के मामले में यह अभि- 
- निर्धारित किया गया था कि कार्यपालिक या विधायी उपाय केवल कम्पनी के 
अधिकारों को ही नुकसान पहुंचा सकता है भौर न कि उसके अंशधारियों के 
अघिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह अंशधारियों तथा कम्पनी के 
अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है। आगे यह भी अभिनिर्कारित किया 
गया था कि अनुतोष देने के लिए न्यायालय की श्रधिकारिता से उस समय 
इनकार नहीं किया जा सकता जब राज्य की कार्यवाही द्वारा किसी एक 
अंशबारी के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो यदि वह कार्यवाही कम्पनी के 
भी अधिकारों का श्रतिक्रमण करती है । उस मामले में न्यायालय ने कम्पनी 
के निदेशक और अंशधघारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन पिटीशन . 
ग्रहण किया था और अनुतोष मंजूर किया था । बेनेट कोलसेन एंड कम्पनी 
1 [1964] 4 एस० सी० आर० 99. 


£ [1964] 6 एस० सी ० आर० 885. 
० [1974] 3 उम० नि० प० 1045= [1970] 3 एस० सी० भार० 530 
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आर अन्य बनाम भारत संघ ओर अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा 
इस निमित्त दो विरोधी ध्रवृत्तियां देखी गई थीं श्रौर ऊपर उल्लिखित 
विनिशचयों और कई अन्य विनिश्चयों पर पुनविलोकन करने के पश्चात्‌ यह 
अभिनिर्धारित किया था-- 

“बेक राष्ट्रीयकरण के मामले [1974] 3 उम० नि० प०. 
1045= (1970) 3 एस० सी० आर० 530 के परिणामस्वरूप 
यह निष्कषं निकलता है कि न्यायालय यह पता लगाता है कि क्या 
विघायी उपाय प्रत्यक्षतः उस कम्पनी से सम्बन्धित है जिसका पिटीशनर 
अंशधारक अनुच्छेद 19 का संरक्षण पाने का हकदार है। बह्‌ 
व्यक्तिगत अधिकार इस तथ्य के कारण समाप्त नहीं हो जाता कि 
वह कम्पनी का अंशधारक है। बॅक राष्ट्रीयकरण के मामले 
(1970) 3 एस० सी० आर० 530 से यह मत स्थापित हो गया 
है कि नागरिकों के रूप में अंशधारकों के मूल अधिकार उस समय 
समाप्त नहीं हो जाते जब वे एक कम्पनी बनाने के लिए संयुक्त होते 
हैं। जब मंशधारकों के रूप में उनके मुल अधिकारों का राज्य की 
कारवाई से ह्लास होता है तो अंशघारकों के रूप में उनके अधिकारों 
को संरक्षण दिया जाता है । इसका कारण यह है कि यदि कम्पनी' 
के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है तो अंशधारकों के अधिकारों पर 
समान योर आवश्यक ल्प से प्रभाव पड़ता है । अनुच्छेद 19(1) (क). 
से सम्बन्धित अंशघारकों के अधिकार निगम के माध्यम से अंशधारकों 
के स्वामित्व के ओर उनके नियन्त्रण के अधीनस्थ श्रखबारों द्वारा 
प्रदर्शित और व्यक्त किए जाते हैँ ।” 


तथापि हमारा ध्यान इन दो मामलों के पश्चात्‌वर्ती विनिश्चयों की ओर श्राक षित 
किया गया है (1) डिवोजनल फारेस्ट श्राफिसर बनाम विश्वनाथ टी कंपनी 
लिमिटेड? ओर (2) वेस्टने कोल फोल्ड्स लिमिटेड बनाम स्पेशन एरिया 
डेवलपमेंट अथारिटी कोरबा और एक श्रन्य*। तथापि हम ऊपर उल्लिखित 
दो मामलों से कोई सहायता नहीं ले सकते क्योंकि प्रथम मामले में इस न्यायालय 
ने इस प्रश्‍न पर विचार किया था कि क्या कम्पनी की ग्रोर से गलत धारणाः 
के आधार पर सदत्तकर की वापसी के लिए पिटीशन अनुच्छेद 226 के 
अधीन ग्रहण किया जा सकता है तथा द्वितीय मामले में प्रश्‍न यह था कि क्या 


* [1973] 2 एस० सी० भार 757==(1973) 1 उम० नि० प० 527 
8 ए० आई० आर० 1981 एस० सो० 1368. 
. * ए० भाई० भार० 1982 एस० सी० 697. हि 
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सरकारी कम्पनी की सम्पत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 285(1) के अधीन 
राज्य श्रथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा अधिरोपित कर के उद्ग्रहण से छूट 
प्राप्त है । इन दो मामलों में दी गई दलील विचाराधीन प्रश्‍न से सम्बन्धित 
नहीं है । इस प्रकार विधि के अस्पष्ट स्थिति में होने के अतिरिक्त, प्रवृति 
५५ यह भ्रभिनिर्धारित करने की दिशा में रही है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत 
मुल स्वतन्त्रता के मामले में अंशधारी तथा कम्पनी के, जो अंशवारियों ने 
बनाई है; अधिकार सहविस्तारी है तथा मूल स्वतन्त्रताओं में से किसी एक 
की भी इनकारी दूसरे की इनकारी होगी । यह इस विवाद को समाप्त करने 
का समय है, किन्तु विधि की वर्तमान स्थिति में हमारी यह राय- है कि 
पिटीशन प्रारम्भ में ही नामंजूर नहीं कर दिए जाने चाहिए। हुम इन 
अतिरिक्त कारणों से भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यापार या कारबार 
करने के मूल अधिकार की इनकारी की शिकायत के अतिरिक्त कई अन्य 
दलीलें दी गई हैं जिनकी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन 
पिटीशन में परीक्षा करनी थी । अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत रूप में विधि के 
समक्ष समता की इनकारी के बारे में भी शिकायत है । तदनुसार हम प्रथम 
आक्षेप नामंजूर करते हैं भोर गुणागुण के आघार पर दलीलों की परीक्षा 
है करते हैं । 

13. इन पिटीशनों में मूल अधिकार के अभिकथित छद्मावरण से 
कोई व्यक्ति गुमराह न हो। कोई भी व्यक्ति इस बारे में शांका में न रहे कि 
पिटीशन कुछ ऐसे मूल अधिकारों के अतिक्रमण की पष्टि करने के 
लिए फाइल किए गए हैं जिनके बारे में विरोध प्रकट किया गया है। मूल में 
राजनेतिक भौर श्राथिक शक्ति के बीच एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए 
कभी न समाप्त होने वाली लड़ाई है । कानूनी सम्बन्धी आवरण हटाने पर 
मुख्य प्रश्‍न राज्य द्वारा अघिरोपित सामाजिक नियन्त्रण की मात्रा का है 
जिसका निगमित सेक्टर के आंतरिक प्रशासन में निगमित सेक्टर द्वारा प्रत्येक 
मोड़ पर विरोध किया गया है। इसलिए कम्पनी विधि के, जो कम्पनियों के 
प्रबन्ध में राज्य के हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करती है, विकास पर विहंगम 
दृष्टिपात लाभप्रद होगा । 

र 14. हमारे देश में कम्पनी विधि के इतिहास को पेश करने का कोई 
< भी वैज्ञानिक प्रयत्न इंग्लंड में कम्पनी विधि के इतिहास को प्रनिवायं रूप 'सेः 
प्रतिबिम्बित करता है क्योंकि भारत में कम्पनी विधि के निर्माताओं ने 
कमोवेश इंगलंड में विधि के विकास के प्रतिरूप अनुसरण किया हे । निगमित 
क्षेत्र के पास बहुत ही प्रबल आथिक शक्ति है तथा इस संगठित सेक्टर ने 
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अपने पास के सब साधनों द्वारा राजनेतिक संस्थाओं के भोर विशेषतया राज्य 
के सामाजिक नियन्त्रण को सर्दव ही चुनौती दी है। निगमित सेक्टर हारा 
अपनी आधिक शक्ति के दुरुपयोग तथा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय उद्योग, 
ब्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रबल प्रभाव की छाया में ही कम्पनी विधि 
का विकास हुआ है । यदि उसे नियन्त्रण में नहीं रखा जाता है तो परिणाम 
खतरनाक है तथा कुख्यात साउथ-सी-बत्रल आंखें खोलने वाला होना चाहिए । 
18वीं शताब्दी का प्रथम और द्वितीय दशक कम्पनी के संचालन में अधिकांशतः 
«उन्मत्त अवरोध के रूप में विशेषित हुए थे । जब सट्टेबाज उपक्रमों की बाढ़ 
अपनी चरम अवस्था पर थी तब इगलेड में संसद्‌ ने जुए को सनक को रोकने 
के लिए हस्तक्षेप करने का विनिश्चय किया था-तथा उसने कई ऐसे उपक्रमों 
की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जो वंध प्राधिकार के बिना निगमित 
“निकायों के रूप में काये करने के लिए तात्पयित थे । इनकी पद्धतियां स्पष्ट 
रूप से इंगलैंड के लोक व्यापार ओर वाणिज्य-पर.प्रतिकूल रूप से प्रभाव 
डालने वाली थीं। ऐसी विधि जो कम से कम लोगों को लागू होती है, 
सर्वोत्तम रूप से लागू होती है। भबन्घनीति के सिद्धांत की दुढ़तापूर्वक 
उल्लंघन किया गया था । जब से नियमित अन्तरालों पर उत्तरवर्ती कम्पनी 
.अधिनियमों में राज्य का नियन्त्रण कमोवेश विचारणीय हो गया । 

15. निगमित सेक्टर की कार्य प्रणालियों में राज्य के हस्तक्षेप ने 
प्रारम्भिक रूप से कुछ विधियों के भंग के लिए अभिग्रोजन का रूप ले लिया 
था और इसका प्रथम महत्वपूर्ण मामला नवम्बर, 1807 में हुआ था प्राइवेट 
व्यक्ता (रिलेटर) की प्रेरणा पर अटर्नी जनरल ने ऐसी दो अनिगमित 
कम्पनियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही चाही थी जिन दोनों के स्वतन्त्र रूप से 
-हस्तांतरणीय शेयर थे और जिन्होंने यह विज्ञापन निकाला था.कि सदस्यों का 
दायित्व सीमित होगा । सम्राट वनाम इंड! के मामले में लाड एलिनबरो ने 
आवेदन खारिज कर दिया था क्योंकि अधिनियम के पूर्वं लागू किए जाने के 
पदचात्‌ 87 दषं बीत गए थे किन्तु उन्होंने यह गम्भीर चेतावनी जारी की 
थी क्रि भविष्य में कोई भी व्यक्ति यह बहाना नहीं बना सकता कि कानुन 
अव्यवहार्यं था ओर यह उपदशित किया था कि संयुक्‍त स्टाफ या अन्तरणीय 
अंशों पर आधारित सट्टेबाजी वाले प्रोजेक्ट को प्रतिषिद्ध कर दिया 
गया था । 

16. अपने देश की स्थिति मालूम करने पर भौरत में कम्पनियों को 
विनियमित करने के लिए प्रथम विधायी उपाय के हूप में ज्वाइन्ट स्टाक 


7 [1808] 9 ईस्ट 565, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स ब० मारत संघ [ च्या० देसाई] 275 


'कम्पनीज एक्ट, 1850 अधिनियमित किया गया था । अधिनियम सन्‌ 1857 
में संशोधित किया गया था। इस संशोधन का महत्वपूर्ण लक्षण सीमित 
दायित्व वाले फायदे का विस्तार बीमा और वैककारी कम्पनियों तक करना 
था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 1866 और 1913 के संशोधन अधिनियम थे । 
फे . "इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 उचित रूप से एक व्यापक उपाय था जिसमें 
` यू० के० कम्पनीज ऐक्ट में तब तक किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते 
हुए उपाय किए गए थे। इस अधिनियम का विस्तार पूर्वक सन्‌ 1936 में 
ओर उसके पश्चात्‌ नियमित अंतरालों पर व्यापक रूप से संशोधन किया 
गया था । भारत सरकार ने श्री भाभा की अध्यक्षता में सन्‌ 1950 में एक 
“समिति नियुक्त की थी जिसका कार्थ भ्रन्य वातों के बीच इस बात पर विचार 
करना था कि किस सीमा तक कारवार प्रबन्ध के निगमित रूप के ढांचे और 
पद्धतियों को समायोजित करना संभव था जिससे कि प्रवर्तको, विनियोजकों 
शोर प्रबन्धकों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित किए जा सकें। इसमें से मुख्य 
बात विनियोजकों के वंध अधिकार और उत्पादन तथा वितरण में लेनदारों, 

श्रमिकों और अन्य. भागीदारों के हित हैं जिन्हें सम्यक्‌ रूप से सुरक्षित किया . 
जा सके तथा सामाजिक नीति के अन्तिम उद्देश्य को पुरा करने के लिए 
4 “निगमित सेक्टर को भ्रवश्य ही कार्य करना चाहिए । व्यापक कानून कम्पनी 
अधिनियम, 1956 है जो माभा समिति की सिफारिशों के अंनुसरण में अधि- 
नियमित किया गया था । वर्तमान चर्चा को देखते हुए 1956 के अधिनियम 
के दो महत्वपूर्ण लक्षण कम्पनी लेखों को भनिवाय रूप से बनाए -रखना और 
उनकी लेखा परीक्षा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण 'और अन्वेषण की 
'शवित है । जब 1956 के अधिनियम के लगभग एक वर्ष की कालावधि तक 
प्रवृत्त रहने के पश्चात्‌ उसके वास्तविक कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई आई 
तो भारत सरकार ने कम्पनी भ्रधिनियम, 1956 के कार्यकरण क्री परीक्षा 
करने के लिए मई, 1957 में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त. 
न्यायाधीश ए० वी० विश्वनाध ज्ञास्त्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त 
की थी। समिति को किए गए निर्देश के निवन्धन बहुत ही व्यापक थे। इस 
-समिति ने सन्‌ 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसके परिणामस्वरूप 
कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 पारित करना पड़ा था । यह संशोधन 
'निगमित सेक्टर में प्राइवेट नियोजक को सुरक्षित करने के लिए विनिदिष्ट 
रूप से अधिनियमित किया गया था । भारत सरकार ने 1960 के संशोधन 
अधिनियम के अधीन प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों के वित्तीय प्रबन्ध के 
विनियमन के लिए व्यापक शक्तियां अजित की थीं । इस बीच भारत सरकार 
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ने डालमिया-जेन द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित ओर प्रबन्ध की जाने वाली" 
कम्पनियों में कपट, निधियों के गबन भोर घोर अनियमितताश्रों की कई 
शिकायतें प्राप्त होने पर प्रथमतः न्यायाधीश एस० आर० तेंदूलर जोर 
तत्पश्चात्‌ उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधिपति धी विवियन बोसः 
की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इस जांच आयोग ने 
वर्ष 1962 के अन्त में अपनी रिपोर्ट पेश की थी । विवियन बोस ने अपने 
जांच आयोग की रिपोर्ट में डालमिया-जेन ग्रुप की कम्पनियों के क्रियाकलापों 
के प्रबन्ध में षड्यन्त्र, न्यासमंग, कम्पनी की निधियों की घोखाघड़ी और 
शक्ति की स्थिति के दुरुपयोग तथा प्राइवेट कम्पनियों के प्रवत्तेकों और- 
नियन्त्रकों के पास रखी कम्पनी की निधियों के संबंध में आपराधिक न्यास 
मंग तथा प्रवतकों और नियन्त्रकों द्वारा झपने वैयक्तिक लाभ को अग्रसर 
. करने के लिए निगमित वित्त के दुरुपयोग को प्रकट किया था। इस रिपोट 
के कारण कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 अधिनियमित करना पडा. 
था जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों पर सरकार का नियन्त्रण व्यापक 
रूप से बढ़ा दिया गया था। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा 
अन्य बातों के साथ-साथ घारा 58क जोड़ी गई थी और इसके साथ ही 1950 
के अधिनियम में व्यापक परिवर्तेन किए गए थे ओर इस संशोधन द्वारा: 
1956 के अधिनियम द्वारा शासित कम्पनियों के प्रबन्ध में केन्द्रीय सरकार 
का दखल अधिक कर दिया था । विभिन्न संशोधनों के क्रमवार अध्ययन से. 
बिना किसी त्रुटि के राज्य का हस्तक्षेप और नियन्त्रण अधिक प्रतीत होता है 
ओर यह्‌ नियन्त्रण निगमित सेक्टर द्वारा प्राप्त की गई आशिक शक्ति केः 
दुरुपयोग के प्रत्यक्ष अनुपात में था । 


17. कम्पनी भ्रधिनियम; 1956 द्वारा किसी सीमा तक संविधानः 
के भाग 4 के अनुच्छेद 38 ओर 39 को भी कार्यान्वित करने का प्रयत्नः 
किया गया है । इसके द्वारा राज्य को यह निदेश दिया गया था कि समाज 
के तात्विक स्रोतों के स्वामित्व श्रौर नियंत्रण का इस प्रकार वितरण किया 
जाए जिससे कि लोक कल्याण की सर्वोत्तम अभिवृद्धि हो सके तथा आथिक 
व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे घन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण 
के लिए अहितकारी केन्द्र न हो.1 इसके अतिरिक्त श्रनुच्छ्रेर 46 राज्य कोः 
जनता के दुलंम वर्गों के अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करने और 
सामाजिक प्रन्याय श्रौर सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करने के 
लिए आज्ञा देता है। सुतराम कम्पनी अधिनियम के प्रत्येक उपबन्ध का इस 
प्रकार से निवंचन किया जाना चाहिए जिससे ऐसी रिष्टि का उपचार द्वाराः 
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दमन किया जा सके जिसके लिए वह अधिनियमित किया गया था शीर 
उद्देश्य अग्रसर हो सके तथा संविधान के भाग 4 में उल्लिखित सांविधानिक 
उद्देश्यों को पूरा करने केलिए अधिनियमिति में अन्तरनिहित आशय को 
कार्यान्वित किया जा सके । 


18. स्वतन्त्र विधियों द्वारा किए गए वचनों की उच्च प्राथमिकता के 
परिणामस्वरूप शीघ्र सफलता के लिए राज्य विधान मण्डलों को कृषि सुधार 
के लिए निदेश दिया गया था। शहरी विशिष्ट वर्ग ने कृषि भुमि में पनी बचतों 
को विनियोजित करना अलाभप्रद समझा । यह कहा गया है कि किराया 
नियंत्रण अधिनियम शहरी मक्रान संपत्ति में विनियोजन के लिए प्रेरक नहीं 
'थे। स्वर्णं नियंत्रण उपायों ने बचतों के विनियोजन के मौके के रूप में सोने को 
शुष्क कर दिया था । बेक-ब्याज निरुत्साहक थी । पुराने समय में सामाजिक 
सुरक्षा मितव्ययी या बिल्कुल न होने से गर बॅककारी कम्पनियों: में निक्षेपों 
के लिए हृदयग्राही आकर्षण था । इस दिशा में इतनी अधिक भीड़ थी कि इस - 
बात पर बैंक भी आश्चर्य-चकित रह गए थे। इस बात को केवल इस तथ्य 
के निर्देश द्वारा भी पुष्टि की जा सकती है कि वषं 1973-74 में गैर बँक- 

& कारी कम्पनियों का निक्षेप 747.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 1028 करोड़ 

रुपये हो गया था तथा वर्ष 1978 में वह बढ़कर 1313 करोड़ रुपये हो गया 
था 1 कम्पनियों द्वारा बाध्यता को पूरा करने में ्रसफलता के परिणामस्वरूप 
मध्य ओर निम्न मध्य वर्ग के लोगों पर प्रभाव को संचियता सिण्डीकेट का 
दुःखद उदाहारण देकर बतलाया जा सकता है जिसकी ओर संसद्‌ का ध्यान 
आकर्षित किया गया था । इन पिटीशनों भोर अपीलों में दी गई दलीलों की 
परीक्षा करते समय इस अतिरिक्त पहलू को ध्यान में रखना होगा। 


19. धारा 58क ओर उसके अधीन विरचित नियमों पर ध्यान देने 
से पुवे गर बैंककारी कम्पनियों द्वारा जनता से निक्षेप आमंत्रित करने पर 
कुछ सीमा तक नियंत्रण करने के लिए किये गए कुछ पूर्ववर्ती उपायों का 
निर्देश करना लाभप्रद होगा । मारतीय रिजवे बैक (संशोधन) अधिनियम, 
1963 (1963 का 55) द्वारा, जो तारीख 1 फरवरी, 1964 से प्रवृत्त 
हुआ था, भारतीय रिजर्व बेंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में भ्रष्याय 

ह 3ख पुर:स्थापित किया गया था। अध्याय 3ख की धाराओं के समूह का 
शीर्षक “निक्षेप प्राप्त करने वाली गर बैंककारी संस्थानों तथा वित्तीय 


५ वो० डी० कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित भारत में प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियों के वित्तीय 
प्रवन्ध पर सरकारी विनियमन के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट । 


 _ | 
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संस्थानों से सम्बन्धित उपबन्ध” है। धारा 45 (1) कम्पनी को परिभाषितः 
कर्तो है ओर कम्पनी से कम्पनी अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित 
कम्पनी अभिप्रेत है और उसमें कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में 
विदेशी कम्पनी भी सम्मिलित है। निक्षेप को भी परिभाषित किया गया है 
भौर उसमें निक्षेप आदि के तोर पर गैर-बेंककारी संस्थानों द्वारा प्राप्त कोई 
घन भी-सम्मिलित है। उक्त अध्याय में 1975 की निक्षेप नियमावली के 
नियम 2(ख) के अपवर्जनात्मऊ खंड के. समविषयक्र एक अपवर्जनात्मक खंड 
था। धारा 45 (न) रिजर्व बॅक को किसी गेर-बेककारी संस्था द्वारा जनता 

से, घन सम्बन्धी निक्षेप चाहने के लिए कोई प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन जारी करने 
को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा ऐसी शर्तें विनिदिष्ट- 
करने के लिए शक्ति प्रदत्त करती है जिनके अध्यघीन ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस 

या विज्ञापन, यदि प्रतिषिद्ध न किया गया हो, जारी किया जा सकता है । 

घारा 45 (ट) रिजवं बैंक को निक्षेषों के वारे में गैर-वैककारी संस्था से. 
जानकारी संग्रहीत करने के लिए तथा इस निमित्त निदेश देने हेतु शक्ति 

प्रदत्त करती हे । इन मूल उपबन्धों से आनुषंगिक अन्य उपबन्ध भी थे । इ्सः 
शक्ति का प्रयोग करते हुए रिजवं बैक ने 1977 तक विभिन्न अनुदेश जारी" 
किए थे जिसमें अधिकतम निक्षेप की, जो स्वीकार किए जा सकते थे, 

सीमा, न्यूनतम श्रौर अधिकतम कालावधि, जिसके लिए निक्षेप स्वीकार 
किए जा सकते थे, ओर अन्य आनुषंगिक उपबन्ध भी सम्मिलित ये । ये 

विधिक उपबन्ध इन पिटीशनों में आक्षेपित उपबन्धों की भूमिक-स्वरूप हैं और 

इनसे घारा 58-क भर 1975 की निक्षेप नियमावली के आशय, उद्देश्य, 

प्रयोजन, प्रचलित रिष्टि प्रकट होंगे तथा उनके लिए जिया जाने दाला 
उपचार भी मालूम होगा । 


2 0. घारा 58क केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श 
से वे सीमाएं, जिन तक, रीति जिसमें, तथा अते जिनके अध्यघीन निक्षेप 
जनता से या कम्पनी के सदस्यों से कम्पनी द्वारा आमंत्रित या स्वीकार किये 
जा सकते हैं, विहित करने के लिए शक्ति प्रदत्त करती है। चनौती नियम 
3क की दी गई है जो कम्पनी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पवे यथास्यिति' 
ऐसी राशि निक्षेप करने के लिए या विनियोजित करने के लिए नी 
आमंत्रित करने हेतु बाध्य करता है जो नियम में उल्लिखित पडतियों में से 
Pa ठ अनुसार अगली. 31 टी मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के 
Ce परिपक्व होने वाले निक्नेपों की रकम के 10 प्रतिशत से कम 

ह होगी । उपनियम (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वर्ष के दोरान परिपबव्रः 
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होने वाले निक्षेपों के पुनः संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए इस प्रकार 

निक्षिप्त और विनियोजित रकम का उपयोग करने की शक्ति पर नियन्त्रण 

अधिरोपित करता है ओर यह बात इस अतिरिक्‍त शते के अध्यघीन है कि 

निक्षेप किसी भी समय अगली 31 मार्च तक परिपक्व होने वाली निक्षेपों 

n> के रकम के 10 प्रतिशत से कम नहीं होंगे । यहाँ पर अनुध्या निक्षेप किसी 

भी प्रकार के भार या घारणाविकार से मुकत कैन्द्रीय सरकार या किसी 

राज्य सरकार की अहित प्रतिभ्रूतियों में या भारतीय न्यास अधिनियम, 

1882 की घांरा 20 के खण्ड (क) से (घ) प्रौर (डड) तक में उल्लिखित 
बभारित ५तिभूतियों में किए जायेंगे । 

21. प्रथम दलील यह है कि धारा 58क ओर उसके अधीन बनाए 
गये नियमों में उपवधित कई अन्तनिहित रक्षोपायों को देखते हुए नियम 3क 
के अधीन 10 प्रतिशत निक्षेप का अधिरोपण अयुक्तियुक्त श्रौर मनमाना है, 

विशेषतः क्योंकि यदि उसका वह प्रन्तनिहित आशय था तो उपबन्ध तिक्षेप- 
कर्ताओं को प्रभावी रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। घारा 58क के पुरः- 
स्थापन से पूर्वे भी भारतीय रिजवे बैंक गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा निक्षेप 
स्वीकार करते और उसके पुनः संदाय को.विनियोजित करने के लिए सशक्त 
था । विघानमण्डल ने यह वात मालूम हो जाने पर कि भारतीय रिजवं बैक 
द्वारा पुरःस्थापित विनियामक उपायों द्वारा निक्षेपकर्ताओ को प्रभावी 
रूप से संरक्षण नहीं मिला है, निक्षेपकर्ताओं के संरक्षण के लिए 
प्रभावी उपाय करने हेतु केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए 
कानूनी उपबन्ध पुरःस्थापित करने को सामयिक भ्रावश्यकता महसुस 
की थी! यह बात उस अधितियमिति के उद्देश्य आर कारणों के कथन 
से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि “अनुभव से यह 
प्रतीत होता है कि बहुत से मामलों में कम्पनियों द्वारा इस प्रकार 
लिए गये निक्षेप सम्यक तारीखों पर लौटाये गये नहीं हैं। ऐसे बहुत 
से मामलों में यां तो कम्पनियों का परिसमापच हो गया है या कम्पनी के 
पास की निघियों को इस सीमा तक रिक्त किया गया है कि कम्पतियां 
, निक्षेप लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार जनता से निक्षेप आमंत्रित 
करने वाली कम्पनियों पर यह नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया है । 
छः ऐसे विः हे 
विघान-मण्डल केन्द्रीय सरकार को ऐसे विनियामक और उपचारी उपाय 
पुरःस्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को व्यापक शक्ति प्रदत्त करता. 
है, जिसके द्वारा निक्षेपकर्ताओं को कुछ संरक्षण दिया जा सकता है। यह 
कहना ही होगा कि संरक्षण न तो उचित और न ही पर्याप्त है और इसलिए 


पश? 
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संदेहास्पद उपयोगिता का है और तदनुस!र उसे मनमाने रूप में होने से 
नामंजूर किया जाना चाहिए । इन पद्धतियों को अधिमानता देना होगा, 
जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण के अतिरिबत उपाय की आवश्यकता है और 
इस शक्तिशाली निगमित सेक्टर के दुरुपयोग का प्रभावी रूप से नियन्त्रण 
“करने के लिए अधिक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि किसीप्रकार की 
कोई कमी न रह जाए। धारा 58क का कोई भी निवंचन इस प्रकार का 
होना चाहिए जिससे कि ऐसी रिष्टि का उपचार करने के लिए भौर उसे 
दबाने के लिए सामाजिक नियंत्रण के उपाय को अधिरोपित करने के प्रयोजन 
को पूरा किया जा सके जिसके लिए उपबन्ध अधिनियमित किया गया था। 
घारा 58क की भाषा का पुनः स्मरण करने पर केन्द्रीय सरकार को वे 
सीमाएं, जिनके अध्यघीन, रीति जिसमें . ओर शर्तें जिनके अध्यधीन कम्पनी 
द्वारा निक्षेप भ्राबंत्रित या स्वीकार किया जा सकता हैं विहित करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया था । निक्षेप नियमावली को सम्पूणं रूप से देखने पर 
बहु भ्रत्य बातों के अतिरिक्त वे सीमाएं विहित करती हैं जिन तक कंपनी निक्षेप 
आमंत्रित और स्वीकार कर सकती है, [नियम 3(1) और (2)) प्रोस्पेक्टस 
के भ्रनुसार विज्ञापन जारी करने की बाध्यता नियम (4), निक्षेपकर्ताओं को 
रसीद देने की बाष्यता नियम (7); अनिवार्य रूप से वह रीति विहित 
करती है, जिसम निक्षेप आमंत्रित या स्वीकार किए जा सकते हैं नियम 
3क वर्षे के दोरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों का 10 प्रतिशत रखना उसके 
लिए बाध्यकर बनाता है ओर इस प्रकार वह उन शर्तों में से इस एक शते 
के लिए उपबन्ध करता है, जिसके भध्यघीन निक्षेप आमंत्रित या स्वीकार 
किए जा सकते हूँ । बिना किसी विवाद के धारा 58क केन्द्रीय सरकार को 
इस निमत्ति बनाए गए नियमों द्वारा सब तीनों बातें विहित करने के लिए 
शक्ति प्रदत्त करती है-। 


22. तथापि यह दलील दी गई थी कि यह नियम 3क एक से 
अधिक कारणों से मनमाना है: (1) कि वह कम्पनी को उसकी निधियों का 
10 प्रतिशत का उपयोग करने से वंचित करता है यद्यपि कम्पनी पक्षकारों 
के बीच संविदा अनुसार निक्षेपकर्ताओं को ब्याज देने के लिए दायी है और 
(2) यदि नियम निक्षेपकर्ताओं के हित में कुछ रक्षोपाय करने या उन्हें 
संरक्षण देने के लिए आशयित था तो संरक्षण भ्रामक है क्योंकि परिसमापन 
कार्यवाहियों में निश्षेपकर्ताओं को अन्य अप्रतिभूत लेनदारों की मात्रा के 
अनुसार खड़ा होना होगा जवकि प्रतिमुत लेनदार और अविघानी लेनदार 
10 प्रतिशत निक्षेप के बारे में भी इनसे आगे हो जायेंगे बयोंकि 10 प्रतिशत 
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“निक्षेप को कम्पनी से दावे वसूल करने के लिए हकदार विभिन्न व्यवितयों 
"क्ले बीच वितरण के लिए उपलब्ध कम्पनी की आस्तिके रूप में माना 
जाएगा । ` ह 
23. निस्संदेह कम्पनी के निक्षेपकर्ता, जव तक कि श्रन्यथा उपदर्शित 
-न किया जाए, श्रप्रतिभूत लेनदार होंगे । कम्पनी के परिसमापन की दशा में 
प्रतिभुत लेनदार और अधिमानी लेनदार कम्पनियों की आस्तियों के वितरण 
-में उनसे आगे रहेंगे । किन्तु प्रत्येक उपाय को कम्पनी के घेरने वाली दशा 
से नहीं देखा जा सकता या उसका निर्वेचन नहीं किया जा सकता । निक्षेपों 
का 10 प्रतिशत निक्षेप करने के लिए उपबंध वर्ष में परिपक्व होने वाले 
-निक्षेपों के पुनः संदाय को सुनिश्चित करता है और कम्पनी को अपनी 
-बाध्यताओं को पूरा करने में समर्थं बनाने हेतु स्वयं नियम 3क के उपनियम 
(2) में ही यह उपबन्ध किया गया है कि उपनियम (1) के अधीन यथास्थिति 
निक्षिप्त या विनियोजित रकम का उपनियम (1) में निर्दिष्ट वर्ष के दौरान 
परिपक्व होने वाले निक्षेपों के पुनः संदाय से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग 
-नहीं किया जाएगा । अनिवायं रूप से इसमें यह बात विवक्षित है कि इस 
10 प्रतिशत निक्षेप का वर्ष में परिपक्व होने वाले निक्षेपों की वापसी के लिए 
उपयोग किया जा सकता है तथा यह स्वथं में कम्पनी पर एक बाध्यता है 
-और इसके लिए कम्पनी को अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 
ग्रस्थायो वित्त का उपत्रन्ध करने हेतु अनिवायं निक्षेप का उपबन्ध अतः 
-स्थापित किया गया है। उसे इस आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती कि 
वह कम्पनी की सम्पत्ति से वंचन के लिए है अथवा समपहारी प्रकृति का है। 
नियम 3क की बाध्यता को पूरा करने के लिए निक्षिप्त रकम कम्पनी की 
“सम्पत्ति है और कम्पनी की सम्पत्ति बनी रहती है प्रौर किसी श्रन्य व्यक्ति 
की उत्त तक पहुंच नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उस शीघ्र उद्देश्य को देखना 
होता है, जिसके लिए उपबन्ध किया गया है न कि उसके बुरे परिणामों को । 
चूंकि यह किसी समुचित मामले में परिसमापन की कार्यवाहियों में कम्पनी 
की आस्तियों के वितरण में इस कानूनी 10 प्रतिशत निक्षेप की स्थिति और 
-स्वरूप के बारे में एक रुचिकर विधि का प्रश्‍न होगा । यह्‌ तकं कि यह उपबन्ध 
राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षेपों की वृद्धि के लिए या केन्द्रीय और राज्य प्रतिभूतियों 
में विनियोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, उचित नहीं है क्योंकि 
-इससे हमारा समाधान नहीं हुआ है । 
24. दलील का दूसरा पहलू यह है.कि यह उपबंध निक्षेपकर्ताओं को 
“विश्वसनीय संरक्षण देने में असफल रहा है । हम इस दलील का समर्थन 
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करने में असमर्थ हैं। निस्संन्देह, वह इतना प्रभावी नहीं है; जैसा कि विधि, 
न्याय और कम्पनी कायं मंत्रालय द्वारा तारीख 15 सितम्बर, 1981 को 
संसद में प्रश्‍न का उत्तर देते समय यह स्वीकार किया गया था कि प्रत्येक 
ऐसे निक्षेपकर्ता को, जिसका निक्षेप वर्ष में परिपक्व हो रहा है, निक्षिप्त 
रकम का पुणं रूप से संदाय किया जाएगा । किन्तु इस संक्षिप्त आधार पर 
कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिनके फायदे'के लिए बह अधिनियमित किया गया 
है, पूणं संरक्षण देने में असफल रहा है, किसी भी विनियामक या संरक्षित 
उपाय को मनमाने खूप से नामंजूर नहीं किया जा सकता। यह एक 
निराशाजनक तक है कि या तो पूर्ण सरक्षण होना चाहिए अथवा कोई भी 
संरक्षण नहीं होना चाहिए। यह एक भाग्यवादी प्रवृत्ति है, जिसे न तो 
न्यायालय बढ़ावा दे सकती है और न ही उसकी प्रशंसा कर सकता है । किसी 
भी व्यक्ति को संरक्षण देने वाले और विनियामक उपायों के संचयी प्रभाव 
को ध्यान में रखना चाहिए । Fe 


25. किसी भी अंग्रेजी चीज का इतना अधिक शक्तिशाली आकर्षण 
होता है कि पूर्ण रूप से दो भिन्न समाजों के विकासशील प्रक्रम को मिला 
लेने का कोई प्रयत्न किए बिना अंग्रेजी अधिनियम के उपबंधों को आदर्श 
उपबंध अभिनिर्धारित किया गया तथा भाक्षेपित उपबंध को अननुज्ञेय 
तुलनाओं द्वारा चुनौती दी गई । इंग्लेण्ड के प्रोटेक्शन आफ डिपाजिटसं ऐक्ट, 
1963 के वारे में निर्देश किया गया था ओर यह दलील दी गई थी कि 
वास्तविक संरक्षण देने के लिए इंग्लैण्ड के अधिनियम के समान उपबन्धः 
अधिनियमित किया जाना चाहिए था । यह दलील हमें प्रेरित नहीं करती 
है । विनियामक उपाय का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात का विनिइचय 
करना विधान-मंडल का काम है तथा न्यायालय सिवाय इस बात के कि 
संविधान का अनुच्छेद 13 लागू होता है, उसके प्रभाव या गुणता के वारे में 
परीक्षा नहीं करेगा । यह कहने पर यह्‌ भी कहा जा सकता है कि.कुछ अधिक 
विस्तृत उपबन्ध के सिवाय ऐसी कोई बहुत अधिक उपयोगी या ऐसी नवीन 
प्रकृति की कोई बात नहीं है जो सिफारिश के लिए मी प्रमावशाली होगी । 


26. कम्पनी द्वारा विहित संस्थानों के निक्षेपों में या न्यास को 
प्रतिभृतियों में व्ष में परिपक्व होने वाले कम्पनी के निक्षेपों का 10 प्रतिशत 
विनियोग करने की अपेक्षा को कम्पनी की निधियों, स वंचन के रूप में नहीं 
कहा जा सकता । यह इस वात को सुनिश्चित करने का उपाय है कि कम्पनी 
की निधियों का भाग अस्थिर आस्तियों के रूप में रखा गया है जो विनिदिष्ट . 


उमा : उपा ापड्काका्ाम्ाड्ळरलयरस्ड्यडडायःडाउमस्कएमतााचरब्याकचमलारण 
रा ज 
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प्रयोजन के उपयोग के लिए उपलभ्य है। यह बात नियम 3क के पाशवं 
टिप्पण से समने योग्य है। अस्थिर आस्ति की उपलभ्यता सुनिश्चित करने 
वाले विनियामक उपाय को सम्पत्ति से वंचित करने के रूप में नहीं कहाजा 
सकता । वह एक निश्चित निधि बन जाती हे तथा यह बात सुविख्यात है कि 
हि आथिक योजना निश्चित निधियों के लिए उपवन्ध कर सकती है तथा यदि 
स्वेच्छया स्वअनुशासन ओर सुदृढ़ आधिक योजना द्वारा वित्त की अंकुरण- 
शक्षित को कायम नहीं रखा जाता है तो योजनाबद्ध आथिक व्यवस्था वाला 
कल्याणकारी राज्य व्यापक लोक हित में कानूनी अनुशासन अधिरोपित कर 
सकता है । ऐसे आनुशासिक उपाय को वंचक स्वरूप का नहीं कहा जा 
सकता । जब धन निक्षपमें रखा गया हो तो वह कम्पनी की सम्पत्ति बना 
रहता है यद्यपि उसके उपयोग के लिए उपलभ्य रहता है, जैप्ता कि कानून 
में उपवन्धित है। विधानमण्डल इस सुविख्यात दोष से अवगत था कि 
प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियां बहुत अधिक ऋण उपगत करने के पश्चात्‌ रुग्ण 
हो रही थीं ओर छोटे निक्षेपकर्ताओं को अनाथ बना रही थीं तथा समाज 
के कमजोर वर्ग के लोगों पर दुद्लों का अम्बार लगा रही थी और इसलिए यदि 
किसी कम्पनी पर जिसे जनता से निक्षेप अगकथित करने के लिए अनुज्ञात किया 
8 जाता है, किसी उपाय द्वारा जिप्ले साघारणतया आसानी से धोखा खा जाने 
वाला कहा जाता है, बाध्यताओं को अर्थात्‌ किसी दिए गए वर्ष में परिपक्व 
होने वाले निक्षेपों का पुनः सदाथ करने के लिए उपलभ्य श्रस्थिर वित्त के 
रूप सें आस्तियों के भ्रति सूक्ष्म भाग को रखने के लिए «बाध्यता अधि रोपित 
की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह कम्पनी की निधिकी 
वंचना हे! यदि किसी न्यास को कानून द्वारा विहित रीति में न्यास निधियों 
को जमा करने के लिए वाध्य किया जा सकता है, यदि किसी राष्ट्रीयक्कत 
या अनुसुचित बेक को अपेक्षित तरलता बनाए रखने के लिए वाध्य किया 
जाता हे, जिसके बारे में सम्पत्ति की वंचना का आरोप विधिमान्य रूप से 
नहीं लगाया जा सकता तो इस दलील को स्वीकार करना कठिन है कि 
विनियामक उपाय के रूप में यदि कम्पनी फायदे के लिए जनता से निक्षेप 
आमंत्रित करने के लिए समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करती है और उसे 
किसी व में परिपक्व होने वाले निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने के 
% लिए कहा जाता है तो वह वंचक होगा और इसलिए मनमावा होगा । 


- 27. बहस के दौरान यह कहा गया था कि कम्पनी अधिनियम की 
घारा 58क में कई अन्तनिहित रक्षोपायों को ध्यान में रखते हुए नियम 3क' 
के अधीन 10 प्रतिशत अनिवार्यं निक्षेप का अधिरोपण संरक्षण क्री अपेक्षाओं 


|| 
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से अधिक है और इसलिए वह अयुक्तियुक्त और मनमाना दै । 19वीं शताब्दी 
के अन्त तक विदेशी शासकों द्वारा अधिरोपित हस्तक्षेप की नीति की 
'वसीयत होने तथा साउथ सी० बबल का दुखदायी अनुमव होने पर भौ राज्य 
“निगमित कम्पनियों के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करने के लिए कम से कम 
तत्पर था । किन्तु जसा कि 1974 के संशोधन अधिनियम को, जिसके द्वारा 
कम्पनी अधिनियम में धारा 58क पुरःस्थावित की गई थी, पुरःस्थापित 
करते समय उसके उद्देश्यों ओर कारणों के कथन में देखा.गया है, वह उस 
पद्धति के दुरुपयोग या विरूपण के कई मामलों का सामना करने के लिए 
बनाया गया था जिसने देर सबेर तुलनात्मक रूप से गम्भीर रूप ग्रहण कर 
लिया था तथा नियन्त्रण के लिए कठोर उपाय अनिवार्यं हो गया था। यह 
बात इंगलँड में ज॑नकिन समिति की रिपोर्ट के अनुसार है जिसमें यह मत 
व्यक्त किया गया था कि कम्पनी ऐसे विधान का क्षेत्र नहीं है जिसमें अंतिमता 
की भ्राशा कौ जा सके चूंकि विधि प्रगतिशील भोर चुनौतीपूर्ण विषयवस्तु 
और कारबार ओर वित्तीय साधन के रूप में कम्पनी पद्धति के बढ़ते हुए 
उपयोग को लागू करने में असफल रहती है तथा उस पद्धति में दुरुपयोग की 
सम्भावना अन्तनिहित है। पर्याप्त आथिक शक्ति का लाभ उठाने वाले 
इस निगमित क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखने वाली सतक संसद्‌ को इन 
निगमों हारा आथिक शक्ति के द्रुपयोगों को समाप्त करने के लिए उपाय 
करने होंगे । आथिक शवित के दुरुपयोग जितने अधिक मायावी होते हैं उतने 
'ही निगमों से संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण के लिए और 
राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अधिक सामाजिक 
नियन्त्रण भ्रनिवाये हो जाते हैं । किसी भी विधिक उपाय को अन्तिम या 
अनावश्यक नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामाजिक नियन्त्रण आथिक शक्ति 
के दुरुपयोग को टालने के लिए अनिवाये हो गया है। ऐसी स्थिति में यह 
'कहता निरथंक है कि पहले से ही दिए गए संरक्षण को देखते हुए संरक्षण का 
कोई अतिरिक्‍त उपाय मनमाना है तथा दलील इस संक्षिप्त आधार पर ही 
नामंजुर कर दी जानी चाहिए। 


28. इस आधार पर विचार करने के पश्चात्‌ अब हमें नियम 3क की 
सांविधानिक विधिमान्यता के बारे में पिटीशनरों की ओर से दी गई मुख्य 
चुनौती पर विचार करना चाहिए। यह दलील दी गई थी कि जब कोई 
विनियामक उपाय शते अधिरोपित करता है तो वे चाहे गए उद्देश्यों से उचित 
और युक्तियुक्त रूप से सम्बन्धित होनी चाहिएं । आगे दलील देने पर यह 
कहा गया था कि यदि घार 58क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
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अधिनियमित नियम 3क विहित रीति में गैर बँककारी कम्पनियों द्वारा निक्षेपों 
के रूप में संगहीत ओर दिए गए, किसी वर्ष में परिपक्व हाने वाली रकम 
की 10 प्रतिशत रकम निक्षेप करने के लिए कानूनी शर्त अविरोपित करता 
है तथा इस शर्त का चाहे गए उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है । उद्देश्य निक्षेप-` ` 
छः कर्ताओं को संरक्षण देने का है तथा यदि उसका उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तो 
वह मनमाना है। इस सम्बन्ध में पाइक्स ग्रेनाइड कम्पनी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ 
हाउसिंग एंड लोकल गवनंमेंट ओर एक झन्यः के मामले का अवलम्ब लिया 
गया है । इस मामले में लाड डेनिग ने यह्‌ प्रश्‍न उठाया था कि क्या यदि 
नवीन घरातल तोड़ने से पूवं योजना अधिकारी” को अनुज्ञा श्रावश्यक है तो 
योजना भ्रधिकारी वैध रूप से कौन सी शते ्रधिरोपित कर सकता है। इस 
प्रश्‍न का उत्तर देते इए विद्वान्‌ लाड ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था-- 


“मेरे विचार से लागू किए जाने वाले सिद्धांत संदेहास्पद नहीं 
है यद्यपि योजना अधिकारियों को ऐसी शर्तें, जो वे उचित समभे,. 
अधिरोपित करने के लिए बहुत ही व्यापक शक्तियां दी हुई हैं। इस 
पर भी विधि यह कहती है कि उन शर्तों को विधिमान्य होने के लिए. 
अनुज्ञात विकास से उचित और युक्तियुक्त रूप से संबंधित होता 

है चाहिए। योजना अधिकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपनी 
शक्तियों का प्रयोग करने हेतु स्वतन्त्र नहीं है चाहे उन्हें वह उद्देश्यः 
लोक हित में कितना भी वांछवीय प्रतीत हो ।” 
चेरट्से अर्बन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाम मिवसनेम प्रापर्टीज लिमिटेड? के मामले 
में लाड रीड ने लाडे डेनिंग द्वारा प्रतिपादित विधि के कथन का श्रनुमोदन 
कर दिया था और यह मत व्यक्त किया था कि फासेट प्रापर्टीज् लिमिटेड- 
बनाम बंकिगधम काउंटी फॉसिल3 के मामले में उक्त मत का पहले ही 
अनुमोदन कर दिया गया था। इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं 
हो सकता कि जहां किसी प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए शक्ति प्रदत्त की 
गई हो ओर उसके लिए शर्तें अधिरोपित करना हो तो शर्तों को विधिमान्य 
होने के लिए शते समुचित भोर युक्तियुक्त रूप से चाहे गए उद्देश्य से 
सम्बन्धित होनी चाहिएं । इस नैमित्तिक संबंध के अभाव में शर्तें अनावश्यक 
या मनमानी भ्रौर प्रयोजन से असंबंधित खूप में नामंजूर की जा सकती है ।' 
® सीमाएं जिन तक, रीति जिसमें तथा शर्तें जिनके अधीन निक्षे! गेर-बॅककारी' 


1 (1958) 1 भ्राल इंगलँड रिपोर्ट्स 625. 

2 (1965) अपील केसेजे 735. 

3 (1961) प्रपील केसेज 636, 
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कम्पनियों द्वारा आमंत्रित या. स्वीकार किए जा सकते हैं, विहित करते के 
लिए केन्द्रीय सरकार को धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्ति का निश्‍चित उद्देश्य 
था अर्थात्‌ उद्देश्य निगमित क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने तथा निशक्षेपकर्ताओं 
"और विनियोजकों को संरक्षण देने का था । रिष्टि ज्ञात थी तथा विनियामक 
उपाय रिष्टि को दूर करने के लिए ही जोड़े गए थे । शर्ते जो इस प्रयोजन 
को प्रभावी करने के लिए विहित की. जा सकती हैं, सूतराम विधिमान्य, उचित 
ओर युक्तियुक्त होनी, चाहिए तथा निगमित क्षेत्र द्वारा निक्षेपकर्ताओं/ 
विनियोजकों की कड़ी मेहनत द्वारा अजित धन के साथ छल करने के दुल्पयोग 
को रोकने वाले उपाय से सबधित होनी चाहिएं तथा उन्हें संरक्षण का उपाय 
प्रदत्त करने वाली होनी चाहिए अर्थात्‌ निक्षेप का पुनः संदाय करने को 
वाध्यता को पूरा करने के लिए अस्थिर आस्तियां उपलभ्य कराने वाली होनी 
'चाहिएं जों कि निक्षेप स्वोकार करने में विवक्षित है । यह नहीं कहा जा 
-सकता है कि निक्षेप नियमावली द्वारा विहितः शर्तें इतनी असंगत हूँ या उसका 
चाहे गए उद्देश्यों को पूरा करने से कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं है जिससे कि 
उन्हें मनमानी कहा जा सके । बलपूर्वक उत्तर नकारात्मक है । यह दोहराने 
पर भी विश्वासपूर्वेक यह कहा जा सकता 'है कि नियम, जो शाते विहित 
“करते हैं ओर जिनके ग्रध्यधीन निक्षेप आमन्त्रित और स्वीकार किए जा 
सकते हैं, निक्षेपकर्ताओं श्रौर विनियोजकों अर्थात्‌ समाज के एक वर्ग के, 
जिसे बलशाली निगम के सम्बन्ध में समुचित रूप से कमजोर वर्ग के रूप में 
वर्णित किया जा सकता है, संरक्षण के लिए निगमित क्षेत्र द्वारा आथिक 
शक्ति के कुप्रसिद्ध दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण के उपाय को विस्तारित करने 
के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह बात सिद्ध करने के लिए “अमेरिका इनकार- 
'पोरेटिड में”. राल्फ नाडार की वात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं 
है कि राजनेतिक संस्थाएं निगमों की इस सदैव बढ़ने वाली शक्ति को 
"नियन्त्रित करने में असफल हो सकती है । क्या किसी व्यक्ति के चाहने मात्र 
से प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों. में रुग्णता की मात्रा कम हो सकती है ? 
जिस सीमा तक कम्पनियां रुग्णता बढ़ाती हैं उसी सीधे अनुपात में ऐसी 
कम्पनियों के नियंत्रक स्वस्थ होते हैं। कल्याणकारी राज्य में निगमों द्वारा 
किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध-समाज के कमजोर वर्गो को सामाजिक और 
-श्राथिक रूप से संरक्षण देने की राज्य पर सांविधानिक वाध्यता है। इसलिए 
हमें इस दलील में कोई गुणागुण प्रतीत नहीं होता है कि विहित शर्तों का 
उस उद्देश्य या प्रयोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार 
"को घारा 58क के अघीन शक्ति प्रदत्त की गई थी । 
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29. इस उपघारणा पर कि नियम 3क निक्षेपकर्ता को किसी प्रकार 

का कोई संरक्षण तक भी विस्तारित नहीं कर सकता, दलील को आधारित 
करते हुए यह्‌ दलील दी गई थी कि यदि इस बात को देश की उधार पद्धति 
के विनियमन भारत की अथे व्यवस्था में घन के परिचालन के नियन्त्रण ओर 

९५ -निगमित क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन के श्रधिरोपण के व्यापक प्रतिबिम्ब, में 

देखा जाना था तो नियम 3क स्पष्ट रूप से अधिकारातीत है, घारा 58क 
नियम 3क की अपेक्षाओं से बहुत अधिक है । यह दलील इस संक्षिप्त आधार 
पर नामंजूर कर दी जाती चाहिए थी कि नियम 3क से किसी भी निक्षेप- 
कर्ता को चाहे वह कितनी ही अल्पराशि वाला हो, कुछ संरक्षण देने तक 
विस्तारित नहीं होता है । जब नियम 3क को निक्षेपकर्ताओं ओर विनियोजकों 
को संरक्षण विस्तारित करते के लिए परिकल्पित विभिन्त अन्य उपब्रन्‍्धों के 
-संदभं में देखा जाता है तो उसकी बहुत . ही छोटी किन्तु प्रभावी भूमिका है 
जिसके द्वारा वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों का पुनः संदाय करने 
की कम्पनी की बाध्यता को पुरा करते के लिए निक्षेप स्वीकार करने वाली 
कम्पनी को चल वित्त उपलभ्य रहेगा । इसलिए इस दलील में कोई गुणागुण 
नहीं है। 

ह, | 30. अगली दलील यह दी गई थी कि नियम 3क कम्पनी अधि- 
नियम की धारा 58क के उपबन्धों का अधिकारातीत हैं चूंकि वह धारा के 
उद्देश्य भौर परिधि से परे है। इस तकं को ओर आगे बढ़ाते हुए यह कहा 
गया था कि यदि घारा 58क का कम्पनी की निधियों का प्रयोग करने के 
ढंग या रीति को सम्मिलित करने के लिए व्यापक रूप से अर्थान्वयन किया 
जाता है तो उसमें कम्पनी के पास जमा किए गए निक्षेप भी सम्मिलित 
होंगे । स्पष्ट रूप से धारा 58क प्रत्यायोजित विधान की अनुज्ञेय सीमाओं का 
अतिक्रमण करने वाले रूप में स्वयं ही श्रसांविधानिक हो जाएगी । निगमित 
क्षेत्र के कार्यकलापों पर राज्य के बढ़ते हुए नियन्त्रण के क्रमिक इतिहास को 
मालूम करते समय इस वात पर ध्यान दिया गया था कि यदि राज्य संभाव्य 
दुरुपयोगों को विफल करने वाले कार्यकलापों पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण 
नहीं करेगा तो उन बलशाली कम्पनियों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति 
कम्पनियों की दया पर निर्भर करेंगे । यह हो सकता है कि यह अलगाव की 

® प्रवृत्ति उस समय सम्माननीय थी जब अहस्तक्षेप को नीति राज्य के दृष्टिकोण 
को प्रभावित करती थी किन्तु कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्ग के शोषण के 
इस नाजुक क्षेत्र में केवल दर्शक नहीं रह सकता । कई अन्य बातों के बीच 

-घारा 58क निक्षेपकर्ताओं के अन्तिम हित में निक्षेप आमन्त्रित भ्रोर स्वीकार 
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करने वाली गैर बैककारी कम्पनियों पर नियन्त्रण के कुछ उपाय लागू करने 
के लिए.परिकल्पित की गई थी तथा घन अजित करने के स्रोतों में सीमित 
नकदी प्राथमिकता के लिए बाध्य करके उद्योग में रुग्णता के सदव होने वाले 
भय से संरक्षण देना चाहा था जिसका प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों द्वारा 
प्रायः सुविधापूवंक अवलम्ब लिया जाता था । धारा 58क का इस वास्तविक 
श्थिति की पृष्ठभूमि में वेघ अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण. 
से देखे जाने पर घारा 58क केन्द्रीय सरकार को वे शते विहित करने के लिए. 
समर्थं बनाती है जिनके अध्यघीन निक्षेप स्वीकार किए जा सकते हैं तथा 
ऐसी एक शतं यह होगी कि किस प्रकार से घन के पुनः संदाय के लिए निक्षेप 
का एक भाग तुरन्त उपलभ्य होगा क्योंकि निक्षेप आमन्त्रित भोर स्वीकार 
करते समय यह बात विवक्षित होती है कि पुनः संदाय परिपक्व होने वाली 
तारीख को निश्चित रूप से किया जाएगा । 


31. दलील का अगला पहलू यह है कि कोई भी मागंदर्शक सिद्धांत 
विहित किए बिना आवश्यक विधायी कृत्यों का अत्यधिक प्रत्यायोजन किया 
गया है। यह बात विवादास्पद नहीं है कि सम्पूर्ण कम्पनी प्रधिनियम और 
भागतः घारा 58क एक विघायी नीति अधिकथित करती है श्रर्थात्‌ निगमित क्षेत्र 
पर क्रमिक रूप से सदव बढ़ता हुआ और प्रभावी नियंत्रण जिससे कि उससे 
व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण का उपाय सुनिश्चित किया जा 
सके । विधायी नीति की चातुर्यता के बारे में परीक्षा करना न्यायालय का काम 
नहीं है । आथिक विधान के मामले में न्यायालय को विधायी निर्णय के प्रति 
झघिक न्यायिक सम्मान दशित करना चाहिए । देखिए आर० के० गर्गे बनाम 
भारत संघ ओर अन्य), प्राग आइस एंड आयल मिल्स ओर एक अन्य बनाम 
भारत संघ? ओर थ्रार० सी० कपुर वनाम भारत संघ? के मामले । 


32. श्रावश्यक विघायी कृत्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन का आरोप 
पूर्णतया कायम रहने योष्य नहीं है। भारत में कम्पनी विधि का इतिहास 
1974 का संशोधन पुरःस्थापित करते समय उसके उद्देश्यों और कारणों का 
कथन, धारा 58क जोड़ने से पूर्व भारतीय रिजवं बेक द्वारा किए गए 
विनिथामक उपाय सभी क्रमिक उपाय करने की दिशा को इंगित करते हैं 
ताकि राज्य के अधिक हस्तक्षेप और नियंत्रण को जोड़ा जा सके और 


"3 [1982] 1 एस० सी० प्रार० 947. 
2 [1979] 1 उम० नि० प० 1326=[1978] 3 एस० सी० भार० 292. 
४ [1974] 3 उम० नि० प० [10451970] 3 एस० सीऽ प्रार० 539. 
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निगमित क्षेत्र के दुरुपयोगों को कम किया जा सके । निगमित क्षेत्र का 
दुरुपयोग अवश्यम्भावी बुराई है जो प्रत्यक्ष रूप से आधिक शक्ति के 
केन्द्रीयकरण से संबंधित है । प्रोफेसर विलीस ने अपनी पुस्तक 'कांस्टिट्यूशनल 
ला? में. पृष्ठ 586 और 587 पर कसोटी अधिकथित की है, जिद्वे यहां 
क. उद्धृत किया जा सकत्ता है-- | 
“यदि कोई कानून कोई निश्चित नीति घोषित करता है तो 
विघायी शक्ति के प्रत्यायोजन भौर समता के विरुद्ध नियम के लिए 
पर्याप्त रूप से एक निश्‍चित मानक है, यदि मानक युक्तियुक्त हो । 
यदि समता के अतिक्रमण को टालने के लिए कोई मानक स्थापित 
नहीं किया जाता हैतो शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को 
इस प्रकार कार्य करना चाहिए जैसे वे किसी विधिमान्य मानक को 
लागू कर रहे हों ।” | 
नीति निश्चित है तथा मागदशक सिद्धांत विधान ओर सम्पूर्ण कम्पनी अधि- 
नियम के इतिहास से उपलभ्य है तथा कोई भी व्यक्ति सभी और प्राइवेट 
सेक्टर के उपक्रमो में जटिल रुग्णता के बारे में अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता 
जिससे केवल संरक्षण आभास विस्तारित करने वाले इस कमजोर उपाय को 
मनमाने खूप में या प्रत्यायोजित विधान की अनुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण 
करने वाले रूप में अभिखंडित किया जा सके | इसमें यह तथ्य भी जोड़ा जा 
सकता है कि निक्षेप नियम कम्पनी अधिनियम की घारा 58क और 642 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विरचित किए गए हैं। धारा 642 
में यह अपेक्षित है कि कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए श्रधिनियमित प्रत्येक नियम 30 दिन की कालावधि के लिए संसद्‌ के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा दोनों ही सदनों को प्रस्तावित 
नियमों में परिवर्तन करने का सुझाव देने की शक्ति है । संसद्‌ का यह 
नियंत्रण प्रतिनिधि (डेलीगेट) द्वारा प्रत्यायोजित विघान की अनुज्ञेय सीमाध्ों का 
कोई अतिक्रमण नियन्त्रित करने के लिए पर्याप्त है । डी० एस० ग्रेवाल बनाम 
पंजाब राज्य ओर एक अभ्य! के मामले में इस न्यायालय की संविधानपीठ: 
द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यह अपेक्षा कि नियम संसद्‌ के दोनों 
सदनों के समक्ष रसे जाने चाहिएं, और उन्हें परिवर्तत करने का सुझाव देने 
> की शक्ति होगी, निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट करती है कि संसद्‌ ने किसी 
भी प्रकार से अपने प्राधिकार का त्याग नहीं किया है किन्तु वह अपने 
डेलीगेट पर कठोर सतकंता और नियन्त्रण रखे हुए है । 


2 [1959] सप्लीमेट एस० सी० घार० 792. 
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33. श्री ओ० पी० मलहोत्रा ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की 
घारा 58क और धारा 58क के साथ पठित घारा 642 द्वारा स 
का प्रयोग करते हुए निक्षेप नियम अधिनियमित करते की संसद्‌ को वधायी 
सक्षमत्ता के बारे में आपत्ति की हैं । यह बाद केवल नामंजूर किए जाने के 
लिए ही उल्लिखित की जानी है । श्री मलहोत्रा ते यह कहा हैं कि जब कोई 
कम्पनी निक्षेप आमंत्रित करके स्वीकार करती है तब निकषेपकर्ता ग्र 
कम्पनी के बीच साहुकार झौर ऋणी का सम्बन्ध अस्तित्व मे ग्रा जाता ह और 
इसलिए इस विषय से सम्बन्धित विधान स्पष्ट रूप से राज्य सुची की प्रविष्टि 
30 “साहूकारी और साहूकार कृषि ऋणिता से मुक्ति” के अन्गंगत ग्रता है | 
यदि यह दलील स्वीकार की ज्ञाती है तो बेक का निक्षेपकर्ता साहुकार होगा 
तथा संव्यवहार साहुकारी कहलाएगा । क्या बैंककारी उद्योग को प्रविष्टि 30 | 
के अन्तर्गत रखना है । दूसरी ओर संघ सूची की प्रविष्टि 45 में विनिदिष्ट 
रूप से बैंककारी प्रविष्टि है और इसलिए बेककारी से सम्बन्धित कोई भी 
विधान संघ सूची की प्रविष्टि 45 के प्रति निदिष्ट होगा । संघ सूची की 
प्रविष्टि 43 इस प्रकार है “व्यापार निगमों का, जिनके अन्तगंत बैककारी, 
बीमा और वित्तीय निगम है किन्तु सहकारी सोसाइटी नहीं है, निगमन, 
विनियमन और परिसंमापन” । प्रविष्टि 44 विश्वविद्यालयों को छोड़कर 
ऐसे नियमों के चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य राज्य तक 
सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन श्रौर परिसमापन को निदिष्ट करती 
है । स्पष्ट रूप से कंपनियों के बारे में विधाल बनाने की हाक्ति प्रविष्टि 44 
है प्रति निर्देश करती है जब कि कम्पनी के उद्देश्य राज्य तक ही सीमित 
नहीं हैं और इस तथ्य के बावजूद भी कि वह व्यापारी है अथवा नहीं । जब 
विधि के बारे में इस आधार पर आक्षेप किया जाता है कि वह उस 
'विघानमण्डल की, शक्तियों के अघिकारातीत है जिसने उसे अधिनियमित 
किया है, तब जो बात श्रभिनिश्चित की जानी चाहिए वह विधान का सही 
स्वरूप है यह करने के लिए किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण अधिनियमिति को 
और उसके उद्देश्यों की और उसके उपबन्धों की परिधि और प्रभाव के बारे 
में विचार करना चाहिए--देखिए ए० एस० कृष्णा बनाम मद्रास राज्यों । 
विवाद को हल करने के लिए यदि यह अभिनिश्चित करना आवश्यक हो 
जाता है कि तीनों सूचियों में से किस प्रविष्टि के प्रति विधान निदिष्ट है, तो 
न्यायालय को सार तथा संक्षेप का सिद्धांत अपनाना चाहिए । यदि सार 
और संक्षेप में विधान किसी एक या अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत आता दै, 


५ [1957] एस० ती० आर० 399. 
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“किन्तु विधान की विषयवस्तु का कुछ भाग प्रसंगतः दूसरे का अतिक्रमण 
करता है तथा किसी श्रन्य सूची के क्षेत्र में आ सकता है, तब उसे सम्पूणं रूप 
से विघिमान्य अभिनिर्धारित करना चाहिए, यद्यपि प्रसंगवश वह ऐसे विषयों से 
सम्बन्धित हो सकता है जो उसकी सक्षमता से परे हैं । देखिए ईश्वरी खेतान 
शुगर मिल्स वनाम उत्तर प्रदेश राज्य आर एक ब्रन्य!, भारत संघ बनाम 
एच० एस० ढिल्लों2, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम इंडियन 
'एल्युसिनियम कंपनी? तथा कर्नाटक राज्य और एक अन्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 
र एक ग्म्य: | सार और संक्षेप के इस सिद्धांत को लागू करते हुए घारा 
५8-क जो कम्पनी अधिनियम में सम्मिलित की गई है, संघ सूची की 
प्रविष्टि 43 और 44 को निर्दिष्ट करती है तथा सम्पूर्ण रूप से अधिनियमित्ति 
को देखे जाने पर उसे साहूक्रारी ओर साहूकार से सम्बन्धित विधान नहीं कहा 
जा सकता अथवा राज्य सूची की प्रविष्टि 30 के प्रति निदिष्ट नहीं कहा जा 
-सकता । 


34. श्री जी० ए० शाह ने एक और दलील दी है । यह कहने के 
पश्चात्‌ कि नियम 3क 1 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त हुआ था, उन्होंने विनि- 
[दिष्ट रूप से नियम 3क (1) के परन्तुक की ओर ध्यान आकृष्ट कियाथा 

अ जिसमें यह अपेक्षित है कि 31 मां, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के 
दौरान परिरकव होने वाले निक्षेपों के संबंध में उपनियम 3क के अधीन 
:निक्षिप्त या विनियोजित किए जाने के लिए अपेक्षित राशि 30 सितम्बर, 
1978 से पूर्वे निक्षिप्त या विनियोजित की जाएगी । उसके पश्चात्‌ यह 
दलील दी गई थी कि यह उपवन्ध 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले 
वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप करने 
की आवश्यकता होगी भौर यह वात नियम 3क के प्रवृत्त होने से पूवं स्वीकार 
कर ली गई है तथा इस सीमा तक नियम को भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया 
गया है और चूंकि ऐसी शाते जिनके अध्यभीन निक्षेप भूतलक्षी रूप से 
स्वीकार किए जा सकते हैं विहित करने के लिए घारा 58क द्वारा कोई 
भी शक्ति प्रदत्त नहीं की गई थी इसलिए नियम 3क धारा 58क का 
.अधिकारातीत हे । बिना किसी विवाद के नियम 3क 1 अप्रैल, 1978 से 
प्रवृत्त हुआ हैँ । नियम 3क द्वारा अघिरोपित बाध्यता नियम 3क में विहित 


or 9 म लक 
9 1 [1981] ! उम० नि० १० 11525 [1980] 3 एस० सी० प्रार० 331. 
४ [1972] 1 उम० नि० प० 56357 [1972] 2 एस० सो० झार० 33. 
3 [1976] 1 एस० सी० झार० 552. 
५ [1978] 4 उम० नि० १० ३24==[1978} 1 एस ० सी० आर० 641. 
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रीति में वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों का 10 प्रतिशत निक्षेप 
करने की है । कुछ निक्षेप तारीख 1 अप्रैल, 1978 ओर 31 माचे, 1979. 
के बीच परिपक्व होंगे । ऐसी सीमांत स्थिति का उपबन्ध करने के लिए एक 
परन्तुक श्रन्तःस्थापित किया गया है । क्या वह नियम को भूतलक्षी शप से 
प्रभावी करता है? कदापि नहीं । डो० एस० नफेरा बनाम भारत संघ! के 
मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने इस संदर्भ में निम्नलिखित' 
मत व्यक्त किया है- | 
“कोई भी कानून उचित रूप भूतलक्षी कातून नहीं कहा जाता 
क्योंकि उसके प्रवृत्त होने के लिए अपेक्षाओं का एक भाग उसके 
पारित होने के समय से पूर्वं लिया गया है ।” 


इस दृष्टिकोण से देखे जाने पर उपबन्ध को उचित रूप से भविष्य- 
लक्षी कहा जा सकता है न कि भुतलक्षी । इसलिए दलील हमें प्रभावित नहीं 
करती है । 

35. अगली दलील यह दी गई थी कि निक्षेप नियम के पारिभाषिक 
खंड में, “निक्षेप” शब्द को परिभाषा देते समय अपवर्जित खंड इतने 
व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि उसमें सफलतापूर्वक समान 
स्थिति वाले कई निगमों का अधिनियम की परिधि से बाहर रखा है तथा इस 


प्रकार का चयन इतना अधिक मनमाना है कि कोई भी व्यक्ति विश्वास 


के साथ यह कह सकता है कि केवल प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों को ही 
इस विनियामक व्यवहार के लिए चुना गया है । दलील में घारा में 58क और 
उसके अधीन बनाए गये नियम अधिनियमित करते समय अन्तविष्ट उद्देश्य 
और प्रयोजन को उपेक्षा की गई है । जैसा कि बारम्बार देखा गया है वह 
उन दुरुपयोगों को दूर करने के लिए एक विनियामक उपाय है जिसे प्राइवेट 
सेक्टर निगम करते हैं। यदि एद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो 
अपवजित खंड स्वयं स्पष्ट हो जाता है । संक्षेप में स्पष्ट करने पर नियमों 
के प्रवर्तन से अपवजित निकाय केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारों के निकाय है जेसेः 
कि भारतीय स्टेट बेक, राष्ट्रीकृत बेक, भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम, 
राज्य वित्त निगम अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य वित्त निमम,. 
भारतीय बोद्योगिक विकास बैंक, विद्युत प्रदाय अधिनियम के अधीन गठित 
विद्युत बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम और ऐसे अन्य निकाय हैं जिन्हें यदि 
उचित रूप से देखा जाए तो वे अपवजित करने वाला खंड , अधिनियमित. 


(1983) 1 एस० सौ० सी० 305, 
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करते का उद्देश्य प्रकट करते हैं। उद्देश्य यह है कि ऐसे निकायों को, जो 
जनता भर संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं, तथा अपनी बाध्यताओं को पुरा करने 
में असफल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं, इस ' 
“विनियामक उपाय से अपवजित किया गया है । वास्तव में इस दृष्टिकोण से 
वलपूर्वंक पुनः यह निष्कर्ष निकलता है कि नियंत्रण का उन निगमों पर 
प्रयोग किया जाना था जो. उनके द्वारा उपयोग की जा रही आथिक शक्ति 
का दुरुपयोग कर रहे हैं । इसलिए हम अपवजित करने वाले खंड में कोई भी 
बात मनमानी या अयुक्तियुक्त नहीं पाते हैँ । 


36. इनः दलीलों को देखते हुए उपबन्धों का. विस्तृत विश्लेषण स्पष्ट 
रूप से अनुच्छेद 14 श्रौर 19 (1) (छ) के अतिक्रमण से संबंधित किसी भी 
दलील को नामंजूर कर देगा और इसलिए हमें घारा 58क ओर उसके 
अधीन बने नियमों की सांविघानिकता के बारे में चुनोती को अवश्य ही 
'नामंजूर करना चाहिए । 


37. पिटीशनरों की ओर सें व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप 
से दी गई किसी भी दलील की संवीक्षा करने को आवश्यक्ता नहीं है और 
इसलिए पिटीशन और भपीलें अवश्य ही असफल होने चाहिएं ओर प्रत्येक 
मामले में पिटीशन और अपीले खर्चे सहित खारिज की जाती हैं । 


3 


पिटोशन और अपीलें खारिज गई । 
जैन/सरोहा 


न अमल 
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आयकर आयुक्त, मुम्बई नगरना।, मुम्बई 
बनाम 
मेससं शान्तिलाल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई 


(The Commissioner of Income-Tax, 
Bombay City-II, Bombay 
Y. 
Mis. Shantilal Private Limited, Bombay) 


(21 जुलाई, 1983) 


(न्याघाधिपति आर० एस० पाठक, ए० पी० सेन० और 
ई० एस० वेकटरामय्या) 


आयकर अधिनियम, 1961--धारा 43 (5)--अथंव्याप्ति--- 
क्रय--विक्रय की एक' संविदा में विक्रेता-निर्धारिती द्वारा संविदा 
भंग--मध्यस्थ द्वारा प्रतिकर के रूप में नुकसानी दिलवाई जाना--- 
कर-निर्घारण कायंवाहियों में निर्धारितो द्वारा कारबार की हानि के 
रूप में. दाबा--कर प्राधिकारियों द्वारा उसे 'सट्टेवाला संव्यवहार' 
बताया जाना--ऐसा संव्यवहार उक्त घारा 43 (5) के अथं में 
सदरेंवाला संव्यवहार नहीं कहा जा सकता 1 


निर्घारिती क्रय-विक्रय की एक संविदा का पालंन न. करने में असफल 
रहा । विवाद माध्यस्थ्म्‌ के लिए भेजा गया ओर मध्यस्थ ने निर्धारिती 
विक्रेता को निदेश दिया कि संविदा भंग के फलस्वरूप क्रेता को प्रतिकर के. 
रूप में 1,50,000 रुपए दे । उच्च न्यायालय ने पंचाट के अनुसार एक 
सम्मति डिक्री दे दी। निर्धारिती ने कर निर्घारण कार्यवाहियों में उक्त 
घनराशि का नुकसानी के रूप में दावा किया। आयकर अधिकारी ने यह दावा 
अस्वीकार कर दिया कि उस प्रतिकर का संदाय कारबार की हानि थी। 
उसका निष्कर्ष था कि यह संव्यवहार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 
‘4 3 की उपधारा (5) में दी गई परिभाषा के अनुसार “सट्टे वाला 
संव्यवहार” था । सहायक आयुक्त, (अपील) ने इस दृष्किण से निर्घारिती 
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की अपील मंजूर कर ली कि उसके द्वारा किया गया संदाय संविदा-मंग पर 
नुकसानी परिनिर्धारण के रूप में था, जो कि संविदा के निपटारे से भिन्त 
था । तदनुसार उसका निष्कर्ष था कि यह हानि कारबारी हानि मानी जाए 
न कि सट्टे की हानि । आयकर अपील अधिकरण ने 18 फरवरी, 1976 के 

रै अपने आदेश द्वारा आयकर अधिकारी की अपील खारिज कर दी। आयकर 
आयुक्त ने विधि का यह प्रश्‍न विनिश्चयार्थं निर्देशित किया कि कया मामले 
के तथ्यों के आघार पर और उसको परिस्थितियों में अधिकरण ने सहायक 
आयुक्त (अपील) के इस श्रादेश की पुष्टि करके ठीक किया कि निर्घारिती 
द्वारा उठाया गया नुकसान ओवकर अधिनियम, 1961 झो घारा 43 (5) 
के अर्थ में “सट्टे वाला संव्यवहार” में उठाया गया नुकसान नहीं था ? 
निदेश का उत्तर सकारात्मक देते हुए, 


अमिनिर्धारित--क्या उस समय किसी वस्तु के क्रय या विक्रय की 

संविदा का निपटारा हो जाता है जब उस वस्तु का वास्तविक परिदान या 

अन्तरण न किया जाए, भोर उसके बजाय क्या संविदा भंग के कारण 

माध्यस्थ्म्‌ पंचाट द्वारा नुकसानी के रूप में प्रतिकर दिलवाया जाए १ यदि 

9 संविदा द्वारा अनुध्यात वस्तु का परिदान या अन्तरण करने के बजाय, 
वचनगुहीता, संविदा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उसके स्थान पर 
कोई अन्य तुष्टि स्वोकार कर लेता है जिसे वह ठीक समझता है तो संविदा 
का निपटारा कर दिया गया कहा जा सकता है, यह बिलकुल एक अलग 
बात है कि ऐसे प्रतिग्रहण के बजाय पक्षकार विवाद खड़ा करे और संविदा 
पालन के लिए कोई करार न किया जा सके । यदि संविदा भंग हुई हैं और 
संविदा अधिनियम की घारा 73 के फलस्वरूप ऐसे भंग से नुकसान उठाने 
वाला पक्षकार उप्र पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, उसके द्वारा उसे 
पहुंचाए गए किसी नुकसान या हानि के कारण प्रतिकर पाने के लिए हकदार 
हो जाता है । कोई कारण नहीं है कि संविदा विषयक विधि ने जो प्रथं 
सम्प्रेषण किया है, उसे “सट्टे वाला संव्यवहार” की परिभाषा में समाहित 
न क्रिया जाए । संविदा भंग की नुकसानी का पंचाट बही चीज नहीं है जसे 

' कि संविदा का वह पक्षकार, जो संविदा की मूल शर्तों से भिन्न खूप में संविदा 
छ की तुष्टि स्वीकार कर लेता है । संभव है कि आम ग्रादमी सामान्य अर्थे में 
यह समझे कि जब संविदा भंग के प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय 

कर दिया जाए तो संविदा का निपटारा कर दिया गया माना जाना चाहिए ! 

वास्तविक रूप में ऐसी नुकसाती दिलवाये जाने से और व्यथित पक्षकार द्वारा 

उसे स्वीकार किए “जाने से जो कुछ विपटाया जाता है, वह पक्षकारों में 
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उत्पन्न विवाद होता है। फिर भी विधि संविदा के निपटारे का उल्लेख 
करती है, और संविदा का निपटारा तब होता है जब या तो उसका पालन 
हो जाये या पूणंतः या भागतः दिए गये वचन के पालन के लिए वचनगृहीता 
मुक्त कर दे या विमुक्त कर दे या छूट दे दे अथवा उसके स्थान पर ऐसी 
कोई तुष्टि स्वीकार कर ले जिसे वह ठीक समझे । यहां सरोकार विधि के 
श्राशय से है ओर आशय ही घारा 43 की उपधारा (5) में सर्वोपरि 
रहेगा । जिस समय संविदा भंग की जाती है ग्रोर पक्षकारों के बीच विवाद 
'उठाने पर माध्यस्थ्म्‌ पंचाट द्वारा प्रतिकर के रूप में नुकसानी दिलवायी जाती 
है तो ऐसा संव्यवहार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ( 5) के 
अर्थं में “सटूटे वाला संब्यवहार” नहीं कहा जा सकता । (पैरा 4) 


प्रभेदित निर्णय 
पेरा 
° ® 
[1975] [1975] 100 आई० टी० आर० 715 : 
देवनपोर्ट एण्ड कंपनो प्राइवेट लिमिटेड बनाम 
झायकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-2 
(Devenport and Company Private 
Limited 7. Commissionor of Income- 
| Tax, West शा 2४81-11). ° 4 
अननुमोदित निणंय 
[1974] [1974] 96 भाई० टी० आर० 557: 
ए० मुथुकुमार पिल्ले बनाम आयकर श्ापुक्त, ' 
मद्रास 
(A. Muthukumara Pillai 9 
Commissioner of Income-Tax, 
Madras); 4 


{1974] [1974].96 आई० टी० आर० 375 ; 
पो० एल० के० एन० मिनाक्षी आची बनाम 
भायकर आयुक्त, मद्रास 


(P. L ह. N. Meenakshi Acbi 7. 
Commissioner of Income-Tax, 
Madras); र 
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[1974] [1974] 96 नाई० टी० आर० 353 : ) 
आर० छघिन्तास्वामी . चेट्टियार बनाम 
श्रायकर श्रायुक्त, मद्रास 
(R. Chinnaswami Chettiar १. 


Commissioner of Inconm-Yax 
Madras). 4 


अनुमोदित निर्णय 


[1974] [1974] 96 श्राई० टी० आर० 401 : 
भण्डारी राजमल फुशलराज बनाम श्रायकर 
अयुक्त, मद्रास 
(Bhandari Rajmal _ Kusbalraj 9. 
Commissioner of Income-Tax, 
Mysore); ‘ 4 


"[1970] [ 1970] 78 भाई० टी० टार० 503 : 
| दोलतराम रावतमल बनाम झ्रीयकर प्रायुक्त 
(मध्य), कलकत्ता 
[Daulatram Rawatmall V. 


Commissioner of Income-Tax 
(Central), Calcutta); 4 


“[1968] [1968] 70 आई० टी० आर० 347 : 
आयकर ग्ायुक्त, पह्चिमी बंगाल वनाम 
पायनियर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
(Commissioner of Income-Tax, 
West Bengal v. Pioneer Trading 
Company Private Limited), 4 


. सिविल झपीली अधिकारिता : 1978 का कर निर्देश मामला सं० 4. 


~ आयकर अपील अधिकरण, मुम्बई द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 
“की घारा 257 के अधीन किया गया कर निर्देश । | 


-अपीलार्थी को ओर से सर्वश्री डी० वी० पटेल, टी० ए० 
रामचन्द्रव आर कुमारी - ए० 
` सु्भाषिणी 
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प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं । 
न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति थार० एस० पाठके तें दिया । 


न्यायाधिपतिपाठक- . . 
झायकर अधिनियम 196! की घारा 257 के अधीन किए गए इस 
कर निर्देश में निम्नलिखित विधि प्रश्‍न पर राय हमारी मांगी गई है: 


“क्या मामले के तथ्यों के आधार पर और उसको परिस्थि- 
तियों में अधिकरण ने सहायक आयुक्‍त (अपील) के इस आदेश की 
पृष्टि करके ठीक किया कि निर्धारिती द्वारा .उठाया गया नुकसान 
आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 43 (5) के अथे में 'सट्टे 
वाला संव्यवहार' में उठाया गया नुकसान नहीं था ?” 


2, निर्घारिती, मैसस शान्तिलाल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई एक 
लिमिटेड कंपनी है । निर्धारण वर्ष 1971-72 की कर निर्धारण कार्य- 
वाहियों में उसने 1,50,000 रुपये की धनराशि का जो उसने कारवार की 
हानि के रूप में मैसस मेडिकल सविसत सँन्टर को नुकसानी के रूप में दिया 
था, दावा किया । उक्त निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान निर्घारिती 
,मैससं मैडिकल सेन्टर को 440 रुपये प्रति कि०ग्राम की दर पर 200 किण्ग्राम 
फोलिकअम्ल यू० एस० पी० बेचने की संविदा की यी तथा परिदान संविदा 
की तारीख से लगभग तीन मास के भीतर 1 नवम्बर, 1969 को या के 
पूब किया जाना था । निर्धारिती का पक्षकथन है कि चूंकि जिस समय 
परिदान किया जाना था, उस अवघि के दौरान वस्तु की कीमत बढ़कर दो 
हजार रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी, इसलिए निर्घारिती संविदा प्री 
करने में असफल रहा, जिसके कारण पक्षकारों में प्रतिकर देने के बारे में 
विवाद खड़ा हो गया । विवाद माध्यस्थ्म्‌ के लिए भेजा गया और 25 अगस्त, 
1970 के पंचाट द्वारा मध्यस्थ ने निर्घारिती को निदेश दिया कि वह मंससं, 
मैडिकल सर्विस संन्टर को प्रतिकर के रूप में 1,50,000 रुपए दे। उच्च 
न्यायालय ने पंचाट के अनुसार एक समिति डिक्री देदी। 

3. निर्धारण कार्यवाहियों में आयकर अधिकारी ने निर्घारिती का 
यह दावा अस्वोकार कर दिया कि उस प्रतिकर का संदाय कारबार की 
हानि थो । उसका निष्कं था कि वह संव्यवहार आयकर अधिनियम, 196 1 
की घारा 43 की उपधारा (5) में दे दी गई परिभाषा के अनुसार ““सद्टे' 
वाला संब्यवहार” था । सहायक आयुक्‍त, (अपील) ने इस दृष्टिकोण से 
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निर्धारितो की अपील मंजूर कर ली कि उसके द्वारा किया गया संदाय 
संविदा-भँग पर नुकसानी परिनिर्धारण के रूप में था; जो कि संविदा के 
निपटारे से भिन्न था | तदनुसार उसका निष्कर्षं था कि यह हानि कारबार 

की हानि मानी जाए न कि सटटे की हानि। आयकर अपील अधिकरण ने 
18 फरवरी, 1976 के अपने आदेश द्वारा आयकर अधिकारी की अपील ` 
खारिज कर दी ! आयकर आयुक्त ने ऊपरवणित विधि का प्रश्‍न विनिश्‍्चयाथं' 
निर्देशित किया और इस मुद्दे पर भिन्न उच्च न्यायालयों में प्रकट मत 
वैभिन्न की दृष्टि से अधिकरण ने यह निर्देश किया है । 


4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ का पंचाट, जिसके द्वारा 
मैससे मेडिकल सर्विस सेन्टर को प्रतिकर दिलवाया गया था, इस आधार पर 
दिया गया था कि संविदा भंग हुई है। अधिकरण का मत था कि संदिदाभंग की 
नुकसानी के पंचाट से वह संव्यवहार आयकर अधिनियम, 196! की घारा 43 
की उपघारा (5) में वणित “सट्टे वाला संव्यवहार” की परिभाषा के अन्तर्गत 
नहीं श्राता । अधिकरण का यह मत श्रायकर आयुकत, पश्चिमी बंगःल बनाम 
पायेनियर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिसिटेडा, दौलतराम रावतमल बनाम 
ग्रायकर थायुक्‍त (मध्य), कलकत्ता? में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत से 
झर मण्डारी राजमल कुशलराज बनाम आयकर आयुक्त, मंसूर में मैसूर 
उच्च न्यायालय के मत से समर्थित है, उन्होंने यह मत श्रार० चिन्नास्वाक्ी 
चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्‍त, मद्रास“, पो० एल० के एन० मिनाक्षी 
आची वनाम श्रायकर आयुक्त, मद्रास और ए० मुथुकुमार पिल्ले बनाम 
आयकर आपुकत, मद्रास वाले मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय के मत से 
अधिक ठीक समझा । इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के वाद हमारी 
राय है कि अधिकरण सही है। घारा 43 की उपघारा (5) में “सटूटे' 
वाला संव्यवहार” की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :-- 

“सट्टे वाला संब्यवहार' से ऐसा संब्यवहार अभिप्रेत है, 
जिसमें किसी ऐसी वस्तु के जिसके अन्तगंत स्टाक ओर शेयर भी 
है; क्रय. और विक्रय की संविदा, कालिकतः या अन्ततः, वस्तु याः 


2 


9 1 [1968] 70 झाई० टो० झार० 347. 
2 [1970] 78 आई० टी० झआर० 503. 
3 [1974] 96 नाई० टी० श्रार० 401. 
४ [1974196 झाई० टी० भार० 353. 
5 [1974] 96 ग्राई० टी० आर० 375. 
6 [1974] 96 झ्राई० टी० आर० 557. 
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स्क्रिप के वास्तविक परिदान या भ्रन्तरण के द्वारा तय किए जाने से 

अन्यथा तय की जाती है" 

क्रय या विक्रय की संविदा का निपटारा 

हो जाता है जब उस वस्तु का वास्तबिक परिदान या अन्तेरण न 
किया जाए, और इसके बजाय कया संविदा भंग के कारण माध्यस्थ्म्‌ 
पंचाट द्वारा नुकसानी के रूप में प्रतिकर दिलवाया जाए संविदा का निपटारा 
कर दिया गया कहा जा सकता, यदि संविदा द्वारा अनुघ्यात वस्तु का 
'परिदान या अन्तरण करने के बजाय, बचनगुहीता, संविदा अधिनियम की 
चारा 63 के अनुसार उसके स्थान पर कोई अन्य तुष्टि स्वीकार कर लेता है - 
"जिसे वह ठोक समझता है। यह बिलकुल एक भलग बात है कि जब ऐसे 
प्रतिग्रहण के वजाय पक्षकार एक विवाद खड़ा करे और संविदा पालन के 
लिए कोई करार न किया जा सक्े। संविदा भंग हुई है भौर संविदा अधिनियम 
की घारा 73 के फलस्वरूप ऐसे भंग से नुकसान उठाने वाला पक्षकार उस 
पक्षकार से जिसने संविदा मंग की हैं, उसके द्वारा उसे पहुंचाए गए किसी 
नुकसान या हानि के कारण प्रतिकर पाने के लिए हृदकारं हो जाता है । कोई 
कारण नहीं है कि संविदा विषयक विधि ने जो अर्थं सम्प्रेषण किया है, उसे 
“सट्टे वाला संव्यवसार” की परिभाषा में समाहित न किया जाए। संविदा 
भंग की नुकसानी का पंचाट वही चीज नहीं है जैसे कि संविदा का वह.पक्षकार, 
जो संविदा की मूल शतो से भिन्त रूप में संविदा की तुष्टि स्वीकार 
कर लेता है। संभव है कि आम आदमी सामान्य अर्थ में यह समझे कि 
जब संविदा भंग के प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय कर द्या 
जाए तो संविदा का निपटारा कर दिया गया माना जाना चाहिए । वास्त- 
विक रूप में ऐसी नुकसानी दिलवाये जाने से और व्यथित पक्षकार हारा 
उसे स्वीकार किये जाने से जो कुछ निपटाया जाता है वह पक्षकारों में 
उत्पन्न विवाद होता है। फिर भी विधि संविदा के निपटारे का उल्लेख 
करती है, और संविदा का निपटारा तब होता है जब या तो उसका पालन 
हो जाए या पूर्णतः या भागतः दिए गए वचन के पालन के लिए बवचनग्रुहोता 
मुक्त कर दे या विमुक्त कर दे या छूट दे दे अथवा उसके स्थात पर ऐसी कोई 
तुष्टि स्वीकार कर ले जिसे वहे ठीक समझे । हमारा सरोकार विधि के 
आशय से है ओर आशय ही घारा 43 की उपधारा (5) में सर्वोपरि रहेगा । 

` तदनुसार हुम यह अभिनिर्वारित करते हैं कि जिस समय संविदा भंग की 
जाती है और पक्षकारों के बीच विवाद उठने पर माध्यस्थ्म्‌ पंचाट द्वारा 
अतिकर के रूप में नुकसानी दिलवाई जाती है तो ऐसा संव्यवहार आयकर 


__ तमाम सन 
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अधिनियम, 1961 की घारा 43 (5) के भ्रथं में “सट्टे वाला संव्यवहार” 
नहीं कहा जा सकता । अतः हम चिन्नास्वामी चेट्टियार वाले मामले में मद्रास 
उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए प्रतिकुल मत का भनुमोदन करने में 
असमर्थ हैं ओर पायोनियर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड में कलकत्ता 
उच्च न्यायालय द्वारा तथा भण्डारी राजमल कुशलराज वाले मामले में 
मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को अनुमोदित करते हैं। 
पी० एल० के० एन० मीनाक्षी श्राची और मुथुकुमार पिल्ल और मद्रास उच्च 
न्यायालय के विनिश्चय उपयुक्त नहीं है भर प्रस्तुत प्रश्‍न से सम्बन्धित नहीं 
है । राजस्व विभाग के विद्वान काउन्सेल ने हमारा ध्यान देवनपोर्ट एण्ड कंपनी 
प्राइवेट लिमिटेड वनाम आयकर आयुकत पश्चिमी बंगाल-[]! वाले मामले में" 
इन न्यायालय के विनिश्चय की ओर आकर्षित क्रिया । किन्तु उस मामले में. 
भी यह प्रश्‍न नहीं उठा था । 


5. तदनुसार हम प्रश्‍न का उत्तर निर्घारिती के पक्ष में और राजस्व 
विभाग के विपक्ष में सकारात्मक देते हैं। खर्चे के बारे में कोई आदेश ' 
नहीं होगा । 


निदेश का उत्तर सक्रारात्मके दिया गया |: 


1 [1975] 100 आई० टी० श्रार० 715. 
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भरिया सुपुत्र मनिया 
बनाम 


राजस्थान राज्य और एक अन्य 


(Jharia s/o Maniya | 
१, 


gtate of Rajasthan and Another) 
(21 जुलाई, 1983) 
(न्यायाधिपति ए० पो० सेन, ई० एस० बेंकटरमय्या और घार० बी० सिश्र) 


संविधान, 1950--अनुच्छेद 32--पिटोशनर को सेशन 
न्यायाघीश हारा भाजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया जाना-- 
उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखना--उच्चतम 
न्यायालय द्वारा पिटोशनर के अपील के लिए विशेष इजाज़त और 
पुर्नाबिलोकन के आवेदनों को नामंजुर किया जाना--उच्च न्यायालय 
मर उच्चतम न्यायालय के निर्णय फे विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अधीन 
पिटीश्षनर द्वारा रिट पिटीशन फाइल किया जाना--३च्चतम 
न्यायालय किन्ही न्यायिक कार्येवाहियो के संबंध में भ्रपने आप को 
कोई रिट, निदेज्ञ या आदेश जारी नहीं कर सकता ग्रतः ऐसे निरर्थक 

' ग्ावेदन चलने योग्य नहीं हँ । 


पिटीशनर तथा दो अन्य व्यक्तियों को अलवर के सेशन न्यायाघीश 
के समक्ष दोषारोपित किया गया था क्योंकि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता 
की धारा 302 के अधीन अनुकल्पतः संहिता की धारा 34 के साथ पठित 
'घारा 302 के अघीन अभिकाथत दण्डनीय श्रपराध किया था । विद्वान सेशन 
न्यायाधीश द्वारा उनको हृत्या के अपराध के दोषी पाया गया था और उनमें 
से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया था जब 
कि धारा 302 के अधीन उनकी दोषभुङित के बारे में अभिलेख किया । 
अपील किए जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिटीशनर की दोषसिद्धि 
को बनाए रखा किन्तु अन्य दो को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया । 
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“उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर पिटीशनर ने संविधान के 
अनुच्छेद 136 कं अधीन विशेष इजाजत पिटीशन अनुदत्त करने के लिए 
आवेदन किया । विशेष इजाजत पिटीशन इस न्यायालय द्वारा खारिज कर 
दिया गथा । पुनविलोकन के लिए दिए गए आवेदन को भी खारिज कर दियो 

ग तथा इसके पश्चात्‌ पिटीशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन श्रपील दोषसिद्धि 
"ओर दंडादेश का विरोध करते हुए यह पिटोशन फाइल किया है । पिटीशनर 
चाहता है कि राजस्थान राज्य को विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित 
निणंय और दंडादेश को तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को और विशेष 
इजाजत पिटीशन को खारिज करने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 
को प्रभावी करने से विरत रहने का निदेश देते हुए परमादेश का रिट जारी 
“किया जाए । उसने आगे इस घोषणा की मांग की है कि धारा 34 के साथ 
पठित धारा 302 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि अवघ 
थी भोर इसलिए जेल में उसका निरोध विधि के प्राधिकार के बिना या और 
संविधान के अनुच्छेद 14 ओर 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण 
था । पिटीशन खारिज करते हुए 


अभिनिर्धारित--अनुच्छेद 32 के अधीन इन कार्यवाहियों में घोषणा 
-को भांग करना न्यायोचित नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड 
संहिता की घारा.34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दडनीय अपराध 
के लिए पिटीशनर की दोषसिद्धि अवध हे विशेष रूप से जब कि इस न्यायालय 
-ने अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत अनुदत्त करने से मना कर दिया। 
न ही पिटीशनर की यह कहते समय सुनवाई को जाएगी कि जेल में उसका 
निरोध अनुच्छेद 14 भोर 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के अतिक्रमण में 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना जीवन भोर स्वतंत्रता 
के मुल अधिकार का वचन है । जब कि विशेष इजाज़त पिटोशन खण्ड 
न्यायपीठ में बेठे हुए विद्वान न्यायाधीशों को सौंप दी गई थी.वे उच्चतम 
न्यायालय गठित करते हैं और उनके निर्णय में अंतिमता है जिसको 
अनुच्छेद 32 के अघीन इन कायंवाहियों में उलटा नहीं जा सकता । स्पष्ट 
मु रूप से उच्चतम न्यायालय किन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में स्वयं 
अपने को कोई रिट, निदेश या आदेश जारी नहीं कर सकता और विद्वान 
न्यायाधीश जो न्यायपीठ का गठन करते हैं, इस न्यायालय की रिट 
अधिकारिता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । (पैरा 4) 
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निदिष्ट निर्णय 


[1980] (1980) 2 एस० सी० सी० 401 1 
प्यारा सिह बनाम पंजाब राज्य 
(Piara Singh v. State of Punjab) 3: 


[1976] [1976] 3 एस० सी० आर० 651 : 
मैना सिह बनाम राजस्थान राज्य 
(Maina Singh v. State of Rajasthan) 3 


[1970] [1970] 1 एस सी० आर० 322: 
शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर वनाम कुष्णाल्ो 


दत्तात्रेय बापत 
(Shankar Ramchandra Abhyankar ४. 
Krishnaji Dattatraya Bapat); 5 


[1964] [1964] 1 एस० सी० आर० 678 : 
कृष्ण गोविन्द पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 
(Krisbna Govind Patil 7. State of 
Maharashtra). 3 


घ्रारम्मिक अधिकारिता : 1971 का रिट विटीशन (दाण्डिक) सं० 1632. 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के श्रधीन रिट पिटीशन । 
पिटीशनर की ओर से श्री एस० के० जेन 
न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ए० पी० सेन ने दिया । 


न्यायाषिपति सेन-- 

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह्‌ रिट पिटीशन स्पष्ट रूप से 
चलने योग्य नहीं है और खारिज किया जाना चाहिए किन्तु ऐसे निरथेक 
आवेदनों को फाइल करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए हम उसके लिए 
कुछ कारण बतलाना आवश्यक समझते हैं । 


2. ऐसा प्रतीत होता है कि दो अन्य व्यक्तियों के साथ पिटीशनर 
को 1976 के सेशन विचारण सं० 130 के मामले में अलवर के सेशन 
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न्यायाधीश के समक्ष दोषारोपित किया गया था क्योंकि उन्होंने भारतीय 
दंड संहिता की घारा 302 के अघीन भनुकल्पतः संहिता को धारा 34 के 
साथ पठित घारा 302 के अधीन अभिकथित दंडनीय अपराध किया था । 
21 अप्रेल, 1977 के उसके निर्णय और दंडादेश के द्वारा विद्वान सेशन 
न्यायाधीश ने पिटीशनर ओर उसके दो सहयोगियों को अपने सामान्य आशय 
के अनुक्रम में मृतक झरिया की हत्या करने के लिए घारा 34 के साथ पठित 
घारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन 
कारावास भुगतने के लिए दंडादिष्ट किया जबकि घारा 302 के अधीन 
उनकी दोषमुक्त के बारे में अभिलेख किया। अपील किए जाने पर राजस्थान 
उच्च न्यायालय (जयपुर न्यायपीठ) की खंड न्यायपीठ ने 1972 को दांडिक 
अपील सं० 219 के मामले में तारीख 3 जुलाई, 1980 के निर्णय द्वारा 
घारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन पिटीशनर की दोषसिद्धि को 
बनाए रखा किन्तु उसके दो सहयोगियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुवत 
कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर पिटीशनर ने 
संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाज्ञत पिटीशन अनुदत्त करने 
के लिए आवेदन किया । विशेष इजाजत पिटीशन को इस न्यायालय ने 
23 फरवरी, 1981 को खारिज कर दिया । पुनविलोकन के लिए दिए गए 
आवेदन को भी 1 सितम्बर, 1981 को खारिज्ञ कर दिया गया । इसके 
पश्चात्‌ पिटीशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी दोषसिद्धि ओर दंडादेश' 
का विरोध करते हुए यह पिटीशन फाइल किया है । पिटीशनर चाहता है कि 
राजस्थान राज्य को विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निणंय ओर 
दंडादेश को तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को और विशेष इजाज़त पिटीशन 
फो खारिज करने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने 
से विरत रहने का निदेश देते हुए परमादेश की रिट जारी कर दी जाए ।' 
उसने भागे इस घोषणा की मांग की है कि धारा 34 के साथ पठित 
घारा 302 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि अवघ थी भोर 
इसलिए जेल में उसका निरोध विधि के प्राधिकार के बिना था और संविधान 
के अनुच्छेद 14 ओर 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण था । 


3. पिटीशनर ने यह दलील दी है कि कुष्ण गोविन्द पाटिल बनाम 
> महाराष्ट्र राज्यः, संता सिंह बनाम राजस्थान राज्य? घोर प्यारा सिह बनाम: 


1 [1964] 1 एस० सी० मार० 678. 
2 [1976] 3 एस० सी० आर० 651. . ` 


मा०... 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


306 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1983 ] 4 उस० नि० प० 


पंजाब राज्य! के मामलों में प्रतिवेदित इस न्यायालय के विनिश्चयों को 
देखते हुए घारा 34 के साथ पठित घारा 302 के अधीन उसकी दोषसिद्धि 

अवध थी चंकि उसको दो अन्य नामित व्यक्तियों के साथ आरोपित किया 
गया था जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है भौर इसलिए 
उसे घारा 34 के साथ पठित घारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से 
दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । इस आधार पर दलील यह है कि पिटीशनर 
को संविधान के अनुच्छेद 14 ओर 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के 
अतिक्रमण में विधि के प्राधिकार के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता 
से वंचित किया गया है। हमें इस बारे में अभ्यावेदन दिया गया है कि इस 
न्यायालय के विनिश्चयों पर आधारित दलील विशेष इजाज्ञत पिटीशन की 
सुनवाई के क्रम में दी गई थी किन्तु विशेष इजाज़त पिटीशन और पुनविलोकन 
के लिए आवेदन, दोनों को खारिज कर दिया गया था और इसलिए पिटीशनर 
के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित रिट, निदेश या आदेश 
के लिए इस न्यायालय को पहुंच करने के सिवाय कोई उपचार नहीं था । 

4. हम अनुच्छेद 32 के प्रधीत इन कार्येवाहियों में घोषणा की मांग 
करने के भौचित्य को पसन्द नहीं करते कि उच्च न्यायालय हारा भारतीय 
दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय 
अपराध के लिए पिटीशनर की दोषसिद्धि भ्रवंध है विशेष रूप से जब कि 
न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत पिटीशन भनुदत्त करने 
से मसा कर दिया । न ही पिटीशनरं की यह कहते समय सुनवाई की जाएगी 
कि जेल में उसका निरोघ अनुच्छेद 14 ओर 19 के साथ पठित अनुच्छेद 21 
के अतिक्रमण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना जीवन 
और स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वंचन है। जब कि विशेष इजाज़त 
पिटीशन खण्ड न्यायपीठ में बैठे हुए विद्वान न्यायाधीशों को सौंप दी गई थी 
वे उच्चतम न्यायालय गठित करते हैं और उनके निर्णय में अंतिमता है 
जिसको अनुच्छेद 32 के अधीन इन कायंवाहियों में उलटा नहीं जा सकता । 
स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय किन्ही न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में 
स्वयं अपने को कोई रिट, निदेश या आदेश जारी नहीं कर सकता और 
विद्वान न्यायाधीश जो न्यायपीठ का गठन करते हैं, इस न्यायालय की रिट 
अधिकारिता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं.। 


5. शंकर रामचन्द्र झभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तात्रेय बापत? के 


rr 
1 (1980) 2 एस० सी० सी० 401, 
2 [1970] 1 एस० .सी० भ्ार० 322. - 
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मामले में इस न्यायालय ने यह अभिकथित किया था कि यदि उच्च न्यायालय 
की श्रधिक्रारिता की याचना करने के लिए दो रीतियां हैं और इन रीतियों में 
नसे एक, जिसको चुना गया था, समाप्त हो गई है तो अधीनस्थ न्यायालय के 
उसी आदेश के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियों में अनुतोष अनुदत्त करने के 
'िवेकाधिकार का प्रयोग करना सही और उचित होगा। उस मामले में 
प्रत्यर्थी ने पहले ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1 908 की घारा 115 के अधीन 
उपचार को चुना था किन्तु विद्वान एकल न्यायाघीश ने पुनरीक्षण को खारिज 
कर दिया था । इस पर प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 ओर 227 के 
अधीन अपील न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय 
में समावेदन किया । उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ ने यह 
अभिनिर्धारित किया कि पुनरीक्षण पिटीशन की खारिजी के बावजूद वह सही 
मामला बनाए जाने पर श्रनुच्छेद 226 और 227 के अघीन हस्तक्षेप कर 
-सकता हे और मामले के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात्‌ उसंने प्रत्यर्थी 
-को अनुतोष अनुदत्त कर दिया । इस न्यायालय में अपील किए जाने पर यह 
दलील दी गई कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन 
-हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ग्रपीलार्थी की दलील अभिभावी हुई और उच्च 
न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ का निर्णय अपास्त कर दिया गया । इसमें यह 
-मत व्यक्त किया गया था-- 


“ऐसी परिस्थितियों में अनुतोष अनुदत्त करने से मना करता 
प्रक्रिया के दोष को रोकने तथा अपने स्वयं के निर्णयों को आदर 
एवं अन्तिमता देने के सम्बन्ध में न्यायालय की चिन्ता के अनुसरण 
में होगा 1” 

6, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसी सिद्धान्त को समान रूप से 
संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों को भी लागू न किया जाए 
जो न्यायालय के अनुच्छेद 136 के अधीन हस्तक्षेप करने से मना करने के 
बाद प्रारम्भ की गई हैं । | 

7. इन कारणों से रिट पिटीशन असफल होता है ओर खारिज किया 
-जाता है । 

| रिट पिटीशन खारिज किया गया । 

-स० 
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एन० आर० श्रीनिवास अय्यर 
बनाम 
ऱ्य इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास 
७ 


(N. R. Srinivasa Tyer 


V. क्र 
New India Assurance Co. Ltd., Madras) 
( 22 जुलाई, 1983 ) 
(न्यायाधिपति डी० ए० देसाई ध्रोर ओ० चिन्तप्पा रेड्डी) 


भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)--- 
धारा 148-उप-उपनिहितो-बीमे की संविदा--संविदा की शातों के 
अघीन बीमाङृत द्वारा बीमाकर्ता की ओर से क्षतिग्रस्त मोटरयान को 
समीप के मरम्मत करने वाले के पास ले जाया जाना- बीमाकर्ता का 
मरम्मत कराने के लिए सहमत हो जाना-मरम्मत करने वाले की श्‌ 
अभिरक्षा में सोटरयान का आग से नष्ट हो जाना--बोमाकर्ता 
उपनिहिती को श्रोर मरम्मत करने वाला उप-उपनिहिती की हैसियत 
में मोटरयान के लिए जिम्मेदार होगा । * 


भारतीय संविदा श्रधिनियम, 1872 (1872 का 9)-- 
धारा 151 श्लोर 152--[सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 
घारा 103 और 104]--उपनिहिती द्वारा की जाने वाली 
देखरेख--उपनिहिती द्वारा देखरेख के बारे में सबूत न देना--जहाँ: 
पर उपनिहितो श्रोर उप-उपनिहिती अपने सबूत के भार का निवंहन 
करने में असफल रहें ओर कोई उपनिहिती और उप-उपनिहिती की' 
ओर से बरती जाने वाली देखरेख भर अनवधानता फे बारे सें 


साक्ष्य देने में असफल रहे वहां न्यायालय उपनिधाता के कथन फो 
स्वीकार करने में. न्यायोचित है । 


वादी अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी भे 
प्रत्यर्थी बीमाकर्ता के पास दुर्घटना, 


री नुकसान या" 
हानि के बारे में अपनी कार का बीमा कराया था 


। दुर्घटना से हानि केः 
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आमले में बीमे की संविदा में इस बात का उपबन्ध था कि बीमाकर्ता 
ीमाकृत को समीप के मरम्मतकर्ता के पास गाड़ी को ले जाने, उसकी 
मरम्मत करने और उसके संरक्षण का युव्तियुक्त खचे वहन करेगा । कार के 
दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमाकृत मरम्मत के लिए कार को मरम्मत कर्मशाला ` 
ले गया और बीमाकर्ता को इसकी सूचना दे दी। बीमाकर्ता ने मरम्मत के 
खर्च के बारे में बातचीत की किन्तु जब मरम्मतकर्ताओं की अभिरक्षा में कार थी 
तो आगे से कार नष्ट हो गई । वादी ते बीमाकर्ता को बीमा पालिसी की शतों के 
'अनुसार उसकी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा । बीमाकर्ता ते 
:इस दावे का विरोध किया भर अन्ततः मामला उच्च न्यायालय के समक्ष 
आया जिसने अपने निर्णय के द्वारा मामले को मुख्यतः इन प्रश्नों पर विचार 
करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया कि (1) कया बीमाकर्ता 
वादी की कार का उपनिहिती था और (2) क्या बीमाकर्ता कार की इतनी 
देखरेख करने में असफल रहा जितनी कि कोई साधारण प्रज्ञा वाला व्यक्ति 
उसी क्वालिटी और गुण की इन्हीं परिस्थितियों में अपनी कार की कर सकता 
है । उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को अपील को मंजूर कर लिया और यह 
अभिनिर्धारित करते हुए वादी के वाद को खारिज कर दिया कि बीमाकर्ता 
बादी की कार का उपनिहितो नहीं था ओर वादी का दावा चलने योग्य नहीं 
.है। वादी बीमाकृत को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील 
-को मंजूर करते हुए, 


अमिनिर्धारित--बीमे की संविदा में बीमाकर्ता और बीमाकुत दोनों 
के परस्पर अधिकार भौर बाध्यताएं होती हैं। यदि मोटरकार किसी दुर्घटना 
में क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमाकृत का यह कतव्य है कि वह 
क्षतिग्रस्त कार को बिना किसी देखरेख फे न छोड़े जिससे बीमाकृत पर 
'अनिवार्यतः या तो चौकीदार रखने की या यदि कार हटाए जाने की हालत में 
है तो इसे-मरम्मतकर्ता के पास ले जाने का दायित्व भां जाता है। दुर्घेटनास्थल 
से जब कार को निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले जाया जाता है तो 
बीमाकर्ता पर बीमाकृत को कार के हटाए जाने के खर्चे की प्रतिपूति करने 
का दायित्व आ जाता है । इससे यह विवक्षित है कि दुघेटना-स्थल से कार 
को निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले जाने का कतंव्य बीमाकर्ता का है किन्तु 
इस कतव्य का पालन बीमाकर्ता की ओर से बीमाङृत द्वारा किया जाता है 
आर बीमाकृत अपने द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूति का हकदार होता है 
अतः बीमाकृत इस बात के लिए आबद्धकर है कि वह कार को निकटतम 
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भरम्मतकर्ता के पास लें जाए । यरे दायित्व बीमाकर्ता की संविदा के अधीनः 


उत्पन्न हुए । (पेरा 15) व 
जब कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाए तो बीमाकर्ता ह बकल्प 
पर या तो मोटर-कार की मरम्मत कर सकता हे या इसे यथापूव स्थिति में 
` ला सकता है या इसे बदल सकता है। क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत का 
“दायित्व बीमे की संविदा के अधीन उत्पन्न हुआ । बीमाकर्ता भपने ग्रात्यंतिक 
स्वविवेक से मोटर-कार की या तो मरम्मत करा सकता था, उसे यथापुर्वे 
स्थिति में ला सकता था या उसे बदल सकता था । जब बीमाकर्ता को मोटर- 
कार को बदलने का विकल्प का प्रयोग किया तो वहू न केवल अपनी पसंद के 
मरम्मतकर्ता को चुनने बल्कि वीमाकर्ता और मरम्मतकर्ता के बीच मरम्मत के 
प्रभारों का मोलतोल तय करने का भी हकदार है ओर बीमाकृत इसमें कुछ 
- नहीं कर सकता । जब इन तीनों शर्तों को साथ-साथ पढ़ा जाता है खोर साक्ष्य 
का अधिमूल्यन किया जाता है तो अनिवार्य परिणाम यह निकलता है कि 
वादी ने अपने पुत्र के माध्यम से दुर्घटना के शीघ्र बाद मोटर-कार को बीमे की 
संविदा के अधीन अपने दायित्व का उन्मोचन करते हुए निकटतम मरम्मतकर्ता 
के पास भेजा। पक्षकारों के बीच आबद्धकर संविदा से प्रकट इस अनिद्य साक्ष्य 
की अवस्था में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने मे गलती की कि 
“वादी का पुत्र कार को बीमाकर्ता के निर्देश के बिना अपनी मर्जी से कर्मशाला 
' ले गया था । बीमाकर्ता ने कार को मरम्मत करवाने का विनिश्चय किया न 
कि कार को यथापूवं स्थिति में लाने का या उसे बदलने का । इस विकल्पः 
का प्रयोग करने पर बीमाकर्ता ने मरम्मतकर्ता से बातचीत की और उनके 
बीच अधिकार और वाघ्यताएं तय हुई । मरम्मत प्रभारों का संदाय करने कौ 
बाध्यता बीमा की संविदा में से उत्पन्न हुई । बीमाकर्ता मरम्मतकर्ता से कार 
की मरम्मत कराना चाहता था और वह यह चाहता था कि उससे प्रभार 
वसुल किया जाए। मरम्मतकर्ता की अभिरक्षा उप-उपनिहिती जेसी थी 
क्योंकि वीमाकर्ता जसा कि पहले ही बताया जा चुका है, दुर्घटना के समय से 
उपनिहित बन गया था । दुर्घटना से लेकर दीमाकुत ने यान के सम्बन्ध में 
बीमा की संविदा के अधीन यथाउपबन्धित रूप में सस्ती से कारवाही को इस 
कार को बीमाकर्ता के लिए और उसके ओर से निकटतम मरम्मतकर्ता के 
'पास ले जाना आवश्यक हो गया । बीमाकर्ता उपनिहिती हो गया श्रौर 
मरम्मतकर्ता को उपनिधाता ने आरम्भ में बता दिया लगता है जिसके साथ 
'बीसाकर्ता ने बातचीत करके एक संविदा की ओर बीमा की संविदा की और 
बीमे की संविदा के अधीन दायित्व का उन्मोचन करने के लिए कार की 
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मरम्मत करवाने हेतु सहमत हुआ। अतः इस अतिरिक्त कारण से मरम्मतकर्ता 
की अभिरक्षा उप-उपनिहिती की अभिरक्षा हो गई। (पेरा 1 6) 


वीमा पालिसी द्वारा यथा साक्ष्यांकित बीमे के उपबन्धों से पालिसी के 
झन्तगंत क्षतिग्रस्त कार को जैसे ही दुघेटना हो, मरम्मतकर्ता के पास ले जाने 
का कतंव्य और दायित्व लक्षित होता है । यह बीमाकृत का दायित्वथा कि 
बह बीमाकर्ता की ओर से उसका पालन करता और यह बीमाकर्ता के फायदे 
के लिए किया जाना था क्योकि बीमाकर्ता के पास कार की मरम्मत करने 
आर उसे बदलने का विकल्प था। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में वादी के पुत्र 
द्वारा कार का मरम्मतकर्ता को सौंपा जाना बीमाकर्ता की ओर से परिदान है 
जो कि उपनिहितो होगा और मरम्मतकर्ता उप-उपनिहिती होगा । इस 
निष्कर्षं की और अधिक पुष्टि उस पत्र-व्यवहार से हुई है जो कि बीमाकर्ता 
और मरम्मतकर्ता के बीच हुना । वार को मरम्मतकर्ता से मरम्मत करवाने 
का दायित्व बीमाकर्ता का था। उसे कार को अपनी अभिरक्षा में लाने का 
झघिकार था । उसने कार को औपचारिक रूप से अभिरक्षा में ले लिया जब 
उसने अपनी पसन्द के उस मरम्मतकर्ता से जिसे अभिरक्षा दी गई थी, 
मरम्मत प्रभारों की बाबत बातचीत की श्रौर अन्त में मरम्मतकर्ता को 
मरम्मत प्रभारों का संदाय करने के लिए सहमत हुआ । निश्‍चित रूप से 
दीमाकर्ता उपनिहिती होगा और मरम्मतकर्ता डप-उपनिहिती होगा । (पैरा20) 


जब कार उप-उपनिहिती की अभिरक्षा में थी तो यह उस आग. में 
नष्ट हो गई जो मरम्मतकर्ता की वर्कशाप में लगी । उप-उपनिहिती उत्तनी ही 
सतर्कता बरतने के लिए बाध्य था जितनी कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति 
उसकी क्वालिटी ओर मुल्य के अपने माल की बाबत बरतता जैसा कि 
उपनिहिती से प्रत्याशा थी । प्रतिवादियों ने यह स्पष्ट करने के.लिए कोई साक्ष्य 
नहीं दिया है कि उपनिहिती या उप-उपनिहिती ने कार की वाबत कितनी 
सतर्कता बरती थी । जब अभिरक्षा उपनिहिती उप-उपनिहिती की है तो 
यह दशित करने का भार उन पर है कि उन्होंने कार की उठाई घराई कसे. की ।. 
बीमाकर्ता की ओर से इस प्रश्‍न पर कि मरम्मतकर्ता अर्थात्‌ उप-उपनिहिती ने 
कितनी सतर्कता बंरती, कोई साक्ष्य नहीं है। प्रतिवादी साक्षी 1 की बीमाकर्ता 
की ओर से परीक्षा की गई और उसकी मुख्य परीक्षा में एक भी शब्द ऐसा 
नहीं जिससे यह पता चल सके कि उप-उपनिहिती द्वारा कार को सुरक्षित 
झभि रक्षा में रखने के लिए कितनी सतर्कता बरती गई । उप-उपनिहिती की' 
झर से किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की गई । न्यायालय के समाघानप्रद के 
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लिए यह सिद्ध करने का भार उन पर था कि क्षतिग्रस्त कार की बाबत 
कितनी सतकंता बरती गई। वादी ने इस बारे में कुछ साक्ष्य देकर उस लापरवाह 
रीति को बताया है जिसमें कार का वर्कंशाप में ऐसी जगह रखा गया था 
जहां ज्वलनशील पदार्थ पड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका भार 
'उप-निहिती और उप-उपनिहिती पर है और विद्वान्‌ विचारण न्यायाधीश 
इसका उन्मोचन न होने पर वादी के साक्ष्य कों मानने में ओर इस निष्कर्ष 
को अभिलिखित करने में पूर्ण रूप से न्यायोचित ये कि'उपनिहिती और 
उप-निहिती ने कार की उतनी सतकंता नहीं बरती जितनी कि किसी 
ब्रज्ञावान से उसी क्वालिटी ओर मूल्य के अपने माल की बाबत बरतने की 
प्रत्याज्ञा थी । (पैरा 21, 22) 


झवलम्बित निर्णय 


[1970] [1970] 3 आल इंगलैंड रिपोर्ट्स 825 : 
गिलक्राइस्ट वाट एण्ड सेन्ड्रसन प्राइवेट लिमिटेड 
बनाम याक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 
(Gilchrist Watt & Sanderson Pvt. Ltd. 
४. York products Pvt. Ltd ); 18 


[1965] [1965] 2 आल इंगलेड ला रिपोर्ट्स 725 : 
सौरिस बनाम सी० डब्ह्यु० साटिन एण्ड सन्स 
लिमिटेड 
(Morris y. 6 W. Martin & Sons Ltd.). 17 


सिविल अपीली अधिकारिता : 1969 की सिबिल अपील सं० 2202. 


1958 के अपील वाद सं० 838 में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 
2 जनवरी, 1969 वाले निर्णय ओर आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर i 


की गई अपील । 

अपीलार्थो को ओर से सवंश्री जी० बी० पाई, डी० एन० 
मिश्च, ओ० सी० माथुर, श्रीमती मीरा 
माथुर 

अत्यर्थों सं० 2 की ओर से श्री एम० आर० के० पिल्ले 

अत्यर्थ सं० 1 की ओर से श्री एन० सुधाकर 
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न्यायालय का निर्णय न्याया 'धिपति डी० ए० देसाई ने दिया । 
-न्पायाधिपति देसाई-- 


वादी जिसकी कार बहुत पहले जुलाई, 1953 में झाग में नष्ट हो 
: गई थी और जिसने प्रत्यर्थी (संक्षेप में 'बीमा कम्पनी) से सात हजार रुपए 
की तुच्छ राशि का दावा किया था, पिछले तीन दशकों से न्यायालयों के द्वार 
-खटखटा रहा है और न्याय मिलता उसे अमी भी दिखाई नहीं देता, और 
अपनी इस दोड़-धूप में उसने अनुमानतः उस रकम .से दुगनी रकम खर्च कर 
-दो है, जिसकी उसने वाद में मांग की है, क्योंकि यह दूसरा दोर है जबकि 
मामला इस उच्चतम न्यायालय में आ पहुंचा है । 
2. वादी, जोकि यहां अपीलार्थी है, आस्टिन 16 हासे पावर मोटर- 
-कार का स्वामी था, जिसका उसने दुर्घटना, हानि या नुकसान की बाबत; 
` मूल प्रथम वादी प्रतिवादी वेनगाडे फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी 
लिमिटेड के पास बीमा कराया हुआ था । बीमा पालिसी, प्रदर्श पी-1; 
: तारीख 4 माचे, 1952 की अवघि 1 माचे, 1952 से 28 फरवरी; 1953 
तक की थी । इस कार की क्षति जिस दुघंटना में हुई; वह 21 दिसम्बर, 
1952 को हुईँ। कार को पी० एस० एन० मोटसं लिमिटेड, त्रिचुर, की 
कार मरम्मत करने वाली कमंशाला पर ले जाया गया और उसे वहाँ छोड़ 
दिया गया और दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को इस प्राथना के साथ भेज 
दी गई कि वह बीमा पालिसी के अधीन अपनी बाध्यता का उन्मोचन करे । 
मरम्मतकर्ता ने, जिसे कार सौंपी गई थी, मरम्मत प्रभारों के रूप में 2,010 
- रुपए की रकम का प्राककलन तैयार किया और उसे बीमाकर्ता को भेज 
-दिया । लम्बे पत्र-व्यवहार के वाद बीमाकर्ता ने मरम्मत प्रभारों के रूप में 
1910 रुपए की रकम के प्राक्कलन की स्वीकृति दी और बीमाकर्ता ने अपने 
पत्र, प्रदर्श पी-13, तारीख 25 माच, 1953 द्वारा वादी को और मरम्मत 
"कर्ता को निम्नलिखित रूप में यह पत्र लिखा :— 


“हम सहृषे आपको यह सूचना देते हैं कि मेससँ पी० एस० 
एन० मोटसं लिमिटेड, त्रिचुर के संशोधित प्राक्कलन को हमारे 
प्रघात कार्यालय ने मान लिया है श्रोर उन्हें मरम्मत का काये शुरू 
करने तथा संदाय करने के लिए उन्हें सम्यक्‌ रूप से भरे गए और 
आपके द्वारा हस्ताक्षरित उन्मोचन वाउचर (डिस्चाजें वाउचर) 
सहित अपना अन्तिम बिल भेजने के लिए कहा गया है । 

सदा आपकी सेवा में ।” 


पावले -. 
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दुघेटना की तारीख़ से लेकर कार मरम्मत के प्रयोजन के लिए मरम्मतकर्ता 

की अभिरक्षा में रही । 10 जुलाई, 1953 को मरम्मतकर्ता की कमंशाला में 
आग लग गई, जिसमें वादी की मोटर-कार नष्ट हो गई । वादी ने बीमा 
पालिसी के निबंधनों.के अनुसार हानि के लिए उसकी क्षति पूर्ति करने हेतु. 
बोमाकर्ता से यह अभिकथन करते हुए मांग की .कि मोटरकार बीमाकर्ता की 
ओर से मैससं पी० एस० एन० मोटर्स लिमिटेड के कब्जे और अभिरक्षा में 
थी और उसकी मरम्मत ब्रीमाकर्ता की, उसके निर्देश के अधीन रहते हुए,- 
एकमात्र जिम्मेदारी पर की जा रही थी और चूंकि बीमाकर्ता ने मोटर कार 
को ऐसी कमंशाला में मरम्मत के लिए सौंपा था जिसमें तेल, पेट्रोल, टायर 
आदि जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ मोटर यह्‌ पत्ता लगाए बिना पड़ी थी 
“कि क्‍या उस कमंशाला का आग या अन्य जोखिमों के विरुद्ध बीमा हुआ था, 
अतः.वीमाकर्ता नुकसान पूरा करने के दायित्वाघीन था । वादी ने मोटर कार 
के मुल्य का इस प्राघार पर दावा किया कि प्रत्यर्थी कम्पनी मोटर कार को 
उपनिहिती थी और वह उसकी ऐसी सावधानी बरतने में असफल रही थी 
जैसी कि उन्हीं परिस्थितियों के अधीन रहते हुए मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति 
ऐसे ही किस्म और उसी मूल्य को, जितने की उपनिहित मोटर कार थी, 
सम्पत्ति की सावधानी बरतता। इस गन्तिम दलील पर, जिसमें उपनिधानः 

. की संविदा का अभिकथन है, प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी ने गम्भीर रूप से विवाद 
किया है। 


3. बीमाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ दावे का यह दलील देते. 
हुए विरोध किया कि बीमा पालिसी की शर्ते सं 7 को ध्यान में रखते हुए 
वाद चलने योग्य नहीं है, यह मामले का एक ऐसा पहलू है, जिसका प्रत्यर्थी ` 
कम्पनी के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला गया और इसलिए इस शीर्षक के अधीन 
दी गई दलील को विस्तार से उत्लेख करने की ांवश्यकता नहीं है।- 
उपनिघान की संविदा पर गम्भीरता से विवाद किया गया श्रौर यह दलील 
दी गई कि कार को वादी के पुत्र ने कर्मशाला के हवाले किया था भोर बीमा 
कम्पनी केवल नुकसान की प्रतिपूति करने के' लिए ही सहमत हुई थी भोर 
कर्मशाला का स्वामी बीमाकर्ता का अभिकर्ता नहीं था, न ही बीमा कम्पनी 
उपनिहिती थी; यह भी नहीं कहा जा "सकता था कि कार उपनिहिती के- 
अभिकर्ता के कब्जे में थी । 


` 4, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मोटर कार 
को बीमाकर्ता के लिए और उसकी ओर से मरम्मतकर्ता को सौंपा गया था” 
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आर बीमा कम्पनी मोटर-कार के नुकसान के लिए दायित्वाधोन थी क्योंकि 
यह बीमा कम्पनी के अभिकर्ता के कब्जे में थी । वाद को बीमा पालिसी की 
शर्त सं० 7 के बावजूद चलने योग्य अभिनिर्घारित किया गया । ' तदनुसार 
वाद को खर्चे सहित डिक्री कर दिया गया । 


5, बीमाकर्ता की प्रेरणा पर केरल उच्च न्यायालय में अपील को. 
गई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्घारित किया कि वीमा पालिसी की शते 
सं० 7 द्वारा वादी पंचाट अभिप्राप्त करने से पूर्व वाद फाइल करने से 
प्रवारित था और इस छोटे से आधार पर उसने बीमाकर्ता की अपील मंजूर 
कर ली भ्रौर वाद को खारिज कर दिया । 


6. वादी ने इस न्यायालय में विशेष इजाज़त से 1965 की सिविल 
अपील सं० 142 प्रस्तुत की । तारीख 31 अक्तूबर, 1967 को दिए गए 
निर्णय में न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायाधिपति शाह ने अभिनिर्धारित 
किया कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी शर्तें सं० 7 द्वारा वाद 
फाइल करने से प्रवारित था, सही नहीं था । इस न्यायालय ने यह अभि- 
निर्धारित किया कि बीमा पालिसी की शर्ते सं० 7 इस मामले में लागू नहीं 
होती क्योंकि पालिसीघारक और बीमाकर्ता के बीच विवाद पालिसी से उत्पन्न 
नहीं हुआ बल्कि वादी के इस दावे से हुआ कि मोटर कार को मरम्मत के लिए 
प्रत्यर्थी कम्पनी को परिदत्त किया गया था । तदनुसार, इस न्यायालय ने उच्च 
न्यायालय के विनिश्चय को उलट दिया और अपील को उच्च न्यायालय के 
पास यह प्राथेना करते हुए भेज दिया कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित 
प्रश्नों का निपटान करे जोकि इस अपील में उठे हैं :-- 


“(1) क्या प्रत्यर्थी-कम्पनी, जैसा कि प्रतिवादी ने अभिकथन 
किया है, वादी की मोटर कार की उपनिहिती थी ? 


(2) क्या प्रत्यर्थी-कम्पती ने मोटर कार के बारे में उतनी 
सतकंता नहीं वरती जितनी मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति वेसी हो 
` परिस्थितियों में उसी “क्वालिटी और मूल्य” की अपनी मोटर कार 
के प्रति बरतता ? ओर 

(3) नष्ट हुई मोटर कार का मुल्य i 
'जब उक्त मामला उच्च न्यायालय के पास वापस आया तो अपील को केरल 
उच्च न्यायालय की खण्ड व्यायपीठ ते सुना । अपील सुनने वाली न्यायपीठ- 
के सामने यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अभिवाकों को ध्यान में रखते हुए 


जामात 
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| रि वा कर 

वादी उपनिधान की संविदा के आधार पर कसी तोषः का म क 

सकता है । इस संदेह को अभिव्यक्त करने के पश्चात्‌ उच्च न्यायाल हे 


षि i में रखते हुए उच्च 
ब रमाण्ड की परिधि को {ध्यात में रख 
a ली के कया बीमाकर्ता वादी 


'न्यायालय को इस प्रश्‍न का विनिश्चय करना था वि 7 
नाती था या नहीं? पत्र-व्यवहार का जिक्र करते के पश्चात्‌ र 
न्यायालय इस निष्कषं पर पहुंचा कि मोटर कार को वादी के पुत्र ने uh 

की ओर से मैससं पौ० एस० एन० मोटर्स लिमिटेड को सौंपा था; ह 
यह सब प्रतिवादी को बताए बिना किया गया था । जो कुछ प्रतिवाद क 
को या उसळी श्रोर से पी० एस० एन० मोटसं लिमिटेड को संदाय कर द 
“लिए सहमत हुआ, वह, वह रकम थी जो सत्र मरम्मत करते के लिए मा 
के रूप में तय की गई थी । मामले के इस दृष्टिकोण पर उच्च न्यायालय क 
अभिनिर्धारित किया कि बीमाकर्ता वांदी की मोटर कार का उपनिहिती नहीं 
“था और उपनिधान की संविदा पर आधारित वादी का दावा कायम नहीं 
रह सकता । तदनुसार बीमा कम्पनी की श्रपील को मंजूर कर दिया और 


'वादी के वाद को पक्षकारों को अपने-अपने खर्चो को वहन करने का निदेश थे 
देते हुए, खारिज कर दिया। अतः वादी ने विशेष इजाजत लेकर यह 
-अपील की । | 


7. इस न्यायालय में उक्त अपील के फाइल किए जाने के समय 
साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अधिनियमित 
और प्रवृत्त हो गया था । केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीयकरण अधिनियम की 
घारा 16 को उपघारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस 
स्हौम की - रचना -की, जिसे भारत के तारीख 31 दिसम्बर, 1973 के 
राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड-3, उपखण्ड (1), में प्रकाशित किया । 
स्कीम से उपाबद्ध पहली अनुसूची में यह बताया गया है कि वैनगाडं इंश्योरेंस 
“कम्पनी लिमिटेड को न्यु इण्डिया एश्योरेस कम्पनी लिमिटेड से आमेलित कर 

“दिया गया है । यह बात ध्यान देने की है कि प्रथम प्रतिवादी का नाम 
वेतगाढं फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के रूप में बताया 
गया । यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या स्कीम की पहली अनुसूची में 
निदिष्ट वेनगार्ड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वही कम्पनी है जो इस भ्रपील 
"में प्रत्यर्थी है । इस प्रश्‍न पर अभी चर्चा होनी है कि क्या हम बीमा पालिसी 


के अधीन वादी को संदाय किए जाते की बाध्यता को वादी के पक्ष में डिक्री 
नकर सकते हैं । 
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8. चूंकि उच्च न्यायालय को अपील का विनिश्चय इस न्यायालय 
द्वारा किए गए रिमाण्ड के आदेश की परिधि के भीतर करना था, अतः उन 
प्रश्नों तक ही ध्यान सीमित रखना आवश्यक है, जिन्हें इस न्यायालय ने 
उच्च न्यायालय को अवधारण करने के लिए निदेशित किया था । हमने 
तारीख 31 अक्तूबर, 1967 को दिए गए अपने निर्णय में इस न्यायालय 
द्वारा विरचित तीन प्रश्‍नों को पहले ही उद्धृत कर दिया है । 


9; पहला प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी-वीमा कम्पनी, जैसा किः 
वादी ने अभिकथन किया है, वादी की मोटर-कार को उपनिहिती थी ? 


10. भारतीय संविदा अधिनियम की घारा 148 में उपनिघान कीः 
संविदा को निम्नलिखित रूप में पारिभाषित किया गया है ४-- 


« 'उपनिघान' एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी 
प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब 
बह्‌ प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या परिदान 
करने वाले व्यक्ति के निदेशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया 
जाएगा। माल का परिदान करने वाला व्यक्ति 'उपनिघाता' 
कहलाता है । वह व्यक्ति जिसको वह परिदत्त किया जाता है, 
“उपनिहिती' कहलाता है ।” 

इस घारा में एक स्पष्टीकरण उपाबद्ध है, जिसमें यह उपबन्ध है कि यदि 
अन्य व्यक्ति के .माल पर पहले से ही कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति उनका 
धारण उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है तो वह तद्द्वारा 
उपानिहिती हो जाता है, भोर स्वामी ऐसे माल का उपनिघाता हो जाता है 
चाहे वह माल उपनिधान के रूप में परिदत्त न किया गया हो। धारा 149 
में यह उपबन्ध है कि उपनिहती को परिदान ऐसी किसी बात के करने से 
किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को मशयित उपनिहिती के या 
उसकी ओर से उसे रखने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख 
देता हो । धारा 150 में उपनिहित माल की उन त्रुटियों को उपनिहिती से प्रकट ' 
करने के लिए उपनिधाता को कत्तंव्य विहित है । धारा 151 में यह उपबन्धः 
है कि उपनिघान की समी दशाओं में उपनिहिती बाध्य है कि वह क्षपने को: 
उपनिहित माल को वैसी ही देखरेख करे जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य ` 
वैसी ही परिस्थिति में अपने ऐसे माल के प्रति करता जो उसी परिमाण,- 
किस्म ओर मुल्य का है, जैसा उपनिहित माल है । 
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11. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रदशं पी-13 के 
साथ समाप्त होने वाले पक्षकारों के बीच पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट है कि 
कार वादी के पुत्र ते वादी की ओर से मरम्मत के लिए पीर एस० एन० 
मोटर लिमिटेड, भ्रिचुर को सौंपी थी और यह कि बीमा कंपनी के प्रति 
निर्देश के बिना ऐसा किया गया था और जो कुछ प्रतिवादी बीमा-कंपनी 
बादी को या उसकी ओर से पी० एस० एन० मोटसे लि० को पंदाय करने 
के लिए सहमत हुई थी, वह वह रकम थी जो कि सभी मरम्मत करने के लिए 
प्रभारों के रूप में तय हुई थी । मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए उच्च 

_ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बीमाकर्ता मोटरकार का उपनिहिती 
नहीं था ओर वादी उपनिधान की संविदा पर आधारित अपना दावा करने 
में सफल नहीं हो सकता । यह निष्कर्ष अंभिलेख द्वारा सही साबित नहीं हुआ है 
और यह साक्ष्य के विरुद्ध है । 


12. उच्च न्यायालय ने वादी के इस मामले को, रद्द करने से पूर्व 
पक्षकारों के बीच बीमे की संविदा के निबन्धनों का कोई निर्देश नहीं किया । 
कि बीमाकर्ता उपनिहिती था और मरम्मतकर्ता उप-उपनिहिती था जिंसके 
पास उप-उपनिहिती को उपनिहिती द्वारा मरम्मप्त के स्पष्ट उद्देश्य के लिए 
अभिरक्षा से न्यस्त करने पर मोटर कार अभिरत्र में थौ । हमें यह कुछ अजीब 
सा लगा है कि उच्च न्यायालय ने बीमे की संविदा के प्रति जरा सा भी 
"निर्देश किए बिना पालिसी, भ्रदर्श पी-1 द्वारा सादयित वादी के मामले को 
रद्द कर दिया । इसको कुछ शर्तों के मात्र परिशीलन से असंदिग्ध रूप से इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि बीमाकर्ता प्रश्‍नगत मोटर-कार का 
'उपनिहिती था । न 


13. पहली शते, जो ऐसी किसी संविदा में प्रायः पाई जाती है यह है, . 

'कि वीमे की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा होती है ओर बीमाकर्ता पालिसी घारक 
को मोटर-कार और/या उस पर दुघंटनात्मक बाह्य साधनों द्वारा उसके पुर्जो की 
हानि या क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। अगली महत्वपूर्ण 
शते यह है कि बीमा पालिसी के अधीन होने वाली हानि या क्षति के कारण 
मोटर कार के खराब हो जाने की दशा में, बीमाकर्ता[कार की सुरक्षा तथा उसे 
निकटतम मरम्मतकर्ता तक ले जाने और पालिसीघारक को पुनः परिदत्त करने 
की उचित लागत वहन करेगा, किन्तु किसी एक दुर्घटना में यह कुल 
“मिलाकर 150 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ओर ध्यान देने ' 
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योग्य शतं.निम्नलिखित रूप में है :-- 


` “दोमाकृत क्षतिग्रस्त मोटर कार की मरम्मत प्राधिकृत कर 
सकते जिसके लिए पालिसी के अधीन कम्पनी जिम्मेदार होगी, 
बशर्ते कि— 
(क) ऐसी मरम्मत की प्रावकलित लागत 300 रुपये से अधिक 
न हो, 


(ख़) कम्पनी को लागत के प्राककलन का विवरण तुरन्त भेज 
दिया गया हो, और 


(ग) पालिसी धारक कम्पनी प्रत्येक सहायता के लिए इस 
बात का ध्यान रखेगी क्रि ऐसी मरम्मत आवश्यक है और प्रभार 
. उचित है ।” 


अगली शात, जिसके प्रति निर्देश किया जा सकता है, शते सं० 4 है, 
“निम्नप्रंकार पठित हैः-- 


“किसी दुर्घटना या हानि या नुकसान होने पर ओर किसी 
दावे की दशा में कम्पनी को तुरन्त लिखित में सूचना दी जाएगी और 
उसके पश्चात्‌ पालिसी घारक ऐसी सभी" जानकारी देगा जिसकी 
कम्पनी अपेक्षा करे ।” 


:एक और शते यह है कि 'कंपनी अपने विकल्प पर मोटर-कार या उसके 
किसी भाग और/या उसके पुर्जो की मरम्मत कर सकती है, उसे यथापूव: 
स्थिति में ला सकती है या बदल सकती है अथवा हानि या नुकसान की 
र्कम का नकद संदाय कर सकती है भोर कम्पनी का दायित्व'""वास्तविक 
-मूल्य से अधिक नहीं होगा । एक और शते है जिसकी ओर ध्यान दिया जा 
सकता है । 'किसी दुर्घटना या खराबी हो जाने की दशा में मोटर-कार को 
और अधिक नुकसान या हानि को रोकने के लिए ली जाने वाली उचित 
पूर्वावधानियों के बिना, किसी व्यक्ति की देखरेख के बिना नहीं छोड़ा जाएगा 
झर यदि मोटर कार की आवश्यक मरम्मत करवाने से पूर्व इसे चलाया 
जाता है तो नुकसान के विस्तार या और अधिक नुकसान की जिम्मेदारी 
पूर्णं रूप से पालिसीधारक के अपने जोखिम पर होगी ।' 


14. हम मजबूर होकर इन सब बहुत ही सुसंगत शर्तों को उद्घृत 
:कर रहे हैं जिनका इस प्रश्‍न पर सूचक प्रभाव है कि कया बीमाकर्ता' मोटर 


सं कक->>ोोोोोोोोोोोनोतत तन तन तन नततनन त>त-थतथीथीतयणी-....ल.व....ल.ल................................ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
320 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका [1983] 4 उप्त० नि० १०" 


कार का उपनिहहिती था, यह इसलिए क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस ओर: 
बिलकुल ही घ्यान नहीं दिया । 


15. बीमे की संविदा में बीमाकर्ता और बीमाकृत दोनों के परस्पर 
अधिकार ओर बाध्यताएं होती हैं। मदि मोटर-कार किसी दुर्घटना में क्षति- 
ग्रस्त हो जाती है तो बीमाकृत का यह कत्तव्य है कि वह क्षतिग्रस्त कार कोः 
बिना किसी देखरेख के न छोड़े जिससे बीमाकृत पर अनिवार्ययतः या तो 
चौकीदार रखने की या यदि कार हटाए जाने.की हालत में है तो इसे 
मरम्मतकर्ता के पास ले जाने का दायित्व भा जाता है । दुर्घटना स्थल से 
जब कार को निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले जाया जाता है तो बीमाकर्ता 
पर बीमाकृत को कार के हटाए जाने के खर्चे की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व 
जाता है । इससे यह विवक्षित है कि दुघेटनास्थल से कार को निकटतम 

` मरम्मतकर्ता के पास ले जाने का कत्तव्य बीमाकर्ता का है किन्तु इस कत्तव्य 
का पालन बीमाकर्ता की ओर से बीमाङृत द्वारा किया जाता है ओर बीमाकुत 
अपने द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूति का हकदार होता है। भतः बीमाङ्गत' 
इस बात के लिए आबद्धकर है कि वह कार को निकटतम मरम्मतकर्ता के 
पास ले जाए। ये दायित्व बीमाकर्ता की संविदा के अधीन उत्पन्न हुए । उच्च 
न्यायालय ने वादी की इस दलील को रह्‌ कर दिया कि बीमाकर्ता इस छोटे 
से आधार पर उपनिहिती था, कि कार को वादी की ओर वादी के पुत्र से 
` मरम्मतकर्ता को मरम्मत करने के लिए सौंप, था और यह कि इसे बीमाकर्ता 
को बिना किसी निर्देश के किया गया था, ओर यह कि जो कुछ प्रतिवादी, 
वादी को या उसकी ओर से पी० एस० एन० मोटसं लिमिटेड को संदाय' 
करने के लिए सहमत हुआ था; वह वह रकम थी जो सब मरम्मत करने के लिए. 
प्रभारों के रूप में तय हुई थीं । जब दुघेटना के शीघ्र बाद वादी का पुत्र 
क्षतिग्रस्त कार को निटतम मरम्मतकर्ता के पास ले गया तो वादी बीमा कीः 
संविदा के अधीन बीमाकर्ता के लिए ओर उसकी ओर से बाध्यता तिवहँन 
कर रहा था क्योंकि वह बीमाकर्ता से 150 रुपए से अनधिक हटाए जाने के 
खर्च का समुचित रूप से दावा कर सकता था । इससे यह विवक्षित होगा कि 
. बीमाकर्ता ने दुघंटना-स्थल से क्षतिग्रस्त कार का भार संभाल लिया और इसे 
निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले गया । कार वस्तुतः बीमाकर्ता की 
अभिरक्षा में आ गई मौर मरम्मतकर्ता ने बीमाकर्ता के लिए बर उसकी 
ओर से कार कार की अभिरक्षा ले ली । उच्च न्यायालय ने इस सारवान 
पहलू को पूर्णतः नजर अन्दाज्ञ किया । 
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16. दूसरे, उच्च न्यायालय का मत था क्रि बीमाकर्ता वादी बीमाकृत 
को या उसकी ओर से मरम्मतकर्ता को मात्र उस रकम का संदाय[क रने के लिए 
सहमत हुआ था जो सभी मरम्मत करने के लिए प्रभारों के रूप में तय की 
गईं थीं । इस प्रक्रम पर उच्च न्थायालय ने बीमे की संविदा की एक भोर 
महत्वपूर्ण शर्ते की उपेक्षा कर दी, जिसे इसमें ऊपर उद्धृत किया गया है । 
जब कार दुर्धेटना में क्षतिग्रस्त हो जाए तो बीमाकर्ता अपने विकल्प पर या 
तो मोटर-कार की मरम्मत कर सकता है, इसे यथापूर्व स्थिति में ला सकता 
है या इसे बदल सकता है । क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत करने का दायित्व 
वीमे की संविदा के अधीन उत्पन्न हुआ । बौमाकर्ता अपने आत्यंतिक 
स्वविवेक से मोटर-कार की या तो मरम्मत करा सकता था, उसे यथा-पूर्वे 
स्थिति में ला सकता था या उसे बदल सकता था । जब बीमाकर्ता को मोटर- 
कार को बदलने का विकल्प है तो क्षतिग्रस्त कार को भ्रपेने अविकार में ले 
सकता है भौर बीमाकृत इसे देने के लिए आवद्ध है । इसके विपरीत, यदि 
बीमाकर्ता ते मोटर-कार मरम्मत करने के विकल्प का प्रयोग किया तो वह 
न केवल अपनी पसन्द के मरम्मतकर्ता को चुनने बल्कि बीमाकर्ता और 
मरम्मतकर्ता के बीच मरम्मत के प्रभारों का मोल-तोल करने और तय करने 
का भी हकदार है और बीमाकृत इसमें कुछ नहीं कर सकता । जब इन तीनों 
शर्तों को साथ-साथ पेढा जाता है ओर साक्ष्य का अधिमूल्यन किया जाता है 
तो अनि वार्यं परिणाम यह निकलता है कि वादी ने अपने पुत्र के माध्यम से 
दुर्घटना के शीघ्र बाद मोटर-कार को बीमे की संविदा के अधीन अपने 
दायित्व का उन्मोचन करते हुए निकटतम मरम्मतकर्ता के पास भेजा । 
पक्षकारो के बीच आवद्धकर संविदा से प्रकट इस अनिद्य साक्ष्य की अवस्था 
में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि वादी का 
पुत्त कार को बीमाकर्ता के निर्देश के बिना अपनी मर्जी से कमंशाला ले 
गया था। बीमाकर्ता ने कार को मरम्मत करवाने फा विनिश्चय किया न 
कि कार को यथापूव स्थिति. में लाने का या उसे बदलने का। इस 
विकल्प का प्रयोग करने पर बीमाकर्ता ने मरम्मकर्ता से बातचीत कीं 
भोर उनके बीच अधिकार और बाष्यताएं, प्रदे पी-13 के रूप में तय 
हुई । मरम्मत प्रभारों का संदाय करने की बाध्यता बीमा की संविदा में 
से उत्पन्न हुई । बीमाकर्ता मरम्मतकर्ता से कार की मरम्मत कराना चाहता . 
था और वह यह चाहता था कि उससे प्रभार वसूल किया जाएं । मरम्मत- 
कर्ता की अभिरक्षा उप उपनिहिती जेसी थी क्योंकि बीमाकर्ता, जैसा कि 
पहले ही बताया जा चुका है, दुघंटना के समय से उपनिहिती बन गया था | 
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दर्घटना से लेकर वीमाकृत ने यान के सम्बन्ध में बीमा की संविदा के अधीन 
यथा उपबम्धित रूप में सरुती से कारंवाई की इस कार को बीमाकर्ता क्रे 
लिए ग्रौर रसकी ओर से निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले जाना श्रावश्यक 
हो गया । बीमाकर्ता उपनिहिती हो गया और मरम्मतकर्ता को उपनिधाता 
ने जारम्म में बता दिया लगता है जिसके साथ बीमाकर्ता ने बातचीत करके एक 
संविदा की ओर बीमा की संविदा की और बीमे की संविदा के अधीन दायित्व 
का उन्मोचन करने के लिए कार की मरम्मत करवाने हेतु सहमत हुआ । अतः 
इस अतिरिक्‍त कारण से मरम्मतकर्ता की अभिरक्षा उप-उपनिहिती अभिरक्षा 

हो गई। | 
17. इस संदर्भ में कुछ वितिश्‍चयों का निर्देश इस निष्कर्ष को सिद्ध कर 
देगा । सौरिस बनाम सी० डल्ल्यू माटिन एण्ड संस लिमिटेड! वाले मामले में 
वादी ने अपना विस्त्रक दुप्पटा लोम चमं व्यापारी को साफ करने क्रे लिए 
भेजा । लोम चमं व्यापारी ने, अभिकर्ता न होकर मालिक के रूप में संविदा 
करके वादीं के लोम को चालू व्यापार शर्तों पर, जिसका लोम चर्म 
`. द्यापारी को ज्ञान घा, प्रतिवदियों से सफाई करदाने के लिए प्रत्रन्ध किया । 
प्रतिवादियों को यह पता था कि लोम चर्म के व्यापारी के एक ग्राहक का है 
किन्तु उन्हें यह नहीं पता था कि यह किस व्यक्ति का है। प्रतिवादियों के 
//एम” नाम के एक कर्मचारी को लोम की सफाई का काम सौंपा गया । जब 
लोग “एम” की अभिरक्षा में था तो उसने उसे चुरा लिया। वादी ने 
नुकसानी के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद चलाया । वाद खारिज कर 
दिया गया। वादी द्वारा अपील में अपील न्यायालय ने उक्त विनिश्चय को 
उलट दिया और वादी के वाद को डिक्नीत कर दिया । लाडे डेतिग ने कब्जा 


विषय पर पुल्लोक एण्ड राइट से निम्नलिखित उद्धरण का अनुमोदन सहित 
कयन किया ३-- 


“यदि किसी चीज़ का उपनिहिती उसे प्राधिकार से उप- 
उपनिहित कर देता है ****'और उस अन्य व्यक्ति और स्वामी के 
बीच संविदा को कोई सीधी जानकारी नहीं है तो इससे यह पता 
चलता है कि स्वामी और पहले उपनिहितो, दोनों के उप-उपनिधान 
की प्रकृति के अनुसार उस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उपनिधाता के. 
अधिकारों के समान रूप से अधिकार हैं ।” 

तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि उप-उपनिधानः किसी 


SRP न 
1 [1965] 2 थाल इंग्लैंड ल! रिपोर्ट्स 725. 
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प्रतिफल के लिए हे तो उप-उपनिहिती स्वामी के प्रति प्रतिफल के लिए 
उपनिहिती के कत्तेंध्यों का जिम्मेदार है, और स्वामी माल की हानि या 
नुकसानी के लिए सभी उप-उपतिहिती के विरुद्ध वाद ला सकता है; गोर 
उप-उपनिहिती तव तक दायित्वाधीन है जव तक वह यह साबित नहीं कर 
देता कि हाति या नुकसान दिना उसकी या उसके सेवक की गलती से हुआ । 


18. गिलक्राइस्ट वाट एण्ड सेन्ड्रसन प्राइवेट लिमिटेड बनाम याक 
प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड! वाले मामले में पोत के स्वामी, वादी के घड़ियों 
के दो ववसे, अपने जलयान में हैम्बगं से सिडनी लेकर गए, जहां प्रतिवादी 
जहाजी कुलियों और पोत के अभिकर्ताओं के रूप में कारबार चलाते थे। 
वहन पत्र में अन्य वातों के साथ-साथ यह उपबन्ध था : “जब माल की 
जलयान से उतराई की जाएगी तो वह उनके भ्रपने जोखिम और खर्चे पर 
होगी; माल की ऐसे उतराई से वह संविदा के अधीन परिदान भर उसका 
-पेभेन्ट पुरा हो जाएगा और पोत के रवामी विसी भी और जिम्मेदारी से 
मुक्त होंगे ।” जब वादी ने दोनों बबसों का परिदांन मांगा तो उनमें से एक 
गायब था श्रौर वह मिल नहीं सका । वादियों ने प्रतिवादियों पर इस आधार 
पर वाद चलाया कि वे उप-उपनिहित थे और वादियों के प्रति उसी सीमा तक 
उत्तरदायी थे जिस सीमा तकडउपनिहिती । प्रिवी कौंसिल ने मौरिस बाले 
मामले? के विनिश्चय की अभिपुष्टि करते हुए अभिनिर्घारित किया कि पोत के 
स्वामियों का विनिघान तब तक था जब तक कि माल वादियों को परिदत्त 
नहीं किया गया किन्तु इसी बीच पोत के स्वामियों से प्रतिवादियों को उप- 
-उपनिघान कर दिया गया । उप-उपनिहिंती के रूप में भ्रतिवादियों को साल 
की देखभाल करने और उसका वहन-पत्र के धारकों को, जो कि वादी थें, 
परिदान करने के प्रयोजन के लिए माल का कब्जा दिया गया और उन्होंने 
कब्जा लिया, जिसके द्वारा प्रतिवादियों पर वादी को भोर से यह दायित्व आ 
पड़ा कि वे माल की सुरक्षा के लिए सम्यक्‌ सतर्कता बरतें, यद्यपि वादियों 
और प्रतिवादियों के बीच कोई संबिदात्मक संबंध नहीं था । इस प्रतिपादना 
के लिए मौरिस वाले सामलेर को मुख्य प्रामाणिकता के रूप में माना गया 
और वस्तुतः उसका अनुसरण किया गया । 


19. इस मामले में और अधिक विनिश्‍चयों का वर्णत करने की. 
आवश्यकता नहीं है । 


1 [1970] 3 आल इंग्लैंड ला रिपोर्ट स 925. पृष्ठ 829 
2 [1965] 2 आल इंग्लैंड ला रिपीट स 725. 
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20. इस मामले के तथ्यों की आर. आते हुए जैसा कि पहले बताया 
जा चका है, बीमा पालिसी द्वारा यथा साक्ष्यांकित बीमे के उपबन्धों से 
पालिसी के अस्तगेत क्षतिग्रस्त कार को जैसे ही दुघंटना हो, मरम्मतकर्ता के 
पास ले जाने का कत्तेव्य भोर दायित्व लक्षित होता है। यह बीमाकृत का 
दायित्व था कि वह बीमाकर्ता की ओर से उसका पालन करता और यह 
बीमाकर्ता के फायदे के लिए किया जाना था क्योंकि बीमाकेर्ता के पास कार 
की मरम्मत करने और उसे बदलने का विकल्प था। इत तथ्यों की पृष्ठ- 
भूमि में वादी के पुत्र द्वारा कार का मरम्मतकर्ता को सौंपा जाना वीमाकर्ताः 
की ओर से परिदान है जो कि उपनिहिती होगा रौर मरम्मतकर्ता उपनिहिती 
होगा । इस निष्कर्ष की और अधिक पुष्टि उस पत्र'व्यवहार से हुई है जो 
कि बीमाकर्ता और मरम्मतकर्ता के बीच हुआ । कार को मरम्मतकर्ता से 
मरम्मत करवाने का दायित्व बीमाकर्ता का था । उपे कार को गपती 
अभिरक्षा में लाने का अधिकार था। उसने कार को ओऔपचारिक स्प से 
ग्रभिरक्षा में ले लिया । जब उसमे अपनी पसंद के उस मरम्मतकर्ता से जिसे 
अभिरक्षा दी गई धी, मरम्मत प्रभारों की बाबत बातचीत की और अन्त में 
मरम्मतकर्ता को मरम्मत अभारों का संदाय करने के लिए सहमत हुआ । 
निश्चित रूप से बीमाकर्ता उपनिहिती होगा और मरम्मतकर्ता उप-- 
उप निहिती होगा । 

21. दूसरा मुद्दा जो इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के विनिश्चय के 
लिए निदेशित किया, यह था कि कया प्रत्यर्थी कम्पनी ने मोटर-कार की उतनी 
देखभाल की जिसे समान परिस्थितियों में कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यवित 
उसी क्वालिटी और मूल्य की अपनी मोटर-कार के बारे करता ? जब कार 
उप-उपनिहिती की अभिरक्षा में थी तो यह उस आग में नष्ट हो गई जो 
मरम्मतकर्ता दी वर्कंशाप में लगी । उप-उपनिहिती उतनी ही सतकंता 
बरतने के लिए .बाध्य था जितनी कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसी 
क्वालिटी और मूल्य के अपने माल की बाबत बरतता, जैसा कि उपनिहिंती 
से प्रत्याशा थी । प्रतिवादियों ने यह स्पष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य न हीं. 
दिया है कि उपनिहिती या उप-उपनिहिती ने कार की १'बत कितनी 
सतकंता वरती थी । जब अभिरक्षा उपनिहिती या उप-उपतिहिती की है त्तो 
यह दशित करने का भार उन पर है कि उन्होंने कार की उठाई-घराई कंसे 
की । यह पूरी तरह से तय हो चुका है और इसके लिए किसी प्रामाणिकता 
की आवश्कता नहीं है । भौरिस वाले मामले! में श्रपील न्यायालय ने सक्तः 


2 (1965) 2 आल इंग्लेंड लॉ रिपोर्ट्स 725, 
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के भार के प्रश्‍न की परीक्षा की और विधि को निम्नलिखित रूप में कथित 
{किया :-- 


“एक बार जब कोई व्यक्ति प्रतिफल के बदले उपनिहिती के 
रूप में माल का भारसाघन संभाल लेता है तो यह उसका कत्त्॑य है 
कि वह उसकी सुरक्षा की समुचित सतकंता बरते और वह इमे अपने 
सेवक को प्रत्यायोजित करके अपने कत्तंव्य से वच नहीं सकता । यदि 
माल, उसके कब्जे में रहने के दौरान खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो 
जाता है तो ब्रह तब तक उसके लिए दायित्वाधीन बना रहता है जव 
तक वह यह दशित न करे--और यह दशित करने का भार भी उसी 
पर है--कि वह हानि या नुकसान उसकी उपेक्षां या दोष अथवा 
उसके अपने या किसी सेवक के, जिसे उसने वह कत्तव्य प्रत्यायोजित 
किया, अवचार के विना हुआ ।” 


22. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्घारित 
"किया कि मरम्मतकर्ता अर्थात्‌ उप-उपनिहिती ने इतनी सतक्रता नहीं वरती 
जितनी प्रज्ञावान व्यवित कार की बाबत श्रपनी किसी चीज़ के लिए बरतता। 
उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के विनिश्चय को उलटते समय इस 
पहलू पर विचार नहीं किया। बीमाकर्ता की सोर से इस प्रश्न पर कि 
मरम्मतकर्ता अर्थात्‌ उप-उपनिहिती ने कितनी सतर्कता बरती, कोई साक्ष्य 
नहीं है। आर० राजाराम नामक एक व्यक्ति, प्रतिवादी साक्षी-1 की बीमा- 
कर्ता की ओर से परीक्षा की गई और उसकी मुख्य परीक्षा में एक भी शब्द 
ऐसा नहीं जिससे यह पता चल सके कि उप-उपनिहिती द्वारा कार को 
सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए कितनी सतकंता बरती गई। उप- 
उपनिहिती की ओर से किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की गई । न्यायालय 
के समाधानप्रद के लिए यह सिद्ध करने का भार उन पर था किं क्षतिग्रस्त 
कार की बाबत कितनी सतकंता बरतो गई । वादी ने इस बारे में कुछ साक्ष्य 
देकर उस लापरवाह रीति को बताया है जिसमें कार को वकंशाप में ऐसी 
जगह रखा गया था जहां ज्वलनशील पदार्थ पड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि इसका भार उप-निहिती और उप-उपनिहिती पर है और इसका उन्मोचन 
न होने पर विद्वान विचारण न्यायाधीश वादी के साक्ष्य को मानने में ओर 
इस निष्कषं को अभिलिखित करने में पूर्ण छप से न्यायोचित थे | कि 
उपनिहितीं भौर उप-उपनिहिती ने कार की उतनी सतर्कता नहीं बरती जितनी 
कि किसी प्रज्ञावान से उसी क्वालिटी और मूल्य के अपने माल को बाबत 
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ने की प्रत्याशा थी । अतः उपनिहिती पर वादी अर्थात्‌ उपनिघाता को 
ब्रत र 
हुए नुकसान का दायी है । 
23. अन्तिम मुद्दा जिसे इस न्यायालय ने अवधारण करने के' 
लि निर्देशित किया था, नष्ट हुई कार के मूल्य के बारे में था । वादी 
हि र का मूल्य उसके तुकसान के अंतुसार सात हजार रुपए दिया है और 
रे हज तक कार की हानि के कारण वादी की हाति हुईं है। विचारण 
या ने वादी के वाद को सात हजार रुपए तक डिक्रीत किया था । इस 
निष्कषे की पुष्टि की जाती है। 
74. इसमें उल्लिखित कारणों से अपील सफल होनी चाहिए भोर 
दनुसार इसे मंजूर किया जाता है.। उच्च न्यायालय के निर्णय ओर डिक्री- 
की बात क्या जाता है और विचारण न्यायालय हारा पारित निर्णय को 
शुरू से लेकर अन्त तक खर्चे सहित बहाल क्रिया जाता है । 


अपील मंजूर की गई 8 
घई/सरोहा 


————— 
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मगवान दास अरोड़ा 
बनाम 
प्रथम अपर जिला स्याग्राधीश, रामपुर 


(Bhagwan Dass Arora 
¥ 


First Additional District Judge, Rampur) 


( 25 जुलाई, 1983 ) 
(न्यायाधिपति डी० ५० देसाई ओर श्लार० बी० मिश्र) 


संविधान, 1950--अनुच्छेद 136--मत्यन्त तकनीकी 
आधार पर न्याय से वंचित रखा जाना--विचारण न्यायालय, जिला 
न्यायालय और. उच्च न्यायालय द्वारा एक समान मत से भ्रपोलार्थी 
को वाद से बाहर किया जाना-अपीलार्थो हारा सर्वथा न्यायालय 
के घ्रादेशों का पालन करने में सद्भावपूर्वक कार्य करना - उच्चतम 
न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर विचार करने के बजाय सारवान 
न्याय के हित में व्यथित पक्षकार के विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्की 
झपास्त कर दी । 


अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद एकपक्षीय 
ङ्गी कर दिया गया । दो दिन वाद जब अपीलार्थी हाजिर हुआ और उसने 
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की घारा 17 (1) के परन्ठुक 
के अधीन एक भावेदन फाइल किया और न्यायालय से : प्राथना की कि उसे 
डिक्री के अनुसार देय नकद धन जमा करने के बदले डिक्री का पालन करने 
के लिए उतनी प्रतिभूति देने की इजाजत दी जाए । न्यायालय ने इजाज़त दे 
दी । बाद में आवेदक ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के 
अघीन एक झावेदन फाइल किया और एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने की 
प्राथना की और यह निवेदन किया कि जिस दिन वह अनुपस्थित था, उस 
दिन वह पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था क्‍योंकि वह अचानक बीमार पड़ 
गया था, अतः वह न तो स्वयं उपस्थित हो सका और न ही झपनी बीमारी 
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के बारे में अपने वकील को बता सका । उसने नकम के se " 
उतनी धनराशि जमा कर दी । इसके बाद एक दिन न्यायालय के मुन्सरिम 
पे रिपोर्ट दी कि अपीलार्थी ने जो प्रतिभूति पत्र दिया र स्वा 
मपित ही दे और न हो वह समुचित स्टम्प कागज पर. तता गया हा 
न्यायालय के प्रादेशानुसार अपीलार्थी ने बंध-पत्र के लिए न क्षत कर दे 
द्विया । डिङ्गीदार ने एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने के शा व प्रतिवाद 
किया और अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी कि अधि नियम की 
घारा 17(1) के परन्ुक में अन्तविष्ट आज्ञापक उपबन्ध क पालन व किया 
गया है, अतः एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए आदेश 9, नियम 13 
के अधीन किया गया आवेदन अपूर्ण है और उसी छोटे-से पकड परं खारिज 
कर दिया जाए । विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय 
के निदेश के अनुसार डिक्री की दोष रकम के लिए सम्यकतः 31 श्रगस्त, 
1977 को या उससे पहले स्टाम्पित प्रतिभूति-पत्र फाइल करने में अपीलार्थी 
की असफलता, जिस समय आदेश 9, नियम 13 के अधीन मूल आवेदन 
फाइल किया गया था और 2 २० की न्यायालय फीस के स्टास्प पर अपोलार्थी 
द्वारा पेश किया गया प्रतिभूति-पत्र विधिक दस्तावेज नहीं था, घारा 17(1) 
के परन्तुक का पालन नहीं हुआ, भतः आदेश 9, नियम 13 के भ्रधीन किया 
गया आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का आदेन-पन्र 
तदनुसार खारिज कर दिया गया । अधिनियम की घारा 25 के अधीन जिला 
न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण पिटीशन खारिज कर दिए जाने के बाद अपीलार्थी 
ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन 
पिटीशन फाइल किया । उच्च न्यायालय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर 
अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए, ' 


ग्रभिनिर्धारित--दो प्रमुख उच्च न्यायालयों, अर्थात्‌ मद्रास और 
कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 
की घारा 17(1) के परन्तुक का पालन करने के लिए विधिमान्व प्रतिभूति 
बन्ध-पत्र की अपेक्षा पर भिन्न-भिन्त मत व्यक्त किया है। यह भिन्नता की मात्रा 
छोटी नहीं है बल्कि ऐसी है कि इसमें सामंजस्य नहीं किया जा सकता । यदि 
मद्रास उच्च न्यायालय का मत विद्वान्‌ न्यायाधीश को उपयुक्त लगता तो 
मामले का विनिश्चय अपीलार्थी के पक्ष में होता क्योंकि उसने दो रु० की 
न्यायालय फीस का स्टाम्प बंध-पत्र पर पहले ही लगा दिया घा और यह कसी 
नहीं कहा गया कि वह अपर्याप्त है। किन्तु चूंकि विद्वान्‌ न्यायाधीश ते 
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को उचित समझा, इसलिए , 
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“यह निष्कर्षं निकाला गया कि प्रतिभू बंध-पत्र सम्यकतः स्टाम्पित नहीं है । 
बहरहाल, जब मामला विचारण न्यायालय के समक्ष था तो डिक्रीदार की 


er 


दलील पर, न्यायालय के निदेशानुसार अपीलार्थी ने अपेक्षित स्टाम्प दे दिया 
-या; जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उपबंधों द्वारा अपेक्षित था । 
.नया बंघ-पत्न नहीं दिया गया, वहिक पुराने बंघ-पत्र को सम्यकतः स्टास्पित 
कर दिया गया । इस स्थिति में न्याय के द्वार वन्द करके अपीलार्थी को ` 
दण्डित क्यों किया जाए, यद्यपि, उसने न्यायालय के आदेश का अनुपालन 
करने के लिए यथासंभव रीति से कार्ये किया है । जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य 
का संबंध है, विधि की भ्रनिश्‍चितता का निराकरण उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ 
न्यायाधीश के विनिश्चय में किया गया। तब तक विचारण न्यायालय के 
सामने दों भिन्न-भिन्त उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी मत थे। ऐसे 
अशिक्षित पक्षकार की स्थिति क्या हो जिसने अपने वकील की सलाह पर 
-कार्य किया है । ऐसी स्थिति में, यदि हम पूरी तरह विसस्मत, नहीं तो कम- 
से-कम अनुमान लगाने के लिए विवश हैं । ऐसी स्थिति में मुकदमें में पक्षकार 
को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता और उसके लिए न्याय के दरवाजे 
बन्द नहीं किए जा सकते । यह कल्पनातीत है. कि अपीलार्थी की कितनी 
भयावह ओर कष्टदायक स्थिति रही । उसने पहले ही दिन प्रतिभू बंघ-पत्र 
पेश कर दिया जोकि सलाह के अनुसार सम्यकूतः स्टाम्पित था और यदि 
'बिद्वान्‌ न्यायाधीश को मद्रास उच्च न्यायालय का मत सही लगता, जिसके 
अनुसार उस पर न्यायालय फीस स्टाम्प होनी चाहिए तो अपीलार्थी पूरी . 
.त्तरह संरक्षित था किन्तु उसका दुर्भाग्य था कि विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश को 
कलकत्ता उच्च न्यायालय का मत सही लगा और अपोलार्थी को इस 
अघिमानता के उपचारहीन परिणाम भुगतने पड़े । ध्रक्रियात्मक उपबंध की 
बाबत न्यायाधीश की पसन्द से मुकदमे के पक्षकार पर बोझ नहीं पड़ना 
चाहिए । विधि की ऐसी स्थिति में और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि 
.परिसीमाकाल के 30 दिन बीतने के बाद न्यायालय के मुन्सरिम ने न्यायालय 
का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि प्रतिभू बंध-पत्र पर सम्यक्‌ स्टाम्प 
नहीं लगा है, मुकदमे के पक्षकार, अपीलार्थी को मात्र इस तकनीकी आधार 
पर न्यायालय से बाहर फेंक दिए जाने का कष्ट देकर दण्डित नहीं किया जा 
सकता । न्याय कोई खेल का मैदान नहीं है और इस बात पर निर्भर करते 
हुए कि अन्ततः परस्पर विरोधी मतों में से कोन-सा मत अभिभावी रहेगा, 
` गेंद एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में नहीं पहुंचाई जा सकती और मुकदमे 
के पक्षकार को विडम्बना की स्थिति में नहीं रखा जा सकता । अन्ततः यह 
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नहीं कहा जा सकता कि उसने एक ऐसे उच्च न्यायालय के पुणं न्यायपीठ के ` 
अनुसार काये किया है जो उस राज्य के उच्च न्यायालय के, जिसमें वह: 
रहता है, विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश को ठीक नहीं लगा । यह न्याय नहीं है । 
यह कानूनी दकियानूसी है, जिससे हमें बचना चाहिए । (परा 7) 


निर्दिष्ट निर्णय 


[1956] ए० आई० आर० 1956 कलकत्ता 375: 
` काशीमाली बनाम अजयेन्द्र पाल और अन्य 
(Kasemali 7. Ajeyendra Paul and 
Others}; 4. 


[1940]  ए० श्राई० आर० 1940 बाम्बे 275 : 
बाबु राव केशव राव वनाम कलावती बाई 
मृत राव 
(Bobu Rao Keshav Rao 7. Kalavati- 
bai Amrut Rao); 4: 


[1935] _ ए० बाई० भार० 1935 मद्रास 380 : 
फलापति पेडा पिचम्मा और एक अन्य बनाम 
चिरुवेलिया 
(Kalapati Peda Pitchamma and 
Another 7. Cbiruvelia). 4- 


सिविल अपीली श्रधिकारिता : 1983 क्षी सिविल अपील सं० 2982. 


. 1980 के सिविल प्रकोण सं. 1907 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 


के तारीख 9 अप्रैल, 1982 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत 
लेकर की गई अपील । 


अषीलार्यो की ओर से श्रीमती उमिला कपूर, कुमारी शशि” 
किरन ओर कुमारी निशी पुरी 
प्रत्यर्थी संर 3 की ओर से श्री के० के० गुप्त 


प्रत्यर्धो सं 4 भर 6 की ओर से श्री ए० जी० 'रह्नपारखी 
न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डी० ए० देसाई ने दिया । 


हि ` आमयतत 
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न्यायाधिपति देसाई 


तृतीय प्रत्यर्थी श्रीमती सवित्री देवी ते वतमान अपीलार्थी के विरुद्ध 

आदश कालोनी, सिविल लाईन, रामपुर में स्थित मकान सं० 368 की' 
बाबत किराए की बकाया, बिजली खर्च आदि की वसूली के लिए लघु वाद 
न्यायालय के रूप में अभिहित सिविल न्यायाधीश, रामपुर के न्यायालय में 
लेखबद्ध मामला सं० 43/76 फाइल किया। समन तामील करने पर 
अपीलार्थी हाजिर हुआ और अपना लिखित कथन फाइल करके उसने वाद 
का प्रतिवाद किया । वाद 6 अगस्त, 1977 को सुनवाई के लिए स्थगित 
कर दिया गया । उस दिन अपीलार्थी और उसका अधिवक्ता अनुपस्थित थे 
झौर वाद एकपक्षीय डिक्री कर दिया गया । 8 श्रगस्त, 1977 को जब 
अपीलार्थी हाजिर हुआ ओर उसने प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम; 
. 1887 (संक्षेप में “अधिनियम”) की घारा 17(1) के परन्तुक के अधीन 
एक श्रावेदन फाइल किया और न्यायालय से प्रार्थना की कि उसे डिक्री के 
अनुसार उसके द्वारा देय नकद घन जमा करने के दायित्व के बदले डिक्री का 
पालन करने के लिए उतनी प्रतिभूति देने की इजाजत दी जाए । उसी दिन 
न्यायालय ने उसे इजाज़त दे दी जो इस शतं के साथ दी गई कि अपीलार्थी 
2700 रुपए नकद जमा करेगा और डिक्रो की शेष रकम के लिए उसे पर्याप्त 
प्रतिभूति देने का निदेश दिया गया | बाद में 31 अगस्त, 1977 को' आवेदक 
ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक आवेदन 
फाइल किया, जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त 
कर दी जाए और यह निवेदन किया कि जिस समय 6 अगस्त, 1977 को 
सुनवाई के लिए पुकार लगाई गई, उस समय वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 
होने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था क्योंकि वह अचानक बीमार पड़ 
गया था और न तो वह उपस्थित हो सका ओर न हो अपनी बीमारी के बारे' 
में अपने वकील को बता सका । न्यायालय के निदेशानुसार उसने साथ-ही- 
साथ 2,700 रुपए जमा कर. दिये । 21 सितम्बर, 1977 को न्यायालय के 
मुन्सरिम ने रिपोर्ट दी कि अपीलार्थी ने जो प्रतिभूति पत्र दिया है, वहू: 
सम्यकतः स्टाम्पित नहीं है श्रौर न ही वह अमुचित स्टाम्प कागज पर लिखा 
गया है। न्यायालय ने ग्रपीलार्थी से एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक स्टाम्प 
देने के लिए कहा । इस आदेश के अनुपालन में -अपीलार्थी ने 5 अक्तूबर; 
1977 को बंध-पत्र के लिए अपेक्षित स्टाम्प दे दिया । डिक्रीदार ने एकपक्षीय 
डिक्री अपास्त करने के श्रावेदन का परिवाद किया ओर अन्य बातों के साथ- 
साथ दलील दी कि अधिनियम की घारा 17(1) के परन्तुक में अन्तविष्टः 
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-आाज्ञापक उपबंध का पालन नहीं किया गया है, अतः एकपक्षीय डिक्री अपास्त 
करने के लिए आदेश 9, नियम 13 के भ्रधीन किया गया आवेदन अपुर्ण था 
और इसी छोटेसे आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। विचारण 
न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के 8 अगस्त, 1977 के 
निदेश के अनुसार डिक्री की शेष रकम के लिए सम्यकतः 31 अगस्त, 1977 
को या उससे पहले स्टाम्पित प्रतिभूति-पत्र फाइल करने में अपीलार्थी की 
असफलता, जिस समय आदेश 9, नियम 13 के अधीन मुल आवेदन फाइल 
किया गया था और 2 रुपए की न्यायालय फीस के स्टाम्प पर अपीलार्थो 
द्वारा पेश किया गया प्रतिभूति-पत्र विधिक दस्तावेज नहीं था, घारा 17(1) 
के परन्तुक का पालन नहीं हुआ, अब: आदेश 9, नियम 13 के अधीन किया 
गया भ्रावेन खारिज किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का आवेदन पत्र 
तदनुसार खारिज कर दिया गया । अधिनियम की धारा 25 के अघीन जिला _ 
न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण पिटीशन खारिज कर दिए जाने के बाद अपीलार्थी 
ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन 
"पिटीशन फाइल किया । 

2, उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश को मद्रास श्रौर 
"कलकत्ता उच्च न्यायालय में मतवेमिन्न का अवलोकन करने के बाद कलकत्ता 
“उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत उचित प्रतीत हुआ कि अधिनियम 

की धारा 17(1) के परन्तुक द्वारा ध्रनुध्यात प्रतिभू वंध-पत्र से संबंध में 
भारतीय स्टाम्प अधिनियम लाग्‌ होगा। तदनुसार विद्वान्‌ न्यायाधीश ने 
अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी परिसीमाकाल के भीतर सम्यक 
स्टाम्पित विधिमान्य प्रतिभू बंब-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा, इसलिए 
भ्रादेश 9, नियम 13 के अधीन फाइल किया गया आवेदन अपूर्णे तथा 
"निष्प्रभाव था ओर लघु वाद न्याय!लय द्वारा ठोक ही खारिज किया गया । 
“इस प्रकार विशेष इजाज्जत लेकर यह अपील की गई । 


3. अधिनियम की धारा 17 इस प्रकार है :-- 


““17(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित प्रक्रिया, 
उस संहिता या इस अधिनियम द्वारा जहां तक अन्यथा उपबन्धित है 
उसके सिवाय, लघुवाद न्यायालय में, उसके द्वारा संज्ञेय सभी वादों 
में श्रौर ऐसे वादों से उद्भूत होने वाली सभी कार्यवाहियों में, 
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी: 

परन्तु आवेदक एकपक्षीय पारित कौ. गई डिक्री को अपास्त ` 
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करने के आदेश के लिए या निर्णय के पुनविलोकन के लिए अपना 
आवेदन प्रस्तुत करने के समय, या तो डिक्री के अधीन अथवा निर्णय 
के अनुसरण में उससे शोध्य रकम न्यायालय में जमा करेगा, या 
डिक्री के पालन के लिए या निर्णय के अनुपालन के लिए ऐसी 
प्रतिभूति देगा जो न्यायालय ने, उसके द्वारा इस तिमिल दिए गए 
पुवंवर्ती आवेदन पर; निर्दिष्ट की हो । 

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन 
प्रतिभूति के रूप में दायी हो गया है वहां, वह प्रतिभूति सिविल 
प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 145 द्वारा उपबन्धित रीति में 
आपन की जा सकती है ।” 


4) इस अपील में छोटा-सा प्रश्‍न यह है कि कया वह प्रतिभू बंघ-एत्र 
जो निर्णीत ऋणी को घारा 17(1) के परन्तुक के अधीन किए गए आदेश 
के अनुपालन में देना होता है, न्यायालय फीस अधिनियम की अनुसूची 2 के 
अनुच्छेद 6 द्वारा या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की घारा 57 द्वारा शास्ति 
होगा । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने एक भोर मद्रास उच्च न्यायालय तथा दूसरी 
ओर, कलकत्ता भौर मुम्बई उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए भिन्त- 
भिन्त मतों का हवाला दिया और फिर इस निमित्त कलकत्ता उच्च न्यायालय 
द्वारा व्यक्त किया गया मत अपनाया । सबसे पहले इस सतर्वेसिन्न पर दृष्टिपात 
किया जाए। कलापति पेडा पिच्षम्मा भौर एक अन्य बनाम विस्वेलियां 
वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक पूर्ण न्यायपीठ ने यह श्रभि- 
निर्धारित किया था कि घारा 17(1) के परन्तुक के अधीन न्यायालय द्वारा 
किया गया आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन पारित किया गया भदेश 
होता है क्योंकि प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम के उपबंध सिविल 
प्रक्रिया संहिता के अनुपूरक मात्र हैं और तदशुसार यह्‌ अभितिर्धारित किया 
कि परन्तुक के अधीन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुपालन में प्रतिभू 
द्वारा निष्पादित प्रतिभूति बंघ-पत्र के सम्वन्ध में न्यायालय फीस अधिनियम 
की अनुसूची 2 का अनुच्छेद 6 लागू होगा, न कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 
के उपबन्ध । इसके बाद विद्वान्‌ न्यायाधीश ने फाशीसाली बनाम अजयेन्द्रपाल 
और अन्य? वाले मामले का हवाला दिया, जिसमें बाबू राव केशव राव 
बनाम कलावती बाई अमृतराव का अनुसरण किया गया था, जिसमें यह 


heres PoC a > 
1 ए० श्राई० आर० 1935 मद्रास 380. 
2 ए० भ्राई० आर० 1956 कलकत्ता 375. 
३ ए० आई० आर० 1940 वाम्बे 275° 
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अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम के 
उपवन्धों के बारे में यह नहीं वहा जा सकता कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता 
के उपवन्धों के अनुपूरक हैं और अधिनियम की घारा 17(1) के परस्तुक में 
अधिनियमित विशेष इजाज्जत स्वबल से प्रभावी होगी और उसे सिविल प्रक्रिया 
संहिता के आदेश, 9 नियम 13 के भाग रूप में नहीं सांता जा दकती । इस 
बात पर ध्यान दिया गया था कि यद्यपि एकपक्षीय डिक्री अपास्त करते के 
लिए आवेदन श्रादेश 9, नियम 13 के अधीन फाइल करना होता हैं फिर भी 
उस उपबन्ध के अनुसार तिर्णीत ऋणी पुरोभाव्य शते के रूप में कोई प्रतिभूति 
देने की बाध्यता नहीं डालता, जैसा कि धारा 17(1) के परन्तुक का 
भ्राज्ञापक उपबंध है । 


5, इस मतर्वभिन्न पर दृष्टिपात करने के बाद विद्वान्‌ न्यायाधीश 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का मत सही है और 
परिणामस्वरूप यह अभितिर्घारित किया कि श्रधिनियम को घार 17(1 ) के 
परन्तुक के अधीन किए गए आदेश का पालन में दिया जाने वाला प्रतिभू वंघ- 
पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अपेक्षा के भ्रनुसार सम्यकतः स्टास्पित होना 
चाहिए । इस निष्कर्षं पर पहुंचने के लिए उन्होंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 
के भ्रनुच्छेद 57 का सहारा लिया । हम निस्संकोच यह कहना चाहेंगे कि 
अनुच्छेद 57 लागू होता है या नहीं, इस बारे में हमारे विचार मे भिन्न हैं, 
किन्तु हम इस मामले में इस विवाद का निराकरणं नहीं कर रहे हैं भोर इसे 
विस्तृत बहस के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में न्यायालय के 
-निदेशानुसार अपीलार्थी ने बंघ-पत्र पर लगाए जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प 
दे दिया था जो परिसीमाकाल के भीतर प्रस्तुत किया गया था। 


6. फिर भी कुछ तथ्यों पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि 
घारा 17(1) के परन्तुक के अधीन किए गए आदेश का प्रार्थना-पत्र उस 
तारीख से दो दिन के भीतर किया गया था, जिसको वाद एकपक्षीय डिक्री 
किया गया था । वाद में 6 अगस्त, 1977 को एकपक्षीय डिक्री दी गई थी 
ओर घारा 17(1) के परन्तुक के अधीन आवेदन 8 अगस्त, 1977 को 
'किया गया था। उसी दिन न्यायालय ने यह श्रादेश किया कि एक निश्चित 
“रकम का प्रतिभुति बंघ-पत्र दिया जाए । बंघ-पत्र दिया गया जिसमें उच्च 
न्यायालय के विद्वान्‌ न्यायाधीश के भ्रनुसार यह कानूनी कमी थी कि वह | 
भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार स्टास्पित किए जाने के 

बजाए उस पर 2 ₹० का न्यायालय फीस का स्टाम्प लगाया गया था । 
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7. अपीलार्थी का दुख ओर व्यथा देखिए । दो प्रमुख उच्च न्यायालयों 
ग्रर्थात मद्रास और कलकत्ता उच्च च्यायालयों ने धारा 17(1) के 
परन्तुक का पालन करने के लिए विधिमान्य प्रतिभूति बंघ-पत्र की अपेक्षा 
पर भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किया । और यह भिन्नता की मात्रा छोटी नहीं 
है बल्कि ऐसी है कि इसमें सामंजस्य नहीं किया जा सकता । यदि मद्रास 
उच्च न्यायालय का मत विद्वान्‌ न्यायाधीश को उपयुक्त लगता तो मामले का 
विनिश्चय अपीलार्थी के पक्ष में होता क्योंकि उसने दो रु० की न्यायालय 

- फीस का स्टाम्प बंघ-पत्र पर पहले ही लगा दिया था ओर यह कभी नहीं 
कहा गया कि वह अपर्याप्त है । किन्तु चूंकि विद्वान्‌ न्यायाधीश ने कलकत्ता 
उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को उचित समझा, इसलिए यह 

- निष्कषं निकाला गया कि प्रतिभू बंघ-पत्र सम्यकतः स्टास्पित नहीं है । 
बहरहाल जब मामला विचारण न्यायालय के समक्ष था तो डिक्रोदार की 

- दलील पर, न्यायालय के निदेशानुसार अपीलार्थी ने अपेक्षित स्टाम्प दे दिया 
या जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उपबन्घौ द्वारा अपेक्षित था । 

ज्या वंध-पत्र नहीं दिया गया, बल्कि पुराने वंघ-पत्र को सम्यकतः स्टाम्पित 
कर दिया गया । इस स्थिति में न्याय के द्वार बन्द करके अपीलार्थी को 

- दण्डित क्यों किया जाए, यद्यपि, जैसा कि उसके वकील का कहना है उसमे 

.न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए यथासंभव रोति से कार्य 

“किया । जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है, विधि की अनिश्चितता 
का निराकरण उच्च न्यायालय के विद्वात्‌ न्यायाधीश के विनिश्चय में किया 
गया । तब तक विचारण न्यायालय के सामने दो भिन्न-भिन्त उच्च न्यायालयों 
के परस्पर विरोधी मत थे । ऐसे अशिक्षित पक्षकार की स्थिति क्या हो, 
जिसने अपने दकोल की सलाह पर कार्य किया है। ऐसी स्थिति में, यदि 

- हम पूरी तरह विसम्मत नहीं तो कम-से-कस अनुमान लगाने के लिए विवश 
हैं। हमारी राय है कि ऐसी स्थिति में मुकदमे के पक्षकार को न्याय से 
वंचित नहीं किया जा सकता और उसके .लिए न्याय के दरवाजे बन्द नहीं 

-किए जा सकते । यह कल्पनातीत है कि श्रपीलार्थी की कितनी भयावह भोर 
कष्टदायक स्थिति रही । उसने पहले ही दिन अर्थात्‌ 8 अगस्त, 1977 को 

-प्रतिभू बंघ-पत्र पेश कर दिया जो कि सलाह के अनुसार सम्पक्रतः स्टाम्पित 
था और यदि विद्वात्‌ न्यायाधीश को मद्रास उच्च न्यायालय का मत सही 
लगता, जिसके अनुसार उस पर न्यायालय फीस स्टाप होनी चाहिए तो 

.अपीलार्थी पुरी तरह संरक्षित था किन्तु उसका दुर्भाग्य कि विद्वान्‌ एकल 

न्यायाधीश को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मत सही लगा भोर अपीलार्थी 


SS 1 1 1 
क ककाकककचयाााााा 
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को इस अधिमानता के उपचारहीन परिणाम भुगतने पड़े । हमारी राय है कि 
क्रियात्मक उपबंध की बाबत न्यायाधीश की पसन्द से ह के पक्षकार 
र 5 पड़ना चाहिए । विधि की ऐसी स्थिति में ओर इस तथ्य की 
wa रिसीमाकाल के 30 दिन बीतने के बाद न्यायालय के 
बह के मो का ककी रोर खींचा कि प्रतिभू बंध-पत्र 
मुन्सरिम ते व्याय'लय का ध्यान इस तथ्य के भोर खं नळी तिश बंघ-प 
म्यक स्टाम्म नहीं लगा है मुकदमे के पक्षकार, अपीलार्थी को मात्र इस 
तकनीकी आधार पर न्यायालय से बाहर फरे दिए जाने दा ) ल देकर 
दण्डित नहीं किया जा सकता । न्याय रोति खच कह संदात त है ओर इस 
बात पर निर्भर करते हुए कि अन्ततः परस्पर विरोधी मतों में से Me 
मत अभिभावी रहेगा, गेंद एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में नह पहुंचाई 
जा सकती और मुकदमें के पक्षकार को विडम्बना की स्थित में नहीं रखा जा 
सकता भ्रौर अन्ततः यह नहीं कहा जा सकता कि उसने एक ऐसे उच्च 
न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के अनुसार कार्य किया है जो उस राज्य कु उव 
न्यायालय के, जिसमें वह रहता है, विद्वान एकल न्यायाघीश को ठीक नहीं 
लगा । यह न्याय नहीं है। यह कानूनी दकियानूसी है जिससे हमें बचना 
चाहिए । 

8. तदनुसार हम अपील मंजूर करते हें । विचारण न्यायालय का 
आदेश एवं पुनरीक्षण पिटीशन में विद्वान्‌ अपर जिला न्यायाधीश का आदेश 
तथा उच्च न्यायाटय का विनिइचय अपास्त करते हैं और एकपक्षीय ड्क्री 
झपास्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया श्रावेदन मंजूर करते हैं 
तथा एकपक्षीय डिक्री अपास्त करते हैं । वाद का विचारण उसी प्रक्रम से ० 
होगा जहां पर वाद में एकपक्षीय डिक्ी दी गई थी। मामले की परिस्थितियों 
में खर्चे के बारे में कोई श्रादेश नहीं होगा । 


अपील मंजूर की गई। 
कृo 
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सहायक कलक्टर सीधाशुल्क निवारक सुम्बई 
बनाम 
बाब्‌ मिया शेख इनाम .और अन्य 


(Assistant Colector of Customs Preventive Bombay 


Ve 

Babu Miya Sheikh Imam and Others) 
(28 जुलाई, 1983) 

(न्यायाधिपति पी० एन० मगवती गौर आर० बी० मिश्र) 


सोमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)--धारा 
135 (1) (ङ) (#)-_बिना ग्रज्ञनुप्ति के बांदी के निर्यात. पर 
निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश 1981 के अधीन प्रतिषेध--प्रत्यर्थी 
हारा ऐसे प्रतिषेध का फपटपुर्ण वंचन करके चांदी घा निर्यात 
करना--चाहे चांदी के निर्यात पर कोई शुल्क प्रसाये न हो फिर सीः 
ऐसे प्रतिषेष का कपदपुर्ण वंचन या वंचन का प्रयत्न श्रयराध है। 


अपीलार्थी को जो सीमा शुल्क के सहायक कलक्टर थे, यह सूचना 
मिली कि मछली पकड़ने वाले जलपोत में चांदी लादी जा रही है और विदेश 
भेजा जा रहा है। इस सूचना के मिलने पर अपीलार्थी ने उस नौका पर निग-- 
रानी रखी और अपीलार्थी ने तथा उसके साथ अन्य सीमा शुल्क अधिकारियों 
ने यह देखा कि चांदी से लदा हुआ मछली पकड़ते वाला जलपोत मागे बढ़. 
रहा है । उन्होंने तुरन्त उसका पीछा किया और उसे रोक लिया । जलपोत में 
लाखों रुपये की चांदी की सिहिलयां लदी हुई थीं जिन्हें दुबई ले जाया जा रहा 
था । जहाज को घक्षीट कर वापस लाया गया क्षौर 194 चांदी की सिल्लियों' 
का अभिग्रहण कर लिया गया। भारतीय दण्ड संहिता की घारा 120ख सीमा 
शुल्क अधिनियम की घारा 135 (1) (क) (1), आयात और निर्यात नियंत्रण 
अधिनियम, 1947 की घारा 5 और विदेशो मुद्रा विनियमन अधिनियमः 
1973 की घारा 23 (1) (क) के भधीन अपराधों प्रत्याथियों का अभियोजन 
किया गया जिसके लिए अभियुक्तों को मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषीः 
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पाया गया जिसके विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में तीन अपीले की गई । 
उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता, आयात 
और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अधीत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को 
'पुष्ट कर दिया किन्तु सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन 
ग्रधिनियम के अधीन उनकी दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया । सीमा शुल्क 
सहायक कलक्टर ने इस निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर श्रपीलें की । 
अपीलों को मंजूर करते हुए, 


अभिनिर्धारित- सीमा शुल्क श्रधिनियम की धारा 135 (1) (क) 

(ii) के अधीन अपराध के अंग पुरी तरह से पूरे हो जाएंगे यदि मामला तीन 

आागों में से किसी के भीतर आ जाता हे । इन तीनों भागों में से प्रत्येक भिन्न 
और अन्य दो से स्वतंत्र है और क्या कोई मामला किसी एक भोग के भीतर आता 
है अथवा नहीं, इसका निर्णय उस भाग के अंगों के निर्देश से करना होना न कि 

किसी अन्य भाग के निदेश से । एक भाग के अंगों को ग्रन्य दो भागों में प्रक्षेपित 
नहीं किया जा सकता । पहला भाग ऐसे मामलों पर चर्चा करता है जहां 

कि किसी माल के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति जानवूझकर किसी कपटपूर्ण अपवंचन से 
या लपवंचन या ऐसे माल पर प्रभार्थ किसी शुल्क के अपवंचन के प्रयत्न से 

. सम्बन्धित है । इसलिए स्पष्टतया प्रथम भाग इस बात की उपघारणा करता 
है कि उस माल के सम्बन्ध में जिसके बारे में अपराध किया मया है ऐसा 
माल होना चाहिए जो शुल्क से प्रभार्य हो । किन्तु दूसरे और तीसरे भाग इस 

प्रश्‍न से सम्बन्धित नहीं है कि क्या कोई शुल्क माल पर प्रभाये है अथवा 
'नहीं । ये दो भाग सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन या किसी भाल 
के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अघिरोपित तत्समय 

"किसी प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या श्रपवंचन के प्रयत्न के बारे में ही 
बतलाते हैं। जो कुछ यह दो भाग अनुध्यात करते हैं वह यह है कि प्रश्वगत 

माल के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवत्त किसी 
अन्य विवि के अधीन अघिरोपित कोई प्रतिषेध होना चाहिए भर यह बात 

बिल्कुल असंगत है कि क्या कोई शुल्क ऐसे माल पर प्रभाये है अथवा नहीं 
और श्रभियुक्त को जानबूझकर ऐसे प्रतिषेध के कपटपुर्ण अपवंचन या 
अपवंचन के प्रयास से संवंधित होना चाहिए । कपटपूर्ण रूप से अपवंचित या 
'अपवंचन किया गया प्रतिषेध “किसी माल” के सम्बन्ध में हो सकता हैंश्रौर 
-यह भावश्यक नहीं है कि यह ऐसे माल के सम्बन्ध में होना चाहिए जिस पर 
कि शुल्क प्रभाये है । “ऐसे माल के सम्बन्ध में” अभिव्यक्ति को स्पष्टतया 
धारा के अंत में प्रयोग करना होगा क्योंकि घारा के द्वितीय और तृतीय भाग 
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“यदि कोई व्यक्ति किसी माल के संबंध मे" '* जारवूकर कपंटपूणे अपवंचन 
-या अपवंचन के प्रयास से सम्बन्धित हैं” शब्दों से प्रारंम होता है । “ऐसे माल” . 
शब्द का स्पष्टतया घारा के प्रारंभ में “किसी माल” से निर्देश है। ये शब्द 
ऐसे माल के प्रकार का वर्णन करने वाले नहीं हैं जिसको कि धारा का प्रथम 
भाग लागू होता है। धारा में प्रयुक्त भाषा के स्पष्ट और प्राकृतिक अर्यान्वयन 
पर इन शब्दों को ऐसी अपेक्षा का आशय करने के रूप में पढ़ना पूर्णतया अननुज्ञेय 
है कि माल धारा के द्वितीय या तृतीय भाग में आने के लिए किसी शुल्क से 
-प्रभायं होना चाहिए । इसलिए सही दृष्टिकोण यह्‌ है कि जहां कि माल किसी 
शुल्क से प्रभाये हैं ओर कोई व्यक्ति जानवूझकर ऐसे शुल्क के कपटपु्ण श्रपवंचन 
या अपवंचन्‌ के प्रयत्न से संबंधित है तो मामला वारा के प्रथम भाग से भीतर 
आएगा किन्तु जहां सीमा शूल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त 
किसी अन्य विधि के अधीन किसी माल के संबंध में अधिरोपित 
कोई प्रतिषेध है तो इस वात के होते हुए भी कि क्या ऐसे माल पर 
-शुल्क प्रभाये है अथवा नहीं, कोई व्यवित ऐसे प्रतिषेध के कपटपूर्ण भ्रपवंचन 
अपवंचन के प्रयत्न से सम्बन्धित है तो वह्‌ स्पष्ट रूप से द्वितीय 
या तृयीय भाग, सा भी मामला हो, में आएगा । यहां पर आयात और 
लिर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 की घारा 3 के अधीन जारी किए गए 
निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1968 हारा अधिरोपित अनुज्ञप्ति के बिना 
चांदी के निर्यात पर स्पष्ट ख्प से प्रतिषेध था और श्रभियोजन द्वारा सिद्ध 
तथ्यों पर--ऐसे तथ्य जिन पर विवाद नहीं किया जा सकता था औरन ही 
विवाद किया गया था--अभियुक्त जानदूझ्कर चांदी का निर्यात करने पर 
ऐसे प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयत्न से संबंधित थे ओर 
-इसलिए उनका मामला स्पष्टतया और असंदिग्ध रूप से घारा 135 (1) 
(क) (1) के तृतीय भाग के भीतर आता है । परिणामस्वरूप, उच्च न्याया- 
-लय के विद्वान्‌ एकल न्यायमूर्ति यह दृष्टिकोण श्रपनाने में गलती पर थे कि 
अभियुक्त धारा 135 (1) (क) (7) के अधीन अधिरोपित अपराघ के दोषी 


नहीं ये । (पैरा 4 और 5) 


व्युतस्‌त मामला 


पेरा 
[1977] आई० एल० आ्रार० (1966) मुम्बई 2547 : 
महाराष्ट्र राज्य बनाम कासिम 
(State of Maharashtra ॥. Kassam). 3 
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दांडिक अपीली अधिकारिता : 19 


डि ५ 68, 298 और 510 के मामले में 
की दांडिक अपील सं० 0९, म जा 
म्बई Sais ls के तारीख 23/24 अगस्त, कर 973 के निर्णय ओ 
च्च द े 
= के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई श्रपील 


सर्वश्री एन० सी० तालुकदार, सी० 


नरी शोध बी० सुब्बाराव श्रौर आर० एन०- 


ए £* 
द् श्र गी ओ ° T णा अ गी रए 
९ 


(दांडिक भ्रपील सं० 4 16 में) 


न्यायालय का निर्णय न्यायाविपति पी० एन० भगवती ने दिया । 


न्यायाधिपति भगदती-- | शवमा 
विशेष इजाजत लेकर की गई ये अपीले मुम्बई का न मानि 

एकल न्यायाधीश हारा पारित तारीख 27 के पीन लो जि र भटक 

निर्णय के रि दिष्ट हैं जहां कि उसने 1978 के 

नर्णय के विरुद्ध निदिष्ट हैं जहाँ तक हे ह 

| में त्यर्थी 974 की दांडिक भ्रपील सं० 

सं० 146 में प्रथम प्रत्यर्थी को, 1 ह दा! | नन 

प्रत्यर्थी सं० ¡| और 2 को और 1974 की दांडिक अपील सं० 41 र भें 

प्रथम प्रत्यर्थी को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ श्रभियुक्त कहा जायेगा) सीमा 


se धी पराध 
शल्क अधिनियम, 1962 की घारा 135 द ) (क) (४) के कॉल] आ 
से दोषमुवत कर दिया था । इन अपीलों में पक्षकारों के बीच संपुण 


धारा 135 (1) (क) (1) के निवंचनों के बारे में है और इसलिए विस्तार 


, _ नयनः 
में तथ्यों को उपर्वाणत करना श्रांवश्यक नह है किन्तु इस बात का अधिमुल 


करने के लिए कि विचार के लिए किस प्रकार हे प्रश्‍न उद्भूत हुआ है हम 
संक्षेप में कुछ सुसंगत तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे । 


2. 9 जन, 1 968 को लगंभग 2 बजे अपराह्न में श्री ह 
जो सीमा शल्क के सहायक कलक्टर थे; भोर जो उस समय राजस्व सतकता. 


निदेशालय मुम्बई में प्रधान मूल्य निर्धारक थे, यह सूचना मिली कि एक 


मछली पकड़ने वाले जहाज में उस दिन रात को 9 वजे के बाद घास बदर 
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अं चांदी लादी जाएगी और यह उसे दुबई में भेजने के लिए अरव दाओ में 
रखते हेतु खंडेरी द्वीप के समीप एक जगह पर चांदी को ले जा रहा था । इस 
सूचना के मिलने पर श्री मुदवे ने किनारे से लगभग 4 मील वेलाडं पोयर के 
समीप एक जल-स्रोत में निजी रूप से घारित मोटर-विहार नौका में. उसकी 
निगरानी रखी। 11 वजे अपराह्न के लगभग श्री मुदवे और उनके साथ 
अन्य सीमा शुल्क अधिकारियों ने देखा कि एक भारी रूप से लदा हुश्रा 
मछली पकड़ने वाला जहाज बिना दिक्चालन संबंधी रोशनी के खंडेरी द्वीप 
की भोर बढ़ रहा था । उन्होंने तुरन्त मछली पकड़ने वाले जहाज का पीछा 
किया और नाविक से उसे रोकने केलिए कहा किन्तु रोकने की -बजाय 
नाविक ने गति वढा दी और भागने का प्रयत्न किया । मछली पकड़ने वाले 
जहाज का पीछा किया गया और अस्ततोगत्वा इसे श्री मुदवे और अन्य सीमा 
शुल्क अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया । पूछताछ किए जाने पर मछली 
पकड़ने वाले जहाज के प्रमुख ने यह बतलाया कि 92 लाख रुपए मूल्य की 
चांदी की 194 सिल्लियां खंडेरी द्वीप की ओर अरब दाओं में लादने के लिए 
ले जाई जा रही थीं जो दुबई जा रही थी । इस पर मछली पकड़ने वाले 
जहाज को देलाडं पीयर में घसीट कर लाया गया उस में पाई गई चांदी की 
194 सिल्लियों का इस युक्तियुक्त विश्वास के साथ पंचनामा के अधीन 
अभिग्रहण कर लिया गया कि उनकी भारत से बाहर तस्करी की जा रही 
'थी । अभियुक्तों का भी जो मछली पकड़ने वाले जहाज में थे, अपर मुख्य 
-प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, पांचवां न्यायालय, दादर में, भारतीय दण्ड संहिता की 
चारः 120ख, सीमा शुल्क अधिनियम की घारा 13 5 (1) (क) (ॐ), 
ग्रायात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनिथम, 1947 की धारा 5 भोर 
बिदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की घारा 23 (1क) के अधीन 
अपराधों के लिए अभियोजन किया गया । अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने 
उनके विरुद्ध आरोपित सभी अरराघों से अभियुक्तों को दोषी पाया और 
उन्हें जुमनि सहित कारावास का विभिन्‍न अवधियों से दण्डादिष्ट किया । 
-इस पर अभियुक्तों ने मुम्बई उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि और दंडादेश के 
विरुद्ध, जो अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा उनके विरुद्ध पारित किए 
गए थे, तीन अपीलें कीं । इन अपीलों की उच्च ग्योयालय के एकल न्याय- 
-मूति हारा सुनवाई की गई ओर 27 अगस्त, 1973 के एक सामान्य निर्णय 
के द्वारा विद्वान्‌ एकल न्यायाचीश ने भारतीय दण्ड संहिता की घारा 
120ख और आयात. और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को 
धारा 5 के अधीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि को पुष्ट कर दिया किन्तु सीमा 
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म, 1962 की घारा 135 (1) (क) (7) श्रोर विदेशी मुद्रा 


शहक अधिनिय ल 
वि अधिनियम, 1973 की घारा 23 ( 1क) के अधीन: दोषसिद्धि को 


अपास्त कर दिया । सीमा शुल्क सहायक कलक्टर ने विद्वान्‌ एकल न्यायमूर्ति 


के निर्णय को, जहाँ तक क्रि उन्होंने अभियुक्त को विदेशी सुद्रा विनियमन 
अधिनियम, 1973 की धारा 23 (1क) के अधीन अपरात सै _अभियुक्‍त को 
दोषमुक्त किया था स्वीकार कर लिया किन्तु वह निर्णय के उस भाग 
से व्यथित था जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा । 35 (1 ) 
(क) (ॐ) के अधीन दोषसिद्धि को श्रपास्त कर दिया था और उसने तदनुसार 


इस न्यायालय से विशेष इजाजत अभिश्नाप्त करके प्रस्तुत तीन अपीलें की.हैं । 


3. इससे पूवं कि हॅम हमारे समक्ष की गई विरोधी दलीलों को 


उपवणित करें, सीमा शुल्क ग्रधिनियम, 1962 की धारा 135 (1) (क), 
(81) को प्रत्युद्धत करना सुविधाजनक होगा । धारा निम्न प्रकार पठित है-- 


50 35--शुल्क या प्रतिषेधों का अपवंचन--(1) इस अधि- 
नियम के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकुल 
प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति-- « 


(क) किसी माल के सम्बन्ध भे उन पर प्रभाये किसी शुल्क 
के या इस भ्रधितियम या ऐसे माल की बाबत तत्समय' प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी प्रतिषेध के कपटपूर्ण 
अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने में किसी भी प्रकार जान* 
बूझकर संबंध रखा, तो वह 


(म) किसी भ्रन्‍्य दक्शा में कारावास जिसकी अवधि (तीन वर्ष) तुक 
की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।” 


अभियोजन पक्ष की यह दलील थी कि मामले में सावित तथ्यों एर अभियुक्त 
जानवूझकर आयात ओर निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 19471 की घारा 3 
के अ्रघीत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्यात व्यापार (नियंत्रण) 
आदेश, 1968 के अधीन अधिरोपित अनुज्ञप्ति के बिना चांदी के निर्यात पर 
- प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयत्त से संबंधित थे, और 
इसलिए वे घारा. 135 (1) (क) (1) के. अधीन आने वाले अपराघ के दोषी 
ये जो उस. समय इसे शास्ति बना देता-है यदि कोई व्यक्ति “किसी माल के 
संबंध में ऐसे माल की वावत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीनः 
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अधिरोरित किसी प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने 
में किसी भी प्रकार जानवूझकर संबंध रखे ।” इस दलील का अभियुक्त की 
ओर से यह दलील देकर समाधान करना चाहा कि घारा 135 (1) (क) 
(1) के अंत में आने वाले “एसे माल के सम्बन्ध में” शब्द ऐसे मालों 
को निर्दिष्ट करते हैं जिन पर उस घारा के प्रथम भाग में यथा अनुध्यात 
शुल्क प्रभाये है ओर चूंकि चांदी के निर्यात पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है, यह 
“ऐसे माल के सम्बन्ध में” शब्दों के भीतर नहीं आता और इसलिए आयात 
और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन जारी 
क्रिए गए निर्यात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1968 के अधीन अधि रोपित 
्रनुज्प्ति के बिना चांदी के निर्यात पर प्रतिषेध का कपटपूर्ण अपवंचन या 
अपवंचन का प्रयास घारा 135 (1) (क) (४) के अधीन दंडनीय नहीं था। 
ग्रभियुबत की ओर से दी गई इस दलील से मुम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ 
एकल न्यायाधीश संतुष्ट हो गए ओर इसके परिणामस्वरूप ्रभियुकत दोष- 
मुक्त हो गया । इसलिए एकमात्र प्रश्‍न जो इन विरोधी दलीलो पर विचार 
के लिए उद्भूत होता है यह है कि "ऐसे माल के सम्बन्ध में” श्रभिव्यक्ति 
का सही अर्थ क्या है । क्या यह ऐसे मालों तक ही सीमित है जो धारा 135 
(1) (क) (1) के प्रथम भाग के भीतर आते हैं अर्यात्‌ ऐसे माल जिन पर 
शुल्क प्रभाये है अथवा क्या यह ऐसे मालों को निर्दिष्ट करता है जिसके बारे में 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 
प्रतिषेध भधिरोपित है । हमारी राय में इस प्रश्‍न का उत्तर किसी संदेह को 
स्वीकार नहीं करता क्योंकि घारा 135 (1) (क) (ग्र) की भाषा साफ और 
सुस्पष्ट है श्रौर किसी भी व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि 
मुम्बई उच्च न्यायालय के विद्वात्‌ एकल न्यायमूर्ति द्वारा अपनाया गया ` 
दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है, घारा के शब्दों को उनके स्पष्ट ब्याकरणीय 
अर्थान्वयन को पढ़ता होगा । हम ऐसा कहने के लिए श्रपने कारण बतलाते 
हैं किन्तु हम सीघे यह कह सकते हैं किं उच्च न्यायालय क्के विद्वान्‌ एकल 
न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण बाद में महाराष्ट्र राज्य बनाम 
कालिम! के मामले में उसी उच्च न्यायालय की खंड व्यायपोठ द्वारा उलट 
दिया गया था । 


4. यदि हम घारा 135 (1) (क) (9) में अधिनियमित उपबंध का 
विश्लेषण करें और उसके हिस्से करें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि 


sd 
1 आई० एल० भ्रार० [1977] मुम्बई 2547: 
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संरचनात्मक खूप से यह तीन भागों में 'विभाजनीय है भ्र्थात्‌-- 

४1, यदि कोई व्यक्ति किसी माल के सम्बन्ध में उस पर 
प्रभार्य शुल्क के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयास से जान- 
बूझकर संबंध रखता है तो वह ऐसे कारावास सै जिसकी अवघि 
तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा 


2. यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल से ऐसे माल के सम्बन्ध म 
सीमा शल्क अधिनियम, 1962 के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी 
प्रतिषेष के कपटपू्णं अपवंचन या अपर्वंचन के.प्रयास से किसी प्रकार 
से सम्बन्धित है तो वहं ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वषें 
या. जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा । 

3. यदि कोई व्यक्ति किसी माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के 
सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्नघीन अधिरोपित तत्समय 
किसी प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयास से 
जानवूझकर सम्बन्धित होगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 
तीन वर्ष या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।” 


., यदि मामला इन तीन भागों में से किसी के भीतर आ जाता हेतो 
चारा 135 (1) (क) (ॐ) के भधीन अपराध के अंग पूरी तरह से पूरे हो 
जाएंगे । इन तीनों भागों में से प्रत्येक भिन्त और श्रन्य दो से स्वतन्त्र 
है और क्‍या कोई मामला किसी एंक भाग के भीतर आता है अथवा 
नहीं, इसका निर्णय उस भाग के अंगों के निर्देश से करना होगा न 
कि किसी अन्य भाग के निर्देश से एक भाग के अंगों को अन्य दो भागों 
से {प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता । पहला भाग ऐसे माभले पर 
चर्चा करता है जहां कि किसी माल के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति * 
जानबूझकर किसी कपटपूर्ण अपवंचन से या अपवंचन या ऐसे माल पर 
प्रभायं किसी शुल्क के अपवंचन के प्रयत्न से सम्बन्धित है । इसलिए, 
स्पष्तटया प्रथम भाग इस बात की उपघारणा करता है कि उस माल के संबंध 
में जिसके बारे में अपराध किया गया है ऐसा माल होना चाहिए जो शुल्क 
से प्रभार्य हो । किन्तु दूसरे और तोसरे भाग इस प्रश्‍न से सम्वन्धित नहीं है 
कि कया कोई शुल्क माल पर प्रभाये है अथवा नहीं । ये दो भाग सीमा शुल्क 
अधिनियम, 1962 के अधीन या किसी माल के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त 
किसी अन्य विधि के अधीन अघिरोपित तत्समय किसी प्रतिषेध के कपटपूर्ण 
अपवंचन या अपवंचत के प्रयत्न के बारे में ही बतलाते हैं । जो कुछ यह दो 
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भाग अनुध्यात करते हैं वह यह है कि प्रंश्‍नगत माल के सम्बन्ध में सीमा 
शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अघीन 
अधिरोपित कोई प्रतिषेध होना चाहिए और यह बात बिल्कुल असंगत है कि 
कोई शुल्क ऐसे माल पर प्रभाय है अथवा नहीं और अभियुक्त को जानवुझकर - 
ऐसे प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयास से सम्बन्धित होना 
चाहिए । कपटपूर्ण रूप से अपवंचित या अपवंचन क्रिया गया प्रतिषेध “किसी 
साल” के सम्बन्ध में हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है क्रि यह ऐसे 
माल के सम्बन्ध में होना चाहिए जिस पर कि शुल्क प्रभाये है । “ऐसे माल के 
सम्बन्ध में” अभिव्यक्ति को स्पष्टतया घारा के अंत में प्रयोग करना होगा 
क्योंकि घारा के द्वितीय और तृतीय भाग “यदि कोई व्यक्ति किसी माल के 
संबंध में'*****जातवूझकर कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन के प्रयास से 
.सम्बन्धित है” शब्दों से प्रारम्भ होता है । “ऐसे माल” शब्द का स्पष्टतया 
-घारा के प्रारम्भ में “किसी माल” से निर्देश है । ये शब्द ऐसे माल के प्रकार 
का वर्णन करने वाले नहीं है जिसको कि घारा का प्रथम भाग लागू होता है । 
घारा में प्रयुक्त माषा के स्पष्ट और प्राकृतिक अर्थान्वयन पर इन शब्दों को 
'ऐसी अपेक्षा का आशय करने के रूप में पढ़ना पूर्णतया अननुज्ञेय है कि माल 
घारा के द्वितीय और तृतीय भाग में आने के लिए किसी शुल्क से प्रभार्य 
होना चाहिए। 


इसलिए, हमारा यह दृष्टिकोण है कि जहां कि माल किसी शुल्क 

से प्रभाये हैं और कोई व्यक्तित जानबूझकर ऐसे शुल्क के कपटपूर्ण अपवंचन 
या अ्रपवंचन के प्रयत्न सम्बन्धित है तो मामला घारा के प्रथम भाग के भीतर 

आएगा किन्तु जहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी 

'ब्रन्य विधि के अधीन किसी माल के संबंध में अधिरोपित कोई प्रतिषेध है तो 
इस बात के होते हुए भी कि कया ऐसे माल पर शुल्क प्रभाये है अथवा नहीं, 

कोई व्यक्ति ऐसे प्रतिषेध के कपटपूर्ण अपवंचन या श्रपवंचन के प्रयत्न से 

संबंधित है तो वह स्पष्ट रूप से द्वितीय या तृतीय भाग, जैसा भी मामला हो, 

में आएगा । यहाँ पर ग्ायात और निर्यात (नियंत्रण) ग्रधिनियम, 1947 

की घारा 3 के अधीन जारी किए गए निर्यात व्यापार नियंत्रण ्रादेश; 
1968 द्वारा अधिरोपित अनुज्ञप्ति के बिना चांदी के निर्यात पर स्पष्ट रूप 

से प्रेतिषेध था. और अभियोजन द्वारा सिद्ध तथ्यों पर “ऐसे तथ्य जिन पर 
विवाद नहीं किया जा सकता था और न ही विवाद किया गया था--अभिः 

-युक्त जानबूझकर चांदी का निर्यात करने पर ऐसे प्रतिषेध के कपटपूण 
-श्रपर्वंचन या अपवंचन के प्रयत्त से सम्बन्धित थे आर इसलिए उनका मामला 
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पष्टतया भौर असंदिग्ध रूप से घारा 135 (1) (क) (1) के तृतीय भाग 
र गतर आता है । परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्याया-- 

त्त यह दृष्टिकोण अपनाने में गलती पर थे कि अभियुक्त धारा 135 (1) 
(क) (ii) के अधीत आरोपित अपराध के दोषी नहीं थे । 


6. तदनुसार, हम सहायक कलक्टर सीमा शुल्क द्वारा की गई इन 
का 
अपीलों को मंजूर करते हैं, उच्च न्यायालय के विद्वान्‌ एकल न्यायाधीश द्वारा 
पारित दोषमुक्त के आदेश को भपास्त करते हैं और अपर मुख्य प्रेसिडेंसी 
मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 
की घारा 135 (1) (क) (7) के अघीन अ्रभियुकत को दोषसिद्ध किया 
गया था, और उन्हें कारावास की विभिन्त अवधियों और जुर्माने से दंडादिष्ट 
किया था, बहाल करते हैं । 

अपीलें मंजूर की गई । 
स० 
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उच्चतम न्यायालय के (प्रकाशनीय ओर अप्रकाशनीय ) 
निर्णयों के महत्वपूर्ण मुद्दे 
1 अबलुवर, 1983 को समाप्त सप्ताह 
सिथिल प्रक्रिया संहिता 1908 : 
1. आदेश 21, नियम 58--परिधि । 


अभिनिर्घारित--कुर्की लेने वाला लेनदार बंघककर्ता के मोचन की 
साम्या का विक्रय करा सकता है यदि उस बंघक पर श्रभिप्राप्त डिक्री के 
निष्पादन में उसके विक्रय द्वारा वह पहले ही निर्वापितः नहीं हुई है। किन्तु 
यदि मोचन की साम्या कुर्की को तारीख के वाद पहले,ही वेची जा चुकी है , 
तो कुर्की लेने वाला डिक्रीदार डिक्की के ग्रधोन बंघकी डिक्रीदार के दावे की 
` पूति के बाद बची विक्रय कीमत के अतिशेष, यदि कोई है, कें विरुद्ध ही कोई 
कार्यवाही कर सकता है । इस प्रकार बंधकी के अधिकार पर बिलकुल भी 
प्रभाव नहीं पड़ता । 


कबीदी वेंकु शाह व० सैयद अब्दुल हई 


न्यायाधिपति डी० ए० देसाई, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० 
वरदराजन्‌ 


संविधान, 1950 : 


2. अनुच्छेद 25 और, 26--एक भूखण्ड पर घामिक अनुष्ठान करने 
के बारे में दो मुस्लिम सम्प्रदायों के बीच विवाद--न्यायालय के आदेश के 
बावजूद दोनों सम्प्रदायों में क्षगडा बना रहना--विवादग्रस्त भूमि से क्रे 
हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जानी--कया इससे अनुच्छेद 25 ओर 26. 
के अधीन मूल श्रधिकार का उल्लंघन होता है? 


` अभिनिर्धारित--समाज के व्यापक हित में लोक व्यवस्था बनाए 
रखने के प्रयोजन के लिए कब्ने दूसरे स्थान में ले जाने में कुछ भी अधासिक 
नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय के घामिक अधिकार 
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लोक-ब्यवस्था के अधीन हैं जिसे बनाए रखना समाज के व्यापक हित में 
सर्वोपरि है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 176( 3) अपराध र क 
लगाने के लिए दफनाए गए शवों को खोदकर नट की इजाजत ती है 
ओर यह उएनन्ध मृतक को लागू स्वीय विधियों के बावजूद सभी को लागू 


होता है । 


गुलाम झब्बास व० उत्तर प्रदेश राज्य : दाण्डिक प्रकीण॑ पिटीशन 
` सं० 4939/83 जिसका विनिश्चय 23-9-1983 को किया गया । 


न्यायाधिपति बौ० डी० तुलजापुरकर, डी० ए० देसाई और 
ए० पी० सेन 


“विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 : 


3. घारा 49(1)--क्या विद्युत बोर्ड समय से विलों का संदाय 
-करने के लिए एकपक्षीय तौर पर मीटर प्रभार और प्रतिभूति बढ़ा सकता है । 


झमिनिर्वारित--घारा 49(1) किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों श्रौर 

शर्तों पर विद्य॒त प्रदाय करने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है जेसी वह 

ठोक समझे । मानक संविदा के खण्ड 31 के अनुसार, बोर्ड को किसी भी 

` समय अनुसूचियों और शर्तों में से किसी को संशोधित, रद या अभिवृद्धि करने 

का अधिकार प्राप्त है, जिसका अभिप्राय है कि उसे शर्तों में संशोधन करने 

का प्राधिकार है। अतिरिक्त मांगे इसी शक्ति के प्रयोग में की गई थीं । 
“दोनों मांगें बोर्ड की शक्ति के अन्तर्गत थीं । न 


जगदल्बा पेपर इंडस्ट्रीज्ञ प्राइवेट लिमिटेड व० हरियाणा राज्य 
विद्युत बोर्ड : रिट पिटीशन सं० 4167-68 भौर अच्य/83 जिनका 
विनिश्चय 29-9-1983 को किया गया । 


न्यायाघिपति ए० एन० सेन ओर रंगनाथ मिश्र 
“औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 : 


4. घारा 10 और 33--कर्मकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को 
"सिद्ध करने के लिए प्रबन्ध-मंडल को अवसर दिया जाना--इसका प्रयोग कब 
:किया जाना चाहिए । 
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ग्रसिनिर्धारित--यदि प्रवन्ध-मण्डल औद्योगिक अधिकरण के समक्ष 
और साक्ष्य देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे बिता: 
किसी अयुक्तियुक्त विलम्ब. के घारा 33 के अधीन एक थावेदंन फाइल करना 
होगा । धारा 10 के अधीन निर्देश में यदि प्रबन्ध-मण्डल अपने लिखित कथन 
में अनुरोध नहीं करता है तो उसे कार्यवाहियों में किसी बाद के प्रक्रम पर 
अनुरोध के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । इस मामले में अधिकरण के 
समक्ष साक्ष्य देने के लिए श्रावेदन पहली. बार कमंकार के लम्बित होने के: 
14 वर्ष बाद उस समय दिया गया था जब मामला दूसरी वार अधिकरण के 
समक्ष था । 


, कर्मकार पदच्युति के काल में नियोजित होकर लाभ प्राप्त कर रह. 
था या नहीं, यह विवाद्यक विरचित न करने का दोप अधिकरण पर नहीं 
डाला जा सकता | प्रबन्घ-मण्डल पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष ही 
ब्यथा लेकर आगे आया है । (न्या० देसाई : सम्मत निर्णय देते हुए) : शंकर 
चक्रवती वाले मामले में [1979] 3 एस० सी० आर० 1165, इस न्यायालय 
के इस मत से कि यदि साक्ष्य देते का अवसर मांगने के लिए आवेदन कायं- 
वाहियों के लम्बन के दौरान किया जाए तो बह्‌ मंजूर क्रिया जाना चाहिए, यह 
अभिप्रेत नहीं है कि यह स्पष्टीकरण दिए विना कि अनुतोष पहले क्‍यों नहीं 
मांगा गया, किसी भी समय आवेदन करने के लिए नियोजक को फोई स्वतंत्र 
अधिकार प्रदत्त किया गया है । 


शंघु नाथ गोयल ब० बेंक ऑफ बड़ौदा : सिविल अपीलः 
सं० 2414/80 जिसका विनिशचय 27-9-83 को किया गया । 


न्यायाधिपति डी० ए० देसाई, ओ० चिन्तप्पा रेड्डी और ए० ` 
बरदराजन्‌ 


5. -_घरेलू जांच--कोई आारोप-पत्र जारी न किया जाना--सेवा 
समाप्ति के लिए कोई हेतुक दशित करने की सूचना जारी न किया जाना 
रिपोर्ट में कर्मचारी के अपराध का कोई संकेत न होना--सेवा पर्यवसान 
_ जांच--क्या इससे नैसगिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है--क्या | 
कर्मचारी मामले को ग्रधिकरण के पास निर्देशित करने से पूवं अन्य उपचारों- 
` का सहारा लेने के लिए आवद्ध है ! 
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अभिनिर्धारित-:() नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का सर्वथा उल्लंघन 
"किया गया; (1) अधिकरण ते अपने समक्ष वाले sna के | बारे में अपनी 
बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, और (आ) कोई कारण नहीं था कि क अन्य 
उपचार के विद्यमान या उपलब्ध होने के कारण किसी कर्मकार को प्रतितोष 
के कातून द्वारा मान्य ढंग से क्‍यों वंचित किया जाए । जब एक वार निर्देश 


मु ग हि 
कर दिया जाए तो अधिकरण को यह अमितिश्चय करने का विवेकाधिकार 


नहीं है कि उस पर स्याय-निणेंय किया जाए या नहीं । ब्रह इस आधार पर 
(विनिश्चय करने से नहीं बच सकता कि कर्मकार किसी अत्य उपचार का 


अनुसरण करने में असफल रहा है । 
(चूंकि कर्मकार ने काफी देर बाद विवाद उठाया, इसलिए सेवा 
समाप्ति की,तारीख से श्राधा वेतन मंजूर किया गया 1) 


जय सगवात 'ब० अम्बाला सेन्ट्रल कोश्रापरेटिद बँक लिमिटेड का 
प्रबन्ध-मण्डल : सिविल श्रपील सं० 5 274(एन० एल ०/83) जिसका 


ड विनिश्चय 29-9-1983 को किया गया । 
न्यायाधिषति डी० ए० देसाई, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० 
वरदराजन्‌ 
“दण्ड संहिता : 


6. घारा 303--पंरोल पर रहते हुए अपीलार्थी द्वारा, हत्या 
मृत्युदण्डादेश दिया जाना--सह अभियुक्त को आजीवन कारावास दिया 
जाना--धारा 303 असांविधानिक घोषित की जानी-क्या क्षपीलार्थी 
आजीवन कारावास वाले कम दण्डादेश के लिए हकदार है । 


अभिनिर्धारित- दोनों भ्रभियुक्त एक-से हेतु से हत्या करने के लिए 
प्रेरित हुए और दोनों ने चाकू से मृतक पर निर्मम ढंग से अनेक क्षतियां कीं । 
दण्डादेश, घटाकर कठोर आजीवन कारावास किया गया किन्तु वह दण्डादेश 
आजीवन कारावास के | पूर्वतर दण्डादेश के साथ-साथ नहीं चलना चाहिए । 
यदि पूर्वतर दण्डादेश की वावत कोई छुट या लघुकरण मंजूर किया जाए तो 
वर्तमान दण्डादेश उसके वाद मारम्म होना चाहिए । 


रणजीत सिंह उर्फ रोड़ा ब० संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ : क्रिमिनल 
- अपील सं०. 418/82 जिसका विनिश्चय 30-9-1 983 को किया 
गया । 
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न्यायाधिपति वी० डी० तुलजापुरकर, बालकृष्ण इराडी और मदान 


बल्कि कालेजों में प्रवेश : 


7. प्रश्तन्पत्र निर्धारक द्वारा दिए गए आधार-उत्तर गलत पाए 
जाने--अंग्रेजी और हिन्दी के प्रश्न-पत्रों में त्रुटि होना--असफल छात्रों द्वारा 
"यह दावा किया जाना क्रि उनके उत्तर सही हैं भोर आघार-उत्तर गलत हुँ— 
कया सही उत्तरों के अंक जोड़े जा सकते हैं ? 


अभिनिर्धारित--जहां आघार-उत्तर गलत साबित कर दिए जाएं और 
अंग्रेजी और हिन्दी प्रश्‍नों में स्पष्ट गलती हो तो श्राघार-उत्तर के अनुरूप 
उत्तर न देने के कारण छात्रों को दण्डित करना अनुचित होगा । छात्र ठीक 
चिन्हित किए गए प्रश्नों के लिए विहित अंक के लिए हकदार होंगे । इसके 
साथही वे एके अंक के लिए हकदार हैँ जो उनके अंकों में से इस आाधार 
पर काट लिया गया था कि उनके उत्तर गलत हैं। जो छात्र एम० बी० बी० 
एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित किए गए, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया 
जाएगा । 


कानपुर विश्वविद्यालय ब० समीर गुप्ता : सिविल अपील 
सं० 4092-4115/83 जिसका विनिश्चय 27-9-1983 को किया 
गया । 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड, न्यायाधिपति आर० एस० 
पाठक शोर सव्यसाची मुखर्जी 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 : 


8. निर्वाचनों का संचालन नियम; 1961--नियम 56(2)(घ)-- 
-विभाजक रेखा पर या छायादार क्षेत्र पर भागतः चिह्न लगाया जाना-क्या 
मतपत्र भ्रस्वीकार किया जाना चाहिए? 


\ अभिन्िधरितत-यदि मतपत्र पर लगाए गए निशानों से यह समझना 
“संभव है कि किस अभ्यर्थी के लिए मत दिया गया था तो मतपत्र 


"चिन 
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अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता । दलील में जारी हैन्डबुक आफ: 
इन्स्ट्रक्शन्स टु काउग्टिग श्राफिसर' मे दशित अविधिमान्य मतपत्रों के दृष्टांत 
में चिक्त का अधिकांश भाग छायादार.क्षेत् में है और चिल्ल का कुछ छोटा 
सा भाग अभ्यर्थी के स्तम्भ में है । दृष्टांत से एक त्रुटिपूणे छाप सम्प्रेषित 
होती है भौर यह सुसंगत नियम तथा अनुदेशों के अभिव्यवत शब्दों के संतव्य 
के प्रतिकूल है। रिटनिंग आफिसर को दृष्टांत से गलत मार्गदर्शन भिला 
इसीलिए उसने मतपत्र अस्वीकार कर दिया । 


एस० शिवस्वाप्ती ब० वी० सलंकस्नम : सिविल अपील सं० 1737 
(एन० सी० ई०)/81 जिसका विनिश्चय 27-9-1983 को किया 


गया । 


न्यायाधिपति डी० ए० देसाई, बालकृष्ण इराडी और भार बी०' 
मिश्र 


9. नियम 55--परत्तुक--परिधि--मतपत्र पर पीठासीन 
अधिकारी के हस्ताक्षर न न होना--क्या इससे मतपत्र अविधिमान्य हो जाता 
है—धारा 97--प्रत्यारोप अर्जी फाइल न की जानी--अन्य अस्वीकृत मतपत्रों 
को गिनने से इन्कार किया जाना--क्या यह न्यायोचित हे ? 


अभिनिर्धारित--जहां ऐसे मतपत्र जारी कर दिए जाए' जिस पर 
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे क्योंकि वह अपरिहाय कारणों से 
मतदान बूथ से बाहर चले गये थे, वहां यह मामला परन्तुक के अर्थं से 
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर करने में असफलता का 
मामला है जो इस परन्तुक में आज्ञापक उपबन्ध है । ऐसा मतपत्र अस्वीकार 
नहीं किया जाएगा । 


यदि विजयी अभ्यर्थी धारा 97 की अपेक्षानुसार प्रत्यारोप नहीं 
लगता है तो वह अर्जीदार के भानूकल्पिक दावे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 
यह मात्र अभियोजन का प्रश्‍न नहीं है, यह अधिकारिता का प्रश्‍न है । साम्या 
की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि निर्वाचन अर्जी में वही भनुतोष दिए जा 
सकते हैं जो विधि के अनुसार उपलभ्य हैं । 


अरुण कुमार बोस व० मोहम्मद फुकंन अंसारी : सिविल अपीलः 
सं० 2618/83 जिसका विनिश्चय 28-9-1983 को किया गया ।. 
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न्यायाधिपति ए० एन० सेन और रंगनाथ मिश्र 


निणंय-सुची 
मद सं० 

1. अरुण कुमार बोस ब० मोहम्मद फुकंन अंसारी (9 (प्रका०} 
2. गुलाम अब्बास ब० उत्तर प्रदेश राज्य (2) (प्रका०) 
3. जगदम्बा पेपर इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ब० 

हरियाणा राज्य विद्युत वोडं (3) (प्रका०) 
4. जय भगवान ब० अम्वाला सैन्‍्ट्रल कोआपरेटिब 

बैक लिमिटेड का प्रबन्घ-मण्डल (5) (प्रका०) 
5. कबीदी वेंकु शाह ब० सैयद अब्दुल हई (1) (प्रका०) 
6. कानपुर विश्वविद्यालय ब० समीर गुप्ता (7) (प्रका०) 
7. रणजोत सिह उफ रोड ब० संघ राज्य क्षेत्र, 

चण्डीगढ़ (6) (अप्रका०} 

शभु नाथ गोयल ब० बैंक आफ बडोदा (4) (प्रका०) 
9. एस० शिवस्वामी ब० वी० मलेकन्नम (8)  (प्रका०) 


8 अक्तबर, 1983 को समाप्त सप्ताह 
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 


आदेश 44, नियम 2--परिधि--निधेन व्यक्ति के रूप में फाइल 
किया गया वाद खारिज किया जाना--उच्च न्यायालय द्वारा नियम 1 के 
अधीन आवेदन पत्र एक शब्द “खारिज” लिखकर खारिज किया जाना 
आवश्यक न्यायालय फीस का संदाय करना--खारिज की गई अपोल की 
पैरवी करने की अनुज्ञा का अनुरोध करते हुए आवेदन जिसमें यह अभि- 
निर्धारित किया गया कि आवेदनपत्र गुणागण के आघार पर खारिज किया 
गया हे-वया ऐसा खारिज करना न्यायोचित है ? 
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इस आदेश के संशोधन के बाद नियम 1 


असिनिर्धारित--1276 में | 
के अधीन फाइल किए गए आवेदन की अस्वीकृति का अर्थ केवल यह हो 


सकता है कि आवेदक के इस दावे के बारे में न्यायालय का समाघान नहीं 


हुआ है कि वह निर्धन व्यक्ति है और अन्य कुछ नहीं । यह इस निष्कर्ष के 
समान नहीं है कि अपील गुणागुण क्केआघार पर हशी के लिए उपयुक्त अपील 
नहीं है ! उच्च न्यायालय को नियम 2 के श्रधीन आदेश देकर न्यायालय 
फीस देने का समय मंजूर करता चाहिए था बौर अपील में पंरवी करने के 


लिए अपीलार्थी को अनुज्ञात करना चाहिए था । 


राम सरूप ब० मारत संघ: सिविल अपील सं० 8690/1983 


जिसका विनिश्चय 6-10-93 को किया गया । 


न्यायाधिपति ए० पी० सेन और ई० एस० बैकटरामय्या 


दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 : 
2. घारा 4(2) सपठित धारा 190--क्या वे व्यक्ति परिवाद 
फाइल करने के लिए सक्षम हैं । 


अभिनिर्धारित--दण्ड प्रक्रिया संहिता को घारा 190 परिदाद मिलने 

पर किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को शक्ति 

- प्रदान करती है। इस धारा में परिवादी के लिए किसी अहंता विशेष का 

उल्लेख नहीं किया गया है, अतः सिवाय उन स्थितियों में जिनमें किसी 

` अधिनियमिति में इसके प्रतिकूल विनिदिष्ट उपबन्ध है (उदाहरण के लिए 

कम्पनी अधिनियम 1956 कौ धारा 621), कोई भी दण्ड विधि को गति- 
शील कर सकता है । 


विश्‍व मित्र ब० श्रो० पी० पोद्द/र : 1983 की दाण्डिक अपील 
स० 516 जिसका विनिश्वयय 30-9-1983 को किया गया । 


न्यायाधिपठि डी० ए० देसाई ग्रौर ए० एन० सेन 


-्िबिज्ञ सेवा: 


3. पेंशन का ` संदाय--नियमों का पालन न किया जाना-क्या 
सरकारी सेवक ऐसी स्थिति में प्रतिकर के लिए, हकदार है? 


Wy 
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अमिनिर्घारित-अपीलार्थी बकाया पेंशन, उसपर ब्याज भोर 
“पदाधिकारियों द्वारा अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए प्रतिकर के लिए 
एवं मुकदमे के खर्च के लिए भी हकदार है । यह रकम 50 हजार रु० 
“होगी । भविष्य में उसे मासिक पेंशन दी जाए, जिसके लिए वह हकदार है । 


(सेवा में एक सिपाही अपीलार्थी 1965 के युद्ध में अपंग हो 
गया था और नियमानुसार निःशक्तता पेंशन के लिए हकदार था 
किन्तु प्राधिकारियों ने टालमटोल प्रकट करने वाले आघारों पर 
उसके दावे का प्रतिशोध किया और सेवोन्मुक्ति के समय नियमों का 
पालन नहीं किया गया । इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 
प्रतिकर नियत किया गया है।) 


राम पाल सिह ब० मारत संघ: 1981 को सिविल अपील सं०910 
जिसका विनिश्चय 5-10.1983 को किया गया । 


न्यायाधिपति डो० ए० देसाई, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० 
वरदराजन्‌ 


आौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 : 


4. नैसर्गिक स्याय--श्रपेक्षाएं-अभिकथन कि जानबूझकर 
झअनियमितताएं की गई, बैक नादि के साथ कपट-वंचन करना और प्रयास 
किया जाना (--अपराधी का सर्वथा सारम्मिक अन्वेषण के साथ जुड़ रहना 
किसी अन्य को प्रतिपरीक्षा के लिए कोई झन्य अवसर न सांगा जाना) 
सेवा से पदच्युत, क्रिया जाता--क्या इससे नैसगिक न्याय के सिद्धांतों का 
उल्लंघन होता है ? 


अभिनिर्धा रिलं-- नंसगिक न्याय के किसी सिद्धांत विशेष का उल्लंघन 
हुआ है या नहीं, इसका निर्णय आरोपों की प्रकृति, किए गए अन्वेषण की 
प्रकृति आदि बातों की पृष्ठभूमि में करना होगा । न्यायालय को यह देखना 
होगा कि किसी अधिकार विशेष के अनुमानित वंचन से बास्तविक प्रतिकूल 
प्रभाव क्या पड़ा है । वर्तसान मामले में अपराधी ने सर्वया अन्वेषण का साथ 
दिया । उसने साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अवसर की मांग नहीं की । 
उसने तथ्य स्वीकार कर लिए आदि आदि । अतः नेसगिक न्याय के सिद्धांतों 
का उल्लंघन नहीं हुआ । 


नाना. 
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त्रिपाठी के० एल० ब० स्टेट बैक माफ इण्डिया : 1978 की सिविल 
अपील सं० 1135 जिसका विनिइचय 4-10-1983 को किया 


गया । 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रच्ड, त्या आर० एस० पाठक 
भौर सव्यसाची मुखर्जी 


झौद्योगिक नियोजन (स्थायी प्रादेश) अधिनियम, 1946 : 


5. कम्पनी द्वारा कर्मकार नियोजित किया जाना-_कर्मेकार के लिए 
कोई सेवानिवृत्ति आयु नियत न किया जाना--कम्पनी का राष्ट्रीकृत किया 
जाना---राष्ट्रीकरण के बाद कर्मकार के द्वारा सेवा करने का चुनाव करना 
_अधिनियम के अधीन बनाए गए सेवा विनियमों काः स्थायी आदेश 
अधितियम के अधीन अधिसुचित किया जाना--क्या ऐसा कर्मकार विनियमों 
द्वारा भ्राबद्ध है? 


ग्रभिनिर्धारित--चूंकि विद्युत (प्रदाय) श्रविनियम, 1948 के अधीनः 
बनाए गए विनियम स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 13ख के अधीन 
अधिसूचित किए गए, . इसलिए कर्मकार उनसे आवद्ध है। 58 वषं को आयु, 
होने पर उसे ठीक ही सेवानिवृत्त किया गया । 


उत्तर प्रदेश विद्युत बोडं ब० श्रम न्यायालय : 1982 की सिविल 
अपील सं० 3549 जिसका विनिश्चय 6-10-1983 को किया गया | 


न्या० डी० ए० देसाई, ओ० चिन्तप्पा रेड्डी ओर ए० वरदराजन्‌' 
निर्वचन : 


6. संविधान के अनुच्छेद 31(2) के अधिकारातीत होने के कारण 
घारा को अवैध घोषित किया जाना--इस अनुच्छेद को संविधान (44वां 
संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा निरसित किया जाना- धारा को अनुच्छेद 
31(2) के निरसन के- बाद पुनः अधिनियमित न किया जाना- क्या इस 
घारा के अधीन पारित शासकीय आदेश विधिमान्य है । 


अमिनिर्घारितत--आक्षेपित घारा अनुच्छेद 31(2) के निरसन कें बाद 
पुनः अधिनियमित नहीं की गई । किसी असांविधानिक उपबन्ध के अधीन 
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1964 में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश अवैघ और अविधिमान्य होगा 
“तथा उते प्रभावी रूप नहीं दिया जा सकता । 


अबु खान ब० मारत संघ : 1970 की सिविल श्रपील सं० 1816 
जिसका विनिश्चय 30-9-1983 को किया गया । 


न्या० डी० ए० देसाई, ्रो० चिन्नप्पा रेड्डी और ए०.वरदराजन्‌ 


भूमि प्रजंन अधिनियम, 1894 : 


7. अजित भूमि के लिए प्रतिकर- बाजार मूल्य--कंसे अवधारित 
-किया जाए--पूंजीकरण का सिद्धांत--व्याख्या । 


अभिनिर्धारित--किसी सम्पत्ति का पूंजीकृत मूल्य वह धनराशि है 
“जिसका किसी प्रश्‍नगत समय पर विद्यमान सर्वोच्च ब्याज की दर पर वाषिक 
व्याज उसकी शुद्ध वाषिक आय होगी । किसी भूमि से शुद्ध वाषिक भाय 
-सकल वाषिक आय में से सब निर्गमों को घटाकर निकाला जाती हे। भूमिगत 
सम्पत्ति से शुद्ध प्राप्ति या सुरक्षित धन विनियोजन पर व्याज की वतमान 
दर झलकती है । प्रस्तुत मामले में, 1962-63 में एक कृषक भूमि के 
“विनियोजनकर्ता को कम से कम 8 प्रतिशत की वाषिक शुद्ध प्राप्ति की 
प्रत्याशा थी । यदि उस भुमि से 8 रु० की शुद्ध वाषिक आय प्राप्त हुई तो 
“इच्छुक क्रेता ने उसके लिए 100 ० अर्थात्‌ वाषिक शुद्ध आय से 12 गना से 
-भी कुछ अधिक संदत्त किया होगा। पूंजीकरण के प्रयोजनों के लिए गुणक 13 
होगा । निचले न्यायालयों ने बीस वर्ष के क्रय का सिद्धान्त लागू करके 
-गलती को । 


भारत संघ ब० शान्ति देवी : 1981 को सिविल अपील सं० 51 
से 72 जिनका विनिश्चय 5-10-1983 को किया गया । 


न्या० ए० पी० सेन और ई० एस० वेंकट रामय्या 


“क्रिया : 


8. घोषणा और व्यादेश का वाद खारिज किया जाना--इस बीच 
ध्ञपीलार्थी को सेवा से पदच्युत किया जांना-पदच्युति आदेश को चुनौती . 
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न दी जानी--अपीलार्थो द्वारा सेवा से पदच्युति को प्रश्‍नगत करना शामिलः 
करके वाद-पत्र में संशोधन करने के लिए न्यायालय को इजाजत मांगना~. 
बया यह इजाज़त अपील के प्रक्रम पर दी जा सकती है ? 


अमिनिर्घारित--जब एक बार पदच्युति आदेश दे दिया गया तो एक 
भिन्न वाद हेतुक उत्पन्न हो गया और मूल वाद हेतुक पर कार्यवाही चालू. 
रखना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई परिस्थिति नहीं बताई गई किः 
अपीलार्थी को वाद-पत्र में संशोधन करने के लिए इस प्रक्रम पर क्यों अनुज्ञातः 
किया जाए । 


एस० कुमार ब० सांविधानिक श्रौर संसदीय अध्ययन संस्थान : 
1980 की सिविल अपील सं० 2613. जिसका विनिश्चय 
29-9-1983 को किया गया । 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड, न्या० आर० एस० पाठकः 
भोर सव्यसाची मुखर्जी 


वृत्तिक कालेजों में प्रवेश : 


9. दूसरे राज्यों के चिकित्सा कालेजों में आरक्षित स्थानों पर राज्य 
सरकारों द्वारा श्रभ्य्थियों का नामनिर्देशन--क्या सरकार को किसी 
वस्तुपरक कसोटी का प्रयोग किए बिना पूर्ण और मनमाना विवेकाधिकार 
प्राप्त है? 


अभिनिर्धारित--राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 
अभ्यर्थियों का चयन राज्य सरकारों के असोमित विवेकाधिकार का प्रयोग 
अनियंत्रित विकल्प पर नहीं किया जा सकता । किसी लोक प्राधिकारी में 
निहित सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग नियंत्रण की पद्धति के अन्तगंत' 
किया जाना चाहिए जिसमें तर्क और संगति दोनों का समावेश हो । राज्य 
सरकारों का यह कतंव्य है कि वे कुछ सिद्धांतों के निर्देश में कोई कसौटी 
अपनाएं या अपनी शक्ति को निर्वम्धित करे जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए प्रकल्पित होते हुए भी उस शक्ति का प्रयोग सांविधानिक सीमाओं केः 
भीतर करे । 


सुमन गुप्ता ब० जम्मू भोर कश्मीर राज्य : 
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व्यापार श्रोर पण्य वस्तु चिल्ल भघिनियम, 1958 : 


10. धारा 78मऔर 79--व्यापार चिन्ह के अतिलंघन को अनदेखा 
करने का दाण्डिक पंरिवाद-कया यह परिवाद माल के व्यापारी द्वारा 
दाखिल किया जा सकता है या केवल रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा ही दाखिल 
किया जाना चाहिए ? 


अमिनिर्धारित--उन मामलों के सिवाय जिनमें कानून सब अपराधों 
को विहित करता है और उस अपराध के विचारण का ढंग या स्थान 
विनिदिष्टं करता है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए अपराधों 
के अन्वेषण और विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होती है । दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की घारा 190 के साथ पठित उसकी धारा 4(2) से पता 
चलता है कि कोई भी परिवाद फाइल करके दण्ड विधि को चालू कर सकता 
है और मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम होगा । प्रस्तुत 
मामले में, अधिनियम की धारा 81, 82 भोर 83 के अधीन किए गए अपराध 
के लिए परिवाद केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही फाइल किया जाएगा। अन्य अपराधों 
की बाबत दण्ड संहिता की घारा 4(2) के साथ पठित घारा 190 किसी को 
भी परिवाद फाइल करने के लिए अनुज्ञात करती है। अतः यह कहना ठीक 
नहीं है कि केवल स्वामी ही परिवाद फाइल कर सकता है । 


विश्व मित्र ब० श्रो० पी० पोद्दार: 1983 की दाण्डिक अपील 
` सं० 516 जिसका विनिश्चय 30-9-1983 को किया गया । 


न्या० डी० ए० देसाई और ए० एन० सेन 


निर्णय-सुची 
मद सं० 
1. अवु खान बनाम भारत संघ (6) (अप्नका०) 
2. कुमार एस० बनाम सांविधानिक और संसदीय 
अध्ययन संस्थाच (8) (प्रका०) 
3. राम पाल सिंह बनाम भारत संघ (3) (अप्रका०) 
4. राम सरूप बनास भारत संघ . (1) (अ्रका०) 


5. सुमन गुप्ता बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (9) ({प्रका०) 


मालक... 
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त्रिपाठी के० एल० बनाम भारतीय स्टेट बैंक (4) (प्रका०) 


ग. भारत संघ बनाम शान्ति देवी (7) (प्रका०) 
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम श्रम 
न्यायालय (1) उत्तर प्रदेश, कानपुर (5) (प्रका०) 


विश्व मित्र बनाम ओ० पी० पोद्दार (2 बर 10) (प्रका०) 


22 अक्तूबर, 1983 को समाप्त सप्ताह 


“सिविल सेवा : 


1.--रिक्ति होता-किन्तु उसका प्रचार न किया जाना--क्या 
संस्थान उपविषियों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है--चयन समिति का 
कार्यवत्तन रखा जाना और सदस्यों में परिचालित न किया जाना--क्या 
ऐसी स्थिति में चयन अविधिमान्य है । 


झभिनिर्धारित--संस्थान अपने कार्यों के संचालन के लिए बनाई गई 
उपविधियों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। साथ ही निष्पक्ष कार्यवाही के 
नाम में उपविघि का भ्रनुपालन आवश्यक था क्योंकि इससे सभी पात्र व्यक्ति 
आवेदन कर सकते थे ओर चयन समिति के पास सर्वोत्तम उपलभ्य व्यक्तियों 
में से चुनाव करने के लिए बहुत अधिक गुंजाइश रहती । वांछनीय है कि 
सभी लोक-निकायों में चयन से सम्बन्धित, कार्यवाहियों में कार्यवृत्त उचित 
रूप से रखे जाएं जिससे कि कोई आशंका या संदेह न रहे। प्रस्तुत मामले में 
कार्यवाहियों का कोई कार्थवृत्त न तो रखा गया ओर न ही परिचालित किया 
गया । यह दशित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि किन नामों पर 
विचार किया गया अथवा यह कि चयन समिति ने पिटीशनर के नाम पर 
विचार किया था आदि-आदि । नियुक्ति करने में उपनिधि (2) का स्पष्ट 
उल्लंघन किया गया । 


बी० एस० सोनाज़ बनाम भारतीय सांख्यिकीय संस्थाम : रिट 
पिटीशन सं० 1519/79 जिसका विनिश्चय 19.10.1983 को 
किया गया । 


न्या० पी० एन० भगवती मौर भार० बी० मिश्र 
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दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 : 


2. —घारा 144--वार-बार प्रतिषेध आदेश जारी किया जाना - 
क्या ऐसे आदेश समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं श्रौर स्थायिवतू बनाए 
जा सकते हैं। 


अभिनिर्घारित--संहिता की घारा 144 के अघीन प्रदत्त शक्ति का 
आशय शान्ति-मंग का तुरन्त निवारण करना है और आदेश, जारी करने की 
तारीख से दो मास तक विधिमान्य रहता है। इसका आशय कभी भी 
स्थायिवत्‌ स्वरूप का नहीं होता। किन्तु उपघारा (4) के परन्तुक के फलस्वछप 
राज्य सरकार अतिरिक्त अवघि के लिए प्रतिषेध आदेश जारी कर सकती है जो 
दो मास की अवघि से परे 6 मास तक सीमित होगी । इस घारा की स्कीम 
में बार-बार आदेश जारी करना अनुध्यात नहीं है ओर यदि इस स्कीम में ऐसा 
अपेक्षित है तो विधि के उपबंघों के अधीन कदम उठाने होंगे जसे दण्ड 
संहिता की धारा 107 और 145 अथवा पुलिस अधिनियम के ग्रधीन । 


आचार्यं जगदीश्वरनन्द अवधूत बनाम पुलिस आपुक्त, कलकत्ता : 
रिट पिटीशन सं० 6890 भौर 7204/82 जिनका विनिशचय 
20.10.1983 को किया गया । ` 


न्या० पी० एन० भगवती, ए० ऐन० सेत और रंगनाथ मिश्च 
संविधान, 1950 : 


3. “अनुच्छेद 12--भारतीय सांख्यिकीय संस्थान सोसायटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अघीन रजिस्ट्रीकृत होना--उस पर पूर्णतः केन्द्रीय 
सरकार का वित्त-पोषण और नियंत्रण होना--क्या मह संविधान के 
अनुच्छेद 12 के भ्रथ में “राज्य” या “अन्य प्राधिकारी” है ? 


अभिनिर्धारित--संस्थान संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थे में एकं 
“प्राधिकारी” है । अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकारी” पद का निवंचन 
-उदारतापुवंक किया जाना चाहिए जब मानव अधिकारों को बनाए रखने 

* के लिए महत्वपुणं सांविधानिक सूल तत्व खतरे में हों। यदि निगम 
सरकार का परिकरण या अभिकरण है तो वह सांविधानिक विधि के क्षेत्र में 
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उन्हीं सीमाओं के अघीन होना चाहिए जिनके भ्रधीन स्वयं सरकार है । 


बी० एस० सिम्हास बनाम सारतीय सांख्यिकीय संस्थान: 1979 


का रिट पिटीशन सं० 1519 जिसका विनिश्चय 19.10.1983 को' 


किया गया । 
न्या० पौ० एन० भगवती और आर० बी० भिश्च 


4. --अनुच्छेद 25 और 26--आनन्द मार्ग--क्या यह पृथक्‌ घमं 


है--जलूस में या सार्वजनिक स्थान पर ताण्डव-नृत्य करना--क्या यह 


उनके घामिक विश्वास के लक्षणों के लिए आवश्यक घामिक संस्कार है ? 


अभितनिर्धारित--(1) आतन्दमार्गी हिन्दू धर्म के शेव सम्प्रदाय के 


हैं। यह कोई पृथक धर्म नहीं हे, इसलिए अनुच्छेद 25 लागू नहीं होता । 


() आनन्द मार्गे हिन्दू धमं के अन्तर्गत एक घामिक पंय है । इस घामिक 


व्यवस्था की हाल ही में उत्पत्ति हुई है और ताण्डव-नृत्य तो और भी बाद में शुरू 
` हुभ्ना है। यदि यह मान लिया जाए कि यह नृत्य आनन्दमागे के अनुयायियों 
के लिए एक घामिक संस्कार है तो इसका यह भ्रथं नहीं है जलूस में या 


सार्वजनिक स्थान पर नृत्य करना एक आवश्यक घामिक संस्कार है जो उसके 


अनुयायियों द्वारा किया जायेगा । 


आचार्ये जगदीश्वरनन्द ञ्रवद्युत बनाम पुलिस श्रायुश्त, कलकत्ता : 


रिट पिटीशन सं० 6890 ओर 7204/82 जिनका विनिश्चय . 


20.10.1983 को किया गया । 


न्या० पी० एन० भगवती, ए० एन० सेन और रंगनाथ सश्र 


5. —अनुच्छेद 32--भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का सोसायटी ` 


रजिस्ट्रीकरण अधितियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना--उस पर पुर्णतः वित्त- 
पोषण मर ' नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का होना--क्या संस्थान के विरुद्ध 
अनुच्छेद 32 के अधीन पिटीशन फाइल किया जा सकता है ? 


अभिनिर्धारित-अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन संस्थान केः 


` विरुद्ध फाइल किया जा सकता है । संस्थान पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण 


गहरा भर व्यापक है । अतः यह सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय ` 
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सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है ओर इस प्रकार संविधान के 
अनुच्छेद 12 के अर्थे में एक प्राधिकारी है । 


बी० एम० सिन्हास बनाम भारतीय सांख्यिकीय संस्थान : रिट 
पिटीशन सं० 1519/79 जिसका बिनिइचय 19.10.1983 को 


किया गया । 


न्या पी० एन भगवती और भ्रार० बी० मिश्र 


औद्योगिक, विवाद अधिनियम, 1947 : 


6. --अवचार--नियोजक द्वारा चार्टर की गई चलती हुई बस में उस 
कंपनी के निष्ठावान कर्मेकारों के साथ छेड़खानी करना--कया यह स्थानापन्न 
के परिसर में या उसके परिक्षेत्र में किए गए अवचार की कोटि में आता है? 


अभिनिर्धारित--स्थायी आदेश में दिए गए अवचार के विभिन्न कार्य 
तभी अवचार होंगे यदि वे स्थानापन्न के परिसर भें या उसके परिक्षेत्र में 
किए जायेंगे । स्थानापन्न या उसका परिक्षेत्र क्या होगा, यह्‌ प्रत्येक मामले के 
तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । यदि स्थायी आदेश ऐसी भाषा 
भे लेखबद्ध है कि उसका प्रवर्तन स्थानापन्न से परे तक भी है, वहां भी प्रवचार 
और नियोजन के वीच एक आकस्मिक सम्बन्ध स्थापित करना शावश्यक 
होगा । कर्मकारों के विरुद्ध अभिकथित आचार स्थायी आदेश को परिधि में नहीं 
आता । (7) चूंकि स्थायी आदेश एक दाण्डिक उपबन्ध हे, इसलिए इसका 


कडाई से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । 


ग्लाक्सो लेबोरेट्रीज्ञ (आई०) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, 
श्रम न्यायालय, मेरठ : सिविल अपील, सं 291 1/81 जिसका 
विनिश्चय 6.10.1983 को किया गया । 


न्या० डी० ए० देसाई, श्रो० चिन्तप्पा रेड्डी और ए० वरदराजंन्‌ 


7. ~सेवानिवृत्ति की भायृ- इसे बढ़ाते की कसोटी -क्षेत्र में उद्योग. 
की “प्रवृत्ति” वया इसे ध्यान में रखा जा सकता है-उस क्षेत्र में 
कोई मुकाबले के उद्योगों का न होता--क्या क्षेत्र एवम्‌ उद्योग -सूत्र लागू 
किया जा सकता है । ँ 
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झसिनिर्धारित-(न्या० देसाई और चिन्नध्पा रेड्डी के अनुसार) : 
-इस तथ्य का जबकि नियोजक के किसी अन्य खण्ड (विपणन खण्ड) में पे काम 
करने वाले लिपिकीय कर्मचारी पेंशन, उपदान और भविष्य निधि ग्र 
सीमान्त प्रसुविधाओं के लिए हकदार हैं किन्तु यह कि परिष्करण खण्ड 
लिपिकीय कर्मचारी किसी पेंशन के लिए हकदार हैं, परिष्करण खण्ड के 
लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने पर क्षवश्यमेव 
प्रभाव पड़ेगा । (प्रैवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है) । 
(1) इस प्रकार के मामले में क्षेत्रीय संघटक को अधिक महत्व दिया जाता 
चाहिए, किन्तु जहां क्षेत्र में मुकाबले के उद्योग न हों, वहां क्षेत्र एव उद्योग 


सूत्र को भ्रग्रता दी जानी चाहिएं। - 


म्या० वरदराजन्‌ विसम्मति व्यक्त करते हुए : कर्मेकारों ने 
साधारणतः प्रवृत्ति पर निर्भेर करने के अलावा इस मुद्दे के बारे में 
अधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ्नुध्यात प्रवृत्ति किसी 
मुकाबले के उद्योग की प्रवृत्ति है जिससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में किसी 
तेल कंपनी के परिष्करण खण्ड में काम करने वाले लिपिकीय कर्मचारियों को, 
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्षे कर दी गई है! वस्तुतः कंपनी के 
(विपणन खण्ड में सेवानिवृत्ति की आयु अभी तक 58 वर्ष है । 


भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मार बनाम भारत 
पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड । 


न्या० डी० ए० देसाई, ओ० चिन्तप्पा रेड्डी और ए० वरदराजन्‌ 


8. --अवचार--क्य़ा लोप और कृत्य का कोई कार्य भी इसके अन्तर्गत 

आता है-कया इसे स्थायी आदेश में स्पष्टतः परिभाषित किया जाना 
ए? 

चाहि ठ 

अभिनिर्धारित--स्थायी आदेशों में निश्चित रूप से उन लोपों रौर 
कृत्य के उन सभी” कार्यों को विहित करने की कानूनी बाध्यता है, जिनसे 
प्रवचार गठित होता है । अतः वह अवचार नंहीं कहा जा सकता है जो 
.स्थायी आदेश में न तो परिभाषित है न ही प्रगणित है | किन्तु जो नियोजक 
«हारा वस्तुतः अवचार माना जाए, बह लवचार होगा जो दण्डनीय होगा । i 
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ग्लाक्सो लेबोरेट्रीज (श्राई०) लिमिटेड बनाम पीठासीन ग्रधिकारी,. 
श्रम न्यायालय, मेरठ : सिविल अपील सं० 2911/8! जिसका 
विनिश्चय 6.10.1983 को किया गया । 


न्या डी० ए० देसाई ओ० चिन्नप्पा रेड्डी ओर ए० वरदराजन्‌ 
` मोटरयान अधिनियम, 1939 : 


9. --धारा 57 (8)--मारग के विस्तार के लिए आवेदन--कया यहं 
आवेदन नये परमिट की मंजूरी के आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए । 


भझिनिर्घारित--यह सही है कि घारा 57 (8) में वणित परमिट 
की शर्तों में परिवतंन करने के लिए आवेदंन नए परमिट की मंजूरी के, 
आवेदन के रूप में माना जायेगा; किन्तु यह केवल उस धारा की उपधारा (3). 
से (7) में वर्णित प्रक्रिया लागू करने के प्रयोजन के लिए है। यह नए 
परमिट का आवेदन नहीं है और यदि यह मंजूर कर लिया जाता है, तो बढ़ाए 
गए मार्ग का परमिट नया परमिट नहीं होगा । 


शिवचन्द गमोलक चन्द बनाम क्षेत्री परिवहन प्राधिकरण : सिविल 
अपील सं० 3787/83 जिसका विनिश्वय 7.10.1983 को किया 
गया । 


न्या पी० एन० भगवती ओर आर० बी० मिश्र 


राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 : 


10. --धारा 3 (2)--उन कार्यों के बारे में निरोध आदेश दिया 
जाना, जिनके बारे में अभिकथन किया गया कि वे आदेश से पांच वर्ष से भी: 
अधिक पहले किए गए थे-क्या ऐसा आदेश दूषित है । 


अभिनिर्घारित--(न्या० ` चिन्नप्पा रेड्डी और न्या० बरदराजन के 
अनुसार) : निरोध प्राधिकारी किसी बहुत पुरानी घटना को लेकर उसे 
निरोध आदेश का आधार नहीं बना सकता श्रोर न ही प्राधिकारी यह दलील 
दे सकता है कि उसका उल्लेख केवल यह देखने के लिए किया गया है कि 
निरुद्ध व्यक्ति में समस्याएं पैदा करने की प्रवृत्ति थी जिससे लोकव्यवस्था 
क्षुब्ध हो जाती । यह आदेश दूषित है क्योंकि यह आवार नहीं बना सकता किः 
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` दि प्राधिकारी व्यक्तिपरक समाधान पर पहुंचने के लिए पुराने और अन्य 
आधारों को ध्यान में नहीं लेता तो वह बया मत अपनाता । 


(न्या० देसाई; विसम्मति व्यक्त करते हुए) $ यदि एक दूसरे से जुड़ी 
हुई घटनाएं इस अनुज्ञेय निष्कर्ष को निकालने के लिए ध्यान में रखी जाए र 
ये घटनाएं बाह्य या अनियमित चटनाएं नहीं हैं बल्कि सतत्‌ re et 
व्यक्त करती हैं तो पूर्वतर घटनाओं को पुरानी या दूर की घटनान की संज्ञा 
नहीं दी जा सकती जिससे कि निरोध आदेश दूषित हो जाए। निकटता की 
कसोटी कोई अनम्य या यांत्रिक कसोटी मक है, जिसका अपराधपुणे कार्य 
करने ओर निरोध आदेश के बीच मास की संख्या गिनकर आंख मूंदकर 


“प्रयोग किया जाए । 


कमलाकर प्रसाद चतुर्वेदी वनाम सध्य प्रदेश राज्य : क्रिमिनल रिट 
पिटीशन सं० 584/83 जिसका विनिश्चय 7.10.1983 को किया 


गया । 


न्या डी० ए० देसाई, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० वरदराजन्‌ 
-वृत्तिक कालेजों में प्रवेश : 


11. -कया प्रवेश रिट पिटीशनों पर अनन्तिम रूप से दिलवाया जा 
सकता है । 


भसिनिर्धारित : वृत्तिक कालेजों .में अनन्तिम प्रवेश रिट पिटीशन 
ग्रहण किए जाने पर सामान्य अनुक्रम में मंजूर नहीं किए जाने चाहिएँ जब 
तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि पिटीशन अवश्य सफूल 
होगा अथवा गलती इतनीं स्पष्ट या बड़ी है कि कोई अन्य निष्कर्ष संभव 
नहीं है। 


कृष्ण प्रिय गांगुली वनाम लखनऊ विश्वविद्यालय : सिविल अपील 
सं० 133-134 आदि/82 जिनका विनिश्चय 7.10.1983 को 
किया गयां । 


न्या० एस० मुर्तज्ञा फजल अली, ए० वरदराजन्‌ और ठक्कर 
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'घनकर अधिनियम, 1957 : 


12. घारा 2 (ड)--शुद्ध धन-- मूल्यांकन की तारीख को देय 


-ऋण--क्या यह मूल्यांकन की तारीख को अभिनिश्चेय दायित्य होना चाहिए 
या उसमें निर्धारित कर की वास्तविक रकम । 


अभिनिर्घारित--कर दायित्व पूर्ववषं के अन्तिम दिन या मूल्यांकन 


की तारीख को पूर्ण ऋण होते हैं । निर्घारिती के शुद्ध घन की संगणना में 
ग्राह्म कटौती कर के आधार पर परिकलित की जानी घाहिए, जेसा कि कर 
“निर्धारण पर अन्ततः तय किया गया है भले ही कर निर्धारण मुल्यांकन की 
-तारीख के बाद किया गया हो । 


a. 


घनकर आयुकत बनाम वादीलाल लल्लुमाई : सिविल अपील 
सं० .1524-1547/73 जिनका विनिश्चय 21.10.1983 को 
किया गया । 


न्या० आर० एस० पाठक और ई० एस० वेंकटरामय्या 


निणंय-सुची 
मद सं० 

आचाय जगदीशवरनन्द अवदत बनाम पुलिस 

श्रायुवत, कलकत्ता (2 मोर 4) (प्रंका०) 
घनकर आयुक्त बनाम वादीलाल लल्लुभाई (12) (प्रका) 
मंससं ग्लाक्सो लेबोरेट्रीज (आई०) लिमिटेड 

बनास पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, 

मेरठ (6 और 8) (प्रका०) 
कमलाकर प्रसाद चतुर्वेदी बनाम मध्य ह 
प्रदेश राज्य . (10) (प्रका०) 
कृष्णा प्रिय गांगुली बनास लखनऊ 
विश्‍वबिद्यालय (11) (प्रका०) 
बी० एस०' मिन्हास बनाम भारतीय 

सांख्यिकीय संस्थान (1, 3 और 5) (प्रका०) 
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7. शिव .'चन्द अमोलक चन्द बनास क्षेत्रीय हे 
परिवहन प्राधिकरण (9) (प्रका०): 
8. भारतीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के 
कर्मकार बनाम भारतीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन 
लिमिटेड (7) (प्रका० ) 


—————o— 


29 अक्तबर, 1983 को समाप्त सप्ताह 


प्रशासनिक विधि : 


1. प्रशासन प्राधिकारी--शर्क्ति का प्रयोग--युक्तियुक्त समय 
क्या है? 


i अभिनिर्घारित--जब प्रशासन प्राधिकारी को किसी प्रयोजन को 
कार्यरूप देने की शक्ति प्रदान की जाए तो उसको प्रयोग युक्तियुक्त ढंग से 
और युक्तियुक्‍त समय के भीतर करना होगा । किन्तु इस निसित्त कोई 
परिसीमा नहीं है । ळू 


(प्रस्तुत मामले में आवास आवंटन अधिकारी ने एक श्राज्ञापक आदेश 
पारित करके कि किराएदार को परिसर के अधिभोग से 22 वर्ष पश्चात्‌ 
बेदखल, कर दिया जाए, 9 वषं बाद ही इस संक्षिप्त माघार पर बेदखल कर ` 
दिया कि 22 वषं पूवं उसका अधिभोग सी० पी० एण्ड बरार लैटिंग ऑफ 
हाउसेज एण्ड रेट कंट्रोल ञाडंर, 1949 के खण्ड 22(2) के उल्लंघन में था, _ 
क्योंकि वह विनिदिष्ट प्रवर्ग के -भ्रन्तगंत परिसर का अधिभोग करने के लिए 
हकदार नहीं रहा धा । यह उचित नहीं था 1) 


मंसाराम वनाम एस० पी० पाठक : सिविल श्रपील सं० 1262 
(एन)/78, जिसका विनिश्चय 29-9-1983 को किया गया । 


न्या डी० ए० देसाई और आर० बी० मिश्र 
2. लोक प्राधिकारी--नियम कब शिथिल कर सकता है ? 


अभिनिर्धारित-कोई भी लोक प्राधिकारी नियमों के शिथिलीकरण 
का लाभ लेने के लिए मनचाहे व्यक्तियों का चुनाव नहीं कर सकता । तियम' 
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"की कठोरता तभी शिथिल की जा सकती है बशर्ते क्रि ऐसा शिथिलीकरणः 
नियमानुसार अनुज्ञेय है अथवा यदि नियम निदेशात्मक, न कि आज्ञापक है । - 
यदि नियम का शिथिलीकरण करता अनुज्ञेय है, तो ऐसे शिथिलीकरण के 
बारे में परिभाषित निर्देशक सिद्धांत लागू होने चाहिएं । यदि प्राधिकारी यह 
समझे कि कोई उपबन्घ आज्ञापक नहीं है, तो उसका शिथिलीकरण विशिष्ट 
मामलों में विस्तारपूर्वक विचारणाओं द्वारा शासित होगा । 


प्रधानाचायं, [किय जाजं मेडिकल कालेज बनाम डाक्टर बिशन कुमार 
श्रग्रवाल : सिविल अपील सं० 1351/80 जिसका विनिश्चयः 
25-10-1983 को किया गया । 


मुख्य व्या० वाई० वी० चन्द्रचूड और न्यायाधिपति ए० पी० सेन 


झधिवक्ता अधिनिष्स, 1961 : 


3. धारा 35--वृत्तिक उपत्तार--शपथ-पत्र फाईल करने में 
मुवक्किल को गलत मागदर्शन देता ओर अनुचित विधिज्ञ सलाह देना क्या 
भवचार की कोटि में ग्राता हे? 


असिनिर्घारित--यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवविकल के लिए अत्यन्त 
सद्‌भावपुर्वक कार्यवाही नहीं करता, तो ऐसा करना वृत्ति के विरुद्ध होगा । 
वकील के लिए दूरस्थ उद्देश्य से श्रनुचित कानूनी सलाह देना वृत्तिक 
व्यवहार के विरुद्ध है। किन्तु प्रस्तुत मामले में अधिवक्ता ने पक्षकार के कहते 
के अनुसार शपथ-पत्र तयार किया, भतः जो कुछ उसने किया, उसमें कुछ: 
भी वृत्ति-विरुद्ध नहीं था । 


(अभिकर्ताओं को नियोजित करके काम कराने की परिवादियों द्वारा 
अपनाई गई पद्धति वृत्तिक अवचार के समान है। राज्यों तथा केन्द्र की 
विधिज्ञ परिषदों को अधिवक्ताओं में विद्यमान बुराइयों का निराकरण करने. 
हेतु सुधार करने के लिए अधिवक्ताओं की, विशेषकर कनिष्ठ अधिवक्ता ओं: 
की, अवस्था में, प्रयत्नशील रहना चाहिए ।) 


पाण्डुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद्‌ मुम्बई : 


हा सिविल अपील सं० 720(एन० सी० एम०)/76 जिसका विनिशचयः 
20-10-1983 को किया गया। 


Tn 
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ए० पी० सेन, ई० एस० वेक्रटरामय्या और आर० बी० मिश्र 
त्या० १ 
4. धारा 38--अपील--व्याप्ति । 


अभिनिर्धारित-- सामान्य नियम के रूप में हे हततम और 
वासनिक समिति के तथ्य सम्बन्धी समान निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहं करेगा, 
अनुशास पने माज अहकेलों और अनुमानों पर कार्यवाही न॑ की हो। 
झन र Ce रूप से सिविल वादों में अपेक्षित सबूत सीड क 
po कर मान्यता दी जाएगी, किन्तु वह दाफिहक प्रशियोजन ' 
ऊंचा मान क लिए अपेक्षित सबूत से न्यूनतर होगा । प्रस्तुत मामले में यह 
उस लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी नैतिक भ्रष्टाचार या 
दिखाने के हक दोषी था क्योंकि अपने मुवक्किल के आदेशों के अनुसार 
म तिर करना अधिवक्ता के लिए सर्वया वृत्ति-विरुद्ध नहीं है । 


पाण्डरंग दत्तातेय खांडेकर वनाम महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद्‌, पुस्नई : 
[विल ग्रपील सं० 720(एन० सी० एम०)/76 जिसका शिनिश्चय 
20-10-1983 को किया गया । 


न्या० ९० पी० सेन, ई० एस० वेंबटरामय्या और आर० बी० मिश्र 
त्य s 


CN 


क्रेनद्रीय उत्पाद शुल्क थोर नभक अधिनियम, 1944 : 


5, चारा 4(1973 में यथासंशोधित)-व्याष्ति--उसपाद-शुहक के 
-्रयोजनों के लिए वस्तु का मूल्य--कया मूल्य का अवधारण ह 
विनिर्माण लागत और विनिर्माण, लाभ के निर्देश में किया जाना चाहए 


अथवा विनिर्माता द्वारा भारित सम्पूर्ण थोक विक्रय में कमी के रूए में दशित 
होता चाहिए ? “सम्बद्ध व्यक्ति/--अर्थ । 


अभिनिर्धारित--उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तु के मूल्य की संगंणना के 
लिए मूलभूत कसौटी वह कीमत है जिसपर उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तु बोल्या 
प्रकार की क्वालिटी की वस्तु विनिर्माता द्वारा देची जाती है या चल हे 9 
सकती है और मात्र विनिर्माण लागत तथा विनिर्माण लाभ ही ऐसे t= 

` अवघारण के लिए आधार गठित नहीं करता । (1) “सम्बद्ध व्यक्ति श्र 
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“नातेदार” शब्द ऐसे किसी वितरक के प्रति निदेश नहीं करते जो निर्घारिती 


:का नातेदार है । “नातेदार” का वहां अर्थे है जो कम्पनी भ्रधिनियम, 1956 
हैं । 
ए्‌ 


मारत संघ बनाम बॉस्वे टायर इन्टरनेशनल लिमिटेड : सिविल 
अपील सं० 2269/80 जिसका विनिश्चय 7-10-1983 को किया 
गया । 


न्या पी० एन० भगवती, आर० एस० पाठक भौर ए० एन० सेन 
“संविधान, 1950 : 


6. अनुच्छेद 14--आमन्‍्श्र प्रदेश बिल्डिग्स (लीज, रेन्ट एण्ड इविक्शन) 
-कंट्रोल ऐबट, 1960, घारा 32 (ख)--क्या धारा 32(ख) अनुच्छेद 14 
का उल्लंघन करती है? 


अभिनिर्घारित--धारा 32(ख) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। 
यदि यह उपबन्ध बना रहे तो इससे बिना किसी तकंसंगत आधार के भू- 
स्वामियों का एक विशेयाधिकृत वर्ग पैदा हो जाएगा क्योंकि निर्माण करने का 
प्रोत्साहन जो कि मकान-मालिकों के ऐसे वगं के युक्तियुवत वर्गीकरण करने 
के लिए एक सम्बन्ध प्रदान करेगा, ऐसे अधिकांश मकानमालिकों की स्थिति 
में समय बीतने पर विद्यमान नहीं रहेगा । 


मटर जनरल ट्रेडसे- बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य: रिट पिटीशन 
सं० 737/79 जिसका विनिश्चय 26-10-1983 को किया गया । 


न्या० ए० पी० सेन और ई० एस० वेंकटरामय्या 


7. अनुच्छेद 228 पिटीशन श्रारम्भ में ही खारिज किया जाना-- 
क्या सकारण आदेश दिया जाना चाहिए ? 


अभिनिर्धारित--जहां पिटीशन में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हों, वहां 
उच्च न्यायालय को सकारण विनिश्चय या कम-से-कम सकारण आदेश देना 
चाहिए, जिसमें संक्षेप में यह बताया जाए कि दलील उसे उचित प्रतीत क्यों 
नहीं हुई । 


आ > >++ पर +क न कपल सके न्‍ 3 >> 
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मंसाराम बनाम एस० पी० पाठक: सिविल अपील सं० 1262: 
(एन०)/78 जिसका विनिश्चय 29-9-1983 को किया गया । 


न्या डी० ए० देसाई भौर भार० बी० मिश्र 
8. अनुच्छेद 2 27--उच्च न्यायालय की अघिकारिता-व्याप्ति । 


अभिनिर्धारित--सं विधान के अनुच्छेद ह के अधीन उच्चः 
न्यायालयों को प्रदत्त पयंवेक्षणीय अधिकारिता “यह देखने तक सीमित हे कि 
'निचले न्यायालय या अधिकरण अपने प्राधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य 
करें” और विधि की गलती तो क्या अभिलेख पर प्रत्यक्ष गलती को भी ठीक 
न करे । इस शक्ति का प्रयोग करते -समय उच्च न्यायालय अपील न्यायालय 
या अधिकरण की हैसियत में कार्य नहीं करता । वह हा ह समीक्षा 
या पुनमू ल्यांकन नहीं करेगा या विनिश्चय में विधि की गलतियां ठीक 
नहीं करेगा । 


मोहम्श्द युनुस बनाम मोहम्मद मुस्तकिप्र : विशेष इजाजत पिटीशन 
(सिविल) सं० 9148/80 जिसका विनिदचय 4-10-1983 कोः 
किया गया । 


न्या० ए० पी० सेन ओर ई० एस० वंकटरामय्या 


दानकर अधिनियम, 1958 : 


9. घारा 3--दानकर देने का दायित्व--यह कब उत्पन्न होता है ? 


अभिनिर्धारित--जबकि आयकर दायित्व निर्धारण वर्ष से सुसंगत 
पुवं वषं के अन्तिम दिन उत्पन्न होता है, धनकर दायित्व सुसंगत निर्धारण के 
मूल्यांकन की तारीख को उत्पन्न होता है, दानकर देने का दायित्व अलग- 
अलग प्रत्येक दिन की बाबत उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पूवं वर्ष के दोरान किए. 
गए दानों की निर्धारित सकल मूल्य के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
दानकर दायित्व पूर्व वर्ष के अन्तिम दिन उत्पन्न होता है । 


घनकर आयुक्त बनाम के० एन० एन० अट्ट; सिविल अपील ' 


सं० 384-387/71 जिसका विनिश्चय 21-10-1983 को किया 
गया | र 
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न्या० श्रार० एस० पाठक ओर ई० एस० वेंकटरामय्या 
"निवंचन : 


, 10, जो अधिनियम अपने प्रारम्भ के समय विधिमान्य था क्या उसे 
समय बीतने के बाद अवैध, घोषित नहीं किया जा सकता ? 


__ अभिनिर्धारित--मात्र समय बीतने से कोई उपबन्ध, जो अन्यथा 
दोषपूर्ण है, सांविधानिक नहीं हो जाएगा । जो कुछ श्रारम्भिक प्रक्रम पर 
संक्रान्तिकालीन या भ्रस्थायी उपाय के रूप में अनक्षेप्य हो सकता है, वह 
-फिर भी विभेदात्मक हो सकता है ओर यदि बिना औचित्य के लम्बे समय 
*त्तक चलता रहे, तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है । 


मोटर जनरल ट्रेडर्स बनाम आश्र प्रदेश राज्य: रिट पिटीशन 
सं० 737/79 जिसका विनिश्चय 26-10-1983 को किया गया । 


न्या० ए० पी० सेन बर ई० एस० बेंकटरामय्या 


11, पृथक्त:--अधिनियम की धारा को अनुच्छेद 14 की उल्लंघन- 
कारी धारा अभिनिर्धारित किया जाना--ऐसी स्थिति में कया सम्पूण 
.-अधिनियम अर्वध घोषित किया जाए ? 


अभिनिर्धारित--यदि कोई कानून भागतः दोषपुणं है, तो यह जरूरी 
नहीं है कि वह सम्पूर्ण शून्य घोषित किया जाए । साधारण सिद्धांत यह है कि 
जब कोई उपबन्ध जोकि साधारण कातून के अपवाद की प्रकृति में अविषि- 
मान्य है तो कानून के साधारण उपबन्ध उसके द्वारा तब तक अविधिमान्य 
नहीं होते जेव तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो कि वह अपवाद उससे 
सम्बद्ध साधारण उपबन्धों से संसक्त है और उसका इतना घनिष्ठता और 
अन्तरनिहित सम्बन्ध है जो विधानमण्डल साधारण उपबन्धों के बिना उस 
उपबन्ध का अधिनियमन नहीं करता । भान्ध्र प्रदेश बिल्डिग्स (लीज, रेट एण्ड 
-इविवशन) कंट्रोल ऐक्ट, 1960 फो घारा 32(ख) अधिनियम के शेष भाग से 
इतनी अभिन्न रूप से आवद्ध नहीं है कि उसे अवैध घोषित करने से किसी भी 
प्रकार अधिनियम के शेष उपबन्घ प्रभावित नहीं होंगे । 


मोटर जनरल ट्रेड्स बनास आन्ध प्रदेश राज्य : रिट , पिटीशन 
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:० 737/79 श्रादि जिसका विनिश्चय 26-10-1983 को किया: 
सं० ४ 


गया । 


PT 
त्या ए० पी० सेत और ई० एस० वेकटरासय्या 


12. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 धारा 11(2). 
और 1 3(2ग) परन्तुक--“विनष्ट हो जाता हैँ” या “खराब हो जाता है” * 
न 2 
वाक्यांश में “विनष्ट हो जाता है” पद । 


असिनिर्धारित--निर्वेचल की समस्या शंब्दों के ह नज bs एक 

विचार विशेष को पहुंचाने के लिए उनकी rs er a 
परी साधारण मामलों में, प्रधानतः, प्रयुक्‍त भाषा नघ कक हे है, किन्तु 
न रा प्रयुवत शब्द हमेशा स्पष्ट अथ नहीं देते । खराब हो 
ppp का अर्थ उस संदर्भ से लिया जाना चाहिए जिसमें ये भाए 
न क्सी भी कारण “खराब हो जाना? अभिप्रेत हे जिसके अन्तर्गत . 
“विघटन” भी है । 


चिरंजी लाल बनाम पंजाब राज्य : दाण्डिक अपील सं० 462/83 
जिसका विनिश्चय 25-10-198 3 को किया गया । 


न्या० ए० पी० सेन औरं मदान 


13. किसी अधिनियमिति का भूतलक्षी रूप से लागू होना कंसे 
अवघारित किया जाए? 


अभितिर्धारित--जो विधियां मूल अधिकारों पर प्रभाव बनती हैं, 
चे ग्रामतौर पर भविष्यलंक्षी रूप से लागू होती हैं ओर उन के > ल न वि 
से लागूं होने के समय की उपधारणा की जाती है। यदि उनसे we 
अंधिकारों ओर बाध्यताओं पर प्रभाव पड़ता हैं जब तक क्र विधान-मण्ड 
का आशय स्पष्ट और अनिवार्य न हो। किसी अधिनियमिति वन ऐसा 
भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है जहां इस आशय के स्पष्ट शब्द हैं या है 
प्रयुक्त भाषा से यह निश्चित रूप से विवक्षित होता है कि इससे ऐसा भूतल 
प्राधिकरण आशयित था । 


न ५ अर दशक | हे F त्‌ 
पंजाब टिन सप्लाई कम्पनी बनाम केन्द्रीय सरकार : रिट पटीश 
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सं० 6372-80 आदि/82 जिसका विनिश्चय 20-10-1983 को 
किया गया । 


न्या० ए० पो० सेन और ई० एस० वेंकटरामय्या 


14. किसी कानून .का उद्देश्य और नीति--क्या इसे अधिनियम 
की उद्देशिका और उपजन्घों के बाहर ग्रहण किया जा सकता है ? 


अभिनिर्धारित--ग्रह जरूरी नहीं है कि किसी अधिनियमिति का 
उद्देश्य और नीति हमेशा उसकी उद्देशिक्रा और उसके उपबन्घों तक ही सीमित 
रहे, अपितु इसे उस प्रयोजन से ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए वह्‌ 
अधिनियम बनाया गया है । उदाहरण के लिए, भाटक नियंत्रण विधान बनाने 
का उद्देश्य उचित किराए नियत करना और किराएदारों को अयुक्तियुकत ढंग 
से निकालने मात्र से अधिक व्यापक है। इसका उद्देश्य किराएदारों की 
कठिनाई कम करना है । यह उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रोत्साहन 
देकर जैसे उन लोगों को कुछ वर्ष तक अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देना है 
जो नए मकान बनाएं, प्राप्त किया जाता है । 


पंजाब टिन सप्लाई कम्पनी बनाम केन्द्रीय सरकार : रिंट पिटीशन 
सं० 6372-80/82 जिसका विनिश्चवय 20-10-1983 को किया 
गया । 


न्या० ए० पी० सेन भ्रौर ई० एस० वंकटंरामय्या 
सोटरयान अधिनियम, 1939 : 


15. धारा 47(1)--इस धारा के अनुसार, राज्य परिवहन निगमो 
को अन्तरराज्यीय बस परमिट, अन्य. परिवहन प्रचालकों से अधिमानता में, 
दिए जाते हैं-क्या यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघन 
करती है? 


असिनिर्घारित--यदि अधिक दक्षतापूर्ण परिवहन सेवा प्रदान करने के 
प्रयोजन के लिए कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कानूनी अधिमानता से 
आश्वस्त है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभुत समता से वंचित 
करना नहीं हो सकता। यह घारा यह अनुध्यात करती हे कि जबकि 
अन्तरराज्यीय बस परमिट के ग्रावेदन पर कार्यवाही करते हुए राज्य उपक्रम 
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के आवेदन पर किसी अत्य प्राइवेट प्रचालक के आवेदन धी भारति विचार 

किया जाना चाहिए, किन्तु प्रत्येक आवेदक के गुणों ओर दोषों के सन्तुलन 
पर अन्य .बातों के समान होते हुए, राज्य उपक्रम को अन्यसे sn दी 
जाएगी । इस संदर्भ में, अधिमानता का अथ है कि अन्य वात के समान होते 
हुए, कानूनी उपबन्ध सन्तुलन को उपक्रम के पक्ष में करता है। 


शेर सिह बनाम संघ सरकार : विशेष इजाजत पिटीशन (सिविल) 
सं० 6605/83 जिसका विनिश्चय 2 1-10-1983 को किया गया । 


न्या डी० ए० देसाई, ओ० चिन्तप्पा रेड्डी ओर ए० वरदराजन 


16. धारा 58 (2)--वर्तमान परमिट के नवीकरण के लिए 
आवेदन --वर्तमान अनुज्ञापत्र धारक--कया उसे राज्य उपक्रम के नए 
आवेदन से अधिमानता दी जानी चाहिए ? 


अभिनिर्धारित--“मानो'""'''यह परमिट के लिए आवेदन” को 
वाक्यांश में घारा 58 (2) में श्राया हुआ “मानों” पद से अभिप्रेत है कि 
नवीकरण आवेदन उसो रीति से भ्रौर उसी सीमा तक किया जाना चाहिए; 
जैसे कि नये परमिट के लिए आवेदन किया जाता है ओर उस पर उसी 
प्रकार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका अथं यह है कि जहां वर्तमान 
अनुज्ञापत्र घारक नवीकरण के लिए आवेदन करे, वहां भी उसका विज्ञापन 
निकालना होगा और नए श्रावेदक परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं । 


शेर्िह बनाम भारत. संघ: विशेष इजाजत पिटीशन (सिविल) 
सं० 6605/83 जिसका विनिश्चय 21-10-1983 को किया गया । 


न्या० डी० ए० देसाई, ओ० चिन्नप्पा रेड्डी और ए० वरदराजत 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 : 


17. धारा 3—निरुद्ध व्यक्ति का अभ्यावेदन--उस पर विचार 
करने में विलम्ब-- विलम्ब फे अवघारण की कसौटियां । 


अपिनिर्धारित--निरुद्ध व्यक्ति के श्रावेदन. पर सभी युक्तियुक्त 
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:तत्परता और उद्यम से विचार किया गया है, इसका विनिश्चय किसी कठोर 
या अनम्य नियम या निर्धारित सूत्र को लागू करके तारीखों को गणितीय 
'इंग से मात्र गिनकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्येक मामले के 
तथ्यों और परिस्थितियों की घ्यानपू्वंक समीक्षा करके कियां जा सकता हे! 


रईसुहीन उफं बाबु तमाची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : रिंट 
पिटीशन (दाण्डिक) संख्या 37/83 जिसका विनिश्चय 7-10-1983 
को किया गया । 


न्या० बालकृष्ण इराडी ओर आर० बी० मिश्र 


18. धारा 10--“सलाहकार वोडं के समक्ष रखेगा”-पद का 
-भथं । 


अभिनिर्घारित--(“सलाहकार वोडँ के समक्ष रखेगा” पद का इससे 
अधिक कोई श्रथे नहीं है कि सुसंगत कागजात सलाहकार बोर्ड को भेजे जाएं 
या उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। धारा 10 के अघीन सरकार पर यह 
कत्तंग्प डाला गया है कि वह्‌ भ्रभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के पास निरोध की ` 
तारीख के तीन सप्ताह के भीतर मेज दे । बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है, 
इसलिए यह पूर्णतः बोडे का काम है कि वह धारा 10 में विहित प्रक्रिया के 
अनुसार अधिवेशन आयोजित करने और उसका कार्य-संचालन की अपनी 

-सूची को विनियमित करे । 


रईसुद्दीन उफे बाबू तमाची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : रिट पिटीशन 
(दाण्डिक) सं ० 37/83 जिसका विनिश्चय 7-1 0-1983 को किया 
गया । 


न्या० बालकृष्ण इराडी और आर० बी० मिश्र 
खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 : 


19. धारा. 11 (2) मौर 13 (2ग) के परन्तुक--“खो जाता है” 
` या “खराब हो जाता है” “में खराब हो जाता है” का अथं । 


अभिनिर्घारित --यदि कोई चीज़ अपूण या अप्रवर्तंनीय हो जाती है, 
- तो वह चीज खराब हो जाती हे। विघटन से खाद्य का नमूना निरर्थक और 
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विश्लेषण के लिए ज्ञनुपयोगी हो जायेगा । “खराब हो जाता a शब्द इतने 
व्यापक हैं कि उनसे किसी भी कारण से खराब हो जाना अभिप्रेत है जिसके 
अन्तर्गत विघटन भी है । यदि विघटन के अर्थे में खराब हा जाता है! और | 
निर्वचन इस अथे में किया जाए कि विघटन के पारेषण के दौरान हुआ हैतो 
इससे उपबंध को अधिनियमित करने का संसद्‌ का उद्देश्य ही ur हो 
जाएगा । न्यायालय के नमूना भेजने का निदेश देने से पहले या गद में क: 
बह खराब हो सकता हे । हर स्थिति में नमूने का वहं भाग अधिनियम क॑ 
चारा 13 (2ग) में आए पद के भ्र्थ में “खराब” हो जाएगा । 


चिरंजी लाल दनाम पंजाब राज्य : दाण्डिक अपील सं० 462/83 
जिसका विनिश्चय 25-10-1983 को किया गया । 


वृत्तिक कालेजों में प्रवेश : 


20. लखनऊ विश्वविद्यालय भाडिनेन्सेख् का आडिनेन्स 1 (ग) 
कोई अभ्यर्थी परीक्षा में बेठने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने : 
एक बर्ष की हाउसमंनशिप पूरी न कर ली हो-एम० डी०.पाठ्यक्रम में प्रवेश 
की पात्रता-तात्विक तारीख--क्या वह तारीख होनी चाहिए जिसको 
अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन करता है या परीक्षा की तारीख ? 


अभिनिर्धारित--अभ्यर्थी को खण्ड (ग) (खण्ड क और ख़) की भी 
अपेक्षा उस तारीख को पुरी करनी होगी, जिसको बह एम० डी० पाठ्यक्रम में 
प्रवेश के लिए आवेदन करता है न कि बाद की तारीख । इतना पर्याप्त नहीं 
हे कि वह परीक्षा की तारीख को तीन खण्डों की भपेक्षाओं की पूर्ति 
करता है । 


प्रधानाचायं, किंग जाजे मेडिकल कालेज बनाम डा? विद्वान कुमार 
झप्रवाल : सिविल अपील सं० 1351 (83 जिसका विनिश्चय ` 
25-10-1983 को किया गया । 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० बी० चन्द्रचूड और न्या० ए० पी० सेन 


किराया नियंत्रण : 


21. भास्त्र प्रदेश बिल्डिग्स (लीज, रेट एएंड इविकशन) कंट्रोल ऐट, . 
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1960 घारा 32 (ख) के अनुसार अधिनियम 26 अगस्त, 1957 को या 
के बाद निर्मित करिसी भवन को लागू नहीं होता--कया यह्‌ उपबन्ध संविधान 
के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी हैं । 


_ अभितिर्धारित--घारा 32 का खण्ड (ख) संविधान के अनुछेद 14 
का उल्लंघन करता है । दो वर्गों में भवनों का वर्गीकरण अर्थात्‌ वे भवन जो 
26 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिनके बारे भे अधिनियम लागू होता है 
झर वे भवन जो 26 अगस्त, 1957 के वाद निर्मित किए गए, जिन्हें उससे 
छुट प्राप्त है, नए भवन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया 
था । किन्तु यह छूट 20 वर्ष से भी श्रधिक समय तक मदृत्त रही है ओर 
उन भवनों को जो 10 वर्ष से भी अधिक पहले बनाए गए चे, अधिनियम की 
परिधि से बाहर रहने देने के लिए कोई औचित्य नहीं हूँ । 


मोटर ज्ञनरल द्रेडसे बनाम गान्धर प्रदेश राज्य :रिट पिटीशन 
सं० 737/79 आदि जिनका विनिश्चय 26-1071 983 को किया 
गया । 


न्या० ए० पी० सेन और ई० एस० वेंकटरामय्या 


22. मद्रास सिटी टेनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऐकट, 1921--मद्रास सिटी 
सिटी टेनेन्टस्‌ प्रोटेक्शन (प्रमेंडमेंट) ऐक्ट; 1960--धारा 9-लम्बित 
कार्यवाहियों पर प्रभाव । 


ग्सिनिर्धारित--स्वयं अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह अधिकथित 

किया गया है कि यथासंशोषित धारा 9 का आश्रय किसी लम्बित वाद 
अथवा कार्यवाही में लिया जा सकता है ) यदि उस तारीख को जिस दिन 
मूल श्रधिनियम प्रतित किया गया और जिस दिन मूल अधिनियम में 
संशोधन किए गए थे, कोई वाद लम्बित था, तो अधिनियम के संशोधित 
उपबन्ध वाद के निपटाए जामे को लागू होंगे । प्रस्तुत मामले में, चूंकि 
वाद संशोधन की तारीख को लम्बित. था इसलिए इसे यथासंशोधित 
धारा 9 लागू होती है। उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा वाद के अन्तर्गत 
बाली कार्यवाही को उच्च न्यायालय ने पुर्णरूप नहीं दिया था बल्कि उसके; 
द्वारा वाद के सम्बन्ध में मात्र केवल एक प्रक्रम गठित किया गया था । 
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न्यू थियेटसं (कर्नाटक टाकोज) लिमिटेड बनाम वज्त्रपाणि नायडु: 
सिविल अपील सं० ! 601/71 जिसका विनिश्चय 7-10-1983 


को किया गया । 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड, न्या भ्रार० एस० पाठक 
और सब्यसाची मुखर्जी न 


23, ईस्ट पंजाब अबंन रेंट रिस्ट्रीकशन ऐक्ट, 1949-घारा 3 
_तदधीन जारी की गई अधिसूचना-- “जिस तारीख को मल-व्यवस्था 
“कनेक्शन की मंजरी दी गई थी, उस तारीख से लेकर पांच वर्ष की कालावधि 
के लिए चन्डीगढ़ के नगर क्षेत्र में सन्निमित इमारतं”-कया उक्त धारा ऐसी 
इमारतों को लागू होती है जो अधिसूचना जारी किए जाने (अर्थात्‌ 
31-1-1973) से 5 वषं पूर्व निमित की गई थी ? 


अभिनिर्धारित--उवत अधिसूचना के फायदे का विस्तार उन इमारतों 
पर नहीं किया जा सकता जिन्हें मल-ब्यबस्था कनेक्शन अथवा विद्युत कनेक्शन 
31 जनवरी, 1973 से पूर्व दिया गया था, जिनका ग्रधिभोग उक्त तारीख 
से पूर्व प्रारम्भ किया गया था बल्कि उसका विस्तार केवल उन इमारतों पर 
“किया जा सकता है जिन्हें 31 जनवरी, 1973 को या तत्पश्चात्‌ मल-व्यवस्था 
कनेक्शन या विद्युत कनेक्शन दिया गया था या जिनका अधिभोग इस तारीख 
-को या इसके पश्चात्‌ प्रारम्भ किया गया था । 


पंजाब टिन सप्लाई कंपनी बनाम केन्द्रीय सरकार : रिट पिटीशन 
सं० 6372-80/82 आदि जिनका विनिश्चय 20-10-1983 को 
किया गया । 


न्या ए० पी० सेन और ई० एस० वेकटरामय्या 


24. सी० पी० एण्ड बरार लैटिंग आफ हाउसेज् एण्ड रेट कंट्रोल 
आड्डेर, 1949 खण्ड 22 बौर 23--लाम कां पद धारण करने वाले 
्यत्रितयों को किया गया भाबंटन---अभिघारी सेवानिवृत्ति पर परिसर को 
खाली कर देगा-अधिसंभाव्यः रिवितियां-उक्त रिक्तियों को भुस्वामी 
अधिसूचित करेगा--यदि 15 दिन के मीतर कोई आवंटन नहीं किया जाता 
तो भु-स्वामी वैयक्तिक बातचीत द्वारा परिसर को भाटक परे दे सकता 
:है--परिधि । 
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अभिनिर्घारित--प्रस्तुत मामले में अभिधारी ने भु-स्वामी के 
आश्वासन का सद्भावपूर्ण रूप से श्रवलम्त्र लेते हुए कि भु-स्वामी ने रिक्ति 
सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी थी किन्तु अनिमुकत परिसर का कोई 
आवंटन नहीं किया था । ऐसी स्थिति में उसे इस बात का दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता कि उसने खण्ड 22 का उल्लंघन करते हुए परिसर में प्रवेश किया 
था। (1) परिसर को इस आधार पर पट्टे पर नहीं दिया गया था कि 
अभिधारी' लाभ का पद धारक था और इसलिए उसे ऐसी दशा में बेदखल 
नहीं किया जा सकता, जिसमें कि वह लाम का पद घारण करने से विरत 
हो जाता है। (71) इस प्रश्‍न को अधिभोग किए जाने से 22 वर्ष पश्चात्‌ 
उठाया गया था और आबंटन अधिकारी ने अभिधारी की सेवानिवृत्ति से 
9 वर्ष पश्चात्‌ आज्ञापक आदेश पारित किया ग्या था । इस शक्ति का 
प्रयोग युवितयुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए धा । (1५) परिसर को 
खाली करने सम्बन्धी अभिघारी पर आबद्ध खण्ड 25 के अधीन बाध्यता से 
पूर्वे आवंटन संबंधी आदेश का अनिवायं शर्तं है । 


मंसारास बनाम एस पो० पाठक : सिविल अपील सं० 1262/78 
जिसका विनिश्चय 29-9-1983 को विया गया । 


करावाब ; 


25. उत्पाद-शुल्क का “उद्ग्रहण”--उद्ग्रहण तवा संग्रहण--क्या 
ये दोनों समतुल्य होने चाहिएं । 


अभिनिर्धारित--जबकि उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण विनिर्माता पर 
अथवा माल के उत्पादन पर हो तो यह आवश्यक नहीं है कि संग्रहण का 
प्रक्रम सामंजस्य के समय पर “विनिर्माण संबंधी प्रक्रिया की पूर्ति से मेल 
खाए” । जबकि उद्ग्रहण की प्रास्थिति सांविधानिक अवधारण रखती हो वहां 
संग्रहण बिन्दू की कार्यवाही जहां कि कानून ऐसी घोषणा करे, उस स्थान पर 
आस्थित होती है । - 


भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इन्टरनेशनल लिमिटेड : सिविल 
अपील सं० 2269/80 आदि जिनका विनिश्चय 7-10-1983 कोः 
क्रिया गया । 


न्या० पी० एन० भगवती, प्रार० एस० पाठक और ए०- एन० सेन. 


ooo 
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बनकर अधिनियम, 1957 : 


26. धारा 2 (ड)--स्व!मित्वाधीन त्रश्‍ण--निर्धारण/मुल्यांकन की 
सुसंगत तारीख को निर्धारिती द्वारा eae ऋण” के रूप में कर 
के दायित्वों का दावा किया जाता- बया उक्त र्क घन कर व विवरणी 
में मूल्यांकन को तारीखों को स्वामित्वाधीन ऋणों के रूप में योग्य सिद्ध 


होती है । 


क्षमितिर्घारित--मुल्यांकत तारीख को निर्धारिती द्वारा “स्वामित्वा- 
चीन ऋणों” की रकम का अवधारण अन्तिम न्यायिक प्राधिकारी द्वारा 
कर की मात्रा द्वारा किया जाएगा । अन्तिम निर्धारण, भले ही वह मूल्यांकन 
की तारीख के पश्चात्‌ सम्पन्त किया जाए, इस प्रश्‍न से सीवे संबधित होगा 
कि क्या “मुल्यांकन की तारीख को निर्धारिती द्वारा उसका “स्वामित्वाधीन 
ऋण” था । यदि अन्तिम रूप से अवधारण किए जाने पर यह पाया जाता है 
कि कोई कर संबंधी 'दायित्व विद्यमान नहीं यां तो निर्धारिती द्वारा जिस 
कटौती की मांग की गई थी, उसका प्रत्याख्यात'किया जाता है और यह 
घारा 2 (ड) (अ) (क) के आधार पर नहीं होगा यदि वरिष्ठ प्राधिकारी 
इस तिष्कर्ष पर पहुंचा है कि सर्वथा कोई कर दायित्व नहीं था । 


घत कर आयुक्त, मद्रास बनाम फे० एस० एत० भट्ट: सिविल 
अपील सं० 384-387/78 जिसक्रा विनिश्चय 21-10-1983 को 
किया गया । 


न्या० श्रार० एस० पाठक. और ए० एस० वेंकट रामय्या 


27.घारा 2 (ड) (1)--अधिसूचना संबंधों आदेशों के परिणाम- 
स्वप सजित कर दायित्व-प्रारम्मिक निर्धारण कार्यवाहियों में कटौती 
की मांग न की जाना--प्रारम्भिक' निर्धारण कार्यवाहियों में कटौती 
कौ मांग न की जाना--किम्तु दावे को अपील में सहायक निर्धारक एवं 
समाहर्ता द्वारा अनुज्ञात किया जाना--कया इसे कटौती के रूप में श्रनुज्ञात 
किया जा सकेगा ? 


अभिनिर्धारित--अपील कार्यवाही निर्धारण कार्यदाहियों को आगे 
बढ़ाती है । यद्यपि शुकद्धकार आदेशों द्वारा अथवा निर्घारण आदेशों द्वारा 
कर दायित्वों का सर्जन अपील के अधीन घन कर निर्धारण आदेश की तारीख, 


न 
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“के पश्चात्‌ किया गया हो, तथापि कटोती सम्बन्धी दावे के आधार पर समझा 
जाना चाहिए मानों कि उसे सूल घन कर निर्धारण कायवाही में किया गया 
था । हालांकि कर दायित्वों का दावा मूल निर्धारण कार्यवाही में नहीं किया 
गया था, चूंकि अपील प्राधिकारी ने अपील के दोरान दावा अनुज्ञात कर 
दिया है, इसलिए इस दावे को मंजूर कर दिया जाना चाहिए । 


घन कर आयुकत वनाम श्रीमती बिमलाबेन वादीलाल मेहता : 
सिविल अपील सं० 1423 (एन० टी०)/73 जिसका विनिश्चय 
21-10-1983 को किया गया । 


न्या० ग्रार० एस० पाठक और ई० एस० ेंकटरामय्या 


a 


शब्द ओर धव : 


28. “सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखना”--राष्ट्रीय सुरक्षा 
अधिनियम, 1980 की धारा 10 का अर्थ । 


अभिनिर्धारित--“सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखना” अभिव्यक्ति से 
मात्र यह अभिप्रेत है कि सुसंगत कामज-पत्रों'को सलाहकार बोर्ड को भेंजा 
-गया था अथवा उन्हें उनके समक्ष रखा गया था । 


देखिए : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (मद सं० 18 ) 


रईसुहदीन उफ बाबू तमाची लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: 
जिसका विनिश्चय 7-10-1983 को किया गया । 


29. “मानों कि” यह श्रनुज्ञप्ति आवेदन हेतु था--धारा 58(2)-- 
मोटरयान, अधिनियम, 1939 का अर्थान्वयन | 


अभिनिर्धारित--उपयु क्त अभिव्यक्ति से यह अभिप्रेत है कि किसी 
परिवहन कनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उसी रीति में प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए और उसका विस्तार भी उतना ही होगा जितना कि 
किसी नवीन भ्रनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन का होता है भौर इत पर कार्यवाही 
भी उसी रूप सें की जानी चाहिए । 


देखिए : मोटर यान श्रधिनियम, 1939 (मद सं० 15) 
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ज्ञर सिह बनाम सारत संघ जिसका विनिश्चय 21-1071 983 कोः 
किया गया । 


30. “खराब हो जाना”--अर्थे व्याप्ति । 


) 


अमिनिर्धारित--कोई वस्तु उस दशा में खराब हो जाती है, जिसमें 
कि वह सहो हालत में नहीं रहती अथवा कारगर साबित नहीं होती । वस्तु. 
के गल-सड़ जाने से उवत वस्तु का नमूना निरर्थं हो जाएगा और वह 
विश्लेषण किए जाने के योग्य नहीं रहेगा । खाद्य अपमिश्रण निवारण 
गधिनियम, 1954 के परन्ठुके 13 (2ग) में पूर्वोक्त “खराब हो गया” पद 
उतना व्यापक है कि उससे किसी भी कारणवश जिसके अन्दर गल-सड़ जाना 
जी शामिल है, खराब हो गया अभिप्रेत है । 


देखिए : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (मद सं० 1 9) 
चिरंजी लाल बनाम पंजाब राज्य $ जिसका विनिश्चय 
25-10-1983 को किया गया । 


31. “नातेदार व्यक्ति”--केस्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधि- 
नियम, 1944 की घारा 4 (ग)--अर्धान्वियन । 


अभिनिर्धारित-- “नातेदार ब्यक्ति” श्रौर “संबंधी” पदों का संबंध 
किसी वितरक से नहीं हैं बल्कि वे मात्र ऐसे वितरक तक सीमित है जोकि 
निर्धारिती का संबंध हो । संबंध का वही अर्थ होगा जो कि कंपती अधिनियम, 
1956 में उसका है। 

देखिए : केन्द्रीय ` उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 194% 

(मद सं० 5) हु 


मारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इन्टरनेशनल लिमिटेड जिसका 
विनिश्चय 7-10-1983 को किया गया । 
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निणंय-सुची 
सद संशया ` 
1. चिरंजी लाल बनास पंजाब राज्य (12, 19 


और 30)  (प्रका०) 
2. घम कर आयुक्त, गुजरात बनाल श्रीमती 


बिमलावेन वादीलाल मेहता (27) (प्रका०} 
३. घन कर आयुकत, मद्रास बनाम के० एस० (9 

एन० भट्ट और 26) (प्रका०) 
4, मन्सारास बनाम एस० पी० पाठक . (1 ,7,24) (प्रका०) 

मोहम्मद युनुस बना मोहम्मद मुस्तकिम (8) (प्रका०) 
6. मोटर जनरल ट्रेडर्स बनास आन्ध्र प्रदेश (6, 10, 

राज्य 11 और 21) (प्रका०) 
7. स्यू थियेटसं (कर्नाटक टाकील) लिमिटेड 

बचास एन० वज्ञपाणि नायडू (22) -(प्रका०) 
8. पाण्डुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बना महाराष्ट्र 

विधिज्ञ परिषद्‌ (3 और 4) (प्रका०) 
9. प्रधानाचार्य, किंग जाजे मेडिकल कालेज, 

लखनऊ बनाम डा० विशन कुमार अग्रवाल (2 


और 20) (प्रका०) 
10. पंजाब टित सप्लाई कंपती बनास केन्द्रीय (13, 14 


सरकार और 23) (प्रका०) 
11. रईसुद्दीन उर्फ बाबू तमाची बना उत्तर (17, 18 

प्रदेश राज्य और.28) (प्रका०) 
12. शेर सिंह बनास भारत संघ (15, 16 


और 29) (प्रका०) 
13. भारत संघ बनाव बॉम्बे टायर इन्टरनेशनल (15, 25 
लिमिटेड _ . और 31) (प्रका०) 
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। सत्पपेय ह अपदे भारत सरकार 


विधि साहित्य प्रकाशन 
हि साहित्य (विघायी विभाग ) 
"ॐ उशिक विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 
विधि साहित्य 
प्रकाशन 


संलग्न सूची के अनुसार प्रकाशन उपलब्ध हैं । 

डाक की दरों में वृद्धि के कारण ये प्रकाशन वी०पी०पी० से नहीं भेजे 
जा सकते । कृपया अपेक्षित प्रकाशनों के निर्धारित अग्निम घन "सहित छपना 
आर्डर भेजें 
१. यदि आप द्वारा मंगाई गई पुस्तकों का आाडंर 25 |-६० से कम हो और 
आप पुस्तकें रजिस्ट्री डाक द्वारा मंगाना चाहें तो कृपया रजिस्ट्री शुल्क के 
2.75 ६० मंगाएं गए प्रकाशनों की मुल कीमत फे अतिरिक्त भेजे अन्यथा ये 
साधारण डाक द्वारा आपकी जिम्मेदारी. पर भेज दिए जाएंगे । 25/-९० 
शे अधिक मूल्य के प्रकाशन मंगवाने पर यह कार्यालय स्वयं डाक शुल्क 


वहत करेगा । 
अनीआईर/बेक ड्राफ्ट आदिं विधि साहित्य प्रकाशन के नाम ऊपर दिएं 
गए पते पर भेजें । 
हमारे सभी प्रकाशन आपके स्थानीय विधि (कानूनी) पुस्तक विक्रेताश्रों 
से झी प्राप्त किए, जा सकते हैं। 
इस सूची में उल्लिखित प्रकाश्ञनों के अतिरिक्‍त शेष प्रकाशन/अघि- 
नियम फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं ! 
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उपलब्ध प्रकाशनों को सुची 
(क) हिन्दी में पाठ्य पुस्तकं (Law Text Book in Hindi) 
लेखक मुल्य 


1. प्राइवेट (निजी) अन्तर्राष्ट्रीय विधि डॉ० पारस दीवान 6.25 रुपये 
(प्राइवेट इन्टरनेशनल झं) 
छात्र संस्करण 

2. अपकृत्य विधि के सिद्धांत (लॉ दामेत लाल अग्रवाल 14.50 हपपे ' 
आए टॉर्द्‌स)-द्वितीय एरिबधित 

* संत्करण) 

3. निर्णय लेखन भूतदूवं मु० व्यायभुति 11.00 रुपये 
(जजमेंड राइटिग) भगवती प्रसाद बेरी र 

4. दण्ड विधि के -साबारण सिद्धांत) डाँ० रामचन्द्र निगम 19.00 रुपये 

`  (लाँआफ क्राइम) 

5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन डॉ प्रयाग सिंह 23.80 रुपये 
(इन्टरनेशनल अर्गेनाइजेशन) 

6. प्रशासनिक चित्रि . डॉ० कलाशचन्द्र जोशी 16.50 रुपये 
(एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) | 

7. चिकित्सा न्याय शास्त्र प्रोर विष- सी० के० पारिख, 70.00 रुपये 
विज्ञान (मेडिकल ज्यूरिस्परूडे्स अनुवादक--डा० नरेन्द्र 
एण्ड टोबसीकालोजी) कुमार पटोरिया 
पृष्ठ संख्या 1042 तथा 257 चित्रों 
सहित, पुरे कपड़े की पक्की जिल्द 

8. श्रम विधि (लेबर लॉ) गोपी कृष्ण झरोड़ा 24.20 रुपये 

9. मारतीय संविधान क्रे प्रमुख तत्व डॉ प्रथयम्त कुमार 36.50 रुपये 
(कांस्टीट्यूडन आफ इण्डिया त्रिपाठी 
सेलिएंट फोचस) 

10. मुस्लिम विधि (मुस्लिस लॉ) प्रो० हफीजुल' रहमान 16.50 रुपये 
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11. साक्ष्य की विघि रेवाशंकर गोविन्दराम 33.60 रुपये 
| (लाँ आफ एविडेन्स)--द्वितीय त्रिवेदी 
(परिवधित) संस्करण ' 


12. दण्ड प्रक्रिया संहिता (कोड आफ न्यायमूति महावीर सिंह 46.50 रुपये 


शु है 
क्रेमिनल प्रोसिलर) 
13. कम्पनी दिधि (कम्पनी लॉ) सुरेन्द्र नाथ ` 30.00 रुपये 
14. संबिदा विधि {लॉ आफ आर० जी० चतुर्वेदी 24.35 रुपये 
कांट्रेकट) 
15. अस्तरष्ट्रीय विधि पर प्रमुख एस० सी० लरे 16.70 रुपये 
निर्णय 
(केस बुक श्राफ इन्टरनेशनल लॉ) 
(ख) मासिक विधि निर्णय पत्रिकाएं (Montbly Law Reports in Hindi) 
(1) उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका (सुप्रीम कोर्ट लॉ रिपोर्ट) 
£- प्रथम प्रकाशन श्रप्रैल, 1968--वाधिक मूल्य 65 रुपये; एक 


प्रति 6/-रुपये । 

(2) उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (हाई कोर्ट लॉ रिपोर्ट) प्रथम 
प्रकाशन जनवरी, 1969--वाधिक मुल्य 75/-रुपये; एक 
प्रति 7/-रुपये । 

एक साथ दोनों पत्रिकाओं का ग्राहक बनने पर संयुक्त वाषिक चन्दा 
120/-रुपये । विधि छात्रों के लिए प्रमाण-पत्र देने पर विशेष रियायती 
मुल्य(दोनों पत्रिकाओं का 95/-रुपये अग्निम संदाय) । 
(ग) निर्णयसार' (D९५5) 
1. उच्च-न्यायालय निर्णय पत्रिका सप्तवर्षीय (1969-75) निर्णय- 
सार मूल्य (भाग 1 और 11) 24.00 रुपये 
(घ) विधि साहित्य समाचार 
विधि (कानूनी) और विधि साहित्य सम्बन्धी नवीनतम जानकारी के 
` लिए त्रैमासिक पत्रिका मुल्य 5/-रुपये वाषिक चन्दा, एक प्रति का मूल्य 
1.50 रुपये । 
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रुपये 
(ङ) अभ्य पुस्तकें (00० Publications) 
1. निर्वाचन विधि निर्देशिका मागला 
(Manual of Election Law) हि 
2. विधि शब्दांवली (लोगल ग्लासरी) नवीनतम 15.50 हे 


संशोधित संस्करण 
(च) केन्दीय अधिनियसों के हिभाषो (हिन्दी श्रंग्रेजो संस्करण) 


सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय दण्ड संहिता 1860, 
माल विक्रय अधिनियम, 1930 सहित लगभग 150 निम्नलिखित' 
पाठ उपलब्ध हैं-- 


केन्द्रीय अधिनियमों के उपलब्ध ह्िसाषी संस्करण 


3. सोसाइटी रजिस्ट्रोकरण श्रधिनियम, 1860 1.00 
The Societies Registration Act, 1860 


4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 4.60 
The Indian Penal Code, 1860 


5. पुलिस अधिनियम, 1861 * 235 
The Police Act, 1861 


5ए. धामिक विन्यास अधिनियम; 1863 | 0.70 
The Religious Endowment Act, 1863 


9. पशु अतिचार भ्रधिनियम, 1871 1.60: 
The Cattle-Trespass Act, 1871 


11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 5.65 
The Indian Evidence Act, 1872 


12. भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 0.80 
The Indian Majority Act, 1875 


13. नद्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 0.70 
The Dramatic Performances Act, 1876 
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(५) 
| रुपये 
17ए. मुखतारनामा अधिनियम, 1882 0.65 
The Powers-of-Attorney Act, 1882 
18ए. जन्म-भृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम; 
र्‌ 1866 1.85 
The Births, Deaths and Marriage Registration 
Act, 1866 
19. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 0.65 
The Suits Valuation Act, 1887 
23. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 1.65 
' TheGaurdians and Wards Act, 1890 
23बी. भारतीय रेल अधिनियम, 1890 5.75 
"the Indian Railways Act, 1890 
23सी, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 9.80 
The Revenue Recovery Act, 1890 
26. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 1.45 
The General Clauses Act; 1897 
-26बी. महामारी अधिनियम, 1897 0.70 
The Epidemic Diseases Act, 1897 
26सी. भारतीय मस्य क्षेत्र अधिनियम, 1897 0.70 
The Indian Fisheries Aet, 1897 
27बी. बन्दी अधिनियम, 1909 1.75 
The Prisoners Act, 1900 
28. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 2.55 
The Registration Act, 1908 
29, विस्फोटक पदार्थं अधिनियम, 1908 0.60 
डर The Explosive Substances Act, 190 8 
300. आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 0.80 


The Anand Marriage Act, 1909 
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रुपये. «» 
_32बी. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 1.45 
The Official Trustees Act, 1913 
32सी. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 2.25 
The Co-operative Societies Act, 1912 न्ड 
33सी. विष अधिनियम, 1919 0.70. 
The Poison Act, 1919 
33डी. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 4.65 
The Provincial Insolvency Act, 1920 
35. कर्मकार प्रतिकार श्रधितियम, 1923 4.05 
The Workmens Compensation Act, 1923 
350. « भारतीय बायलर अधिनिग्रम, 1923 2.70 
The Indian Boiler Act, 1923 
40. माल विक्रय अधिनियम, 1930 1.20 
The Sale of Goods Act, 1930 ~ 
43. भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 0.70 
The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 
44. भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम, 1934 1.20 
The Indian Dock Labourers Act, 1934 
45. वायुयान अधिनियम, 1934 2.30 
The Air Craft Act, 1934 
49डी. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 0.75 
The Registration of Foreigners Act, 1939 
'49ई. वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1939 1.35 
The Commercial Documents Evidence 
Act, 1939 श्र 
49एफ. बालक नियोजन अधिनियम, 1938 1.70. 


The Employment of Children Act, 1938 
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50. माध्यस्थम अधिनियम, 1940 
The Arbitration Act, 1940 


50ए. ओषधि ओर प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 
The Drugs and Cosmetics Act, 1940 


51. साप्ताहिक श्रवकाश दिन अधिनियम, 1942 
The Weekly Holidays Act, 1942 


51ए. कॉफी अधिनियम, 1942 
The Coffee Act, 1942 


54. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 
The Foreigners ct, 1946. 


57. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 
The Prevention of Corruption Act, 1947 


58ए. एजी निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 
The Capital Issues (Control) Act, 1947 


58बी. आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 
The Imports and Exports (Control) Act, 
1947 


59. ओद्योगिक वित्त निगम ग्रधिनियम, 1948 


The Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 


61. कारखाना अधिनियम, 1948 
The Factories Act, 1948 
62. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 
The Employees State Insurance Act, 1948 
67ए. जनगणना अधिनियम, 1948 
The Census Act, 1948 


68बी. चाटंडं अकाउन्टेट अधिनियम, 1949 
The Chartered Accountant Act, 1949 
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रुपये 
71. सेना अधिनियम, 1950 4.10 
The Army Act, 1950 
72. वायु सेना अधिनियम, 1950 6.25 
The Air Force Act, 1950 
` `. 73. भौषधि (नियन्त्रण) अधिनियम, 1950 0.80 
The Drugs [Control] Act, 1950 
: 73ए. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 1.75 
The Road Transport Corporation Act, 1950 
76. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 0.75 
The All India Services Act, 1951 
76ए. . राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 0.85 
The President Pension Act, 1951 
79. खान अधिनियम, 1952 4.25 
The Mines Act, 1952 म 
81, कायर उद्योग अधिनियम, 1953 1.95 
The Coir Industry Act, 1953 
82. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 2.15 
The Special Marriage Act, 1954 
83बी. भौर्षाध ओर चमत्कारिक उपचार | 
(आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 1.10 
The Drugs and Magic Remedies 
(Objectionable Advertisement) Act, 1954 
85. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 1.15 
' The Protection of Civil Rights Act, 1955 
86ए. श्रमजीवी पत्रकार श्रोर अन्य समाचार पत्र-कर्मचारी 
(सेवा की शर्त) और प्रकीणं उपलब्ध अधिनियम, न 


1955 3.05 
The Working Journalists and other News 

Papers Employees (Conditions of Service) 

and Miscellanous Provisions Act, 1955 


Z 
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श्पये 


:89ए. औषधीय ओर प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) 


अधिनियम, 1955 
The Medical and Toilet Preparations 
Excise Duties Ast, 1955 


1.80 


oe 


95. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 0.55 
The Hindu Minority and Guardianship 
Act, 1956 


97ए. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम; 1956 - 6.25 
The Central Sales Tax Act, 1956 


99. नो सेना अधिनियम, 1957 6.30 
The Navy Act, 1957 


100. ` प्रतिलिप्यधिकार भ्रधिनियम, 1957 3.00 
The Copy Right Act, 1957 


1000. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 20.00 
The Delhi Municipal Corporation 
Act, 1957 


101. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 0.63 
The Probation of Offenders Act, 1958 


1010. रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 0.90 
The Railway Protection Force Act, 1957 


102. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम; 
1958 1.03 
The Working Journalists (Fixation of) 
Rates of Wages) Act, 1958 


:109ए. , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मीटरी मात्रक संपरिवतंन) 
| अधिनियम, 1960 0.60 
The Central Excise (Convertion of Metric 
Units) Act, 1960 
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रुपये 
109बी. अनाथालय ओर अन्य पूर्ति आश्रम (पयंवेक्षण भौर 
नियंत्रण अधिनियम, 1960 0.70 
The Orphanages and other Charitabl Homes 
(Supervision and Control) Act, 1960 1 
114ए. प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 2.60 
The Institutes of Technology Act, 1961 
116. हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 0.50 
The Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962 
120. विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 1.25 


The Specific Relief Act, 1963 


122. वैयक्तिर्क क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 1.20: 
The Personal Injuries (Compensation 
Insurance) Act, 1963 
1230. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) 0.90 
अधिनियम, 1963 
The Export (Quality Control and Inspection) 


Act, 1963 
123बी. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 4.10 
The Marine Insurance Act, 1963 
133. इलायची अधिनियम, 1965 1.00 


The Cardamom Act, 1965 

135. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कव्जा) अधिनियम, 1966 1.00 - 
The Railway Property (Unlawful Possession) 
Act, 1966 


143. दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 1.70 
The Delhi Administration Act, 1966 


146. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) 
अधिनियम, 1967 1.55. 
Uniawful Activites (Prevention), 
Act, 1967 


EES oeeesisseininnin 
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(अ) 
रुपये 
153. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 0.83. 
The Civil Defence Act, 1968 
157बी. कीटनाशी अधिनियम, 1968 4.60 


The Insecticides Act, 1968 


160. जन्म भोर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1969 1.15 


The Registration of Births and Deaths 
Act, 1969 


163, शपथ अधिनियम, 1969. 0.53 
The Oaths Act, 1969 


कळ 


172. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 0,55 


The Medical Termination of Pregnancy 
Act, 1971 


172बी. भारत रक्षा ओर आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 3.85 
The Defence and Internal Security of 
India Rles, 1971 


173सी. दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्वर्घन) 


अधिनियम, 1972 1.00 
The Delbi Lands Restriction on Transfer 
Act, 1972 

173एफ. वास्तुविद अधिनिप्रम, 1972 3.50 


The Architects Act, 1972 


174बी. प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 0.20 
The Authorised Translation (Central Laws) 
Act, 1973 


174सी. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 7.70: 


The Foreign Exchange Reguiation 
Act, 1973 
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हिन्दी में प्रामाणिक विधि साहित्य 


भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व 
_ लेखक--डॉ० प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी 


इस पुस्तक में संविधान के तत्वों का अत्यन्त सरल ओर बोधगम्य भाषा 
में विवेचन किया गया है । पुस्तक में संविधान से सम्बन्धित अद्यतन सामग्री 
का तथा उससे सम्बन्धित निणंयों का भी समावेश किया गया है । यह पुस्तक 
विधि तथा राजनीति शास्त्र के विद्याथियों के लिए ओर सभी ऐसे व्यक्तियों 
के लिए उपयोगी है जो संविधान का गह श्रध्ययन करना चाहते हैं । 


सूल्य 1 36.50 रुपए 


_ चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषविज्ञान 
लेखक--छाँ० सो० फे० पारिख 
अनुवादक--डॉ० नरेन्द्र कुमार पटोरिया 
मूल पुस्तक “मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडॅस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी” को संसार मर 
में इस विषय को पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली है । हिन्दी संस्करण भी 
प्रत्येक दृष्टि से अद्वितीय भौर अशुतूवं है । विषय को समझने के लिए 278 
श्राकृतियां और रेखाचित्र दिए गए हैं। चिकित्सा न्यायशास्त्र से सम्बन्धित 
* सिद्धान्तो को उपयोगी बनाने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रां में निणंयज विधि 
(केस लॉ) शामिल की गई है । यह पुस्तक विधि तथा आयुविज्ञान के छात्रों; 
= पुलिस अधिकारियों, वकीलों तथा न्यायाधीशों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
§ मूल्य । 70.00 रुपए 


अस विधि 
लेखक-- श्री गोपोफ्ुषण अरोड़ा 

इस पुस्तक में श्रम विधि से सम्बन्धित पांच भ्रधिनियर्मों को घारा-क्रम में 
समीक्षा की गई है। छह अधिनियमों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है । 
आवश्यकतानुसार निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है । इस प्रकार यह पुस्तक 
अपने विषय की “सम्पुर्ण” पुस्तक है। श्रम विधि के विद्यार्थियों, श्रम अधि- 
कारियों, श्रमिक संघों, कामिक अधिकारियों तथा श्रम कल्याण से सम्बद्ध अरन्य 
अधिकारियों भ्रादि के लिए यह पुस्तक निश्चित रूप से उपयोगी है । 

मूल्य : 24.20 गपए 


बडा 5 00 शण २ < द 
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- रजिस्ट्रेशन सं० : 16288/6 8 


रजि० मं० 0(०)--.553 
शि दि सि a > ——— 
दण्ड प्रक्रिया संहिता 
लेखक--न्यायसति महावीर सिह 

इस पुस्तक में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सभी पहलुओं की सरल 
भाषा में विवेचना को गई है तथा उससे सम्बन्धित निर्णयज विधि (केस लॉ) 
झी सम्मिलित की गई है । विद्यार्थियों और न्यायालयों से सम्बन्धित सभी 
च्यक्तियों के लिए यह एक भ्रद्वितीय पुस्तक है । 

शूल्य : 46.50 स्पए 

साक्ष्य को विधि (परिवर्धित और पवरीक्षित द्वितीय संस्करण) 
लेखक--धी रेथाशंकर गोविन्दरात घिवेदी 


श्री त्रिवेदी, मध्य प्रदेश के विधि आयोग कै सदस्य श्रौर विधि साहित्य 

` “ क्के सुविज्ञ लेखक थे । यह पृस्तक विधि के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही 
` लिखों गई है किन्तु यह वकालत थारम्भ करने वाले यूवा दकीलों के लिए 
` भी समान रूप से छपयोगो है। 


निर्णय लेखन 
लेखक--भरी भगवती प्रसाद बेरो 


एक हिन्दी प्रेमी, एक सफल अधिवक्ता और शन्ततः राजस्थान उच्च 
स्यायालय कै मुख्य न्याययूति के रूप में प्राप्त अपने अमूल्य अनुभवों के आधार 
पर लेखक ने हिन्दी में निणंब लिखने वाले या लिखने के लिए इच्छुक 
न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के मार्यदर्ान और प्रोत्साहन के लिए 
“ सरल ओर सरस भाषा में इस पुस्तक की रभ की है । 


सुर्लिम विधि 
लेखक--डों० हफीजुल रहमान 
मुस्लिम विधि पर अब तक हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में यह न केवल 
नवीचतम पुस्तक है बल्कि तुलनात्मक, वेश्लेषिक अद्यतन निर्णय तथा अन्य 
दुष्टिकोणों से भी परिपक्व एकमात्र ऐसी कृति है जो विद्यार्थियों, अध्यापकों 
वकीलों धोर न्यायाधीशों के लिए निश्चित छप से सहायक सिद्ध होगी । 
मूल्य : 16.50 स्पए 


शुस्थ : 33.60 रवए 


सुल्य : 11.00 एपए 


विधि साहित्य प्रकाशन 
विधि, स्थाय भ्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (विघायी विभाग) 
सारत सरकार 
भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली--110001 : 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


